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भूमिका 
( ले० श्री एस० निजलिगप्पा ) 


यह पुस्तक-- दिसी रियासतों में स्वाधीनता संग्रात्त का इतिहास--एक दम 
सामधिक है। इसमें उत सत्याग्रहों और संघर्षो पर प्रकाश डाला गया है जो रियासतों 
में रहनेवाले लोगों को आजादी के लिए करने पड़े। इस पुस्तक के पन्नों में जिन घटनाओं 
का जिक्र किया गया है वे अखिल भारतोप स्वतंत्रता संग्राम का अविभाज्य अंग हैं। 
लेखक ने ठीक ही कहा है कि भूतपुर्व रजवाड़ों की जनता को सिमी रियासतों में शासन- 
सुधार और भारत की आजादी के लिए जो घोर कष्ट सहने पड़े, आधुनिक इतिहास- 
कारों का पूरा ध्यान अभी उस त्तरफ नहीं यया है। रियासतें सैकड़ों थीं और उनसें 
साधारण प्राम जितनी छोटी और प्रान्त जितनी बड़ी सभी रियासतें शामिल थीं, 
जिनसें शासत्त व्यवस्था का स्तर अलग-अलग और एक दुसरे से सिन्न था। इसलिए 
इन रियासतों के लोगों द्वारा जो संघर्ष किये गये उनसे सम्बंधित सामग्री और जानकारी 
प्राप्त करना आसान नहीं। यह जानकारी अनेक स्थानों में बिखरी पड़ी है और अभी 
तक इसे एक जगह इकट्ठा करने का प्रयत्त नहीं किया गया है। इसके विपरीत अंग्रेजों 
के अधीन प्रान्तों में होनेवाली हलूचलों के बारे में सभी सामग्री व्यवस्थित ढंग से प्रान्तों 
की राजधानियों में मौजूद है। रियासती आच्दोलनों के इतिहास की अवहेलता का 
यही प्रमुख कारण मानना चाहिये। 

प्रान्तों में होने वाले स॒त्पाग्रह आन्दोलन सररू, समतल और लगभग एकरूप थे, 
क्योंकि सभी प्रान्तीं का शासन और राजनीतिक परिस्थितियां एक ससान थीं। और 
फिर प्रान्तों का अपना विशेष महत्त्व भी था। भारत की तीन-चौथाई जनता उन्होंमें 
निवास करती थी। प्रान्तों में होने बारे स्वाधोनता संग्राम का प्रकाशित इतिहास 
निःसन्‍्देह स्तुत्य है, किन्तु यह भी सही है कि इस पुस्तक सें दो गई घटताओं और 
ऐतिहासिक सामग्री से अखिल भारतीय स्तर पर हमारे स्वाघीनता संग्राम की कहानी 
सें जो कमियां रह गई थीं उतकी पूर्ति हो सकेगी। 

यह सीभाग्य की वात है कि इस पुस्तक के लेखक, श्री राजेन्वछाल हांडा ने, 
स्वाधीनता से बीस वर्ष पहले रजवाड़ों में जो घटनाएं घी ओर जो सार्वजनिक आत्दो- 
लन हुए, उन्हें बहुत निकट से देखा है। इसलिए उन्तकी वर्णनदैली एक प्रत्यक्ष प्रेक्षक 
हारा कही गई कहानो के समान है, जिससे इस ग्रंथ का महरव बहुत अधिक बढ़ जाता 
है। लेखक सोभाग्य से अ० भा० रियासती प्रजा-परिषद के सभी नेताओं फे सम्पक सें 


भाये और उनसे व्यक्तिगत रूप से परिचित रहे। इसके अतिरिवत रियासती प्रजा- 
परिषद के प्रायः सभी वाधिक अधिवेशनों में उन्होंने भाग लिया और पत्रकार होते 
के नाते उनके समाचार पत्रों के लिए तैयार किये। 

पुस्तक के पुर्वार्ध में रियासतों की राजवीतिक, शासनिक और आधिक परिस्थितियों 
की विस्तार से चर्चा की गई है। ये परिस्थितियां ही जबसाधारण के असन्तोष और 
भावी आल्दोलनों का कारण बनीं और बाद में इन्हें एक सृत्र में बांधने के लिए ही 
अखिल भारतीय रियासती भ्रजापरिषद (आल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांफ्रेंस) की 
स्थापना की गई। इस संस्था का उद्देश्य राजनीतिक और सांविधानिक मामलों में 
सभी रियासतों के प्रजाजनों को संगठित करना और अखिल भारतीय स्तर पर आजादी 
के युद्ध में सहयोग देना था। । 

अ० भा० रियासती प्रजापरिषद और नेद्नल कांग्रेस के बीच जो सम्बन्ध रहे इस 
विवय की चर्चा जिस अध्याय में की गई है वह बहुत महत्त्वपूर्ण है। यद्यपि भारत 
के विदेशी शासक और बहुतेरे भारतीय नेता रियासती प्रजापरिषद को कांग्रेस की ही 
एक शाखा समझते थे, फिर भी सच्चाई यह है कि रियासती परिषद एक स्वतंत्र संस्था 
थी। कई अवसरों पर इसका कांग्रेस से मतभेद रहा और मतभेद को तीत्र प्रस्तावों के 
रूप सें व्यक्त किया गया। रियासती परिषद के वेताओं की यह शिकायत थी कि अधिक- 
तर कांग्रेस नेता प्रान्तों को ही समस्त भारत मानते हैं और रजवाड़ों के अस्तित्व की 
उपेक्षा करते हैं, और इसीलिए वे रियासती शासन में तत्काल शासतिक सुधारों की 
सांग पर यथोचित जोर नहीं देते। कुछ भी हो, मतभेद अवश्य थे, किन्तु ये मतभेद 
पारिवारिक मात्र थे और महात्मा गांधी के सत्परामर्श तथा जवाहरलाल, सरदार 
पटेल, सुभाष बोस, मौलाना आजाद और अन्य कांग्रेसी नेताओं की सहानुभूति और 
समर्थंत के कारण ये सतभेद कभी पारस्परिक विरोध का रूप नहीं ले पाये। 

रियासतों की उत्पत्ति, उनका ब्िटिशकालीन इतिहास और उनकी प्रमुख संस्था 
कांग्रेस में तथा पारस्परिक सम्बन्धों का स्वरूप, ये सब राजनीतिक पृष्ठभूमि के आव- 
इयक अंग हैं; किन्तु मेरे विचार से पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है-- संघर्ष 
और प्रतिरोध की चिनगारियाँ”। इस अध्याय में विस्तार से विभिन्न रियासतों में 
प्रजामंडलों, प्रजा परिषदों अथवा स्थानीय कांग्रेस समितियों द्वारा किये गये सत्याग्रहों 
और विरोध आन्दोलनों का विस्तृत इतिहास दिया गया है। भावी पीढ़ियों के हित में 
यह सब लिखना बहुत जरूरी था। क्या कोई विश्वास करेगा कि 939 में जबकि 
देश के अधिकांश प्रान्तों में कांग्रेस सत्तारूढ़ थी भारत में एक ऐसा रजबाड़ा भी था 
जिसने अपने लोगों को इस प्रकार कहा था : “इस रियासत को मेरे पूर्वजों ने तलवार 
के बल से कायम किया था और मैं तलवार से ही इसे बनाये रखूंगा।” यही नहीं, 
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स्थानीय प्रजा मंडल के प्रतिनिधि मंडल को भहाराजा ने यह धमकी दी थी : “में तुम्हें 
सलाह देता हूं कि तुम मंडल को छोड़ दो और सब तरह के आन्‍्दोऊव बन्द कर दो-- 
नहीं तो, याद रखो, में एक फौजी हूं, जेसी सीधी मेरी बात है वसी ही सीधी मेरी 
गोली होगी ।” 

फिर भी इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि सभी रियासतें पिछड़ी हुई थीं या 
सभी रजवाड़े इतने दकियानूसी थे जितना यह सहाराजा जिसका ऊपर जिक्र किया 
गया है। ऐसी रियासतें भी थीं, खासकर दक्षिण में, जैसे मंतर, त्रावणकोर और कोचीन, 
जहां का शासन इतना व्यवस्थित और स्थायी था कि प्रान्तीय शासन भी उसकी 
तुलना में पिछड़े थे। यह होते हुए भी, शासन के वैयवितक स्वरूप और रजवाड़ों 
से सम्बंधित अंग्रेजों की कूटनीति के कारण ये सुशासित रियासतें भी प्रान्तों में ।937 
के बाद के सांविधानिक सुधारों के मुकावले में पिछड़ी हुई दिखाई देते लगी थीं । 
यही कारण है कि प्रान्तों में स्वायत्त शासन के श्रीगणेश के बाद मेंसुर और अन्य 
रियासतों में उत्तरदायी सरकारों की स्थापना के हेतु आन्दोलन बहुत जोर पकड़ गये। 
इन सभो छोदी-बड़ी रियासतों में संविधान तथा शासनिक सुधारों के प्रइत को लेकर 
जो आन्दोलन चले उनके बारे में लेखक ने विस्तार से और बहुत ही सन्तुलित ढंग से 
इस पुस्तक में चर्चा की है। इस अवसर पर उन सभी सित्रों और साथियों के प्रति 
जिन्होंने रियासतों में आजादी की जंग में हिस्सा लिया और कुर्बानियां कों, श्रद्धांजलि 
अर्पित करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। उनमें से कुछ सौभाग्य से अभी भी हमारे 
साथ हैं, किन्तु बहुत से हमसे बिछुड़ चुके हैं। वें परिश्रम, देशभक्ति और राष्ट्रीय 
एकता के लिए अनथक प्रयास के रूप में अपनी स्मृतियां छोड़ गये हैं। हम आज उनके 
आगे साभार सिर झुकाते हैं। 

रियासती प्रजाजनों के आन्दोलन सें भाग लेने का मेरा भी सौभाग्य रहा है। 
रियासतोी जनगण के युद्ध के सेनानी के रूप में में इस पुस्तक का स्वागत करता हूं। 
इस प्रकाशन हारा एक खठकने वाली कमी ही पूरी नहीं होगी बल्कि यह अंग्रेजों के 
जाधिपत्य से देश के छुठकारे के लिए जो संग्राम भारत में किया गया उसके इतिहास 
का और स्वतंत्रता के अवतरण की कहानी का आवश्यक और अविभाज्य अंग समझी 
जायगी--ऐसी मेरी घारणा है। 


नई दिल्‍ली एस० निजलिंगप्पा 
30 जुलाई, !968 


आवकक्थन 


दिसस्व॒र, !962 में प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर श्री बलवन्त 
राय मेहता ने देसी रियासतों में किये गये स्वाधीनता संग्राम का ऋमिक इतिहास 
लिखने का मुझसे अनुरोध किया था। वे इस कार्य को बहुत महत्त्वपूर्ण मानते थे। 
उनका यह भी खयाल था-कि भूतपूर्व रियासती प्रजाजनों में ऐसी धारणा फैलती जा 
रही है कि आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को अभी तक ने तो किसी ने 
आंक्ा है और न किसी ने उसकी यथोचित कद्ग की हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने भारत 
के स्वाधीनता संग्राम से सम्बंधित कुछ प्रकाशित विवरणों का जिक्र किया और डुस 
के साथ कहा कि उनमें से किसी में भी रियासती जनता के साथ न्याय नहीं किया गया 
है, य्नपि उन्हें रजवाड़ों के तानाशाही शासनों में सुधार के वास्ते और देश को विदेशी 
शासन से मुक्त कराने के लिए कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों में घोर कष्ट सहने 
पड़े। बलवन्त राय जी ने कहा कि में उनके प्रस्ताव पर विचार करूं और बाद में 
उनसे बात कहरूँ। 

कुछ दिन बाद बलवन्त भाई के साथ जब श्री जवाहरलाल से मिलने मुझे प्रधान 
मंत्री भवन जाना पड़ा, तो स्थिति कुछ और ही थी। नेहरूजी ने चदाक मुझसे सवाल 
किया और पठाक उसका जवाब मांगा । इसलिए सेंने तुरन्त उनके अस्ताव को 
सघन्यवाद स्वीकार किया । हम लोग प्रधान मंत्री के साथ करोब दस मिनट रहे। 
नेहरूजी ने बलवन्त राय से कहा कि इस कार्य सें वे पुस्तकों, रिपोर्टो और रियासती 
संघ द्वारा प्रकाशित अन्य साहित्य से मेरी सहायता करें और जो साधारण सुविधाएं 
मैं मांगूं उन्हें दिलाने का प्रयास करें। 

बलवन्त भाई ने राजस्थान के डायरेक्टर आव आकईईब्ज, श्री खड़गावत से मेरा 
परिचय करा दिया, जिनसे मुझे बहुत मृल्यवाव सामग्री मिल्ली। खड़गावत जी मे 
मुझे केवल वाधिक अधिवेशनों के विवरण तथा प्रस्ताव आदि हो नहीं भेजे, बल्कि 
यदाकदा होते वाले क्षेत्रीय सम्मेलनों की कार्यवाही का ब्यौरा भी दिया। इस विपुरू 
सामग्री के बिना मेरे लिए यह पुस्तक लिखना शायद सम्भव न हो पाता। जब कभी 
खड़गावत जी दिल्‍ली आये, सदा सुभसे मिले । हमने कई अवसरों पर पुस्तक के 
सम्बन्ध में और रियासती प्रजाजन के संघर्षो के बारे में खुलकर विचार विनिमय किया । 
इस विचार विनिमय से मुझे काफी लाभ हुआ, किन्तु यहां मैंने उसी जावकारी का 
उपयोग किया है जिसे पुस्तक के लिए संगत और आवश्यक समझा गया। बलवन्त- 


भाई के परामर्श से सैसे यह निबपचय किया था कि इस पुस्तक को जनसाधारण के 
आन्दोलन तक ही सीमित रक्बा जाय और राजाओं तथा नवाबों फे जोवन-सम्बन्धी 
रोचक किस्से कहानियों के वर्णन के लोभ का संवरण किया जाय। वास्तव में इतिहास 
से सम्बंधित घटनाओं को ही इ समें स्थान दिया गया है। इस प्रयास में में कहां तक 
सफल रहा हूं, इसका निर्णय पुस्तक के पाठक ही कर सकते हैं। 

पुस्तक के अन्तिम अध्याय--कुछ स्फुट विचार/--क्े बारे में दो शब्द कहने 
जरूरी हैं। वास्तव में केवल इसी अध्याय में वस्तुगत वर्णत के अबते आदर से में 
च्यूत हुआ हूं। इसके दो कारण हैं। एक तो, स्वाधीनता संग्राम के सम्बन्ध में सब 
कुछ लिख डालते के बाद और कुछ प्रासंगिक मत्तव्य कहने को नहीं रह गया था। 
दूसरे, इस अध्याय में जो छुछ भी कहा गया है, पुवंगामी 300 पृष्ठों सें दी गई सामग्री 
ही उसका आधार है। मेरी यह दृढ़ धारणा है कि इस पुस्तक के पाठक और भारतीय 
इतिहास के विद्यार्थो इस अध्याय सें दिये गये आत्मगत विचारों का यदि स्वागत 
नहीं करेंगे तो कस से कम उनको उपेक्षा-भाव से भी नहीं देखेंगे। 

स्व० जवाहरलाल नेहरू के प्रति आभार और आदर का भाव जितना दिखाऊं 
उतना थोड़ा है। 938 से बराबर वे रियासती प्रजा के आन्दोलन के दृढ़तम आधार 
रहे। यह स्वाभाविक ही था कि देसी रियासतों में स्वाधीनता संग्राम को लेखनी- 
बद्ध करते का विचार सबसे पहले उनके मन्त में आया। में एकदस भौचक्का रह गया 
जब मुझे बुलाकर उस दिन उन्होंने ये शब्द कहे : “देखिये, वलवन्तराय मुभसे यह 
कहुते रहे हैं कि आप इस काम को हाथ में ले सकते हैं और सरअंजाम दे सकते हैं। 
अब चूंकि आप राष्ट्रपति भवन से भी कार्यमुक्त हो चुके हैँ, समय के अभाव की समस्या 
अब आपको नहीं होती चाहिये।" 

वबलवन्तभाई ने यही नहीं, और भी बहुत कुछ क्िया। समय समय पर दिल्‍ली में 
और अहमदाबाद में उन्होंने पुस्तक के बारे में मुझसे बातें कीं और अनेक सुझाव विये। 
पांडुलिपि का पहुला प्रारूप अप्रैल 965 से तेयार हो गया था, जिसे उन्होंने ध्यान- 
पुवंक पढ़ा और संशोधन तथा परिवर््धन के बारे सें अपने सुझाव दिये। उन्हीं सुझावों 
के आधार पर पांडुलिपि को दोहराया गया और अन्तिम रूप दिया गया। मेरे लिए 
यह घोर क्लेश और दुख का विषय है कि आज जब यह पुस्तक छप कर तैयार हो गई 
है, बलवन्तभाई संसार से विदा ले चुके हैं और अपनी प्रेरणा को फलोभूत हुआ 
नहीं देख सकते। 

श्री खड़गावत के प्रति में फिर से आभार प्रकट करना चाहता हूं। इस प्रयास में 
उनसे मुझे सदा मुंहमांगी सहायता मिली हैं। 


नई दिल्‍ली 
5 अगस्त, 968 * राजेस्र लाल हांडा 


विषय-पवेश 


इनोगिनो पुस्तक ही अभी तक देखने में आई हैं, जिनमें भारत की आजादी की 
कहानी क्रमबद्ध और रोचक ढंग से कही गई है । ऐसी पुस्तकों में हम यहां दो के 
नाम गिनाये बिता नहीं रह सकते : एक है डा० ताराचंद को कृति जिसमें पाठकों 
के लिए स्वतंत्रता आंदोलन का चित्र अधिकृत ढंग से प्रस्तुत किया गया है; और 
दूसरी है अवर फ्रीडम स्ट्रगल” जिसके लेखक हैं प्रसिद्ध इतिहासकार डा० सजूम- 
दार। कहना न होगा कि इन दोनों पुस्तकों में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को आधु- 
निक और वर्तमान शताब्दी को बहुमूल्य सामग्री भरी पड़ी है। इन रचनाओं के 
बारे में, आलोचकों और समाचारपत्रों के पुस्तक-समीक्षकों का कुछ भी भत बयों न 
हो, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि दोनों की शैली घटना-परक और 
भाव-निरूपण निष्पक्ष तथा बल्तुयत है। 


दोनों पुस्तकें अच्छी बन पड़ी हैं। फिर भी जानकारियों का तांता होने के बाव- 
जूद, इनमें चित्र का अधूरापन आंखों में खटकने लगता है। कारण यह है कि राष्ट्रीय 
आंदोलन की कहानी को प्रायः उसी क्षेत्र के चौखठे में जड़ने को कोशिश की गई है 
जिसे कभी ब्रिटिश भारत कहते थे। हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि उस विज्ञाल 
प्रदेश का, जो देसी रियासतों में बंदा हुआ था, नाम तक नहीं लिया गया है। यह 
संभव भी कंसे हो सकता था ? उसका जिंक आया है कितु भागते दौड़ते हुए, विशेषकर 
इस भय से कि ब्रिटिश भारत की जिन घटनाओं का वर्णन किया जा रहा है, वे उसके 
बिता कहों बेसिरपेर की न रह जाएं ! यह कमी खटकती है। भला ऐसा भी कहीं 
देखा-सुना गया है कि एक ओर देश में ऐतिहासिक तूफान जा रहा हो और दूसरी ओर 
उसके एक विस्तृत भाग में क्या-कुछ हो रहा है, उससे आंख मूंद ली जाय । देसी 
रियासतों के बारे में, जिनमें अखंड भारत का 45 प्रतिशत भू-प्रदेश और कम-से-कम 
एक-चौथाई जनता सम्मिलित थी, इतिहास की इस प्रकार की चुप्पी चुभती है । 

किनन्‍्हीं लोगों का कहना है कि यदि देसी रियासतों की घटनाओं का आजादी 
की कहानी में समावेश न किया जाए तो भी उसका चित्र बहुत घुंधला नहीं पड़ेगा, 
क्योंकि स्वतंत्रता-संग्राम का बीजारोपण ब्रिटिश भारत में हुआ था और यह पौधा 
मुछय रूप से उसी जमीन में धीरे घीरे पतप कर बड़ा हुआ। किंतु इस दलील में ज्यादा 
बजन नहीं है। दरअसल रियासतों की कहानी देश के समूचे इतिहास का अदूढ भंग 
है और जो घटनाएं हमारी आंखों के सामने आई हैं उनका जन्म देश के विभिन्न भागों 


बिपय-प्रवेश 


की घटनाओं के घात-प्रत्याघात के आधार पर हुआ है। इसका प्रमाण यह है कि 
जब-जब प्रांतों में आंदोलन की आग भड़की पड़ौसी रियासतें उसकी चिनगारियों 
से अधिक दूर न रह सकीं। बहुत नहीं थोड़ी हो सही, वहां की जनता में उसकी 
प्रतिक्रिय जरूर दिखाई दी। रियासतों की तत्कालीन अवस्था के अध्ययन से देश के 
स्वाधीनता-संग्रम्म पर समष्ठि रूप से महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। प्रारंभ में, छोटे- 
छोटे जागीरदारों और उनके दरबारों तक से लोहा लेना कितना कठिन काम था, यह 
दृश्य हमारी आंखों के सामने आ जाता है। 

अपनी-अपनी ढपली और अपने-अपने राग का डंका जसा रियासतों के प्रशासन 
में बज रहा था, बसा शायद ही कहीं और देखते में आता हो। हरेक रियासत में अपने- 
अपने ढंग का प्रशासव था। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत की समस्त 
जनता एक ही नृवंश और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से एक ही कुछ की है, 
फिर भी उसे ब्रिटिश भारत और संकड़ों रियासतों में बांदकर छिन्नभिन्न कर दिया 
गया था। ब्रिटिश भारत और रियासतों के बीच की दीवारें कितनी हाल्यास्पद थीं। 
एक ही भाषा बोलनेवाले लोग कुछ इन दीवारों के उधर पड़े हुए थे और कुछ इधर । 
उनके भाव-अनुभावों और लक्ष्यों में कोई अन्तर नहीं था। फिर भी जो लोग रियासतों 
सें रहते थे, उनमें से बहुतों को प्रायः प्रारंभिक नागरिक अधिकार तक उपलब्ध न थे। 
यह कहना अत्युक्ति न होगा कि किसी भी रियासत में प्रतिनिध्यात्मक संस्थाएं न थीं 
और यदि इक्के-दुक्के स्थानों में थों भी तो भी वहां 'दिल्लीववरो वा जगदीश्वरो वा” 
की परम्परागत भावना के अनुसार शासक के मृख से जो शब्द निकल गया वही कानून 
सान लिया जाता था। सारांश यह कि ब्रिटिश प्रान्तों में राजनीति और प्रशासन की 
जो उन्नति हो रही थी उसकी हवा तक इन रियासतों को न छू पाई थी। 

निःसंदेह, भारत की एक चौथाई जनता इन रियासतों के एक बड़े जेलखाने सें 
रहती थी और उसके पांबों में स्वेच्छाचारी शासन की बेड़ियां पड़ी हुई थीं। पड़ौसी 
ब्रिटिश प्रांतों की प्रतिनिध्यात्सक शासनपद्धति का यहां कोई चिन्ह तक नहीं था। 
इनमें शासक और शासन दोनों एक ही चीज माने जाते थे, और यदि जनता ने 
शासन में किसी सुधार के लिए आवाज उठाई तो उसे शासक के विरुद्ध राजद्रोह समझा 
जाता था। इस प्रकार, वहां सुधारों की मांग करने या पड़ौसी ब्रिटिश प्रांतों में चल 
रही आजादी की लड़ाई के प्रति सहानुभूति को अपराध मान उसे कुचलने के लिए 
दसनचक्र चलाना एक छोदी सी बात थी । इस स्थिति में, वहां लोकतंत्रीय शासन 
की स्थापना के लिए कोई आंदोलन छेड़ना ब्निटिश प्रांतों की तुलना में भारी जात- 


प्र 


देसी रियासतों में स्वाधीनता संग्राम क्षा इतिहास 


जोखिम का काम था। यदि ब्रिटिश भारत में नौकरशाही कायम थी तो इन रजबाड़ों 
में पुरातनपंथीका बोल-बाला था। यही कारण है कि भारत के स्वाधीनता-संग्राम 
के जानकार इतिहासकारों ने उन लोगों कौ मुकक्‍्तकठ से प्रशंसा की है जिन्होंने ब्रिटिश 
भारत से आगे बढ़कर समस्त भारत में आजादी की लड़ाई फैलाने और रियासतों 
के शासन को लोकतंत्र की ओर मोड़ने के लिए आवाज उठायी थी। 

भारत का भूखंड छे सौ से अधिक रियासतों में कैसे बंट गया था, और सर- 

दार पटेल ने एक ही झपटे में उनके स्वेच्छाचारी शासन का अंत कैसे कर दिया, 
यह कहानी देश के इतिहास का अंग बन चुकी है और बिस्माक के अधीन जमंनी के 
एकीकरण की कहानी से कहीं अधिक विस्मयकारी है। हमारे स्वाधीनता के युग की 
सबसे बड़ी सफलता क्या है? इसे जानते के लिए हमें स्वाघीनता के पहले के चित्र 
पर निगाह डालवी होगी। यह तभी संभव होगा जबकि हम रियासतों की आजादी 
की लड़ाई की ओर उचित ध्यान दें जिससें जनता को बहुत कठिन चुनौतियों का सामना 

करना पड़ा था। 
इस बारे में एक ही उदाहरण काफी होगा। वर्तमान केख-शासित हिमाचल 
प्रदेश उन दिनों छोटे-छोटे बीस से भी अधिक दुकड़ों में विभाजित था, जिनको रियासतें 
कहते थे और जिनके शासक अपने को प्रभुसतताधारी राजा मानते थे। 7939 में, 
इनसें से एक राजा मे अपने महल की सीढ़ियों पर खड़े चार आदर्ियों को जान से 
मार दिया और उसका कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ । गुजरात प्रदेश में एक 
रजवाड़ा ऐसा भी था जिसके महल में कुत्तों का बाड़ें-का-बाड़ा था जिसकी देख- 
भाल पर समस्त राज्य के अस्पतालों और दवाखानों के बजठ से भी अधिक रुपया 
खच्च होता था। उदार विचारवाले अंग्रेज भी इन राजाओं को मिकम्मा कहने लगे 
थे और उनकी रियासतों की दीन-हीच अवस्था देखकर उनका हृदय पिघल उठता 
था। इस हाड़-मांस के पुतलों की सनकबाजी और अलछजलूल करतूतों की कहानी 
किसी उपन्यास से कम रोचक नहीं होती बशतें कि उनके अत्याचारों से जनता पर 
मुसीबत का पहाड़ न गिर पड़ा होता। 

इस रियासती प्रथा का एक स्वरूप और भी था जिसने भारत में अंग्रेजी शासन 

की जड़ें मजबूत करने में सदद की । राजा-महाराज और उनकी सरकारें ब्रिठिश सत्ता 
को आजादी क्क सिपाहियों की चोटों से बचाने में ढाल का काम करती रहों। हे किया 
लेन-देन के आपसी प्रबंध सजबूत और चिरस्थायी नहीं बन सकता। दोनों पक्ष, 
वास्तव में, ऐसे ही आपसी हित की कड़ी में जुड़े हुए थे : रियासतों को अपनी सीमाओं 
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विपय-प्रवेश 


के संरक्षण के लिए सर्वोच्च ब्रिटिश सत्ता की कृपा की जरूरत थी और इसके बदले 
में व्रिटिश सत्ता को राजा-महाराजाओं की वफादारी की आवश्यकता थी जिससे वह 
देश में आजादी के आंदोलन को बढ़ने से रोक सके। इधर, आजादी के सिपाहियों 
ने इन रियासतों को “सल्स्दर का नाम दे रखा था जिनकी पीठ पर विदेशी सरकार 
का हाथ था। 


मिजी स्वायं की रक्षा के लिए दोनो पक्षों में गठबंधत हो जाना स्वाभाषिक 
था। ब्रिदिश सरकार भारत सें अपने साम्राज्य की और देसी नरेश अपने निजी 
अस्तित्व की रक्षा के लिए एक दूसरे से मिल गये। देश की स्वतंत्रता का अर्थ था 
नरेशों के अधिकारों और विश्ेषाधिकारों की कपालक्रिया। ये नरेश, उत्की रियासतें 
और उनका राजवंश इस देश की घरती पर तभी तक कायम थे जबतक यहां ब्रिटिश 
सरकार का पांव जमा हुला था। इसीलिए कांग्रेस का आन्दोलन अधिकांश राजाओं- 
नवादों के लिए सिर-दर्द बन गया था; और ऐसा होना स्वाभाविक था। किन्तु 
इससे भी अधिक स्वाभाविक बात यह है कि इन विषम परिस्थितियों में जो छोग 
छाती ठोंककर स्वेच्छाचारी नरेश्ञों के विरुद्ध मंदान में उतर पड़े, उनकी हम जी 
खोलकर प्रशंसा करें। इन रियासतों के विलय और उसमें प्रजातंत्रीय सरकार का 
प्रादुर्भाव होने के बाद, ऐसे कितने ही लोगों को बासन की जिम्मेदारी संभालने का 
अवसर मिला, और वे आज नव-भारत के भाग्य के निर्माण सें सराहुनोपष योगदान 
कर ' रहे हैं। 

ऊपर जो कुछ कहा जा चुका है, उससे साफ हो जाता है कि रियासतों के संघर्ष 
को उचित स्थान दिये बिना भारत की आजादी के इतिहास का कलेवर पूर्ण नहीं हो 
सकता । यदि यहू भी मान लिया जाए कि आलइंडिया स्टेट्स पीपुल्स कान्फ्रेंस, जो 
रियासती जनता का प्रधान संगठन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही एक हाथ 
था तो भी रियासतों के स्वाघीनता-संघर्ष को कहानी अलग से लिखते की आवश्यकता 
खत्म नहीं हो जाती । हम इसी पुस्तक के अगले अध्यायों में पढ़ेंगे कि रियासती 
जनता के प्रति पुरी सहानुभूत्ति और सद्भावना होते हुए भी कांग्रेस उसके अरमानों 
को पूरा करने के लिए रास्ता नहीं निकाल सकी। शुरू से आखिर तक, बह रियासतों के 
अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप व करते का रचेया अपनाये रही । लाचार होकर रियासती 
जनता को उत्तरदायी सरकार बताने की अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए अपते 
पांव पर खड़ा होता पड़ा। उसे अपने बीच अपने नेता पैदा करने पड़े। यह अच्छा ही 
हुआ क्योंकि 746-47 तथा स्वायीनता के तुरंत बाद, इन नेताओं के कंधों पर विकट 
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देसो रियासतों में स्वाधीनता संग्राम का इतिहास 


जिस्मेदारियां आ पढ़ीं जिनको उन्होंने सफलतापूर्वक निभाया। यद्यपि रियासती 
जनतः को कांग्रेस के तीन कर्णधारों--महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार 
पटेछ--से हमेशा सलाह-मशविरे सिलते रहते थे, फिर भी आगे कदम बढ़ाने के लिए 
उसे अपने रियासती नेताओं की ओर हो ताकना पड़ता था। 

आइए, अब इस प्रइत पर विलोम रूप में विचार करें। यदि रियात्तती जनता 
के नेताओं ने अपने-अपने प्रदेशों में लोकमत संगठित न किया होता तो देश पर क्या 
बीतती ? देश किधर जाता ? उस दक्षा में, यदि जोधपुर की जनता ने, किन छोगों से 
. उसका भाईचारा या लगाव है, यह स्पष्ट ढंग से प्रकट न कर दिया होता, तो उसके 
दिवंगत महाराजा-जेसे दबंग आदसी को पाकिस्तान में मिलते या स्वतंत्रता की 
घोषणा करने से कौन रोक सकता था:? भारत के स्वाधीन होने से दो महीने पहले 
तक ट्रावनकोर के दीवान का रुझान स्वतंत्रता की ओर बना रहा, और जूनागढ़ के 
नवाब ने तो अपनी रियासत पाकिस्तान में मिलाने की घोषणा कर दी थी। यदि उनकी 
जनता संगठित रूप से खड़े होकर आवाज उठाना न जानती तो दीवान जी और नवाब 
साहब की बंदर-घुड़कियों से रियासतों का नक्शा ही बदल गया होता । आज रियासतों 
के विलय और राष्ट्र के इसरे भागों के साथ एकजीव होने को कहानी “दुमिया के 
इतिहास की सबसे बड़ी रक्तहीन क्रान्ति मानी जा रही है। यदि जनता ने जी-जान 
को बाजी न लूगा दी होती और आजादी की मशाल उनके तपे-तपाये नेताओं के 
मजबूत हाथों में न होती तो उसका स्वरूप ही दूसरा होता। 

इसी जनता और उसके संघर्ष की कहानी इस पुस्तक में मिलेगी। कितने ही 
इतिहासकारों ने भारत की आजादी की कहानी लिंखी है, कितु उन्होंने रियास्ततों की 
कहानी को मूल-गाथा में क्षेपक से अधिक स्थान नहीं दिया है। आशा है 0 
रचना उन सराहनीय ग्रंथों के पूरक रूप में ग्रहण की जाएगी, जिनके लेखक हैं डा० 
ताराचंद और डा० मजूमदार जैसे कलम के धनी | 

रियासतों में आजादी के सिपाहियों को निष्ठुर दमन-चक्र का शिकार होना पड़ा। 
इसलिए रियासतों की आजादी की कहानी पर अलग से इतिहास लिखने के लिए 
प्रचुर बहुमूल्य सामग्री मौजूद है। फिर भी यदि प्रस्तुत पुस्तक को समूचे भारत की 
आजादी की कहानी के साथ-साथ पढ़ने की कोशिश की जाय तो हमें आशा ही नहीं 
बल्कि विश्वास भी है कि पाठक ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय जनता के गण्यमान्य 
प्रतिनिधियों को सत्ता सौंपे जाने से पहले इस उपमहाद्वीप में क्या-कुछ हुआ, उसका 
अधिक विशद, स्पष्ठ चित्र पा सकेंगे। 
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देसी रियास्ततें या रजवाड़े 


इतिहास और राजनीति का आपसी घनिष्ठ संबंध है । ब्रिटिश इतिहासकार 
प्रो० सीले का तो यहां तक कहना है कि यदि इतिहास पे की जड़ है तो राजनीति 
को उसका फल मानना चाहिये। भारत की देसी रियासतों का अध्ययत्त करते समय 
हमें इसी कसोटी से काम लेता होगा; उनका जीता-जागता चित्र खींचने के लिए 
इतिहास और राजनीति दोनों पर निगाह डालनी होगी। जाहिर है, जब तक हमें 
उनके इतिहास की झलक नहीं मिल जाती, हम उनके राजनीतिक स्वरूप को अच्छी 
तरह नहीं समझ सकते हैं; और इन 'रियासतों के कारण राजा-नवाब, उनकी प्रजा, 
सर्वोच्च ब्रिटिश सत्ता और यहां तक कि स्वयं भारत किस राजनीतिक कीचड़ में फंस 
गया था, उसकी कहानी बताये बिना उनका इतिहास हमारे लिए बिल्कुल फीका पड़ 
जाता है। 

कितु, इन रियासतों के इतिहास पर प्रकाश डालने से पहले हमारा ध्यान जिस 
ओर अपने-आप चला जाता है वह यह है कि ये रियासतें कितनी थीं ? और कसी थीं ? 

भारत भर में लगभग 600 रियासतें बिखरी पड़ी थीं, जो ब्रिटिश भारत का 
अंग न थीं। इन रियासतों और प्रांतों के बीच इतिहास ने एक दीवार खड़ी कर दी 
थी जिससे ब्रिटिश सरकार उनके शासन में सीधा हाथ नहीं डाल सकती थी। इस 
प्रकार राजनीतिक दृष्टि से, दो भारत बन गये थे : एक था ब्रिटिश भारत जिस पर 
ब्रिटिश पार्मेंट के विधि-विधान और कानूनों हारा शासन किया जाता था, और 
दूसरा था देसी भारत जिस पर राजाओं और नवाबों का निजी सिक्का कायम था।* 

ये र्यासतें, जितकी गिनती से सिर चकरा उठता था और जिनके आकार- 
प्रकार और मान-मर्यादा में आकाश-पाताल का अंतर था, केसे बन गई थीं, इसका 
वर्णन अगले अध्याय में किया जायगा। यहां तो उनके रूप-रंग के बारे में कुछ मुख्य 
बातें लिखना ही काफी होगा। 

गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट 935 में देसी रियासतों की जो परिभाषा मिलती 
है, उसमें कहा गया है कि देसी रियासत “चाहे उसे स्टेड, एस्टेट और जागीर या अन्य 
किसी नाम से क्यों न पुकारा जाय, वह प्रदेश है जो एक ऐसे शासक के आधिपत्य या 
अधि राज्य में है जिसको स्वयं ब्रिटिश सम्राद्‌ की छतन्नछाया प्राप्त है किन्तु वह (प्रदेश) 


+ देखिए बटलर कमेटी की रिपोर्ट, पृ० 4 
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ब्रिटिश भारत का अंग नहीं है।” कहना न होगा कि इस परिभाषा के सहारे तत्कालीन 
ब्रिटिश सरकार या जनता दोनों में से एक भी यह नहीं बता सकती थी कि देसी रियासतों 
की ठीक-ठीक संख्या कितनी है। बटलूर कमेटी और साइमन कमीशन ने इस परिभाषा 
के आधार पर उनकी संख्या 562 तय की थी। लेकिन भारतीय संविधान सुधार 
संयुक्त समितियों ने वह पूरे 600 तक पहुंचा दी थो। सचमुच, जिस किताव के पन्ने 
पलटिए, उसमें उनकी एक नई संख्या लिखी मिलेगी या भारत के बारे में जिस सरकारी 
रिपोर्ट को देखिए उसमें उनको एक अपनी गिचती गिनाई गईं होगी। 


इन रियासतों के क्षेत्रफल, राजस्व और शासचतंत्रों में आकाश और पाताल का 
अंतर था। जहां हैदराबाद और क््सीर जैसी रियासतें थीं जो क्षेत्रफल में ब्रिटेन के 
बराबर थीं, वहां शिमला की पहाड़ियों और काठियावाड़ में ऐसी नबन्‍हों-तर्हीं 
जागीरें और ठिकाने थे जिनका आकार तगरों में हवाखोरी के पार्को से किसी 
कदर बड़ा न था! इन्हीं 562 सें से 454 रियासतों का क्षेत्रफल 7000 वर्ग सील से 
भी कस, और 452 रियासतों की जनसंख्या दस लाख से भी नीचे थी। मुश्किल से 
उन रियासतों की संख्या 30 होगी जो क्षेत्रफल, जवसंख्या और आधिक साधनों 
को दृष्टि से ब्रिटिश भारत के किसो औसत जिले से टक्कर ले सकती थीं । कितु 
इससे भी अधिक आइचय को बात यह है कि इनमें कम्न से कम 5 रियासतें ऐसी 
थीं जिनमें से किसी का भी क्षेत्रफल एक वर्गसील के बराबर न था। तीन रियासतों 
में किसी की भी जनसंख्या 00 से ऊपर न थी । दस वर्ग सील से कम क्षेत्रफल वाली 
रियासतों की संख्या लछ8यसग 202 थी। कितु इन बातों का र्याल कौत करता था ? 
बहां तो सब धान बाईस पंसेरी थे ! शाल्ग्राम की बढिया छोटी हो या बड़ी, सब समान 
हैं। उतर सभी का नाम इसोलिए स्टेट” था ! 

इन रियासतों के राजस्वों में भी कुछ ऐसा ही अंतर था। लगभग 49 रियास्ते 
ऐसी थीं, जिनकी वारधिक आय एक करोड़ रुपये या उससे अधिक थी; सात रियासतें 
एक करोड़ और 50 लाख के बीच में आती थीं। घीरे-धीरे यह संण्या इतनी सीचे 
गिर जाती है कि कुछ छोटे-छोदे ठिकानों की आय तो एक कारीगर की औसत मजदूरी 
से अधिक न थी। 

इन रियासतों की शासन पद्धतियों में भी यही अंतर था। प्रगतिशील रियासत 
और पिछड़ी रियासत के प्रशासनों की आपसी तुलना करना व्यय होगा। फिर भी 
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इस बारे में दो शब्द कहना भावदयक है। नरेंद्र मंडल ((80706/ 0६ [2/470८४) 
के सरकारी अभिलेखों के अनुसार, 60 रियासतों में, 772४ तक, किसी-न-किसी 
प्रकार की विधान सभाएं स्थापित हो चुकी थीं। कुछ दूसरी रियासतें 945-46 
में जनता को शासन-तंत्र में भाग देने की योजनाओं पर विचार कर रही थीं। फिर 
भी एक बात साफ है। भारत के ब्रिटिश प्रांतों में जिस स्वद्ासन-तंत्र का विकास हो 
रहा था, इनमें से अधिकांश रियासतों की प्रतिनिंध्यात्मक संस्थाओों को उसकी हवा 
तक नहीं छू पाई थी। उनके पिछड़ेपत का इससे बढ़कर उदाहरण और कया हो 
सकता है कि हैदराबाद-जैसी बड़ी रियासत जब 948 में भारत सरकार के राज्य 
मंत्रालय के हाथ में आई तब तक उसमें सामान्य जनता हारा निर्वाचित विधान सभा 
तक न थी। 

सच तो यह है कि राजा-नवाव, सर्वोच्च ब्रिटिश सत्ता या देखी शासकों के पिद्ठ, 
इनमें से कोई भी इस वात का दावा नहीं कर सकता था कि रियासतों में प्रगति या आधु- 
निकता की लहर फैल चली हैं। सर हरकोर्ट बटलछूर को तो अपनी सरकारी रिपोर्ट 
में यहां तक लिखना पडा था : “यहां वे रियासतें हैं जहां पितृतंत्र या अद्भें-सामंत-तंत्र 
का बोलबाला हैँ, जिससे इतिहास के मध्ययुग का रूप आंखों के सामने आ जाता है, 
और वे रियासतें भी हैं जहां सोलहों आने एकतंत्रीय प्रशासव कायम है ।” 

निंदास, ये रियासतें एकाधिक सदी तक बिना चीं-चपड़ किये पड़ी रहीं। वहां 
की जनता मुख खोलना तक न जानती थी। हां, इस बीच एक बात देखने सें जरूर 
आईं। राजनीतिक विभाग (?0प८8 72८92077०70) के उद्यर अधि- 
कार्रियों को जनता की बुरी हालत देखकर जब कभी तरस आ जाता था तब वे उनके 
प्रशासन को आड़ हाथों लेने से न चूकते थे। एक बार तो स्वयं वायसराय ने बड़ी 
संयत भाषा में इन राजाओं और नवाबों को भर्त्सना की थी। छार्ड कर्जन ने बताया 
था कि रियासतों के आंतरिक प्रशासन के प्रति ब्रिठिश सर्वोच्च सत्ता की भी जिंस्मे- 
वारियां हैं जिनकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। उनकी यह चेतावनी हमारे 
इतिहास की सामग्री बन चुकी है। उन्होंने कहा था: 

“कोई भी राजा या नवाब साम्राज्य में सम्राद की वफादार प्रजा कैसे बन सकता 
है जबकि वह स्वयं अपनी जनता के साथ निरंकुश शासक को भांति वर्ताव करता 
है? उसे चाहिए कि वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं बल्कि सदुपयोग करे। 
उसे अपनी जनता का स्वामी और सेवक दोनों बनना अभीष्ट है। उसे जानना चाहिए 
कि उसके पास राज्यकोष गुलछरें उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि जनता की भलाई के कामों 
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पर व्यय करने के लिए है। जितने ईमानदार उसके कर्मचारी होंगे उत्तना ही उसका 
भीतरी प्रशासन बुराइयों से दूर होगा। याद रखो कि उसे गद्दी इसलिए नहीं मिली 
है कि वह रंग-रेलियों में मस्त रहेगा और जनता के प्रति अपने कत्तंव्यों को उठाकर 
ताक में रख देगा। पोछो के मैदान या घुड़दौड़ के मैदान में खेल-कूद से जी बहलाने 
या योरप के होटलों में जाकर मौज-बहार करने से उसकी जिंदगी का काम पूरा नहीं 
हो जाता है। उसका असली काम--राजा या नवाब होने के नाते उसकी असली 
जिम्मेदारी अपनी जनता के प्रति है। मैं इसी पैसाने से उसे मापने की कोशिश करूंगा। 
यह राजनीतिक संस्था जीवित रहेगी या विनष्ठ हो जाएगी, इसका दारमदार आखिर- 
कार इसी कसौटी पर निर्भर होगा”?। 
यह बात नहीं थी कि केवल बायसराय ही इन राजाओं और नवाबों की चाल- 
ढाल पर क्षुब्ध हो गये थे जिससे उन्होंने उन्तकी डांठ-डपट की थी। उनके अलावा, 
उन विदेशी पर्यटकों और विचारकों की भी संख्या कम नहीं है जो खुले रूप से कहते थे 
कि ब्रिठिश सरकार की छत्रछाया में ये रियासतें क्यों पतप रही हैं ? लाडे रोलिसन 
ने इनको “बीसवीं सदी में मध्यकालीन इतिहास का कोढ़” बताया था। उनका कहना है : 
“क्षेरे विचार से ये (रजवाड़े) आज संसार में फिजूलखर्ची के सबसे बड़े भड्डे 
हैं। आज के युग में उतकी किसी भी दृष्टि से कोई उपयोगिता नहीं है। जो तड़क- 
भड़क अब से लूगभग दो सौ साल पहले मुगल सम्राटों ने एक बड़े पैसाने पर कायम 
की थी, वह आज भी वायसराय, प्रांतों और रियासतों के शासनों के चारों ओर छायी 
ईहै। - 
पी बहु-पठित पुस्तक “लास्ट होम ऑफ मिस्ट्री” में केल पावेल ने यही विचार 
प्रकट किया है। उसका कहना है: “यह मानने से कौन इन्कार कर सकता है कि भारत 
के राजा और नवाब जिस तड़क-भड़क से रहते हैं और उस पर जो धन व्यय करते 
हैं, यदि कहीं उतना व्यय बड़े-बड़े यू रोपीय देशों के शासकों पर भी किया जाए तो उनका 
दिवाला मिकल जाएगा या उनसें क्रांति हो जाएगी। ** * भारत की जनता तो यूं ही 
गरीब है। इस पर तुर्रा यह कि उसके राजा और नवाब अपने आमोद-प्रमोद पर रुपये 
को पानी की तरह बहाते रहते हैं।” 
कितनी लज्जा की बात है कि इन राजाओं और नवाबों की चालढाल को देखकर 
स्वर्गोय श्रीनिवास शास्त्री से भी अधिक चुप न रहा गया था। आखिरकार इन 
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विवद्र और उदार राजनीतिन्न को भी अपना सुख खोलूना पड़ा था। कोचीन की 
एक भरी आम सभा में वे इन स्वेच्छाचारी शासकों के बारे सें कह बेठे थे : 

“जनता के रुपये से जहां कहों भोग-विलास कही सासग्री खरीदी जा सकती हैं वहां 
ये (राजा-तवाव) हमेशा दिखाई देंगे। चाहे रूुंदन हो, चाहे पेरिस हो या कोई और 
पैशनेदुल् नगर हो, आपको वहां कोई-न-कोई राजा या सहाराजा अवश्य मिल जाएगा। 
उसके दो ही काम हैं: उसकी तड़क-भड़क से या तो यूरोप के लोगों की आंखें चकाचोंघ 
हो जाती हैं या जो कोई उसके पास जाता हैं उसको वह बिगाड़ कर रख देता है।” 

भारत के राजा-महाराजाओं से कोई एक बात यही सीख सकता था कि दोनों 
हाथ से धन कंसे फेंका जाता हैं। जनता की खून-पस्ीने को कमाई से गुरूछरें कंसे 
डड़ाये जा सकते हैं? उनके अपने निजी खर्च की रकस को “प्रिवी पर्स” कहते थे। 
“(प्री पर्स” सें कितना रुपया जानता चाहिए ? रियासत की आय कितनी है? और 
जनता की आवश्यकता क्या है ? इन बातों पर कोई भी राजा या नवाब अपना दिमाग 
खपाने को तंयार न था। वह तो जी खोल कर खर्च करने को घन ले लिया करता था। 
इन राजाओं को अपने होरे-जवाहरात दिखाने का बड़ा शौक था ओर कहां तक लिखें 
वे बड़े भद्दे ढंग से अपनी घन्नासेठो दिखाते रहते थे। कर्चेल पावेल ते, जिनका जिऋ 
पहुले भी हो चुका है, अपती पुस्तक सें नरेंद्र मंडल के एक वाधिक सम्मेलन में भाग 
लेनेवाले राजाओं भौर नवाबों का कुछ वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि यह 
सम्मेलन नयी दिल्‍ली में हुआ मानो राजाओं-महाराजाओं को भारत को राजधानी 
में अपने हीरे-जवाहरात दिखाने और पोलो के घोड़ों पर चढ़कर निकलने का एक 
स्वर्ण अवसर मिल गया। /दिहली सें केचछल एक पखबाड़ा बिताने के लिए एक 
राजा, 300 मील टूर से, अपने साथ एक विद्वाल अमल्‍रा लाया था--उसमें 40 मंत्री, 
न्यायालूय-अधिकारी, अंगरक्षक ओर सचिव, !00 से अधिक नौकर-चाकर, डेरे की 
चौकसी के लिए संतरियों की परूटन, 30-40 मोटरकारें और लगभग 60 पोलो 
खेलने के घोड़े थे।” 

समय बीतते इन राजाओं-महाराजाओं के विरूद्ध इतनी घुणा बढ़ गई और वे 
इतने बदनाम हो गये कि दूसरे महासमर से पहले भविष्यववता की कौन कहे, एक 
सामान्य पुरुष भी यह साफ-साफ कहने रूगा कि अब उनका नाम-निशान अधिक 
दिनों तक नहों रहेगा। फिर भी, जव-जब इन रियासतों की जनता और उसके नेताओं 
ने इत राजाओं और नवावों के खत्म होने के बारे में अपना मत प्रकट किया, उसे यह 
कह कर ढुकरा दिया गया कि वे अपने शासकों की एकतर्फा आलोचना कर रहे हैं। 
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देसी रियासतों में स्वाधोनता संग्राम का इतिहास 


जब कभी कांग्रेसी नेताओं और ब्रिटिश भारत के सार्वजनिक नेताओं ने राजाओं और 
उनकी रियासतों के शासन-तंत्रों की आलोचना की, तब भारत सरकार ने वह इसलिए 
अनसुनी कर दी कि इन छोगों को विदेशी सरकार और उसके कार्यो में सीन-मेप 
निकालने की कुटेव पड़ गई है। फ़िर भी इस बात पर पर्दा नहीं डाला जा सकता था . 
कि पढ़े-लछिले लोग, चाहे वे भारतोय थे या विदेशी, यह भांप गये थे कि रजवाड़ा-प्रथा 
में भीषण दरारें पैदा हो गई हैं और हमारे देखते-देखते किसी दिन यह महल घराशायी 
हो जायगा। जनता को अब यह दात कहां वर्दाइठ थी कि शासन की बागडोर एक 
आदसी के हाथ में रहे ? और जब इस आदमी का बचाव एक बाहरी ताकत करती 
हो जिसका सामना करने में वह असमर्थ थी तब उसका यह क्षोभ बढ़ना और भी 
स्वाभाविक था। इसे विषम स्थिति का जिक्र करते हुए, रंगा अय्यर ने लिखा है: 

“आदमी चाहे योग्य क्‍यों न हों, फिर भी एक आदमी का शासन बुरा होता है। 
क्ितु जब यह शासन एक ऐसे आदमी के हाथ पड़ जाता है, जिसमें पूर्वी दे्नों के मिरंकुश 
शासकों के भयंकर से भयंकर दुर्गुण समाये हुए हैं, अर्थात्‌ वह कामिनी, कादम्बिनी, 
और जनता की उपेक्षा करके रंग-रेलियों में मस्त रहता है--तो फिर उसके परिणाम 
की कल्पना करना मुश्किल है। यदि आज इन रियासतों की जनता की सत-गणना 
की जाय तो इसमें संदेह नहीं है कि वह अपने-अपने प्रदेश को ब्रिटिश भारत में मिलाने 
के पक्ष में हंसी खुशी से वोट देगी। आज थे रियासतें केवल ब्रिटिश सरकार की दया 
पर निर्भर हैं। 

“इन रियासतों में जैसा भ्रष्टाचार और बेईमानों फैली हुई है, जेला दमनचकऋ 
चल रहा है और जिस कदर एक-तंत्र का बोल्बाला है; उसका यदि एक हजारवां अंश 
भी ब्विटिंश भारत में होता तो ब्विटिश राज न मालूम कब का धरती पर से उठ गया 
होता।* “ 

ऊपर जो कुछ लिखा जा चुका है, वह तस्वीर का एक्त पहलू है। यह सोचता 
ठीक न होगा कि राजा-महाराजा नितान्त काहिल थे, और हाथ-पर-हाथ धरे बंठे रहते 
थे। वे निःसंदेह अपनी रक्षा करना जानते थे और इसके लिए उनके पास घत और 
बढ़ि की कम्री न थी। उनके दलालों की हरूचलों से लंदन गूंजता रहता या और 
थे द्विटिश संसद के कितने ही सदस्यों को तोड़फोड़ कर अपने पक्ष में मिलाये कै 
थे। कितने ही सदस्यों के विचार उनके अनुकूल थे। जब 805, र 
तैयार हो रही थी तब इन राजाओं ने अपने पक्ष की वकालत, के लिए ब्रिटेन के एक 
चिह्यात वकील और लेखक, ए० पी० निकल्सन, को अपने काम पर लगाया वा। 
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देसी रियासतें या रजवाड़ 


निकल्सन ने राजाओं के दृष्टिकोण की पुष्टि के लिए एक पुस्तक लिख डाली थी जिसका. 
नाम था “स्क्षाप्स ऑफ पेपर” । उसने लिखा था कि ईस्ट इंडिया कम्पती मोर मौजूदा 
नरेशों के पुरखाओं के बीच जो संधियां हुई थीं उनके आधार पर इनके साथ प्रभु- 
सत्तासम्पन्न राजाओं-जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। 

सतिकल्सन से केवल इतना ही नहीं लिखा था कि इस भारतीय नरेशों को राज- 
नीतिक विभाग की गुलामी से छुटकारा मिलना चाहिए, बल्कि वह यहां तक कह वंठा 
कि देसी रियासतों की दासनपद्धति ब्विटिशझ भारत के प्रांतों से कहीं अधिक उपयोगी 
है। इस कयन के समर्थन में उन्होंने सर वाल्टर लारेंस के निम्नांकित शब्दों को उद्धृत 
किया था : 

: "में भारतीयों की प्रशंसा करता हूं, उनके भहान्‌ भुणों का आदर करता हूं और 
उनके महान्‌ भविष्य सें विश्वास रखता हूं। और, मेरा छयाल है कि हाल सें जो 
परीक्षण किया गया है--जो रियायतें की गई हैं-- उनसे किसी को लाभ नहीं पहुंचता 
बल्कि उल्टी हमारी सरकार कमजोर बन जाती है और जनता में परेशानी और 
नाराजगी पेदा होती है। इस हालत में, में एक नया परीक्षण करने का सुझाव देना 
चाहता हूं--एक नये प्रकार की सरकार बनाई जाए जो भारतीय आदरदों के अनुकूल 
हो और ब्रिटिश संबंधों को कमजोर ८ होने दे। में समस्त ब्रिटिश भारत को देसी 
रियासतों में बदल देना चाहता हूँ ।” 

भारत की ये रियासतें किसी योजना के आधार पर नहीं बनाई गई थीं। उन्हें 
तो एंतिहासिक घटनाओं की उपज कहना अधिक न्याय-संगत होगा । यही कारण 
है कवि कितनी ही रियासतों के प्रदेश दुकड़ों-दुकड़ों में बंद थे और वे एक-दूसरे से अलग- 
अलग पड़े हुए थे। यदि हमें कहीं यह देखने को मिलता था कि ब्रिठिश प्रांत की भूमि 
किसी रियासत के इलाके में घुसी चली गई है तो इस प्रकार के उदाहरणों की संख्या 
भी कम ने थी कि रियासतें ब्रिटिश्न प्रान्तों के उदर में रखी हुई हैं। वे छोटी-छोटी थीं 
ओर चारों भोर से ब्निदिश प्रदेश हारा घिरी होने के कारण ऐसी लगती थीं मानो 
कमीज पर जेब रूगी हुई है। इससे भी विचित्र बात यह थी कि एक रियासत का एक 
टुकड़ा कहीं है और दूसरा टुकड़ा कोरों दर अलग कटा पड़ा है। इस विषय को अधिक 
स्पष्द करने के लिए हमें पदियाला, नाभा भौर जींद का उदाहरण देना होगा। इन 
सिख रियासतों ने 857 का भहान विप्लव कुचलते में ज्रिटिश सरकार फी सहायता की 
थो मोर उसके पुरस्कार में उन्हें एक-एक जिला दिया गया था। ये जिले अलवर और 
दिल्ली के बीच सें थे और इन रियासतों की ठेठ भूमि से सौ-सौ मोर दूर पड़े हुए थे। 
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देसी रियासतों में स्वाधीनता संग्राम का इतिहास 


शिमला को पहाड़ियों में स्थित छोटी-सी कलसिया रियासत की कहानी इससे भी अजीब 
है। उसके अंतर्गत एक उपजाऊ गांव' का ब्लाक, 50 प्ील़ दूर फीरोजपुर जिले 
सें स्थित था। इसके अतिरिक्त कुछ और भी आवश्यक चीजें थीं जिनके कारण ब्रिटिश 
और रियासती प्रदेशों के बीच कड़ी जोड़नी पड़ती थी। संचार-व्यवस्था को ही लोजिए। 
देश को एक धागे में पिरोनेवाली सड़कें, रेल-तार मार्ग आदि ब्रिटिश और रियासती 
प्रदेशों का भेदभाव भूलकर सीधे चले जा रहे थे। आधिक हितों--वाणिज्य और 
व्यापार ने इन कृत्रिम सीमाओं को ढाह दिया था। व्यापारियों का एक पांव ब्रिटिश 
भारत में था तो दूसरा किसी-त-किसी रियासत में। यदि किसी कारण से आधिक 
जगत में प्रांतों और राज्यों के सहयोग के बीच कोई दोवार खड़ी हो जाती थी तो 
उसका दुष्परिणाम समूचे देश को भोगना पड़ता था। इस संबंध में !936 के राजकोट 
कांड की याद आ जाती है। रियासत ओर बंबई के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के बीच जो 
संघर्ष उठ खड़ा हुआ था, उसके कारण महात्मा गांधी तक को अचद्यन करना पड़ा था। 

धर्म या सम्प्रदाय की दृष्टि से इत रियासतों की जनता ने एक और विकट समस्या 
खड़ी कर दी थी। यद्यपि अधिकांश रियासतों में रहनेवाली जनता के बहुमत का वही 
धर्म था जोकि उसके शासक का था फिर भी कुछ महत्त्वपुर्ण रियासतें ऐसी थीं जिन 
पर यह बात लागू नहीं होती थी। इस श्रेणी में सबसे ऊपर हैदराबाद और कश्मीर 
के नाम लिखे जाएंगे। भोपाल और जूनागढ़ भी यद्यपि उतनी बड़ी रियासतें न थीं 
फिर भी इसी छूत की बीमारी से पीड़ित थीं। इन रियासतों सें शासक का धर्म या 
मजहब अपनी बहुसंख्यक जनता के धर्म से भिन्न था। यदि हम सम्प्रदाय के आधार पर 
भारत की जनसंउुया का अध्ययन करें तो ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों की हिंटू-मुस्लिस 
जनसंख्या के अनुपात में कोई गहरी विषमता नहीं मिलेगी। विभाजित भारत की 
जनसंख्या के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि भारत के हिंदुओं और मुसलमानों को 
जनसंख्या का ऋमदः 27 और 26 प्रतिशत भाग इन रियासतों में रहता था। इसी 
प्रकार इन रियासतों में रहनेवाले क्रिक्चियनों और सिखों की जनसंख्या भी ऋ्रमत्रः 
50 और 26 प्रतिशत थी। 

इन रियासतों में भिन्न-भिन्न प्रकार के वित्तीय ढांचे और राजस्व कानून प्रचलित 
थे। एक ओर जहां बहुत-सी छोटी-छोटी रियासतों सें लागू कठोर कर-व्यवस्था ने 
जनता के गरीब वर्ग का जीवन दुभर बना दिया था, वहां दुसरी ओर हैदराबाद, इंदौर 
और ग्वालियर जैसी बड़ी रियासतों में आय-कर नाम की कोई चीज न थी। इससे 
इन रियासतों में ब्रिटिश प्रांतों और दूसरी रियासतों की पूंजी घड़ाधड़ पहुंच रही थी । 
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देसी रियासतें या रजवाड़े 


ओर नये-नये उद्योग-धंघों पर रूगाई जा रही थी। 947 तक इन रियासतों में 
कितने ही महत्त्वपूर्ण उद्योग स्थापित हो चुके थे। 

भारत के भीतरी मामलों में रियासतों की जनता को ब्रिटिश्ञ प्रजा नहीं माना 
जाता था। हां, आगे चलकर रियासतों के लोगों को अवश्य अखिल भारतीय सेवाओं 
की प्रतियोगिता में भाग लेने की छुट मिल गई थी। कितु जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून 
का क्षेत्रआ जाता था वहां इन लोगों को ब्रिटिश प्रजा ही माना जाता था। कारण 
यह था कि विदेशी मामलों की देखभाल का अधिकार केवल भारत की ब्रविटिद सरकार 
के ही हाथ में था। 

यह है देसी रियासतों और उन पर शासन करनेवाले राजा-महाराजाओं और 
नवाबों की कहानी। इनका क्या महत्त्व था ? जो विदेशी भारत के प्राचीन इतिहास 
और स्मारकों की खोज में यहां आते थे ने भले ही इन सबको देखकर थोड़ी देर के 
लिए ऊहापोह में लग जाते होंगे। ये अनगिनत रियासतें, उत्की ऊटपटांग सोमाएं, 
उनकी स्वेच्छाचारितापूर्ण तथा-कथित पूर्वीय शासन पद्धतियां और सबसे बढ़कर 
होरा-जवाहरात के आभूषणों से लदे उनके राजा-महाराजा इन विदेशियों के कौतू-हल 
का कारण बन जाते थे। कितु उत्तका यह सववह॒लाव थोड़ी देर को ही था। जब उन्हें 
यह सालहूम पड़ता था कि इस विद्ञल “अजायवधघर” की सजावट के लिए इन रियासतों 
के 77 करोड़ लोग पशु का जीवन बिता रहे हैं, तो उनकी सहानुभूति अपने-आप जनता 
के साथ हो जाती थी, और वे उसके मूलभूत अधिकारों के संघर्ष की पीठ ठोंकने रूगते 
थे। इतना ही व्यों, वे उसकी इस सांग का भी समर्थन करते थे कि यदि इन रियासतों 
में उत्तरदायी सरकार नहीं बन रहो है तो भी सरकार नाम की जो कोई व्यवस्था हो 
उसे जनता! के सुख-दुख का ख्याल तो रखना ही चाहिए। 
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फ्रांसीसियों और अंग्रेजों में पहले पहल लड़ाई कर्नाटक में छिड़ी। इन 
छोटी-छोटी मुठभेड़ों ने आगे चलकर ऐसा उम्र रूप धारण किया कि ईस्ट इंडिया 
कम्पनी बुरी तरह से दक्षिण मारत के युद्ध और राजनीति में फंस गईं। उधर 
प्लासी के मैदान में क्छाइव के हाथ सिराजुद्दीला को जो करारी हार खानी 
पड़ी, उससे अंग्रेज बंगाल के मालिक बन बैठे । यह घटना !757 की है। इससे 
सिर्फ 46 साल बाद, 773 में नाथ का रेग्यूलेटिंग एक्ट बना और वारेन हेस्टिंग्स 
ने मुगल सम्राट्‌ को नजराना देना वंद कर दिया। फिर क्या देखने में आया ? 
भारत का विश्ञाल प्रदेश अंग्रेजों के चरणों पर पड़ा हुआ था जिसके शासन की 
वागडोर उनके हाथ में थी और विभिन्न राजा-महाराजाओं और सरकारों के 

साथ उनका घनिष्ठ संबंध था ।” 
--सर सिडनी लो' 


देसो रियासतें कैसे बनो थीं ? इसका इतिहास बहुत ही रोचक है; और भारत 
में ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता की स्थापना से जुड़ा हुआ है। यद्यपि बहुत-सी रियासतें 
ऐसी थीं जिनकी जड़ें भारत में अंग्रेजी राज स्थापित होने से पहले भी मौजूद थीं 
फिर भी अधिकांश रियासतों को जन्म देनेवाले अंग्रेज ही थे। उनकी पीठ पर एक 
गहरी ब्रिटिश नोति काम कर रही थी। उन्होंने कुछ रियासतें इसलिए बनायी थीं 
जिससे भारत में ब्विटिश हितों की नींव मजबूत हो जाए और कुछ इसलिए ताकि लड़ाई- 
झगड़ों का मिबटारा होकर स्थिति स्थिर हो जाए। इस प्रकार उनके एक नहीं, अतेक 
उद्देश्य थे। कभी-कभी ईस्ट इंडिया कम्पनी ने किसी किसी राजाकों केवल इसी- 
लिए सान्यता दे दी थी कि वह या तो उसका मित्र बन जाए था उसके विरुद्ध उसके 
शत्रओं की मदद ने करे। कभी-कभी ऐसा भी देखने सें आया कि जो शासक उपद्रवी 
थे उनसे बचने के लिए कम्पनी ने एक सस्ता नुसला निकाला: वह जी चाहे सो करो 
की छठ देकर उन्हें ब्रिटिश प्रदेश से हाथ दर रखने को राजी फर लेती थी। इस श्रेणी 
में राजस्थान की टोंक रियासत का वास लिया जा सकता है। इतिहास में पिडारियों 
के उपद्रवों की याद अब भी हरीभरी हो उठती है। उनके कुख्यात नेता चेतू के उत्तरा- 
घिकारी को राजी करने के लिए यह रियासत बनाई गई थी ताकि वह लूटमार मचाना 
बंद कर दे। यथासंभव अंग्रेज आये-दिन की लड़ाइयों और झंझटों से बचना चाहते 
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थे। जहां तक उनके स्वार्थों की पूति हो सके ओर उनकी सुरक्षा पर कोई आंच न भाए, 
वहां तक जाने को वे सदा तैयार रहते थे। यदि किसी वर्तमान राजा को सान्यता 
देने या नया राजा बनाने से उनकी कठिनाइयां हल होती थीं तो वे ऐसा करने में न 
चुकते थे। इस नीति का यह परिणाम हुआ कि 757 से 857 के भीतर सौ वर्षों में 
रियासतों की संज्या बढ़ती ही गई। इनमें से कुछ रियासतें जानबूझकर बनाई गई, 
कुछ सजबूर होकर स्वीकार की गईं ओर शेष अपने-आप बन गईं। 


बी० पी० सेनन के इस कथन में कस सचाई नहों है कि ईस्ट इंडिया कम्पदी की 
कोठी बढ़ते-बढ़ते एक प्रांत बन गई और प्रांत बढ़ते-बढ़ते एक साम्राज्य बन गया। 
हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कम्पनी ने सारह में अंग्रेजी राज्य स्थापित करने में 
अपनी जी-जान की बाजी रूगा दी थी, कितु उसके ऐजेंटों को अपने इग्लेंड के मालिकों 
से अभीष्ठ सहयोग कभी नहीं मिल्ा। इसके विपरीत, वे तो सदा उन्हें इस काम के 
लिए अनुत्साहित करते रहते थे। फिर भी कम्पनी ते समय रहते इस देश में महान्‌ 
ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कर दी। देसी ररियासतें, जो देश भर में फंली हुई थीं, 
इसविज्ञाल साम्राज्य का महत्त्वपूर्ण अंग थीं ओर उनकी स्थापना कम्पनी की नीति 
की “महान सफलता” की चोतक थी। | 


लगभग 562 रियासतें थीं। इनमें बहुतों का यह दावा था कि उनके राजवंश 
का इतिहास प्राचीन है। यद्यपि उनका यह दावा इतिहास की कत्तोदी पर खरा नहीं 
उतरता था ओर प्रायः सच त था फिर भी अपनी मान-सर्यादा बढ़ाने के लिए वे गला 
फाड़ कर इतिहास की दुह्ाई देते थे। हैदराबाद, भोपाल, रामपुर, आदि-जेसी रियासतें 
इस प्रकार की डींग नहीं मार सकती थीं क्योंकि उनका इतिहास मुस्लिम कालसे अधिक 
पुराना न था। उन्हें इतने पर ही संतोष करना पड़ा कि उनके राजवंश का उद्भव 
विख्यात मुगल सुबंदारों या मुस्लिम वीरों से हुआ था। हां, द्रावनकोर, उदयपुर, 
जोधपुर और कुछ अन्य रजवाड़ ऐसे थे जिनके राजवबंशों की प्राचीनता का दावा 
नहीं ठुकराया जा सकता था। इनको छोड़कर अधिकांश रियासतें कम्पनी की उस 
रीति-मीति के कारण बनी थीं जिसे वह समय-समय पर अपनाती रही। उनकी पीठ 
पर इतिहास की कहानी नहीं, बल्कि इतिहास की घटनाओं का हाथ था। 

औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल-सा म्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। देखने में मुस्लिम 
साम्राज्य का महल खड़ा हुआ था, पर उसके अधीनवर्तों सुबंदार जगह-जगह अपनी 
हुकूमत चला रहे थे। दिल्ली के मुगल दरबार के प्रति उनकी वफादारी दिखावे भर 
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को थी। यदि यही ढर्रा बना रहता और यूरोप की शक्तियाँ--फ्रांसीसी और विशेषकर 
अंग्रेज--इस सेदान में न आ कूदतीं, तो यह साफ था कि समय आने पर भराठे इस 
बची खुची सुस्लिस ताकत को उखाड़ फरेंकते और भारत में सुगल्ों की जगह अपना 
साम्राज्य बवा लेते! लेकिन ईस्ट इंडिया कम्पनी की पँतरेबाजी के आगे उनकी दाल 
न गल सकी। 757 में प्लासी की लड़ाई में ब्लाइव की जो विजय हुई उससे कम्पनी 
की आंखों के सामने नया चित्र आ गया। उसने सैनिक संधियां करके विभिन्न शक्तियों 
के बीच जोड़-तोड़ का बाजार गर्म कर दिया जिसका उद्देश्य या कि किस प्रकार भारत 
में अंग्रेजों के हितों की रक्षा की जाए और उस अराजकता के तूफान का मुकाबला 
किया जाए, जिसमें देश फंस गया था। ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधिकारियों ने केवल 
अपने बचाव के लिए संधियां करते पर ध्यात दिया था। कितु उनके इस काम से 
जान या अनजान में भारत सें देसी रियासतें बनते का द्वार खुल गया। 


ईस्ट इंडिया कम्पनी की इन हरूचलों का काछ़ विभाजन दो भागों में किया जा 
सकता हैः 7757 से 8/3 और 85 से 857 

4757-4843 में ईस्ट इंडिया कम्पनी की नीति यह थी कि भारत में जहां-जहां 
उनकी कोठियां थीं वहां और उनके आसपास के इलाकों तक ही वह अपना व्यापार 
सीमित रखे और वह अपनी बत्तियों के बाहर हाथ-पैर व फैलाएं। 7784 के पिद 
इंडिया बिल सें लिखा था कि “भारत में राज्य कायम करने की योजनाओं पर चलता 
एकऐसी बात है जो इस राष्ट्र की इच्छा, आत्मसम्भान और नीति से मेल नहीं खाती”। 
कितु आगे जो कुछ हुआ उससे साफ प्रकट होता है कि ब्रिटिश सरकार की इस घोषणा 
और इतिहास की घदनाओं में रात्-दित का अंतर था। यह ठीक है कि गवर्नर-जनरल 
इंग्लैंड में कम्पनी के डायरेक्टरों की इच्छाओं का पालन करना चाहता था और भहस्त- 
क्षेप तथा सीमित जिम्मेदारियों की नीति बरतना चाहता था, फिर भी आये दिन नयी- 
नयी संधियां होती रहों और कम्पनी की छत्रछाया में नयेन्‍्तये देसी रजवाड़े आते गये। 
शाय यह अच्छा हो था कि भारत के ब्रिटिश अधिकारी इग्लेंड के डायरेक्टरों के 
भविज्ञों का पालन आंख सींच कर नहीं करते थे। वे अपनी सुझवूझ से भी काम लेते 
थे। भारत में जो घदनायें हो रही थी, उनसे यह बात साबित हो जाती है। ब्रिविशि 
इतिहासकारों ते उतको इस सूझवूझ की सराहना की है। एक ते लिखा है: हा 

“मुगल सत्ता आखिरी सांस ले रही थी; मराठों के आक्रमण बढ़ रहे ये; अग्रेजी- 
फ्रांसीसियों का युद्ध चल रहा था और रियासतों में अंग्रेजों की जड़े खोखला करने के 
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लिये फ्रांसीसी षड्यंत्र जारी थे; हेदरणली और दीपु-जेसे संन्यवादी अपनी सहत्त्वा- 
कांक्षाओं को पुरा करने की घात में थे; नेपोलियत भारत पर चढ़ाई करने का स्वप्न 
देख रहा था; नेपाल भारत का प्रदेश हड़पने की घात में था; रणजीतसिह पंजाब 
में सतलज के उस पार का राज्य सतलज के इस पार ब्रिठिद् क्षेत्र में फैलाना चाहते 
थे; पिडारियों की छूढमार की धूम मची हुई थी और जो कमजोर रियासतें थीं उच्तमें 
उन्होंने अपने अड्डे बना लिये थे जहां से मौका पाकर वे अपने पड़ौसी प्रदेशों पर धावा 
बोलते थे। इन परिस्थितियों से मजबूर होकर ब्रिटिश अधिकारियों को सैनिक 
संधियों की आवश्यकता पड़ी ताकि वे अपने हितों की रक्षा और अपने सित्रों का बचाव 
कर सकें; तथा उपद्रवों के भंवर में फंसे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित कर सकें जिसके 
बिना कम्पनी का व्यापार नहीं चल सकता था। इसका आर्थ यह हुआ कि जो नीति अब 
तक कम्पनी के प्रभाववर्तोी इलाके के भीतर तथा आसपास की रियासतों के साथ 
संधियां करने तक ही सीमित थी, वह आगे चल कर भारत में दृर-दूर तक फेली 
रियासतों को भी अपनी छत्नछाया सें लेने लगी और उनके साथ साझेदारी तथा संघ 
स्थापित करने लगी जिसने अंत में भारत में सर्वोच्च ब्रिटिश सत्ता का रूप धारण 
कर लिया। 7 

कितनी ही रियासतों ने कम्पनी के साथ संधियां कर लों। ज्यों-ज्यों कम्पनी 
को रणक्षेत्रों और कूटनीति में सफलता मिलती गई त्यों-त्यों उसकी धाक बढ़ना स्वा- 
भाविक बात थी। कम्पनी और देसी नरेशों के बीच प्रारंभ में जो संधिपत्न लिखे गये 
उनको भाषा से प्रकट होता है कि ब्रिटिश अधिकारियों ने रियासतों के साथ समानता 
का व्यवहार किया था। हां, इतना अवद्य है कि समान होते हुए भी कम्पनी को बड़ा 
साना गया था। लेकिन बाद में हवा का रुख़ बदल चला। ज्यों-ज्यों देसी नरेश ब्रिटिश 
संरक्षण के लिए उतावले हो गये और यह संरक्षण उनके जीवन-मरण का प्रइन बन 
गया, ब्रिटिश अधिकारियों की आवाज में फर्क आ गया। और उसी का असर संधि- 
पन्नों की भाषा पर पड़ने लगा। हम देख सकते हैं कि प्रारंभिक चरण के संधिपत्रों में 
दोनों पक्षों के बीच स्थायी मित्रता का उल्लेख किया गया है। कितु आगे चलकर 
यह चीज नहों रही। कम्पनी का पद बड़ा और रियासतों का छोटा होने पर भी 
नरेशों को कोई संकोच न था। 


4 * सर ज्योफे डी मोंटमोरेंसी---दि इंडियन स्टेट्स एंड इंडियन फेडरेशन -- 
पृ ७ 34-35 
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धीरे-धीरे यह स्पष्ट हो गया कि भारत की प्रधान शक्ति ब्रिटिश हैं और अब 
देसी रजवाड़ों की भलाई 'इसीसें थी कि वे सही रास्ते पर चलें। पहले चरण में, 
रियासतों और कम्पनी के बीच जो रंधियां हुई थीं उनमें साफ तौर पर केवल यही 
लिखा था कि कम्पनी के व्यापार को उनके प्रदेश में प्रतिस्पधियों के विरुद्ध विशेष 
रियायते प्राप्त रहेंगी।! लेकित याद में, यह दुनिया बिल्कुल बदल गई, जिसकी 
झलक मेनन के नीचे लिखे शब्दों से पाठकों को सिल सकती है : 

“छार्ड हेस्टिंग्स के अवकाश ग्रहण करने के बाद रियासतों के आंतरिक प्रशासन 
परकम्पनी का प्रभाव तेजी से बढ़ने लूगा। पहले कम्पनी के जो रेजिडेंट रियात्ततों में 
रहते थे वे एक विदेशी सरकार के राजवीतिक प्रतिनिधि भर थे। कितु अब धीरे-धीरे 
उनका चोला बदल चुका था। वे अपने को एक वरिष्ठ सरकार द्वारा नियुबत प्रबंधक 
और तियंत्रक अधिकारी मानते थे और उसी तरह का आचरण करते थे। उन्होंने 
इतनी शक्ति हथिया लो थी कि एक कर्नल मेकोले ने कोचीन के राजा को लिखा था: 
“रेजोडेंट महोदय कोचोन पहुंच रहे हैं और आप (राजा) उनसे मिलने के लिए 
उपस्थित होंगे।” * 

परिस्थितियों के करवट बदलते ही कम्पनो और नरेशों के आपसी संबंधों में 
हेरफेर होने रूगा : कम्पनी का दवदवा बढ़ता गया और राजा-महाराजा झुकते गये, 
यहां तक कि आगे जो करारनामे लिखे गये उनमें एक नया खंड जोड़ दिया गया। 
लिखा गया : “सामान्य हित के उहेबय से (कम्पनी को) रियासतों में उत्तराधिकार 
के झगड़े निबटाने, रियासतों को खंड-खंड होने से बचाने, उनमें चेध शासक के विरुद्ध 
विद्रोह कुचलने, कुशासन की रोकथास करने, असानूषिक कुरीतियां बंद करने और 
धर्म-पुजा की स्वतंत्रता देने के मामलों सें हाथ डालने का अधिकार होगा।* 

इसी झ्त की आड़ लेकर डलहौजी ने सतारा, झांसी और नागपुर की रियासतों 
को छोनकर ब्रिठिश्व राज्य में सम्मिलित कर लिया था और उत्तराधिकारी गोद लेने 
की नई प्रथा की घोषणा की थी। जब !857 सें ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध भारतोय 
जनता ने संगठित होकर पहली बार विद्रोह का झंडा खड़ा किया तब तक कम्पनी 
कितने ही देसी रजवाड़ों को खत्म कर चुकी थी और उन प्रदेशों पर सीधा ब्रिटिश 


7 बी० पी० मेतत : दि स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दि इंडिवन स्टेट्स-- 
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शासन कायम हो चुका था। दूसरे शब्दों में तब तक भारत का दो-तिहाई भू-प्रदेश 
और आधपे-से-अधिक जनसंख्या ब्रिठिश प्रांतों का अंग बन चुकी थी। 

858 में सम्नाज्ञी विक्टोरिया की घोषणा से रियासतों के इतिहास के तीसरे 
चरण का श्रीगणेश होता है। कहना न होगा कि इस ऐतिहासिक घोषणा ने राजाओं 
और नवाबों के घावों पर मरहम का काम किया। उन्हें आइवासन मिल गया 
कि उनकी रियासतों की सीमाओं पर कोई आंच न आएगी और उनके राजवंश सदा 
राज्य करते रहेंगे। राजकीय घोषणा में कहा गया था: 

#हमें अपने राज्य की सीमाओं के विस्तार की इच्छा नहीं, और यद्यपि हम अपने 
राज्य और अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रह्मर वर्दाइत नहीं कर सकते फिर भी हम 
देसी नरेज्ञों के अधिकार, प्रतिष्ठाओं और मर्यादाओं का उतना ही आदर करंगे जितना 
कि हमें अपनी प्रतिष्ठा, मर्पादा और अधिकारों को परवाह है। सत्य में, हम यह भी 
चाहते हैं कि उतकी और हमारी अपनी प्रजा की वह सब आर्थिक समृद्धि और सामा- 
जिक प्रगति होनी चाहिए जो किसी राज्य में आंतरिक ज्ञांति और सुशासन कायम 
होने पर भो संभव हो सकती है।” 

डलहौजी की नोति से देसी नरेश्ों के दिलों में जो घाव हो गये थे वे अब भी दीस 
भार रहे थे। फिर भी 657 के विद्रोह में अधिकांश नरेशों ने हाथ नहीं डाला। उल्टे 
कुछ ने तो अपनी सेना और अधिकांश प्रजा की बात अनसुनी करके चिद्रोह दबाने में 
ब्रिटिदा शासकों की सदद की। हार्ड केनिग ने इन र्थासतों के इस काम की प्रद्ंसा 
को थी। उन्होंने नपे-तुले दब्दों में कहा था कि जब देदा “विद्रोह के भयंकर तूफान में 
फंस गया था तब ये रियासतें बिखरी हुई चट्टानों की भांति सीना ताने खड़ी रहीं” । 
एल्फिन्टेंटोन ने साफ शब्दों में कहा है--“यदि सिंधिया, निजास और सिखों की रियासतें 
ब्रिटिश राज्य में मिला लो गई होतीं, यदि प्रेसीडेंसियां खत्म कर दी गईं होतीं और 
देश की सारी सेना एक बना दी गई होती और राजस्व-प्रथा भी एक कर दी गई होतो, 
तो आज हम कहां होते ?” विद्रोह से भारत के ब्रिटिश शासकों की आंखें खुल गईं। 
दे जान गये कि भारत सें त्रिटिश शासन कायस रखने के लिए देसी रियासतें बहुत 
जरूरी हैं। यही कारण था कि ब्रिटिश पार्लमेंट ने विक्टोरिया की घोषणा पर अपनी 
छाप लगाने में देर नहीं की । उसने भारत में बेहतर शासव एक्ट नासक कानून पास 
किया जिसमें कहा गया था कि “कम्पनी ने जो संधियां कर रखी हैं, ब्रिटिश सम्ाज्ञी उन 
सबका पालन करेगी ।” इस एक्ट के बाद रियासतों को ब्रिटिश प्रदेश में नहीं मिलाया 
गया। उनके अस्तित्व के लिए खतरा मिट गया। अब नरेशों के प्रति ब्रिटिश नीति में 
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एक नया मोड़ शुरू हुआ। ब्रिटिश शासकों ने ऐसी नरभी और आत्मोयता दिखाई 
कि घीरे-घीरे राजा-महाराजा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के कल्पनातीत स्तम्भ बन गये। 

इसका अर्थ यह नहीं है कि 857 के बाद देसी नरेशों के इतिहास का प्रवाह 
रुक गया। सर्वोच्च ब्रिटिश सत्ता ने अब जो नीति अपनाई उससे उनमें एक नई प्रति- 
स्पर्धा पंदा हो गई। समय-समय पर ब्रिटिश सरकार सनमाने ढंग से कुछ नरेशों की 
पद-वुद्धि करने रूगी। 7883 से प्रायः यह देखने में आया कि छोटी-छोटी रियासतों 
का पद ऊंचा उठा कर बड़ों के बराबर किया जाने रूगा। ब्रिटिश सरकार का कहना 
था कि ऐसा करना साम्राज्य की नीति का अंग बन गया है और उपयोगी है। बस, 
उसने कुछ नरेशों की सनदों सें समय-समय पर संशोधन करके उनका पद ऊंचा कर 
दिया और उन्हें अधिक अधिकार दे दिये। 

उड़ीसा का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। उड़ीसा के कितने ही 
जागीरदारों का भाग्य अचानक चसक उठा। कल तक जो कोरे जागीरदार थे, वे 
अब राजा बन गये। 939 सें, उड़ीसा रियासती जांच कमेटी ने साफ शब्दों में लिखा 
था कि उड़ीसा की रियासतें पहले कहां थीं! वे तो अभी-अभो बनी हैं। अपने इस 
सत के समर्थत में, उसने राजनोतिक विभाग के प्रतिवेदनों और दस्तावेजों से प्रमाणों 
के हर लगा दिये थे। बताया था कि 7885 से पहले इन रियासतों को ब्रिटिश भारत 
का इलाका साना जाता था और इनके राजाओं को जागीरदारों से अधिक ऊंचा पद 
प्राप्त न था। फिर ये जागीरें रियासतें कैसे बच गईं? इसकी घटना बड़ी विचित्र 
है। उच्च न्यायालय के एक फैसले ते वह्‌ कर दिखाया जो कभी-कभी तलवार भी नहीं 
कर सकती : उच्च न्यायालय ने सयूरभंज के केस में एक फैसला दिया था, उसके 
आधार प्र भारतमंत्री ने निर्णय किया कि उड़ीसा की ये रियासतें ल्निटिश भारत का 
प्रदेश नहीं हैं। फिर क्या था ? 27 अक्दूबर 894 को इनको नयी सनदें मिल गई 
जिनसें इन नये परजाओं के पद, अधिकार ओर प्रतिष्ठा का उल्लेख था। 

ऊपर बताये गये मयूरभंज केस के बारे सें यहां दो शब्द लिखना अप्रासंगिक न 
होगा। उड़ीसा रियासत जांच कमेटी का कहना है कि जुलाई 88 में बंगाल उच्च 
न्यायालूय की एक बेंच ने एक फौजदारी मामले में फैसला दिया कि मयूरभंज ब्रिदिदशि 
भारत का अंग है। कनिघम और प्रिसेप दोनों जजों ने इस बारे में जो तर्क दिये 
वे बड़े ही युक्तिपूर्ण ये। उच्चन्यायालय के इस फंसले से मय रभंज के राजा का माया 
उनक उठा! उसने बंगाल सरकार का उस ओर ध्यान दिलाया। उड़ीसा की ये 
रियासतें 'महाल' कहलाती थीं और ब्रिठिशञ सरकार को कर देती थीं। इन महालों 


26 


रियासतों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


के अधीक्षक का उनके बारे में वया मत था उसकी झलक नीचे दी गई पंक्तियों से मिल 
जाएगी : 

“जब प्रशासन के संचालन के लिए कानून बनाये जा रहे हैं तव उसके अध्यक्ष के 
हाथ से कार्यींग और न्यायांग कौ सम्पुर्ण सत्ता छोनकर उसे सरकार द्वारा नियुक्त 
विशेष अधिकारियों को दे देता ठीक न होगा। यदि ऐसा करता छाजिमो हो तो 
वरामिती के उत्तर के महालों अर्थात्‌ मयूरभंज, नौलूमगिरि, वर्योषचर और पल्लवेड़ा 
को मिलाकर एक क्षेत्र वा दिया जाए और उसका शासन एक डिप्टी कमिदनर के 
सिपुर्द कर दिया जाए जिसका मुख्यालय औगुल में हो। उसके मातहत अफसरों के 
ठिकाने भी सुविधा की दृष्टि से जगह-जगह बनाये जा सकते हैं और उन्हें मालगुजारी 
बसुरू करने तथा फौजदारी के मामले मिबदाने के उचित अधिकार दिये जा सकते 
हैं। **' 'महालों के राजाओं के साथ हमारा ऐसा कोई भी करार नहों है जो इस 
नयी व्यवस्था के रास्ते में अडंगा लगा सके । उनके साथ बसे हो करार किये 
गये थे जैसे कि जमीदारों के साथ थे जिनकी जायदादों के बारे में सरकार ने कानून 
बना दिये हैं। *' "यदि महालों के राजाओं से कार्याण और न्यायांग के अधिकार 
छीन लिये गये तो फिर उनका पद एक प्रकार के स्थायी जमोंदार से अधिक न रह 
जाएगा और वे न्यायालयों के सामान्य अधिकार क्षेत्र के भीतर आ जाएंगे। फिर इत 
सहालों का कार्यागोय और न्यायांगीय प्रशासत अब से कहीं अधिक उत्तरदायित्व- 
पूर्ण हो जाएगा।” 

जब मयूरभंज के राजा ने बंगाल सरकार के सामने अपना मामला पेश किया 
तब करद महालों के अधीक्षक ने फिर अपना मत प्रकट किया। उसने अपनी चिद्ठी 
में छिखा : 

“बड़ विचार और अध्ययन के बाद मेंने यह नतीजा निकाला है कि उड़ीसा के 
करद महाल ब्रिठिश भारत के अंग हैं जैसाकि 868 के अधिनियम ! अनुभाग 2) 
खंड 8 से विदित होता है * * '।” 

अंत में, बंगाल सरकार ने भी इसका दो दूक फंसला कर दिया। बंगाल के 
लेफ्टिनेंट-गवर्नर ने भारत सरकार को जो पत्र भेजा था उसमें साफ-साफ लिखा था : 

#लेफिटनेंट-गवर्नर भारत सरकार को इस प्रश्न के बारे में लम्बा-चौड़ा ब्यौरा 
और जानकारी भेज रहा है और उसे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है 
कि ये करद महाल ब्रिटिश भारत के अंग हैं। इस समय जहां तक स्यायालय के फंसले 
का सम्बन्ध है, उच्च न्यायालय की पुरी बँच ने ! सार्च ।882 को जो व्यवस्था (रूलिग ) 
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दी है वह मेरे विचार के विरुद्ध जान पड़ती है। फिर भी उससे यह साफ हो जाता 
है कि उच्च न्यायालय की दो बेंचों के मत भिन्न-भिन्न हैं ओर याद सम्पूर्ण न्यायालय 
की पूर्ण बंच विचार करे तो संभवत्तः वह यही फैसला देगी कि ये महाल ब्रिटिश भारत 
के अंग हैं।” 

अपर जो कुछ लिखा गया है उससे साफ है कि बंगाल सरकार का केवल यही 
कहना न था कि उड़ीसा के महाल् ब्रिटिश भारत के अंग हैं बल्कि वह यह भी चाहती 
थी कि भारत सरकार इसकी स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर दे। 

फिर भी इन सब प्रमाणों के बावजूद, भारतमंत्री ने घोषणा कर दी कि उड़ीसा 
के महाल ब्विटिश प्रदेश नहीं हैं और उनको सनदें दे दीं, जिससे उन्हें “आंशिक प्रभुस्ता 
मिल गईं और उनके शासक ब्रिटिश सरकार की छत्रछाया में करद राजा बन गये ।” 
अब यह बात किसी से छिपी त रही कि सर्वोच्च ब्रिटिश सत्ता भारत सें जितर्भ 
रियासतें बना सकती है, बनाने को व्यग्र है। वहु इसके लिए इतिहास और जनता 
के हितों को भी उठाकर ताक में रख सकती है। सर जोन स्ट्रेंचे ते !90 में सच ही 
लिखा कि “/857 के गदर ने यह बात दो दूक सिद्ध कर दी थी कि देसी रियासतें 
अंग्रेजों के लिए दुबंलता नहीं बल्कि शक्ति का स्रोत बन गई हैं।' 

इस ब्विठिश नीति का छोटे-छोटे रजवाड़ों पर भारी कुप्रभाव पड़ा। उतका 
पद बढ़ गया है या बढ़ाया जानेवाला है, इससे उनका दिमाग आसमान पर चढ़ गया। 
बस क्या था, वे अपने ठाठ-बाट पर बेशुमार रुपया खचे करने छगे। उनकी '्रिवी 
पर्स! में ममसाना इजाफा हो गया और उनकी थैलियों का मुंह खुल गया। उधर पद 
बढ़ता था, इधर प्रिवीपर्स की रकम बढ़ जाती थी। चाहे छोटी छोटी रियासतों के 
आय के साधव सीमित ही क्‍यों न थे, उनके राजाओं के महलों का खर्च किसी कदर 
कम न था। चादर की हूस्बाई के अनुसार पैर फैलाने की बात उनके कानों तक 
को पसंद से थी। उनके बीच तो एक-से-एक अधिक खर्चोला बनने की होड़ चलती 
रहती थी। उन पर बाहरी दिखाबे की एक सनक सवार थी। 

महारानी विकटोरिया की घोषणा ने देसी नरेज्ञों के सन में यह विश्वास पैदा कर 
दिया था कि अब उनके राजवबंदों पर कोई आंच नहीं आएगी और उनके राज्य बदस्तुर 
कायम बने रहेंगे। जब उनका ध्यान इस ओर जाता था कि 057 के विद्रोह सें 
उन्होंने ब्रिटिश सरकार की जो सेवा की है उसके कारण ब्रिटेन के बड़े-बड़े राजनीतिशञों 
की दृष्टि सें देसी रियासतों का महत्त्व बढ़ गया है, तब उनका यह विश्वास और भी 
सजबूत हो जाता था। उधर इग्लेंड के सरकारी क्षेत्र राजा-महाराजाओं की अडिग 
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० ऐतिहासिक कही, 
रियासतों की कै. पृष्ठभूमि 2! 


निष्ठा को वाहवाही करने छूगे थे और कहते थे कि यदि भविष्य में इसी प्रकार का तूफान 
कहीं फिर आ गया तो वे लोग ब्रिटिश सरकार के दाहिने हाथ कहा काम देंगे। इसी 
समय सम्नाज्ञी ने भारत के गदनर-जनरलू को वायसराय और गवर्नर-जनरल बना- 
कर सानो इस बात का ढिढोरा पीट दिया कि ब्रिटिश सरकार की आंखों में देसी 
नरेशों का महत्त्व पहले से बढ़ गया हैं। 
विक्टोरिया की घोषणा के बाद जमाने की हवा ही बदल गई। फिर ब्रिटिश 
सरकार ने किसी रियासत पर रारूचभरी निगाह नहीं डाली। यदि किसी रियासत 
ने स्वयं ब्रिटिश प्रदेश में विछय का प्रस्ताव भी किया तो सरकार ने उसे ठुकरा दिया। 
इस अंग में, यहां मंसुर का उल्लेख करता आवद्यक है। ब्रिटिश सरकार ने यह 
. रियासत एक हिंदू राजा को लौटा दी जिसके पुरखों ने उस पर पहले कभी राज्य 
किया था। एक इसरा उदाहरण बनारस का है। लगभग सौ वर्षो तक ब्रिटिद्व 
प्रांत में सम्मिलित रहने के बाद, 9!! सें बह फिर एक अलहूग रियासत बन गयी । 
सम्राज्ञी की घोषणा ने रियासतों का कायापलट कर दिया। भारतीय राज- 
नीतिक ढांचे सें उनका पाया एकाएक सजबूत बन गया। गिनती ही नहीं, राजनीतिक 
और आशिक दृष्टि से भी ब्रिटिश साम्राज्य के नक्शे में उनको एक महत्त्वपूर्ण अलग 
स्थान मिल गया। कितु सब दिन समान नहीं होते । डाक-तार, रेलों, सड़कों, 
सिचाई के लिए नहरों तथा इसी प्रकार की दूसरी योजनाओं ने उनकी इन बनावटी 
सीमाओं को फिर से तोड़ना शुरू कर दिया। संचार और परिवहन साधनों के फैलाव 
के सामने यह भेद-भाव ज्यादा देर तक न टिक सका कि कहां ब्रिटिश प्रदेश है और 
कहां रियासतों को भूमि है। एक ही रेल, सड़कें, डाक-तार दोनों की छाती को चीरते 
हुए, भागे तक चले गये। इसका श्रेय अंग्रेजों को ही देना होगा। जब संचार था 
परिवहन के विकास का सवाल उनके सामने जाया, तो उन्होंने राजाओं और महा- 
राजाओं की भावनाओं का तनिक भी ख्याल नहीं रखा। वे ब्रिटिश प्रदेश के रेल- 
सार्गों और सड़कों को रियासती प्रदेश से होकर ले जाने में नहीं हिचकिचाये। ऐसा 
जान पड़ता था मानो रियासती प्रदेश पर भारत सरकार का ही सीधा नियंत्रण हो। 
कुछ राजाओं को यह बात खटकती थी कि संघधियों का उल्लंघन आंख स्ीच कर किया 
जा रहा है, कितु उतकी एक भी न चली। इसके अलावा नमक के उत्पादव और 
निर्यात के सवाल पर भी दोनों पक्षों में झगड़ा उठ खड़ा हुआ । कच्छ और मंडी जैसी 
रियासतें भमक की खातों या तमक के उत्पादन पर अपना एकाधिकार कायम करना 
चाहती थी। कितु भारत सरकार इस सर्वोपयोगी आवद्यक चीज को कुछ लोगों के 
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हाथ में सौंपकर सामान्य जनता और प्रशासन को उनकी दया पर नहीं छोड़ना 
चाहती थी। सारे उपमहाद्वीप में नमक-जैसे जीवनोपयोगी पदार्थ कास मान वितरण 
और समान नियंत्रण ठीक ही था। 

नमक के बाद अफीम का सवाल आया। जहां नमक के उत्पादन,और वितरण 
को जनता में बढ़ावा देना था वहां अफीम के उत्पादन को अधिक-से-अधिक कम करना 
था। कुछ रियासतों को आमदनी का सूख्य जरिया अफीम को खेती ही थी। उधर 
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस बात पर जोर दे रही थीं कि जिन देशों में अफोम की खेती 
अंधाषुंध रूप से बढ़ रही है, उनमें उसकी कमी का प्रोग्राम अपनाया जाए। इन 
रियासतों ने इस प्रोग्राम का विरोध किया कितु यहां भी उन्हें मुंह को खानी पड़ी। 
यदायपि इस बारे में दिखाने के लिए समझौता वार्ताएं चलायी गईं कितु असलियत 
यह थी कि राजनीतिक विभाग के अधिकारियों ने प्रायः कलम पकड़ कर अफीस 
समझौता पत्रों पर राजाओं के हस्ताक्षर करवा लिये थे। सारांश यह कि संधियों 
को ताक में रखकर ब्रिटिश अधिकारी राजाओं-महाराजाओं से कोई भी करार करवा . 
लेते थे। 

राजाओं का परम्परागत विशेष अधिकार भी झगड़े का सवालरू बन गया । 
देसी नरेश यह मनवाने की चेष्टा करते थे कि वे प्रभुत्त्तासम्पन्न राजा हैं। कितु 
उनका यह प्रयास फिसस हो गया। “ब्रिठिश सत्ता का इस सामले सें यही निर्णय था 
कि देसी नरेश को अधे प्रभुसत्ता भाप्त है और वे ब्रिटिश ताज के अधीन हैं। इस 
स्थिति को तनिक भो तोड़ा-मरोड़ा नहीं जा सकता।” 49 वीं शताब्दी के मोड़ पर, 
थह देखने में आया कि दोलों पक्षों का छयाल था कि यदि कहीं रियासत में एक इंच 
मिल जाए तो एक गज लिया जा सकता था। इसकी झलक सर ज्योफ्रे डि मांठमोरेंसी 
के नोचे लिखे अवतरण में मिल जाएगी : 

“कुछ समय बाद यह साफ हो गया कि यद्यपि अब महत्त्वपूर्ण संधियां करने के 
दिन लद चुके हैं फिर भी ब्रिटिश अधिकारियों और नरेशों को एक नया अखाड़ा सिल 
गया था। दोनों पक्ष आये-दिन संधियों के व्यावहारिक स्वरूप की व्याण्या करने में 
लगे रहते थे। संधि-पत्रों सें यह लिखा था कि सर्वोच्च ब्रिटिश सत्ता को सामान्य 
जनता की भलाई की दृष्टि से कारंवाई करने का अधिकार बना रहेगा। कितु इस 
भलाई के अंतर्गत कौन-कौन सी बातें आती हैं, इसका निर्देश नहीं किया गया 
था। इसके अतिरिक्त, यह भी कहा जाने कया कि करारों को आंशिक रूप से नहीं 
बहिक पूर्ण रूप से दृष्टि में रखकर उनकी तह में क्या भाववा थी। उसके आधार 
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पर नीति निर्धारित की जानी चाहिए। ये बातें राजाओं-ववावों और उनके 
सलाहकारों के मन में खटकते रूगी और वे किन्‍हीं किन्हीं बातों की खुलकर आलोचना 
करने लगे 7 

ये रियासतें कोढ़ में खाज की तरह कुशसन-प्रवंध का भी शिकार थीं। इनके 
शाप्कों के ऊपर बिटिश सरकार का हाथ था। इसलिए बाहरी आक्रमण और 
अंदरूनी विद्रोह से डरने का उनके लिए सवाल ही नहीं उठता था। इसका फल यह 
हुआ कि वे एकदम स्वेच्छाचारी बन गये ॥ “इन नरेज्ञों पर जनता का कोई अंकुश 
न था। नतीजा यह हुआ कि कुछ को छोड़कर सभी रियासतों में कुप्रबंध और 
डुःशासन की नकेल ढीली पड़ गई ।” “सत्ता तो हो किंतु जिम्मेदारो न हो, वहां 
जो दुष्परिणाम निकलते हैं, वे सब यहां देखने में आ रहे थे”। जब सुराज की बात 
करना पाप हो जाता है ओर रंग-रेलियों क्री बागें ढीली कर दो जाती हैं, तब 
अनाचार के अलावा औौर क्या हो सकता है । 

कुछ राजा-महाराजा तो चौबीस घंटे नाचरंग में डूबे रहते ये। इतना हो क्‍यों, 
वे रियासतों को अपनी निजी जायदाद मान बेठे थे। इससे बढ़कर आइचयं को वात 
क्या होगी ? इक्कौ-दुक्‍्की रियासतों को छोड़कर, सबका प्रशासन खराब था। कहीं- 
कहीं तो यह इतता खराब था कि सबके मालिक को आखिरकार इनके वीच में बोलता 
पड़ा और किसी-किसी नरेश को गद्दी से भी उत्तारता पड़ा। उदाहरण के लिए, 
875 में बड़ौदा के महाराजा मल्हारराव को “अताचार, रियासत के कुप्रबन्ध और 
शासन-सुधार में असमर्थ सिद्ध होने के अभियोगों में” राजसिहासन से हटा दिया गया। 
89 में मणिपुर के युवराज को कठोर दंड मसिला। गद्दी से उत्तार कर उन्हें गिरफ्तार 
कर लिया गया और जासाम के चीफ कमिश्नर की हत्या के अभियोग में उन्हें फांसी 
पर लटका दिया गया। इंदौर के महाराजा और नाभा के राजा की कहानी भी इससे 
बहुत भिन्न नहीं है। उन्हें ऋमशः !926 और 925 में गद्दी से उतार दिया गया। 

ऊपर की घटनाओं से राजा-महाराजाओं के मन में कुछ भी आशंकाएं पैदा क्यों त 
हो गई हों, एक बात कम साफ न थी कि ब्रिठिज्य सत्ता के रहते उनको रियासतें चुरक्षित 
हैं। बे ब्विदिश्ञ प्रदेश में नहों सिलाई जाएुगी। फिर भी उन्हें इस बात की शिकायतें 
करते का मौका मिल गया कि सर्वोच्च सत्ता रियासतों के मंदरूनी मामलों में अनुचित 


7 “दि इंडियन स्टेटस्‌ एंड इंडियत फेडरेशन/--प्‌० 82 
*फ्रेंक मोरेस--इंडिया टुडे--पूृ० 60 
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देसी रियासतों में स्वाधीनता संग्राम का इतिहास 


हस्तक्षेप करने से नहीं चूकती पर उनके इस रवेये के सामने सर्वोच्च सत्ता भला 
कहां शुकने वाली थी। उल्दे उसने दो-ट्क शब्दों में घोषणा की कि यदि किसी रियासत 
का शासक अयोग्य है तो ब्विटिश ताज को उसके विरुद्ध कदम उठाने का पूरा पुरा 
हक है। ऐसा दिचार स्वयं लार्ड कर्जन-जेसे वायसराय ने प्रकट किया था। उन्होंने 
कहा था ; “ * * कानूनी अचाचार और दंडनीय अपराधों के सिलसिले में, सर्वोच्च 
सत्ता की ओर से वायसराय को निधिवाद रूप से किसी भी राजा को गही से उत्तारने 
का विशेष अधिकार प्राप्त है। निःसंदेह उसे इस अधिकार का प्रयोग करते समय 
बहुत दुःख होगा; और वह मामले की पुरी तरह से छानबीन किये तथा भारतमंत्रो 
से सलाह लिये बिना इस प्रकार का कदम नहीं उठाएगा।” 
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पैशामाउंट पावर या सर्वोच्च सत्ता 


रियासतों की चोटी जिस सरकार के हाथ में थी, उसे सर्वोच्च सत्ता के नाम से 
पुकारते थे। यह एक भारीभरकम सश्ीनरी थी और, ऊपर से नीचे को, इसके ऋम- 
बार कलपुजञे थे--गवर्नेर-जनरल, राजनीतिक विभाग (0८% 700997- 
767॥) और उसके द्वारा नियुक्त रेजिडेंट तथा एजेंठ। सर्वोच्च सत्ता नरेशों के 
लिए विष और रस दोनों पी । विब-जंसी कड़वी इसलिए थी कि उसकी मनमानी 
नीति ने राजाओं-महाराजाओं और नवायों को नाकों चने चबवा रखे थे। जव जिधर 
चाहती, उन्हें हांकती रहतो थी। और रस-जेसी मीठी इसलिए थी कि राजवंश 
उसकी छाया में फलफूल रहे ये--रिवासतों का छप्पर मुख्य रूप से उसके खम्भे पर 
ठिका हुआ था। यदि सर्वोच्च सत्ता की संगीनों की ओठ उन पर न होती तो ये राजा 
बहुत पहले ही धूल में सिल गये होते। उन्तका वही दयनीय अंत होता जो संसार के 
अन्य निरंकुश राजाओं का देखने में आया है। पर वे एक लूम्बे अर्से तक चैन की बंदी 
बजाते रहे। यद्यपि यह ठीक है कि ये राजा-नवाब ब्रिठिश ताज के प्रति गैर-बफादार 
न थे और हो भी कंसे सकते थे, फिर भी राजनीतिक विभाग के अफसरों से उनकी 
अधिक न बनती थी। जब कभी रियासतों के अधिकारियों और राजनीतिक विभाग के 
अफसरों के बीच छोटा-मोटा मतभेद उठ खड़ा होंता, तभी बेचारे रियासती अधिकारियों 
को उनके आगे सदा घुटने टेक देने पड़ते। यह कहना बेजा न होगा कि राजनीतिक 
विभाग की अलिखित आचा२-संहिता के इज्ारे पर ये लोग कठयुतली को तरह चाचते 
रहते थे, और यहां तक कि उसके हाथ की कान-पकड़ी बकरी थे। ऐसे दब्ब थे कि 
ताज के प्रतिनिधि से उनकी शिकायत करने का सवाल तक न उठता था। कुछ ऐसी 
ही स्थिति के बारे में जवान खोलकर एक राजा ने, जो पं ० सोतीलाल नेहरू का लंगोटिया 
यार था, द्वितीय स्विनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान में, उनसे एक बार कहा था कि 
राजा-महाराजाओं की वबागें इतती कसी हुई हैं कि उनके लिए एक साथ दो घोड़ों पर 
सवार होने की बात सोचना दूभर है। वे अपने लिए दो में से किसी एक पथ को चुन 
सकते हैं--कांग्रेस को या राजनीतिक विभाग को। 

रियासतों के बारे में ज्रिटिश ताज के प्रतिनिधि को इतने व्यापक अधिकार प्राप्त 
थे कि उनका ठीक-ठीक वर्णन करना कठिन है। सर्वोच्च सत्ताफा अधिकारक्षेत्र इतना 
लम्बा-चौड़ा था कि उसकी सीमाएं ही न थीं। इसलिए उसकी व्याख्या करने में 
बड़े-बड़े विहानों को वृद्धि चकरा उठी । सर विलियम ली-वार्नर का कहना है कि 


देसी रियासतों में स्वाधीनता संग्राम का इतिहास 


सर्वोच्च सत्ता भारत के शासकों काएक “असाधारण अधिकारक्षेत्र” था। लिखा हैः 

“तथाकर्थित असाधारण अधिकार-क्षेत्र को जड़ में किसी अधिकार या किसी 
समर्पित सत्ता का योगदान है, ऐसा कहकर असलियत पर पर्वा डालने की कोशिश 
कभी नहीं की गई । यह अधिकारक्षेत्र तो राज्य के एक क्रानून पर ढिका हुआ है 
और, न्याय को दृष्टि से, इसके बारे में कुछ भी कहना एक टेढ़ी खीर है। रश्यिसत्ों 
के मामलों में भारत सरकार, सर्व/च्च सत्ता होने के नाते, अपना हाथ डालती है; 
और जैसा कि दूसरे मामलों में हस्तक्षेप की वैधता दिखाने के लिए वह कानून को तोड़ती- 
सरोड़ती या कानूनी बाल की खाल निकालती है, वह यहां वैसा बहाना न करके 
सीधा दखल देती है और अपने हस्तक्षेप के अधिकार को किसी कदर कमजोर नहीं 
होने देती ।* 

ली-वार्नर का आगे कहना है : “जब हम एक ही संधिपत्र के विभिन्न अनुच्छेदों 
को पढ़ते हैं, जब हम देसी नरेश्ों को समय-समय पर औपचारिक ढंग से लिखे गये 
पत्नों पर निगाह डालते हैं। और जब हम व्यावहारिक दृष्टि से अन्य संधिपन्नों की 
समान हातों के साथ उनकी छुलना करते हैं, तब हमें मानना ही होगा कि केवल संधियों 
की शर्तों के आधार पर देसी रियासतों के अंदरूनी मामलों में सर्वोच्च सत्ता हारा 
हस्तक्षेप करने का जो आरोप लगाया जाता है, वह कुछ-कुछ कमजोर पड़ जाता है।* 

अंत में ली-वारनर का कहना है : 

"देसी नरेशों की जिन जिम्सेदारियों का भार सम्राठ की सरकार ने अपने ऊपर 
ओढ़ रखा है वे हैं--देसी नरेश अपनी प्रभुसत्ता को छिन्नभिन्न होने से बचाएं, अपनी- 
अपनो रियासतों में अच्छे शासन की व्यवस्था करें, और भिन्न-भिन्न धर्मो को स्वतंत्रता 
के साथ पनपने दें। यदि देसी नरेश इन तीनों जिस्सेदारियों को अच्छी तरह निबाहते 
हैं तो उनकी रियासतें सर्वोच्च सत्ता के हस्तक्षेप से बच सकती हैं। रियासतों और 
उनकी प्रजाओं के हितों के अतिरिक्त, ब्रिटिश सरकार के सामने और भी हित हैं। 
उसके सामने २३ करोड़ २० काख ब्विदिश प्रजा का भी हित है- 'उसको नेतिकता 
और -सुख-समृद्धि बढ़ाने की कितनी जिम्मेदारी ल्विटिश सरकार पर है, उसका वर्णन 
शब्दों में नहीं किया जा सकता ।” 

रियासतों पर सर्वोच्च सत्ता का अधिकारक्षेत्र कितना व्यापक था, इसकी झलक 
ऊपर के उद्धरणों से साफ-साफ मिल जाती है। रियासतों की न केवल विदेद्ा नीति, 
रक्षा और अंतः-राज्यीय संबंधों पर सर्वोच्च सत्ता का पुरा-पूरा नियंत्रण था बल्कि 
वह उनके अंदरूनी मामलों में भी दखल देने का अधिकार रखती थी। यद्यपि ब्रिटिश 
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प्रामाउंद पावर या सर्वोच्च सत्ता 


सरकार और देसी रियासतों का आपसी संबंध 760 वर्षों से भी अधिक समय तक बना 
रहा, फिर भी रियासतों के विषय में सर्वोच्च सत्ता की ठीक-दीक आचार-संहिता 
क्या थी था व्यवहार-दीति के क्या-क्या नियस थे, इस बारे में निद्िचत रूप से कुछ 
नहीं लिखा गया । हां, कुछ अस्पष्ठ नियमों का उल्लेख अवश्य मिलता है, जो बड़े 
ही लचर थे और तोड़मरोड़ कर उनका कोई भी अर्य निकाला जा सकता था। इसी 
लिए ली-वानर ने सर्वोच्च सत्ता की व्याख्या एक परिभाषा-विहीन अधिकार-्षेत्र” 
के नाम से की है। राजनीतिक विभाग के सब-के-सब कर्मचारी अंग्रेज ही थे, जिन्हें 
सर्वोच्च सत्ता का अर्थ लगाने की पुरी छूट थीो। इस दक्षा में, वे ऐसा अर्थ निकालते 
थे, जिससे ब्रिटिश हितों की पुरी पूरी रक्षा होती रहे। वास्तव में, ये विशुद्ध ब्रिटिश 
हित होते थे, कितु कहलाते थे ब्रिठिश भारत के हित। 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे एक और महत्त्वपुर्ण सवाल हमारे सामने आ 
जाता है। वह है सर्वोच्च सत्ता और उसके संदर्भ में रियासतों का दर्जा। यद्यपि 
ब्रिटिश सरकार और रियासतों के वीच संधियां और करार सौजूद थे फिर भी आगे 
चल कर आपसी हितों के ठकराने पर उनके कुछ अनुच्छेदों को तोड़ मरोड़ कर जो 
अर्थ रूपाये गये उनसे उनके आपसी सतभेद प्रायः आंखों के सामने आ गये। 857 
के विप्लव के बाद सत्नाज्ञी की घोषणा से राजव॑ंशों और उनकी गहियों का भविष्य 
निष्कंटक हो गया। फिर भी देसी नरेश्नों के मन में इस भय ने घर कर लिया था कि 
रियासतों के प्रति सर्वोच्च सत्ता की रीति-नीति पुरी तरह से साफ नहीं है। वे यह तो 
मानते थे कि अब उनकी रियासतों को छीनकर ब्रिटिश प्रदेश में नहीं मिलाया जाएगा, 
कितु इतने भर से उनका भय दूर नहीं हो गया था। ज्यों-ज्यों ब्रिटिश साम्राज्य अधिक 
सुगठित होने रूगा त्यों-त्यों वे यह अनुभव करने लगे कि सर्वोच्च सत्ता उनके हितों 
के प्रति सौतेली मां का व्यवहार कर रही है भौर उनका दर्जा गौण बन गया है। 

यह ढर्रा इसी तरह तब तक चलता रहा जब तक कि नरेंद्र मंडल ((-8/7[6/ 
0 07८28 ) की स्थापना नहीं हो गयी और उसमें खड़े होकर राजा छोग अपने- 
अपने मन की उन उल्झनों और परेशानियों को मुंह फाड़ कर नहीं कहने रूगे जिनके 
कारण पिछले कई दशकों से उनका दम घुटा जा रहा था। 

नरेशों को यह वात सुझने रूगी थी कि उनके आर्थिक भौर राजनीतिक हितों की 
उचित ढंग से रक्षा नहीं हो रही है। अपने आर्थिक हितों की रखवाली के लिए वे 
ब्रिटिश भारत और रियासतों के वीच विद्यमान वित्तीय और आशिक संबंधों की 
जांच करके उनमें फेर-वदल करवाना चाहते थे। लेकिन राजनीतिक हितों की समस्या 
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कहीं अधिक उल्झन-भरी थी। इस बारे सें उनकी दो सांगें थीं: पहुली, सर्वोच्च 
सत्ता के सामते उनका क्या दर्जा है : इसकी व्यात्या स्पष्ट शब्दों में कर दो जाए और 
साथ हो राजनीतिक विभाग के निश्चित अधिकारों और कत्तंव्यों की भी घोषणा की 
जाए। दूसरी, ब्रिटिश भारत सें चालू राजनीतिक आंदोलन को देखते हुए, उनका 
यही आग्रह था कि पहले से उनकी अनुमति लिए बिता सर्वोच्च सत्ता का कोई 
अधिकार या जिम्मेदारी उन क्ोगों के हाथ सें न दे दी जाए, जो उसके सीधे नियंत्रण 
में वहीं हैं। इसरे शब्दों में इससे उनका अभिप्राय ब्रिटिश भारत से था जो भारतीय 
विधान मंडल के प्रति जिम्मेदार था।” 

राजाओं की मांग के कारण, ब्रिटिश सरकार को 927 में रियासतों के लिए 
एक सरकारी समिति नियुक्त करनी पड़ी, जिसके अध्यक्ष थे सर हारकोर्ट बटलर। 
उन्हींके नास पर इस समिति का नास बठलरूर कमेटी पड़ गया। पहले इस कमेटी 
ने सभी बड़ी-बड़ी रियासतों का दौरा करके भारत में गवाहियां लेखवीबद्ध कीं भौर 
बाद में इसलेंड में जाकर नरेश्ञों के दृष्टिकोणों को उपस्थित करनेवाले उनके वकीलों 
को गवाहियां संकलित कीं। राजा-महाराजाओं को रुपया लूटाने में कव हिचकिचाहट 
होती थी। उन्होंने चोटी के कान्‌न-पंडितों और विधिज्ञों को फीस देकर अपने पक्ष की 
बकालत करने के लिए खड़ा किया। उनके नेता सर लेसली स्काट ने कमेटी के सामने 
उनका केस पेश किया । 

कानून के इन प्रकांड पंडितों ने जो दलीलेंदीं उनमें से कुछ पाठकों की जिन्नासा 
के करण नीचे दी जा रही हैं : 

3. मौलिक प्रभुसत्ता के जो अधिकार ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिये 
गये हैं, उनको छोड़ कर देसी रियासतों को अत्य सभी प्रभुसत्तात्मक अधिकार प्राप्त हैं। 

2, रियासतों और ताज के बीच आपसी संबंधों की व्याज़्या करते समय कानून 
के सिद्धांतों का उल्लेख किया जाए और उन्हींका प्रयोग किया जाएं। यह कहा गया 
किये आपसी संबन्ध संधियों व अन्य नियमित करारों पर आधारित है। 

3, यह संबंध दो पक्षों के बीच का संबंध है--एक पक्ष है देसी रियासतें और दूसरा 
है त्रिटिदा ताज | इस बात की ओर ध्यान खींचा गया कि ब्रिटिश ताज़ की अधिकार मोर 
जिस्मेदारियां ऐसे ढंग की हैं कि वे व तो उन लोगों को सौंपी जा सकती हैं और न उन 
लोगों द्वारा कार्य रूप में परिणत ही की जा सकती हैं, जो उसके अपने कंट्रोल में नहीं हैं। 

: कुछ न सही, बढलर कमेटी ने कम-से-कम उनकी आलिरी बात तो मान ह्ठी छो। 
उसमे सिफारिश की कि “नरेशों की पूर्व अनुमति के बिना उनका भाग्य उस नयी 
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सरकार को न सोपना चाहिए जो भारतीय विधान सभा के प्रति जिम्मेदार है। ” कितु 
उसने वक़ीलों की दूचरी दलीलें पूरी तरह स्वीकार नहीं कीं। उसने लिखा : “रियासतों 
के साथ सर्वोच्च सत्ता के संबंध का ज्रोत भव केवल वे करार नहीं हैं, जिनका स्वरूप 
'एकाधिक सदी पहले की गई संधियों में मिलता है। अब तो यह एक जीवित और 
वर्धमान संबंध है, और ऊँसा कि प्रो० वेस्टलेक का मत है, इसको वर्तमान सांचे में 
ढालने का श्रेय जहां एक ओर परिस्थितियों को है, वहां दूसरी ओर इतिहास, सिद्धांत 
और आधुनिक तथ्य इन तीनों पर आधारित नीति को भी है। कानून की दृष्टि से 
सीमित सर्वोच्चता के करार का जो नया सिद्धांत पेश किया गया है, उसके समर्थन में 
कोई प्रमाण नहीं मिलता । इसके अलावा, शिकायतों की जो हरम्बी सूची हमारे 
पास भेजी गईं है, उसे भेजकर स्वयं यह मान लिया गया है कि सर्वोच्च सत्ता को उक्त 
प्रकार के करार-क्षेत्र से वाहर तक हाथ-पांव फेलाने का अधिकार है। इस प्रकार इस 
सूची से उक्त सीमित सर्वोच्चता के सिद्धांत पर चोट लरूगती है। उसी दल्या में यह 
सिद्धांत 5हर सकता है जबकि संधियों को समष्टि रूप से ग्रहण किया जाए, किन्तु उसका 
विरोध स्वयं सिद्धांत-प्रणेता कर रहे हैं। यह कहना इतिहास की दृष्टि से कतई सही 
नहीं है कि ब्रिटिश सत्ता के साथ गठजोड़ होने से पहले देसी रियासतें स्वतंत्र थीं, उनमें 
से हरेक प्रभुसत्ता का उपयोग कर रही थी और उस ऊंचे दर्ज तक पहुंची हुई थी कि 
उसे देखकर आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून-पंडित यह कहने का साहस कर सकता था 
कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिधि सें आती हैँ। सच तो यह है कि किसी भी रियासत 
को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त न था। लगभग सभी रियासतें मुगल साज्ाज्य, मराठा- 
प्रभुत्व या सिख-राज के अधीन थीं था उचको कर देती थीं; और इस प्रकार उतके 
आश्रित थीं। ब्रिटिश सत्ता ने कुछ को इस अधीतता से छुड़ाया था और दूसरों को 
स्वयं जन्म दिया था। 

सर्वोच्चता का काफी व्योरा देने के बाद, बठलर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया 
है--ये सर्वोच्चता की कुछेक जिस्मेदारियां और उत्तके उदाहरण हैँ। हमारी तरह 
पहुले भी लोग कोशिद कर चुके हैं कि सर्वोच्चता के प्रयोग के लिए तियम बताये 
जाएं, कितु हम और वे सन अब तक ऐसा करने में असफल रहे हैं। इस असफलता का 
कारण कया हैं ? साफ हैँ कि दुनिया की हालत तेज़ी से बदल रही है। साम्राज्य की 
जरूरतें और नयी-तयी हालतें नया तकाजा कर रही हैं; और हई परिस्थितियां 
भविष्य में सिर उठाकर हमारे सामने खड़ी हो सकती हूँ। इसलिए सर्वोच्च सत्ता 
को यथानाम सबसे ऊंची सत्ता के रूप में रहना हो पड़ेगा। जमाने की हुवा और 
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रियासतों की बढ़ती हुई हरूचलों को देखते हुए, उसे समय-समय पर अपने को एक 
ऐसे सांचे में ढालते रहना चाहिए ताकि वह अपनी जिम्मेदारियां बखूब पूरी कर सके। 
हमारे इस अभिमत को जान कर रियासतों को घबड़ाने की जरूरत नहीं।” 
कप एक चीज जो यहां हमारी जांखों से ओझल न होनी चाहिए, यह है कि भारत में 
अंग्रेजी राज से पहुले इन रियासतों का राजनीतिक दर्जा क्या था? यह बात किसी 
से छिपी नहीं है कि संधिपत्रों और जब-तब के आइवासनों के वावजूद, देसी रियासतों 
का दर्जा ढाक के तीन पात-जैसा सदा एक-समान बना रहा--जब तक ईस्ट इंडिया 
कम्पनी की सरकार कायम रही तब तक वे उत्तकी मातह॒त बनी रहीं और जब उसकी 
उत्तराधिकारी सरकार, जिसे भारत सरकार कहते थे, बन गई तब वे उसके नीचे आा 
गईं। सरकारी दस्तावेजों और अभिलेखों में जिस “ब्रिटिश डोमीनियन इन इंडिया” 
वाक्यांश का प्रयोग बहुधा हुआ है, उसके भोतर ब्लविटिश भारत और देसी रजवाड़े 
दोनों साने गये हैं। “गदर” के बाद प्रत्येक गवर्नर-जनरल के भाषणों और वक्तवथ्यों 
से इसकी पुष्टि हो जाती है। 7857 के विप्लव का अंत होने पर, लार्ड केनिंग को 
भारत का अथम चायसराय बनने का गौरव प्राप्त हुआ था । इस विषय में इसलिए 
उनका सत विशेष सहत्त्वपुर्ण माना जाएयगा। 860 में उन्होंने घोषणा की थी : 
/इंबलेंड का ताज समूचे भारत का सर्वस्ान्य और सर्वोपरि शासक है, और आज इस्लेंड 
का अधिराजत्व (5पथ८ाशंग्राए) हमारी आंखों के सामने ऐसा सूर्तिमान है जैत्ता 
कि पहले कभी देखा-सुता नहीं गया; और रियासतों के शासकों ने बड़ी उत्सुकता 
से उसे स्वीकार कर लिया है।” इन्हीं कैनिंग ने आगे कहा है : “ताज के अधिराज्य 
की छत्नछाया सें जो प्रदेश हैं वे (ब्रिटिश सरकार द्वारा) सोधे शासित उपनिवेज्ञ 
(700777702) को भांति ही महत्त्ववूणं और भारत का अदूढ अंग हैं।” सारांश 
यह है कि संघिपत्रों में 'समान और अबाधित” शासनाधिकारों के उल्लेख के बावजूद, 
बड़ी से बड़ी देसी रियासत मिविवाद रूप से सर्वोच्च सत्ता के अघीन थी। आगे चलकर 
9 में लार्ड कैनिंग ने दुसरी बहुत-सी बातों का जिक करते हुए हैदराबाद के निजाम 
को लिखा था : 
जिन पैराग्राफों का मैंने हवाला दिया है, उनमें आपने अपनी स्थिति पर प्रकाश 
डालते हुए यह साबित करने की चेष्टा की है कि हैदराबाद रियासत का शासक होने के 
नाते, उस रियासत के अंदरूनी सासलों में आपका अधिकार और स्थान वही है जो 
ब्रिटिश भारत के अंदरूनी मामलों में ब्रिटिश सरकार का है। आपके इस तरह के भावों 
के बारे सें अधिक न कहकर, में ओमान्‌ (निजाम साहब) के अपने ही शब्दों को यहां 
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उद्धृत करता चाहता हुं। आपने लिखा था : विदेशी शक्तियों के साथ संबंधों और 
विदेश नीति को छोड़कर हैदराबाद के निजाम अपनी रियासत के आंतरिक मामलों 
में उतने ही स्वाधीन हैं जितनी कि ब्विटिश भारत में ब्रिटिश सरकार है। मैंने जिन 
विषयों का ऊपर नाम लिया है, उनको छोड़कर, वे उन सभी अंतः सरकारी प्रदनों 
का हमेशा पूर्ण स्वतंत्रता और स्वाधीनता से निपटारा करते रहे हैं जो समय-समय पर 
प्रायः पड़ी सियों के बीच पैदा हो जाते हैं। किंतु बरार का प्रश्न उतत अपवाद के भीतर 
नहीं आता और न जा सकता है । उस पर विचार करते समय विदेशी मामलों से 
संबंधित किसी अधिकार या नीति का सवाल हमारे रास्ते में अड़चन नहीं डालता है। 
निदान, अब यह विपय केवल ऐसी दो सरकारों के बीच विवाद का स्वरूप घारण कर 
लेता है, जो समान धरातल पर खड़ी हुई हैं और एक-दूसरे से न तो कम हैं और न एक- 
दूसरे की अधीनवर्तो हैं।” 

“आहलीजाह निजाम का सर्वोच्च सत्ता से जो संबंध है, उसके बारे में आपके इन 
शब्दों से ञ्रम पेदा हो सकता है। सर्वोच्च सम्राट सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते, 
उस भ्रम को दूर करना मेरा कत्तेव्य है। यदि अभी में इस विषय पर सौन बना रहा 
तो आंज्ञका यह है कि कहीं आगे चल कर सेरी इस चुप्पी का अर्थ यह न लूगाया 
जांए कि आपकी उक्त व्याख्या सही थी। 

“भारत में ब्रिव्शि ताज की प्रभुसत्ता सर्वोच्च है, इसलिए भारत की रियासत्तों 
का कोई शासक राजा समान दर्ज से ब्रिटिश सरकार के साथ राजकाज के विषयों पर 
किसी प्रकार की बातचीत करने का दाव! कंसे कर सकता हैं ? ब्रिटिश ताज की सर्वोच्चता 
का स्रोत केवल संधिपत्र और करार ही नहीं हैं वल्कि उनके बाहुर भी उसकी 
जड़ धंसी हुई है। और, विदेशी शक्तियों से निबंटने तथा विदेश-नीति के संचालन 
के बारे में जो विशेषाधिकार उसे प्राप्त हैं, उनके अतिरिक्त उसका यह कर्तव्य 
और हुक है कि देसी रियासतों के साथ किये गये करारों और संधियों का आदर 
करते हुए भी, वहु समस्त भारत में शांति और सुव्यवस्था स्थापित रखें ।” 

इनसे अधिक साफ और बेलपेट शब्दों सें किसी शासनाध्यक्ष की घोषणा शायद 
ही कहीं और मिलेगी। इससे देसी नरेशों के कान खड़े होता स्वाभाविक था। इससे 
निजाम की ही नहीं बल्कि सभी नरेशों की आंखें खुल गईं कि उनका अंदरूती स्वाधीनता 
या प्रभूसत्ता का दावा कितना थोथा है। इस घोषणा से यह मसला हमेशा के लिए अपने- 
आप तय हो गया कि सर्वोच्च सत्ता के सामने देसी रियासतों का राजनीतिक और 
संवेधामिक दर्जा क्या है। यदि भारत की सबसे बड़ी और महत्त्वपूर्ण रियासत 
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हैदराबाद अपने अंदरूती मामलों में सर्वोच्च सत्ता के हस्तक्षेप से अछूतो नहीं बच सकती 
थी तो उनके बारे में क्या कहा जा सकता था जो (कश्मीर को छोड़ कर) क्षेत्रफल, 
जनसंख्या और आशिक साधनों की दृष्टि से उसके आधे के बराबर भी न थी। चाहे 
छोटी हो या बड़ी, किसी रियासत को बराबरी के आधार पर सर्वोच्च सत्ता से बातचीत 
चलाने का अधिकार न था। यदि कोई रियासत छोडे दर्जे से बातचीत करने को राजी 
न हुईं तो सर्वोच्च सत्ता ने स्वयं विवादग्रस्त सामले को जज था पंच की हैसियत से 
तय कर दिया। उसके फंसला करने के अधिकार या कार्यवाही पर न तो कोई रियासत 
अंगुली उठा सकती थी और न उसके फैसले को चुनौती दे सकती थी। सर सिंडनी 
लो का कहना है कि. स्वयं सर्वोच्च सत्ता के ही यह सोचने की बात है कि वह क्‍या 
करे या क्या न करे । वह जो चाहे सो निर्णय कर सकती है और उसके इन फसलों 
को कानून का कथन सासना जाता है जिसके सामने करारनामों था संधिपत्रों की शर्त 
फिस्स हो जाती हैं ।” 
यदि कभी सर्वोच्च सत्ता के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च सत्ता और किसी रियासत 
के बीच गहरा मतभेद पैदा हो गया या रियासत ते आदरपुर्वक उसका कोई विरोध 
भी कर दिया, तो भो सर्वोच्च सत्ता ने उसकी कभो परवाह नहीं की और बदस्तूर 
अपने ढर पर चलती रही। जब रियासतों ते सिलकर इस बारे में शिकायत की कि 
सर्वोच्च सत्ता उनके हितों के प्रति उदासीन है और यह सांय भी की कि सर्वोच्च सत्ता 
के कया अधिकार और कार हैं, उत्तर पर प्रकाश डाला जाए, तब उन्हें इसका क्‍या 
उत्तर मिला, वह हम बटलर कमेटी की रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं । 
ऊपर जो कुछ लिखा गया है, उसका सतलूब यह नहीं है कि रियासतों के प्रति 
सर्वोच्च सत्ता का व्यवहार अनावश्यक रूप से असंगत और अन्यायपृर्ण था। और 
न यहां पर यह विखाने की चेष्ठा की गई है कि ब्रिटिश सरकार निर्दोष रियासतों पर 
अत्याचार के पहाड़ ढा रही थी। इस दोनों बातों से कोसों वुर रह कर, ब्रिटिश सरकार 
ते सारतीय भूमि पर राजा-महाराजाओं और नवाबों की जड़ें मजबूत करने में कोई 
कसर नहीं रखी थी। सर्वोच्च सत्ता और एकमात्र सर्वोच्च सत्ता की 
बदौलत इनके राजवंशों का शासन पीढ़ी दर पीढ़ी निर्वाध रूप से चलता रहा। फभी- 
कभी सर्वोच्च सत्ता उन्हें राजी रखते के लिए रियायतें दे देती थी। सर्वोच्चता तथा 
संधियों की कुछेक स्पष्ट शर्तों के बावजूद, ब्रिटिश सरकार नरमी से काम लेती रही। 
.._ फिर भी, यदि नरेज्ञों को राहत महसुस नहीं होती थी तो इससे अधिक क्या कहा जाए 
कि निर्दय काल चक्त ही उनके प्रतिकूल था। सचमुच, वे दिन लव गये थे जबकि इन 
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पैरामाउंद पावर या सर्वोच्च सत्ता 


रियासतों की सोमाएं पर्िन्र सानी जाती थीं। उन दिनों सारा देश एक सेनिक शिविर 
बना हुआ था, जहां बड़े पैमाने पर छीन-झपट या लूट-जसोट का बाजार गर्म था। 
यद्यपि संगठित जीवन का बीज नप्द नहीं हो गया था--छोटे-छोटे गांवों जौर जाति- 
विरादरियों में वह मौजूद था--फिर भी एक बड़े पैमाने पर उसके दर्शन दुर्लभ थे। 
यहाँ राष्ट्रीय एकता-जैसी कोई चीज तो स्वप्न में भी स थी। परिवहन और संचार- 
व्यवस्था न-बरावर थी, और यदि तत्कालीन परिवहनों की माप आधुमिक मानदंड 
से को जाए तो उन्तकी गति बहुत मंद थी। सुतरां, अलग अल्‍ूग राज्य बनाने और 
सत्ता हथियाने वालों की पौ बारह थी । उनके लिए यह समय बहुत बनुकूछ था। ये 
रियासतें ज़्यादातर उन राज्यों का ही बचा-खुचा प्रदेश थों जिनकी रचना शुरू में या 
तो किसी साहसी सैनिक ने की थी या किसी राज-सेवक ने। 

पर एक सी वर्षो की शांति और संगठित प्रशासन से देश का कायापलट हो गया। 
ब्विदिश राज ने भारत को उत्तर से दक्षिण और युर्च से पश्चिम तक एकता के एक 
धागे में पिरो दिया, चाहे यह घागा बहुत मजबूत भले ही त था। परिवहन और संचार 
साधनों के प्रसारण से इस विद्याल देद के टूरवर्ती नगर एक-दूसरे के निकट आ गये 
और यात्रा घंटों की जगह मिनटों का काम बन गईं। कद्मीर से कन्याकुमारी और 
काठियावाड़ से मणिपुर तक समस्त भारत एक देवा बन गया, जिसका अमण करने 
में एक सप्ताह से अधिक नहीं लगता था। रेलों, डाक-तार आदि ने सब प्रांतों को 
एक माला में गूंव दिया और पड़ीसियों की आंखों को भी विस्तृत भारत का चप्पा-चप्पा 
दीखने रूगा। 

जब रेलों-तारों का जाल बिछने लगा तव रियासतें ब्रिव्श्वि प्रांतों से अलग-बलूग 
कैसे रह सकती थीं। परिवह॒द और संचार-व्यवत्या तो दोनों के लिए समान रुप से 
लाभप्रद थी। फिर भी यदि किसी रियासत ने आंखें होते हुए भी यह देखने की कोशिश 
नहीं की तो उसकी एक न चली; और समूचे देश के हितों का ध्यान रखकर 
रेलमार्ग बनने भौर तारों के खम्भें गड़ने रूगें। किसी-किसी रियासत ने तो यहां तक 
आपत्ति उठायी कि संधिपत्रों की शर्तों के अनुसार उन्के साथ 'बरावरी” का व्यवहार 
नहीं किया जा रहा है। लेकित घटनाओं से साफ़ जाहिर होता है कि उनका यह शोर- 
ग्रुल नक्‍कारखाने में तुती की जावाज से अधिक सुनाई नहीं दिया। सब जानते हैं 
कि इन समान दर्जे के साथियों” को कभी बरावरी का स्वीकार नहीं किया गया। ऐसा 
करता देश के लिए समष्टिज्प से हितकर भी न था। यद्यपि सर्वोच्च सत्ता राजाओं 
भर नवाबों को बनाये रखने के छिए कम चितित न थी, फिर भी किन्‍्हीं-दिन्‍्हीं मामलों 
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में अपनी दूरदशिता के कारण उसे अखिल भारतीय हितों को उन पर प्राथमिकता 
देनी पड़ी । जहां राष्ट्रीय या अखिल भारतीय सवाल सामने आया, रियासतों को 
पीछे घकेल दिया गया। ठीक भी यही था। 

भारत में अंग्रेजी राज की कहानी उन अनेक दृद्यों से भरी पड़ी है, जो हमारो 
आंखों में कांटों की तरह खठकते हैं। यद्यपि ब्रिटिश प्रशासक अपने हितों को रक्षा 
के लिए जागरूक थे, फिर भी यह बात मानती ही पड़ेगी कि उनके ऊपर चौबीस घंदे 
संकीर्ण साम्राज्यवाद का भूत सवार नहीं रहता था। उन्होंने जानबूझकर भारतीय 
एकता को अंकुरित होने और पनपने का अवसर दिया जिसके कारण देश में संचार, 
परिवहन और व्यापार के साधनों को उन्नति उस हद तक संभव हो सकी जोकि आज 
हमारी आंखों के सामने है। 
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पंधियां और रियास्तती जनता 


सर्वोच्च सत्ता (प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कम्पनी) और देसी रियासतों के बीच 
जो संधियां और करार हुए थे उनकी शर्तें अक्षरशः समान न थीं। इनमें अधिकांश 
संबधियां आक्रमणात्मक और रक्षात्मक थीं मौर वे जिन परिस्थितियों में की गई थीं, 
उन पर उनकी गहरी, विचित्र छाप थी। इस विभिन्नता के वावजूद, सभी संधियों 
के मूल में एक व्यापक समानता मिलती है, जिसके दो मुख्य रूप ये हैं : 

, आक्रमणात्मक और रक्षात्मक सँनिक संधियों के अंतर्गत उस दक्षा में सेनिक 
सहायता देना अनिवार्य था जबकि दोनों संधिकर्ता पक्षों में से किसी के साथ तीसरे 
पक्ष ने युद्ध छेड़ दिया हो। 

2. रियासतों को अपने-अपने यहां आंतरिक विद्रोह या विप्लव के विरुद्ध बचाव 
की गारंटी दो शर्तों पर मिली हुई थी--पहली, ब्रिटिश ताज के प्रति वफादारी और 
इसरी, रियासतों में सु-शासन की स्थापना। 


आइचीजन के ग्रंथ समुच्चय को आदि से अंत तक देखने पर भी ऐसी कोई संधि 
या करार नहीं मिलेगा, जिसमें यह शर्ते साफ तौर पर न लिख दी गई हो कि रियासतों 
को बाहरी खतरे या आंतरिक विद्रोह से बचाने की गारंटी उसी दच्चा में प्राप्त है 
जबकि वहां “सु-शासन” स्थापित हो। प्रत्येक संधि में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस 
भाव को स्थान दिया गया है। अब सवार यह उठता है कि ताज के प्रति वफादारी 
और सु-शासन दोनों में से किस पर अधिक बल दिया गया है। ध्यान देने से यह बात 
अपने-आप समझ में भा जाती है कि दोनों को वरावर महत्त्व दिया गया है। यह भो 
यहां कम महत्व की बात नहीं है कि ये संधियां ईस्ट इंडिया कम्पती के अफसरों और 
उन राजा-महाराजाओं के वीच हुई थीं जो व्यक्ति नहीं, बल्कि अपनी-अपनी रियासतों 
(राज्यों) के सांविधानिक अध्यक्ष” थे। निःसंदेह, इन “राज्यों” में उनकी जनता 
भी सम्मिलित थी। 

यह कहना सही नहीं है कि ये संधियां करारनामों से अधिक नहीं थीं, जोकि देसी 
नरेशों और सर्वोच्च सत्ता के वीच की गई थीं और, इस दशा में, रियासतों की जनता 
को बीच में घुसेड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। संघिपत्रों के अध्ययन से साफ 
हो जाता है कि जनता की उपेक्षा करना संधियों की शर्तों की भावना के विरुद्ध था। 
इन संधियों को एक साथ पढ़कर विचार करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे बित्ता नहीं 


देसी रियात्ततों में ल्वाधीचता संग्राम का इतिहास 


श्ह्‌ सकते कि उनमें जनता को शासन के कुप्रबंध के विरुद्ध बचाव की उतनी ही 
जबदंस्त गारंटी दी गई थी, जितनी रियासतों की सीमाओं को बाहरी या भीतरी 
विद्रोह से सुरक्षित रखने की। देसी नरेशों को जो गारंटी मिली थी, वह यह थी कि 
उनके राजवंशों पर आंच न आएगी और उनका शासन जारी रहेगा। परंतु यह गारच्टी 
बिता शर्त त थी। राजाओं और नवाबों से अन्य बातों के साथ जो दो दातें अपेक्षित 
थीं वे ये थीं :-- 

(4) उनकी अंग्रेजी ताज के प्रति अडिग -निष्ठा (2) उनकी रियासतों में सु- 
शासन। ये दोनों हतें पुरी की जा रही हैं या नहीं, इसकी एक कसौटी यो--इसमें 
वे नियम-विनियम और व्यवहार-पद्धतियां शामिल हैं जो छगभग 450 वर्षो तक चाल 
रहीं । 

क्या ईस्ट इंडिया कम्पती के शासम-अधिकारियों के सन में “परजन सुखाय” 
की भावना थो ? संभव है कि वे इस ऊंचाई तक ऊपर न उठ सके हों। फिर भी, 
सभी संधियों में रियासतों के अच्छे शासन-प्रबंध की आवश्यकता पर बल दिया गया 
था। रियासतों और ब्रिटिश शासित प्रदेशों के बीच कोई प्राकृतिक सीमाएं नहीं थीं। 
उन्होंने यह भी भांप लिया था कि समूचा भारत एक बड़ा देश है और उसके मूल सें 
एकता है। इस दशा में, यह कहां संभव था कि देश के एक भाग में फँली हुई उथल- 
पुथल की प्रतिध्वनि दूसरे भाग में न हो। कु-शासन की ठुलूना तो भयंकर छूत के 
रोग से की जा सकती है। यह कंसे हो सकता है कि एक प्रदेश में छूत का रोग फैल 
रहा हो और उसका पड़ौती उसके विवाशकारी परिणासों से चिरकाल तक बचा 
रहे। हो सकता है कि आत्म-हित की इसी भावना से कम्पनी का माथा ठनक उठ 
हो । इसीलिए उसने नरेशों के सांथ संधियां करते समय अपती मित्र रियासतों में 
सुशासन को उतना ही ऊंचा स्थान दिया, जितना नरेशों की ताज-निष्ठा को। 

इतिहास ने आगे चल कर बता दिया कि कम्पनो और रियासतों के वीच जो 
संधियां हुईं थीं उनकी शर्ते कोरे दिखावे की चीज न थीं। ससय आते पर फम्पती 
के अधिकारी उनका इस्तेमाल करने से कभी नहीं चूके। जब कभी कम्पनी के विचार 
से नरेशों ने त्रिटिश ताज के प्रति गैर-वफ़ादारी की रुझान दिखाई या उतकी रियासतों 
में दुःशासन की बेल फैलने लगी, तभी उसने उन्हें आड़े हाथ छिवा। ऐसे मामलों मर 
उसके हाथ डालने का अपना अनोखा तरीका था : पहले, कम्पनी के अधिकारी कुप्रबंध 
था दुःशासन के उत्तरादायी राजा को चेतावनी दे दिया करते थे। रियासत्तों की 
जनता की सुख-समृद्धि के लिए वया-क्या सुधार किये जाएं, इस बारे में ठोस सुझाव 
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संधियां और रियातती जनता 


दिया करते थे। यदि वारंवार चेतावनी देने पर राजा सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश 
तहीं करता था तो उस पर आखिरी हथियार चला दिया जाता था। यह आखिरी 
हथियार था युद्ध। कभी-कभी राजा को सिहासत च्युत करके उसके राज्य को ब्रिटिश 
प्रदेश में मिछा लिया जाता था। इस बारे सें एक उदाहरण छुर्ग का दिया जा सकता 
है। इस रियासत में कुप्रबंध और अ्र॒ष्ठाचार का इतना वोलवाला था कि उस पर काबू 
पाना कठिन हो गया था। कम्पनी ने कुर्ग के शासक को एक के बाद दूसरी और फिर 
कई चेतावनियां दीं; क्ितु इससे उसके कानों पर जूं तक न रेंगी। अंग्रेज मधिकारियों 
ने, अंत में, उसके चिरुद्ध यह आरोप लूगाया कि संसार के “सभी सभ्य राष्ट्र दुसरे 
देशों के अपने यहां स्थित प्रतिनिधियों के साथ व्यवहार करने में एक सर्वमान्य आचार- 
संहिता का पालन करते हैं; कितु राजा ने उसका नितांत उल्लंघन किया है।” इसके 
उत्तर में राजा ने जो पन्न पर पत्र भेजे उनमें बड़े ही अपमावजनक शब्दों का प्रयोग 
किया था। आखिर में, गवर्तर-जनरल ने कुर्ग को युद्ध के लिए ललकारा और इसका 
परिणाम यह हुआ कि कुर्ग का नाम रियासतों के नक्शे से सिट गया। वह ब्रिटिश 
प्रदेश में मिला ली गई। 

कुर्ग की यह घढना बड़े मार्के की है। कुप्रबंध ने रियासत को सठियामेद कर 
दिया और यह एक उतस्तीको मिसारू है। दुरवस्था का अंत करने के लिए ब्रिटिश 
सरकार के सामने इसके सिदा और कोई चारा त था कि उसे ब्रिटिश प्रदेश में शामिल 
कर लिया जाए। छी-वार्नर ने ठोक ही लिखा है: “ब्रिटिश सरकार का एक ही 
ध्येप था कि किसी न किसी प्रकार कुर्ग की जनता को न्यायपूर्ण और ईमानदार प्रशासन 
की सुखद छाया में बैठने का अवसर मिल जाए ।” 

इसी प्रकार किसी भी नये प्रदेश को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए चटपट 
यही बहाना पेश किया जाता था कि लाख-लाख जनता को कुशासन के चंगुल से 
छुटकारा दिलाया जा रहा है।” याद रहे, ब्रिदिज्ञ पा्मेंट ने 7784 का “पिठ इंडिया 
एक्ट” पारित करके भारत में ब्रिटिश सरकार को अ-हस्तक्षेप की तीति पर चलने 
के लिए विवश कर दिया था। पर 793 में यह एक्ट रद्दी की टोकरी में फेंक दिया 
गया। उक्त एक्ट में साफ बताया गया था कि भारत में नये प्रदेश जीत कर साम्राज्य 
का विस्तार करने की कार्रवाई इस (ब्रिटिश) राष्ट्र की इच्छा, सम्मान और नीति 
के प्रतिकूल है।” | इस घोषणा तथा गवर्नर-जनरलों द्वारा उतत एक्ट के पूर्ण परिशोलून 
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देसी रियासतों में स्वाघीनता संग्राम का इतिहास 


है व यह भारत में कम्पनी के राज्य को सीमाएं एक दशक के लिए 
-तहाँ स्थिर न रहों। उनके हाथ-पांव रूगातार बाहर फैलते गये। जब 

यह दुह्ाई दी जाने लगी कि जो छाखों-करोड़ों लोग रात दिन कुप्रबंध और अत्याचारी 
शासन के पांव तले कुचल रहे हैं, उनका उद्धार करना कर्त्तव्य है, तब उक्त घोषणा 
एक ओर घरी रह गई और नम्न स्वभाववाले गवर्मर-जनरलों की आत्मा की आवाज 
रा चली। क्‌र्ग इसका एक ज्वलंत उदाहरण था। दूसरा उदाहरण अवध का था, 
जिसके दासक को 856 सें पेंशन दे कर प्रदेश को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। 
इससे पहले 839 में छॉर्ड विलियम वेंटिंक ने मैसूर के राजा को गद्दी से उत्तार दिया 
और पेंशन दे दी। किसी भी इतिहासकार ने उसके इस काम की आलोचना नहीं की। 
उल्हे, उसको यह कह कर उचित बताया कि वेंटिंक को “कुप्रबंध से घृणा थी और 
उसका उद्देश्य ब्रिटिश प्रभाव या ब्विटिश साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था।”! 
इसी टट्टी की ओट सें सिध पर शिकार खेला गया। भारत में कम्पनी के राज्य 

के विस्तार की इससे घृणित कहानी शायद ही कोई दूसरी होगी। फिर भी अंग्रेज 
इतिहासकारों ने इस घटना को लोपापोती करने की सिरतोड़ कोशिश की है। अपनी 
देवंदिनी में सर चार्ल्स नेषियर ने, जिसने सिंध को जीता था, लिखा हैं: “हमें सिघ 
पर कब्जा करने का हक नहीं। फिर भी हम इसे हथियाये बिना न रहेंगे। नीचता 
ही सही, परंतु यह नीचता का बहुत ही लाभकारी उदारतापुर्ण उदाहरण होगा।” 
नेपियर ने सिंध की विजय को एक उदार कार्य बताया है। इसका कारण यह था कि 
अमीर की सरकार बहुत कमजोर औौर अयोग्य थी, और जनता सरकारी अधिकारियों 
के अत्याचारों और लूटखसोद से तंग आ गई थी। शाबर्ट्स का मत तो यह है कि नेषियर 
को इस बारे में 'पूरा-पुरा विश्वास था कि सिंध पर ब्रिटिश शासन स्थापित हो जाने 
से जनता को सुख की नींद आने रूगेगी और देश भर में चेन की बंशी बज उठेगी। 
सचमुच, उसने इसकी परवाह नकी कि अमीर की सल्तनत पर हमला करने के रास्ते 
में कितनी क़ानूनी, तकनीकी और न तिक अड़चनें आती हैं । उसने उन सबको उठा 
कर ताक में रख दिया और जनता को उसकी इच्छा के विरुद्ध काभ पहुंचाने के लिए 


कमर कस लो। है ना 
उक्त विचारों से छी-वार्नर भी सहमत जान पड़ते हैं। उनका कहना हैः “भारत 
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संधियां और रियासती जनता 


के गवर्नर-जनरलों ने ब्रिटिश्ञ साम्राज्य के विस्तार को न्याय-संगत ठहराने के लिए 
जिन दो मुख्य उद्देश्यों का नाम गिनाया है वे हुँ--साम्राज्य का विदेशी आक्रमण से 
बचाव और जनता के लिए बेहतर शासन की स्थापना 

त्ेपियर हारा सिघ की सल्तनत का ब्रिटिश साम्राज्य में सिलाया जाना क़ानूनी 
दृष्ठि से ठीक था या नहीं, इस विषय पर पो्े के पोथे रंगे जा सकते हैं। पर एक बात 
दर्पण की तरह साफ हैं। जनता का इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता था कि वह अमीर 
के भ्रष्टाचारपुर्ण शासन से मुक्ति पा जाए। अमीर के विनाश में जनता की मुक्ति 
छिपी हुईं थी। ब्रिटिश शासन में आ जाने से सिध का भाग्य जाग उठा। 


]857 के बाद 


भारत में “गदर” से पहले जो स्थिति थी या जो नीति बरती गई, अभी तक 
हमने उसी पर प्रकाश डाला है। आगे हम “गवरन॑मेंट आफ इंडिया” की नीति की चर्चा 
करेंगें। 858 के बाद, ईस्ट इंडिया कम्पनी का अंत हो गया और उसकी जगह जिस 
सत्ता ने ले लो उसे “गवर्नमेंट आफ इंडिया” या भारत सरकार कहा जाता था। हम 
उन परिवर्तनों पर भी विचार करेंगे जो भारतीय साम्राज्य के ब्रिटिश ताज के सीधे 
नियंत्रण में चले जाने के बाद हमारे सामने आये। इन परिवततंनों का (4) भारत 
सरकार और देसी नरेशों के आपसी संबंधों, तथा (2) भारत सरकार और रियासतों 
की जनता के आपसी संबंधों पर क्या असर पड़ा, यह भी बताया जाएगा। 


ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ से भारत ज्ञासन की वागडोर निकलते ही तथा उस 
पर ब्रिटिश ताज का सीधा नियंत्रण स्थापित होते ही, ताज़् और देसी नरेशों के आपसी 
संबंधों में एक नया युग शुरू हो गया। सिपाही विद्रोह से पहले, एक शक्ति के रूप 
में, भारत में अंग्रेज़ों का माम भर लिया जाता था। किन्तु विप्लव के बाद देश में 
उनकी सत्ता का डंका वजने लगा। ब्रिटिश सत्ता सर्वोच्च सत्ता मान लो गई और 
बाकी ताकतों ने उसकी खुले रूप से अधीनता स्वीकार कर ली। थहीं से ब्रिटिश सर- 
कार और देसी नरेशों के आपसी सहयोग का पहला चरण आरंभ होता है। अब भारत 
की धरती पर अंग्रेजों का पांव इतनी मजबूती से जम गया था कि कोई देसी राजा 
उनका वाल बांका करने की कौन कहे, उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता 
था। इस प्रकार सर्वोच्च सत्ता और नरेशों के बीच “अधीनस्थ अलगाव” की नीति 
ने “अधीनस्थ संघ” का रूप ग्रहण कर लिया। दोनों पक्ष एक-दूसरे के मिकट आने 
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लगे। इस दिशा में पहछा कदम सप्राज्ञी विक्टोरिया की बहु ऐ 
मानी जाती है जो उन्होंने ग़दर” को इतिश्री होने पर की बा 
हलक भारत में साम्राज्य बढ़ाने को नीयत नहों रखती और वह भारतीय 
है महाराजाओं और नवावों के हकों, मर्यादा और सम्मान” की रक्षा का वचन 
दे रही है। निदान, देसी रियासतों के राजवंशों को गद्दो से उतार देने और उनका 
राज्य हड़प लेने की ब्रिटिश नीति यहां से खत्म होतो है; और हाई्ड डलहौजी की उत्तरा- 
की की जिस नीति से देसी नरेश भयभीत हो उठे थे, वह हमेशा के लिए विदा 
गई। 
सम्राज्ञी की घोषणा से जो परिवर्तत हुआ उससे रियासतों के प्रति सर्वोच्च- 
सत्ता की जिम्मेदारी कम होने के बजाय और भी महत्वपूर्ण बन गई। सुशासन-और 
सुरक्षा दोनों एक गाड़ी के लिए दो बेलों के समान आवश्यक थे। देसी श्ञासक को 
अपने अस्तित्व की सुरक्षा की गारंटी उस हद तक ही उपलब्ध थी जिस हुद तक उसकी 
रियासत में सुशासन स्थापित था। रार्देस ते लिखा है: “राजाओं को अपनी-अपनी 
रियाततों की सुरक्षा की गारंटी और गोद लेने का हक मिल गया था। इससे संतान 
ने होने को दक्षा में उनकी रियासत्त छितने और ब्निठिश साम्राज्य में मिल्ताये जाने 
. का भय दूर हो गया था। इस प्रकार उनके और सर्वोच्च सत्ता के बीच घनिष्ठता के 
एक नये अध्याय का श्रीगणेश होता है। इस सुरक्षा की भावना से और देझ्ष में रेलों, 
डाक-तार और नहरों का जाल फैलने से दोनों पक्ष दिन-पर-दित एक-दुसरे के अधिका- 
घिक विक्रद आते गये। देसी रियासतों में बुरा शासन-प्रबंध और राजा-महाराजाभों 
की प्रतिष्ठा को किसी प्रकार की ठेस लगाना--परे दोनों बातें अब सर्वोच्च सरकार को 
समान रूप से नापसंद थीं।* 
सुशासन स्थापित करवाने की गारंटी से रियासतों की जनता के प्रति सर्वोच्च 
सत्ता की जिम्मेदारी अपने-आप स्पष्ट हो जाती है। उधर उसने राजाओं को अपनो 
सुरक्षा का वचन दे रखा था। इस प्रकार उसके ऊपर दो जिस्मेदारियां अपने-आप 
आ पड़ी थीं। जिस सत्ता ने जनता को राजाओं के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध 
विद्रोह करने के अवसरों से वंचित कर दिया था, वह इस संदर्भ में अपने कर्तव्य की 
बखूब समझ रही थी। रियासतों के प्रशासन के मर्मज्ञ सर जार्ज मेकमम भी इससे 


सहमत हैं। उन्होंने लिखा है: 
4 राबदूस: “हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया --१० 22 
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०५ | 
संधियां और रियासत्ी जनता 


“लोग यह कहे विना नहीं रहेंगे कि सर्वोच्च सत्ता की इस प्रकार की जतें संधियों 
के घिलसिले में परेशानी पैदा करती हैं और अनावश्यक भी हैं। कितु यहां यह न भूलना 
चाहिए कि पूर्व के ऊबड़खाबड़ देश्ञों में स्वेच्छात्ारी शासन से तंग आकर जनता गदर, 
“विद्रोह या राजह॒त्याओं का ही सहारा लेती रही है। वह उनके सिवा और कोई उपचार 
नहीं जानती है। उन उपद्रवों के विरुद्ध ब्रिटेत ने राजाओं-महाराजाओं को सुरक्षा 
की गारंटी दे दी। चूंकि पीड़ित पक्ष के लिए अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाने का 
रास्ता बंद हो गया, इस लिए सर्वोच्च सत्ता की जिम्मेदारी वन गई कि वह रियासतों 
की जनता के लिए न्याय की व्यवस्था कराये और यदि आवश्यक हो तो उसके लिये 
शक्ति का प्रयोग करे।* 

इस प्रकार, श्यिसतों में अच्छा शासन-प्रबंध करवाने के लिए सर्वोच्च सत्ता 
'को हस्तकेप करने का अधिकार मिल गया। इस दिशा में उसने क्या-कहुछ किया, 

इसका उल्लेख आगे किया जा रहा है। सर्वोच्च सत्ता ने कुप्रबंध के अभियोग में 
किन्‍्हीं-किन्‍्हीं राजाओं के मामले न्‍्यायाधिकरण के पास भेज दिये और बाद में उन्हें 
गद्दी से उतार दिया। 


रियासतों में कुप्रबंध और अत्यथाचारों का अन्त करने के लिये सर्वोच्च सत्ता ने 
'जो नीति अपनायी थी, उसके दो मुख्य उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं। बड़ौदा और 
रूणिपुर दोनों के मामले बड़े ही महत्त्वपूर्ण हैं, जिनले पाठकों को सर्वोच्च सत्ता की 
तत्कालीन नीति की झलक मिल जाएगे। 


बड़ोदा का मामला 


870 में मल्हार राव को बड़ौदा की राजगद्दी मिठी। वह एक निकम्मा शासक 
सिद्ध हुआ। थोड़े ही दिनों में उसके कुप्रबंध और दुर्व्यवहार की चर्चा घर-घर होने 
लगी। जब रियासत का प्रत्येक सरकारी विभाग भ्रष्टाचार और जुल्म का गढ़ बन 
गया तब राचार होकर जनता को उनके विरुद्ध आवाज उठादी पड़ी। स्वयं महाराजा 
गायकवाड़ के विरुद्ध गंभीर आरोप रूगाये जा रहे थे। भारत सरकार ने बिगड़तो 
हालत देखकर एक जांच कमीशन बेठा दिया और उसे अपना प्रतिवेदन देने का आदेश 
दिया। गायकवाड़ ने इस कारंवाई को रियासत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप 
बताया और उसका विरोध किया। उत्तर में वायसराय और गवर्नर-जनरल ने महाराजा 
को जो पत्र लिखा वह बड़े ही मार्के का था। उससे हस्तक्षेप के सिद्धांत, तथा 
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रियासत बनाम सर्वोच्च सत्ता के अधिकारों और जिम्मेदारियों पर प्रा-पूरा प्रकाश 
पड़ता है। वायतराय ने लिखा था : 


भदद्यपि इस हस्तक्षेप के लिए संधियों की भाषा में काफी गुंजाइश थी, फिर भी 
उसके अन्य आधार भी थे। श्रीमान्‌ ने ठीक ही कहा है कि भारत में ब्रिटिश सरकार' 
निःसंदेह सर्वोच्च सत्ता है और देसी रियासतों का अस्तित्व और समृद्धि उसको कृपा- 
दृष्टि और उदारतापूर्ण संरक्षण पर निर्भर है। यह वात बड़ौदा रियासत के संबंध में 
विद्येष रूप से लू होती है क्योंकि उसकी सीमाएं ब्रिटिश प्रदेश की सीमाओं से मिलती 
हैं और स्वयं महाराजा की जान-माल की रक्षा करने और उसकी चेघ रुत्ता भक्षुष्ण 
रखमे के लिए एक ब्रिटिश सहायक सेना वहां रहती है । 

“झेरे सित्र, यदि कोई गलत काम करता है तो मैं उसकी रक्षा के लिए ब्रिटिश 
सेना के प्रयोग की अनुमति देने में असमर्थ हूं! यदि ब्रिटिश सरकार को छत्रछाया में 
रहकर किसी सरकार का शासन-प्रबंध खराब है तो उसकी जिम्मेदारी से ब्रिटिश 
सरकार कैसे बच सकती है? इस दशा में यह ब्िटिश सरकार का कर्तव्य है कि वह 
रियासत के प्रशासव में सुधार करवाए और उसको वुराइयों को हटवाए। 


धद्वटिश सरकार की यह नीयत कभी नहीं रही है कि बड़ौदा के राज-प्रवंध में 
टांग अड़ाई जाए मौर न ऐसा करने की मेरी ही इच्छा है। फिलहाल, रियासत के 
इासन की सीधी जिम्मेदारी गायकवाड़ पर है और उत्हों पर रहनी चाहिए। उन्हें 
बड़ौदा का प्रभुसताधारी शासक स्वीकार किया जा चुकों है; और उन्हें ब्विटिश 
सरकार तया अपनी प्रजा दोनों के प्रति अपने करतेव्यों और उत्तरदायित्वों का उचित 
ध्यान रखकर अपनी प्रभुसत्ता का प्रयोग करता चाहिए और थे इसके लिए जिम्मेदार 
हैं। यदि ये जिस्मेदारियां पूरी नहीं की जाती हैं, पदि भीषण कुप्रवंध की नकेल ढीली 
कर दी गई है, यर्दि बड़ौदा रियात्तत्त की प्रजा के साथ पर्याप्त न्याय नहीं होता है; 
यदि प्रजा के जाव-भाल की हिफाजत नहीं की जाती है) और यदि देवा और जनता की 


सुख-समृद्धि की लगातार अवहेलना जारी रहती हैं; तो ब्रिटिश सरकार इस वुराइया 
क्तो दूर करने और अच्छा शासन स्थापित करने के लिये जो तरीका ठीक समझती है, 
उस पर अमल करके निइचय ही हस्तक्षेप करेगी) समय रहते, पियासत को कुप्रवंध 
के गड़ढे में गिरने से बचाने के लिए जो हस्तक्षेप किया दे चह्‌ 
दोनों के (लए और जहां 

शायकवाड़ और भजा के लिए हिंतकर होगा। एक 
कट पा प्रजा के प्रति अपना कत्तेव्य निवाहेगी, 
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बहां दूसरी ओर स्वयं महाराजा के प्रति भी उसका यह काम किसी कदर कम मित्रता- 
पूर्ण न होगा।” 

भारत में ब्रिटिश सरकार के अध्यक्ष का उक्त वक्‍तव्य इतना स्पष्ट है कि उसकी 
आगे व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। किसी रियासत में खराब दासन-प्रवंध 
होते पर सर्वोच्च सत्ता की क्या वेधानिक जिस्सेदारियां और क्‍या नैतिक कत्तंव्य थे, 
वे उससे बिल्कुल साफ हो जाते हैं। इस वक्तव्य में रियासतों की जनता के प्रति 
सर्वोच्च सत्ता की जिम्मेदारियों को भी साफ छाब्दों में दोहराया गया है। 

इसके रूगभग 60 वर्षो बाद, वटरूर कमेदी ने भी इस विषय पर प्रकाद डाहा कि 
रियासतों के अंदरूनी मामलों में सर्वोच्च सत्ता को हस्तकीप के व्या-वया अधिकार हैं। 
उसकी जांच से भी उपर्युक्त मत की कमवदेश पुष्टि होती है। 48 वें पैराग्राफ में कमेटी 
ने लिखा है: 

“विद्रोह और विप्लव से रियासतों का बचाव करना सर्वोच्च सत्ता का कत्तेव्य 
है, जो संघियों और सनदों में उल्लिखित अनुच्छेदों पर आधारित है, और ब्रिटिश 
सम्नाट्‌ ने राजाओं तथा नवाबों के हकों, अधिकारों तया प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण बनाये 
रखने की जो प्रतिज्ञा की है और जो रीति-तीति अपनाई है, उसके अनुकूल है। जहां 
कहीं सर्वोच्च सत्ता के हस्तक्षेप की मांग की जाती हैं या वह आवश्यक हो जाता है, 
वहां इस कर्त्तव्य ने उस पर दोहरी जिम्मेदारियां थोप दी हैं। तात्पर्य यह है, एक ओर 
उसने राजाओं को विद्रोह से बचाव की गारंटी दे रखी है और इसरी ओर उसे राजाओं 
से अपनी अपनी जनता की बंध शिकायतें दुर करवाने क्वा अधिकार प्राप्त है और 
साथ ही उसे, इस बारे में क्या-क्या कदम उठाये जाएं ये सुझाव देने का भी हक है।”7 

इस बारे में सर जोन मालकम के विचार उद्धृत करना प्रासंगिक होगा। राजाओं 
के साथ संधियां करने का अवसर सर जोन से अधिक किसी ब्रिटिश अधिकारी को 
तहीं मिलता था। इसलिए इस क्षेत्र में जहां तक अनुभव, ज्ञान और सुझवूझ का सवाल 
है, उनके आगे कौन ठहर सकता है ? सर जोन अहस्तक्षेप नीति के प्रवल्ल समर्थक 
थे। 822 के आसपास उन्होंने लिखा था : 

“यदि परिस्थितियां (ब्रिटिश सरकार को) अहस्तक्षेप की नीति छोड़ते के लिए 
लाचार कर दें तो देद की प्रभुसत्ता को सीधे अपने हाथ में लेकर उस पर अमल करना 
अधिक समझदारी का काम होगा। यह काम उससे कहीं बेहतर होगा कि प्रभुसत्ता 
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देसी रियासतों में हे 
देसी रियासतों में स्वाधीवता संग्राम का इतिहास 


क्तो उन्ई नहीं दी ग्ेगों हे >> ज्ञें जाए जनता पु नें में 
पर लग हल और हाथ हि रहने ०३8 जो जनता की निगाहों में पहुले ही नीचे 
386 हैं और हे ल बन गये हैं; और फिर उनको उस सत्ता का उपयोग 
करने दिया जाए उनकी रियासतों का शासन-प्रवं ः 
5 38 शक ्ए्‌ जिससे उनकी का शासन-प्रवंध दिन-पर-दिन विगड़ता 
जा रहा है। बह रवैया ठीक न होगा कि अगाघ ब्रिटिश मित्नता और प्रथय के कारण 
बग्डो या सतों व्‌ कुल्हाई ०. 
बिगड़ी हुई रियास को अपने हाथ अपने पांव कुल्हाड़ी मारने दी जाए; वे वरबाद 
च तबाह हो जाएं ओर हम खड़े-खड़े देखते रहें। हमारी मित्रता के कारण उनका 
अंदझती प्रबंध विंगड़ के संवर में फं 
दरूनी प्रबंध बिगड़ गया है जिसके संवर में फंसकर अब उनकी नौका डांचाडोल 
3. ५, 2४६ तरह किन विन ७७५० .. 
हो रही है। इस तरह्‌ उतके विनष्द होने से बेहतर यही होगा कि उतकी सरकारों 
का तछ्ता जल्द से जल्द पलट दिया जाए क्योंकि इससे हम तेजी से उस स्थान पर 
अऋरत और ब्रिटेन दी नो मे में है देध हे * पे 

(जो भारत और ब्िटंन द। की दृष्टि में बेध होगा) पहुंच जाएगे जबकि देश की 
बागडोर हमारे हाथ में आा जाएगी और वह हमारे शासन से छाम उठा सकेगा। 

इसी आशय की घोषणा छाडे हेस्टिग्त ते की थी। उन्होंने कहा था कि चेतावनी 
पर चेठावनी देने के वाद भी यदि किसी नरेश को आंखें नहीं खुझतीं और दह्‌ अपनी 
रियासत नें अच्छा प्रबंध नहों करता तो मजा को उसके “शासन से सुक्त” कर 
देना चाहिए। 

सणिपुर का मामला 


489। में मणियुर में रक्तरंजित घटना हो गई, जिससे रियासत की चूलें हिल 
गई, यहां तक कि महाराजा को गद्दी छोड़नी पड़ी) असम के चीफ कमिइनर क्विटन 
को आदेश मिला था कि वह उक्त विवाद के निपदारे के लिए सणिपुर जाएं। जब चोफ 
कमिश्नर रियासत में दाखिल हो गये ठव उनके चार अफसरों को घोखे से पकड़ लिया 
गया और मणियुर के सेनापति और प्रधान मंत्री के हुक्म से उनके सिर उतार दिये गये। 
मणिपुर का सेनापति स्वयं महाराजा हा ही भाई था। यह खबर पाकर ब्रिधिशि सरकार 
आम-बबूला हो उठी और मणिपुर को खून का दंड देने के लिए एक फौज भेजी गई। 
फिर क्या था, हत्या के अपराधियों को पकड़ कर अदालत के सामने पेश किया गया 
और दाद में फांसी पर रूटका दिया गया। मुकदमे के दौरान प्रतिवादी के वकील 
ने यह दलील दी कि मणियुर एक स्वाधीन राज्य है और उसके शासकों पर सम्नाज्ञी 
के विर्द्ध युद्ध छेड़ने का अभियोग लगाकर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। 

अब सारे मामले पर इस छोर से उस छोर तक विचार करने के बाद, भरत 

3 हदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित स्वर्गीय मेजर ढुबे के लेख पे उद्धृत 
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सरकार ने सर्वोच्च सत्ता और देसी रियाप्ततों के आपसी संबंध पर एक बार फिर 
प्रकाश डाला। सपर्पिद गदनेर-जनरल ने इस चिपय पर एक प्रस्ताव जारी किया, 
जिसमें रियासतों की स्थिति सलःफ कर दी गई। प्रस्ताव में लिखा या : 

“सरणिपुर रियल भारतीय साज्रए्य के कहाँ रुक अधीन है, यह वएठ ऐसे सालों 
में कई वार स्पष्ट की जा चुकी है । और, इसे अंतिम रूप से मान रहेना चाहिए कि 
मणिपुर एक अधीनवतों संरक्षित राज्य है जो सर्वोच्च सत्ता के चीचे हें ' ' 'सत्नाज्ञी 
की प्रतिनिधि भारत सरकार एक ओर और महामहिस सत्ाज्ञी को अधिराज्य- 
सत्ता के अवीनस्थ देसी रियासुतें दूसरी ओर--इन दोनों पक्षों में आपसी संदंधों 
पर अंतर्राव्ट्रीय कानून के सिद्धांत छागू नहीं होते । भारत सरकार की सर्वोच्च 
सत्ता का सीधा अर्य यही है कि रिवासतें उसके मातहत हैँ * * *।* 

यद्यपि सणिपुर के मासले से यह पता नहीं चलता है कि देसी रियासतों की जनता 
के क्या अधिकार थे, फिर भी यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि देसी रियासतों के 
पास कितनी “प्रभुसत्ता” थी और उन्हें कितनी स्वाघीनता प्राप्त थी। भीतरी और 
वाहरी माजलों सें वे पुरी तरह सर्वोच्च सत्ता के(अघोन थीं, यह बात एक बार फिर 
सिद्ध हो जाती है | संविधान ओर कानून की दृष्टि से सर्वोच्च सत्ता को रियाततों के 
भीतर शासन-प्रवंध खराब होने और प्रजा में असंतोष बढ़ने की दशा में हस्तक्षेप करते 
की पूरी छूट थी। इतना ही नहीं, यदि कहीं सर्वोच्च सत्ता रियासतों में फैले कुप्रबंध 
था अत्याचार को खत्म करवाने के छिए हस्तक्षेप नहीं करती थी तो उल्दें उस पर 
जानवूझ् कर लबहेलना करने और जपरावों के उकसाने के आरोप लगाये जाते थे। 

इससे सहज में आभरस मिल सकता है कि र्यिसुतों के करोड़ों लोगों के प्रति सर्वोच्च 
सत्ता क्षी क्या जिम्मेदारियां थीं। अनेक ऊंचे सरकारी अधिकारी भी इस 
व्याख्या से सहमत हैं। इनसें यहां लाडं मिनटों का नाम दिशेष रूप से उल्लेखनीय है 


कप 


क्योंकि उनके दिचारों की पीठ पर इतिहास का हाथ अधिक है। 3 नवम्घर 9“9 को 
लार्ड मिटो ने उदयपुर में कहा था : 

“छुछ इनेगिने अदसरों को छोड़कर देसी रियासतों के अंदरूनी मारलों में अहस्त- 
क्षेप की नीति हमारी नीति वन चुकी है। लेकिन उनकी आंतरिक स्वावीनता की गारंदी 
ओर बाहरी आकऋनण से दचाव का भार प्रहण करने के साथ, शाही सरकार पर अपने 


[ 3] 


आप छुछ जिस्सेदारियां आ पड़ती हैँ--यह उत्तक्ती जिस्नेदारी बन जातों है कि इत 
रियासतों में आमतौर पर शासन-प्रबंध बच्छा रहे, यहां दक कि उनमें कुप्रदंघ होने 
का लांछन उस पर कोई अप्रत्यक्ष रूप से भी न रूमा क्के ** *।॥7 





ब््ड 





च्चछ 
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छार्ड मिटो से पहले यही उद्गार रार्ड केनिंग के मुख से निकला था। एक 
रियासत की राजघानी में भाषण करते समय उन्होंने दो-दूक शब्दों में कहा था : “गोद 
लेने की गारंटी से द्विटिश राज्य सें रियासतों के मिले जाने का होवा खत्म हो गया 
है। कितु इसका मतलब यह नहीं है कि रियासतों को कुप्रबंध अथवा सर्वोच्च सत्ता 
की आज्ञा का उल्लंघन करने की छूट मिल गई है।” 

शी सांटेग्यु और लाडड चेस्सफोर्ड ने अपनी भारतीय संविधान सुधार की रिपोर्ट 
में भी रियासतों की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए उनके अधिकारों का जिक्र किया 
था। लिखा है: 

“रियासतों को बाहरी खतरों से सुरक्षा की गारंटी दो गई है: सर्वोच्च सत्ता 
ने विदेशों तथा अन्य रियासतों संबंधी उनकी नीति अपने हाथ में छे रखी है; और 
जब उनके भीतर श्ञांति गंभीर रूप से भंग होती है तब वह हस्तक्षेप करती है। दूसरी 
ओर, इन रियासतों के विदेशों के साथ केवल वही संबंध हैं जो सर्वोच्च सत्ता ने अपने 
लिए जोड़ रखे हैं; दोनों पक्षों को एक सामान्य प्रतिरक्षा नीति है; अपने प्रवेज्ञों में 
अच्छा शासन-प्रबंध कायम करने और जनता की सुख-समृद्धि बढ़ाने की एक सामान्य 
जिम्मेदारी है ।” 

£09 में ब्विटिश प्रांतों में नये शासन-सुधारों का सृत्रपात होते ही, रियासती 
जनता ने अंगड़ाई ली। उसने भी अपनी-अपनी रियासतों में उत्तरदायी सरकार बनाने 
फी आवाज उठाई। राजा और उनकी सरकारें उसको मांग को ददाने के लिए संधियों 
की शर्तों की ओद लेने लगे। वे उनपर ऐसा मुरूण्मा चढ़ाने रूगे मानो संधियां रियासतों 
को सु-शासत से वंचित करने के निमित्त की गई थीं। लेकित इस ट्ट्टी की आड़ में 
शिकार खेलना आसान था; और हुआ भी यही। उन्होंने ढोल पीटना शुरू कर दिया 
कि राजा लोग राज-सत्ता को अपने हाथ में इसलिए केंद्रित रखना चाहते हैं ताकि 
सर्वोच्च सत्ता के अति अपनी संधियों की जिम्मेदरियां पुरी कर सकें। जब 937 
में, गवर्ममेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 935 के अनुसार ब्रिटिश श्रांतों में स्वायत्त शासन 
चालू हो गया और रियासती जनता का अपने-अपने यहां निरंकुश शासन के विरुद्ध 
आंदोलन बल पकड़ने लगा, तब-राजाओं और उनके मंत्रियों के सामने इसके सिवा 
और दूसरा चारा न था कि संधियों का शिखंडी-जैसा प्रयोग किया जाए और जनता 
को शासन में भाग लेने से दूर रखा जाए। उदाहरण के लिए, सर सी० पी० रामस्वामी 
अव्यर-जैसे प्रसिद्ध राजपुरुष और संविधातवादी ने 939 में खुले आम घोषणाकों 
थी कि रियासतों में उत्तरदायी सरकार बनना 'फिल्-हाल असंभव है क्योंकि इस 
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कदमस से राजाओं और सर्वोच्च सत्ता के वौच की गयी संधियों का उल्लंघन होगा ।” 

नवाव-वहावलूपुर और अन्य अनेक राजाओं ने अपनी जनता की उत्तरदायी 
सरकार की स्थापना की सांग इसी आधार पर ठुकरा दी। किन्तु धीरे-घोरे हालत 
इतनी विगड़ गई कि दूसरे महासमर से ठीक पहले भारतमंत्री को एक सार्वजनिक 
बक्‍तव्य सें यह कहना पड़ा कि यदि स्थिति अनुकूल है तो संधिपत्रों में ऐसी कोई दा्तें 
नहीं हैं, जिनसे रियासतों में उत्तरदायी दासन की स्थापना के, रास्ते में अड़चन पड़ती है। 

आइचयं की बात तो यह है कि अब से केवल एक सदी पहले संधियों के बारे में 
भारतीय रियासत्त जांच समिति ने जो विचार ध्रस्तुत किये थे, उनकी ओर किसी राजा 
या उसके प्रवक्‍ता ने ध्यान तक नहीं दिया। संधियों का हवाला देते हुए, इस समिति ने 
कहा था : 

“राजाओं के साथ जो संधियां और करार किये गये हैं उनकी वेधता और उनके 
अधिकारों, विशेषाधिकारों ठया प्रतिष्ठाओं की रक्षा पर सर्वोच्च सत्ता ने हमेशा 
जोर विया है। साथ ही, उसने उनका पालन भी किया है। कितु, आवश्यकता पड़ने 
पर सर्वोच्च सत्ता ने देश की बदलती हुई राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 
अवस्थाओं को दृष्टि में रखते हुए कभी कभी सर्वोच्चता के नाम पर ऐसे कामकाज 
किये हैं जो संधि की शर्तों के वाहर थे। कितु सच तो यह है कि संधियां करने के बाद 
ही ऐसे कामकाजों का तांता शुरू हो गया था।! 

#/दि नेटिव स्टेद्स जॉफ इंडिया” नामक पुस्तक में उक्त प्रकार के उदाहरण 
जगह-जगह देखने को मिलते हैँ। ली-बार्नर ने तो संधियों की अपेक्षा “रीति-नीति 
और व्यवहार पद्धति” पर अधिक बरू दिया है, जिनके आधार पर ब्रिटित्ष सरकार 
और रियासतों का आपसी संबंध दिका हुआ था। उसने लिखा है : 

“तक्रिदिश न्यायालयों के त्तिगंय ल्िठिश पालंमेंट के अधिनियमों की व्याख्या करके 
उनका स्वरूप तक बदल देते हैं। रियात्ततों के मामलों में निर्णय करने के छिए ब्रिटिश 
सरकार इसी प्रकार की प्रक्रिया का अनुसरण करती है। इसलिए संनियों को भी 
व्यवहार और चलन की कसौटी पर ही परखना चाहिए।” 

संधियों का क्या अर्थ था और उनका क्या महत्त्व था, इस बारे में राजपुरुषों और 
इतिहासकारों के विचारों का संकलत ऊपर किया जा चुका है। रियासतें और उनके 
झासक उन पर किसी अनुचित पक्षपात का लांछव नहीं लगा सकते। ली-बार्नर 
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देसी रियाततों में स्वाधोनता संग्राम का इतिहास 


क्र बटरूर कमेटी दोनों इस बारे में एकमत हैं कि !8वों शताब्दी के उत्तरार्ध और 
42 वीं शताब्दी क्षे पूर्वाद्ध में जो विशेष परिस्थितियां उपस्थित थीं उनमें ईस्ट इंडिया 
कम्पनी और राजाओं के बीच संधियां और करार हुए थे और उनमें दोनों पक्षों की 
आपसी तूमापलंटी और तत्कालीन हितों का ध्यान रखा गया था। इसलिए यह ठीक 
है कि ये संधियां सार्वकालिक नहीं हो सकती हैं। जैसाकि पहले कहा जा चुका है, 
भारतीय इतिहास के उस युग में जो परिस्थितियां थीं वे अब नहीं रही हैं। समय के 
साथ दोनों पक्षों के स्वार्थों में हेरफेर होना स्वाभाविक था। ईस्ट इंडिया कम्पनी को 
उत्तराधिकारी सर्वोच्च सत्ता ने रियासतों के साथ की गई संधियों को आक्रमणात्मक या 
रक्षात्मक रूप में देखना बंद कर दिया। समय ने ऐसी करवट बदली कि आत्मरक्षा का 
प्रन्‍न गौण हो गया और उसके स्थान पर विभिन्न पक्ष अपने-अपने अधिकार के दावों 
और रियासतों के संघटन के सवालों पर जोर देने ढगे। पिछले पचास वर्षो में भारत 
सरकार की नीति में जो मोड़ आया वह इसका प्रमाण है। ए० पी० निकल्सन ने अपनी 
. पुस्तक “स्क्रैप्स ऑफ पेपर में, तथा सर एल० स्काट और उसके सहयोगियों ने लिखा है 
कि भारत सरकार के राजनीतिक विभाग ने रियासतों के संघटन की जो नीति अपनाई 
उसकी अच्छाइयों की ओर राजाओं का ध्यान नहीं गया। इसके विपरीत, उन्होंने इस 
नीति को लेकर सर्वोच्च सत्ता के विरुद्ध शिकायतों का एक लम्बा चिट्ठा तैयार किया। 
इसी प्रकार, ब्रिटिश सरकार की सीमित जिम्मेदारी आदि की पुरानी नीतियां अब व्यर्थ 
हो चुकी थीं। इससे हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब रियासतों और अंग्रेजों के वीच 
संधियां और करार हुए थे तब बे भले ही महत्त्वपूर्ण थे; लेकिन अब सारत में राज- 
नीतिक जागृति पैदा हो गई थी और देश आजादी की आवाज उठा रहा था, इस दशा 
में उनमें बिना आवश्यक हेरफेर किये उन्हें लागू करना एक दुःसाहस-पूर्ण बिचार था! 

संक्षेप सें; राजा-महाराजा संधिपत्रों के आधार पर जिन अधिकारों को कल्पत 
में डबे रहते थे, वे उन्हें कतई आ्रप्त व थे। जमाने को हवा के साथ-साथ उनके ५ 
उनके विशेषाधिकार और उनकी प्रभुसता की परिभाषा बदलती रहती थी। उनकी 
धोक समय के अनुसार घट-बढ़ जाती थी। यह कहता भूछ होगी कि उनके हक और 
विशेषाधिकार ऐसी लेखनी से छिखे गये थे कि उनमें फेरवदल असंभव थी। की 
यह है कि इन संधियों की शर्तों में संधिकर्ताओं और उनके लक कक त्ते के 
गंजाइदा रखी थी कि उन्हें जमाने की खराद पर चढ़ाया जा सके या परिस्थितिमां क्र 
सांचे में ढाला जा सके। सर्वोच्च सत्ता समय-समय पर उनका जो अर्थ तिकालती 
रही वह उनके लचरपन का सबसे बड़ा श्रमाण है। 
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रियाप्ततों के प्रशापन का अन्तर्दर्शन 


हम पहले ही यह बता चुके हैं कि रियासतों में ऐसी प्रतिनिधिमूलक संस्थायें न 
थीं, जँसी ब्रिटिश भारत में थीं; कुछ अपवाद अवबय थे। जौसत दर्जे की रियासत 
में सामान्य प्रशासन समय के साथ मेल नहीं खाता था। प्रान्तों के प्रशासन की तुलना 
में यह हीन कोटि का था और पिछड़ा हुआ भी था। रियासतों में वे सव बुराइयां 
मौजूद थीं, जो एक व्यक्ति के निरंकुश शासन में हो सकती हैं। अतः अधिकांश 
रियासतों में प्रशासन उपेक्षायुर्ण, स्वेच्छाचारी और अपरिपक्व था। लोकतन्‍्त्र 
की दृष्टि से, बिना किसी अपवाद के, सभी रियासतों सें प्रशासन अनुत्तरदा-- 
यित्वपूर्ण था। 

मैसूर, त्रावणकोर, बड़ौदा, हैदरावाद और कइमीर में कुछ प्रतिनिधिमूलक 
संस्‍्थायें थीं; परन्तु हैदराबाद और कदमीर में मताधिकार सीमित ही था, और विधान- 
सभायें इस ढंग से गठित की गयी थीं कि अधिकारी और मनोनीत सदस्य निर्वाचित 
सदत्यों को दवाये रहते थे। हेदरावाद सरकार बहुत दिनों तक अप्रत्यक्ष निर्वाचत 
के विचार का मजाक उड़ाती रही और प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली में ऋच्ति के 
बीजों का अस्तित्व समझती रही । कव्मीर में भी स्थिति अधिक भिन्न न थी। वहां 
भी निर्वाचित सदस्पों की संख्या कम थी। दोनों रियासतों में राज्य-परिपर्दे जनता 
का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती थीं। केवल मैसूर, त्रावणकोर भौर बड़ोदा की 
विधान-परिपदें ही ऐसी थीं, जो प्रान्तीय स्व॒राज्य से पूर्व की प्रान्तीय विधान परिषदों 
से कुछ-कुछ समानता रखती थीं। 

दूसरे, सभी छोटी-बड़ी रियाप्ततों में स्थानीय स्वज्ञासन संस्थाओं तक का सर्वेथा 
अभाव था, विवान परिषदों का तो कहना ही कक्‍्या। !930 से आरम्भ होने बाले 
दशक में, कुछ रियासतों में म्युनिसिपल कमेटियां स्थापित हुईं। परन्तु लगभग सभी 
जगह इन संस्थाओं में सरकारी अधिकारियों का बोलबाला था, और निर्वाचित 
सदस्यों का या तो सर्वथा अभाव था या उनकी संब्या नगण्य थी। उदाहरण के. 
लिए, पंजाब में नाभा रियासत में, जिसकी जनसंख्या 3 लाख से भी अधिक थीं, 7935 
तक एक भी स्युनिसिपल्त कमेटी नहीं थी। जब कभी शासक किसी विशिष्ट अतिथि 
का नागरिक अभिनच्दत करना चाहता था या किसी राजकीय समारोह का आयोजन 
किया जाता था, तो एक छद्य संस्था खड़ी कर दी जाती थी। ऐसी रियात्तों सें 
स्युनिसिपैलिदियां केवल प्रतिप्ठा की प्रतीक और शोभा की वस्तुयें थीं; वे केवूू 


देसी रियासतों में स्वाधीनता संग्राम का इतिहास 


, राजा को गौरव प्रदान करने और कतिपय सार्वजनिक उत्सबों की शोभा बढ़ाने के 
“लिए बनायी जाती थीं। 
सभी रियासतों में प्रशासन की मुख्य विशेषता यह थी कि वहु व्यक्तिगत 
और निरंकुश था। यद्यपि शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, उद्योग, आदि के अलग-अलग 
विभाग थे, परन्तु वे प्रान्तों की मौकरशाही व्यवस्था की भद्दी और निर्जीव अनुक्रति 
मात्र थे। 
सभो रियासतों में प्रशासन की एक प्रमुख विशेषता यह भी थी कि वित्तीय ढांचा 
लचीला और अनियमित था। स्वतन्त्र लेखा-परीक्षा और आधुनिक लेखा व्यवस्था 
के अभाव में रियासतों के “वित्त-विभाग” किसी जमोदार के घरेलू आय-ब्यय के 
कार्यालय के रूप में काम करते थे। सम्पुर्ण राजस्व का एक बड़ा भाग राजा का 
“पप्रिवी पर्स” (लिजी व्यय के लिए सुरक्षित धन राशि) धन जाता था; और, जैसा 
“कि हम आगे देखेंगे, यह राशि सम्बन्धित रियासत को जनता अथवा प्रशासन की आव- 
“इयकताओं से कोई सेल त खाती थी। भारत और ब्रिटेन के प्रबुद्ध वर्ग द्वारा लगाया 
जाने बाला यह आरोप, कि अधिकांश शासक अपनो रियासतों को निजी सम्पत्ति या 
“पारिवारिक जागीर समझते थे, इतना सही था कि किसी राजा या उसके प्रवव्ता ने 
कभी उसका सन्तोषजनक ढंग से प्रतिवाद नहीं किया। उसके रहन-सहन का ढंग 
"देख कर “अटेबियन नाइट्स” (अरब की रातें) के दायकों और ऋत्ति से पूर्व के 
“फ़रांसीसी राजाओं की याद आ जाती थी। अधिकांश राजा प्रजा की गरीबी और 
-राज-दरवार के बैभव की जतमानता को शोभा की वस्तु समझते थे और उसे दुर्लभ 
प्राचीन वस्तु को तरह प्रयत्नपूर्वक सुरक्षित रखना चाहते थे। इसलिए इस में कोई 
आइचर्य तहीं कि वे किसी से अपनी फिजूलखर्चा की आलोचना सुनने के लिए तैयार 
-त थे, सर्वोच्च सत्ता से भी नहीं। 
ब्रिदिश भारत में जब भी कोई सुधार शुरू होता था, तभी राजनीतिक विभाग 
- सर्वोच्च सत्ता की ओर से हिंदायतें जारी करता था कि रियासतरों को भी अपने प्रशासत 
"में सुधार करना चाहिए। नरेव्ध-मण्डल अपने वाधिक अधिवेशन में इन भावनाओं 
-को दुहरा कर, सख्राद्‌ के प्रतिनिधि की इच्छाओं का, दिखाने के लिए उदारता चै 
पर वास्तव में मरे दिल से, समर्थन करता था। इस औपचारिकता ने धीरे-घीरे 
-खाता-पूर्ति का रूप ले छिया और हिंदायतों का क्रियान्वयन वाल्तविक न होकर 
-काल्पमिक बन गया। मौजूदा शासन-व्यवस्था में कोई परिवर्तव व हुआ। उदाहुए 
-के लिए, राजनीतिक विभाग ने कई बार रियासतों के पास यह निर्देश भेजा कि वे 
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राजाओं के “प्रिद्री पर्सो” (निजी खर्चो) को राज्य के राजस्व से अलग कर दें। इन 
निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता था; अतः यह दिखाने के लिए कि इनका 
पालन हो रहा है यह कह दिया जाता था कि राजाओं का निजी खर्चों अलग कर 
दिया गया है और अलरूग ही दिखाया जा रहा है। पर अधिकांश रियासतों में स्थिति 
बेसी ही रही। उदाहरण के लिए, बीकानेर जँसी बड़ी रियासत में, महाराजा का 
निजी खर्चे 25 लाख रुपया निश्चित था। यह बहुत अधिक था, क्योंकि यह रियासत 
की आय के चौथाई भाग से भी ज्यादा था। यह भी पर्याप्त नहीं समझा जाता था 
और सहाराजा की आवश्यकताओं की पूति के लिए सार्वजनिक राजस्व पर धावा 
बोल दिया जाता था। परिणाम यह होता था कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की 
मद सें दिखायी गयी राशि का अधिकांश सहाराजा के महल की मरम्मत, विस्तार 
या नवीकरण पर खर्च कर दिया जाता था। इसी प्रकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा 
आदि पर खर्च की जाने ब्रालो राशि का भी बहुत बड़ा भाग महाराजा और उसके 
परिवार पर खर्च कर दिया जाता था। 


जब बीकानेर जैसी बड़ी रियासत में यह हालत थी, तो यह आसानी से सोचा 
जा सकता है कि छोटी रियासतों में क्या हालत रही होगी। उदाहरण के लिए, 
जड़ीसा की रियासतों सें नीलगशिरि को ही लेते हैं। इस रियासत की कुल आय ! लाख 
7! हजार रुपये थी। इसमें से 50 हजार रुपये राजा के निजी निर्वाह-व्यय के लिए 
नियत थे। इसके अतिरिक्त, राजभवन के अन्य व्यय निम्नलिखित विभागों के नाम 
डाल दिये जाते थे, जसे--राजभवन के उद्यानों एवं पशुओं के लिए बन विभाग; राज- 
भवन्र की बिजली, रंगमंच की विजली, विलियर्ड टेबुल रंगमंच और जनाना बाग 
के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग; छोटी रानियों के सम्बन्धियों की शिक्षा के लिए 
'दिक्षा-विभाग; राजभवन के चिकित्सक और अन्य कर्मचारियों तथा जऔौषध और 
श्ूंगार सामग्री के लिए चिकित्सा विभाग; राजभदन की अश्वज्ञाला के लिए पशु- 
चिकित्सा विभाग; राजभवन के सेवकों और राजभवन के संगीत के लिए पुलिस 
विभाग तथा रातनियों के सम्बन्धियों के आतिथ्य अएदि के लिए राजकीय अतिथि 
विभाग। 50 हजार उपये के प्रत्यक्ष वंयय के साथ, यदि इस अप्रत्यक्ष व्यय को मिला 
दिया जाय, तो राजा एवं उसके परिवार पर होने वाले व्यय को राशि रियासत की 
सम्पूर्ण आय के आधे से भी अधिक हो जाती है। इसके अतिरिक्त, राजा की आय के 
भी कई ऐसे जोत थे, जिनका बजट में कोई उल्लेख नहीं रहता था। अधिकांश रियासतों 
के वजठ इसी नमूने के होते थे। राजा की इच्छा सर्वोपरि होती थी। उसके मन्‍्त्री 
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और परामशंदाता ऐसे कामों में सदा उसका साथ देते थे। थे उसे उकसाते भी रहते 
थे। उन्हें मजबूर होकर ऐसा करना पड़ता था। 

इसमें कोई आइचय नहों कि राजाओं के व्यय की स्याति समुद्रपार तक पहुंच 
गयी थी। यूरोप में, अमेरिका में, जहां कहीं भी वे जाते थे “विलक्षण जीव” समझे 
जाते थे और कौतूहल के साथ देखे जाते थे। जिस देश को यात्रा वे करते थे, उस देश 
पर उनकी “उन्मादपुर्ण विलासिता और भद्ठी शान-शौकत की छाप पड़े बिना नहों 
रहती थी। इसी के कारण बे चर्चा का विषय बन जाते थे और बदनाम भी होते थे। 
सर जार्ज सेकसन, जो पहले मध्य भारत में रेजीडेंट थे, लिखते हैं--- 

“भारतीय राजा स्वयं बड़े रंगीले और सजीछे होते हैं। वे जब ब्रिटेन 
अते हैं और ब्रिटिश टीमों में खेलते हैं था संकट के समय सहयोग देते हैं तो 
ब्रिटिश जनता का अच्छा सनोरंजन होता है। उठके रत्तजटित आभूषण, 
उनकी रानियां, उनकी तड़क-भड़क, उनकी आतिथ्यप्रियता, सम्नाद के प्रति 
उनकी निष्ठा सब ऐसे विषय हैं, जिनके विशद वर्णन में क्रिटेत के और कभी- 
कभी यूरोप महाहीप के, समाचारपत्र विशेष आनन्द का अनुभव करते हैं? 
सस्य संसार को यह जान कर ग्लानि हुए बिना न रहेगी कि भारत में कम-से-कम 

6 ऐसी रियासलें थीं, जिनके शासक अपने ऊपर वर्ष में 25 रूख से 40 लाख रुपये 
तक व्यय कर देते थे। ऐसी छोटी रियासतें तो अगणित थीं, जिन्हें अपने शासकों के 
निर्वाह पर अपने राजस्व का एक-तिहाई से आधे तक व्यय करना पड़ता था। ,बहु- 
चचित राजकोट इसका एक आदर्श उदाहरण था नमूतरा था। राजकीट रियासत की 
चार वर्षो (!932-36) की कुल आय 58 लाख 92 हजार £ रुपया थी। इन चार 
वर्षों में रियासत के कार्यो पर कुल 30 छाख 98 हजार 263 रुपया व्यय हुआ । शेप 
28 लाख रुपये ठाकुर साहब के प्रिदी पर्स में चले गये, जिसका भौसत 7 छाख रुपया 
बापिक रहा। परन्तु ठाकुर साहब इस प्रकार के अकेले शासक न थे। 00007 
में और उसके बाहर भी, ऐसे अनेक शासक थे, जो सार्वजनिक धन के अपव्यय की करा 
में उनके घोर प्रतिद्वन्द्दी थे । हि 
अधिकांश रियासतों का दावा था कि उन्होंने ब्रिटिश भारत के प्रान्तों के नमूने 
प्र अलग-अलग विभाग स्थापित कर लिये हैं और वैसी ही शासत-पद्धति अपना लो 
है। परन्तु एक चीज ऐसी थी, जो सदा ही जा के-विष्द्ध जाती थी । यह था राजा 
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का व्यक्तिगत शासन, जो रियासती प्रजा के भाग्य में बदा था, और जिससे ऋण पाना 
कठिन था। यह ऐसा एकतन्‍्त्र राज्य था, जिसमें न तो सुधार के लिए प्रेरणा मिलती 
थी और न प्रशासन को ठीक रखने के लिए न्रुदियों को दूर करने का अवसर। भारत 
में ब्रिटिश सत्ता ते राजाओं को यह गारन्टी दे दी थी कि उनके वंश की रक्षा की जायगी 
और रियासतों के अन्दर उपद्रव न होने दिये जायेंगे । इस गारन्टी ने उन्हें सुघार की 
प्रेरणा से वंचित कर दिया। उधर प्रज्ञा इतनी दवी हुई थी कि राजा और उसकी 
सरकार के विरुद्ध प्रभावशाली ढंग से आदाज भो नहीं उठा सकती थी। इसका परि- 
जाम यह हुआ कि राजा और उसकी सरकार की त्रुटियां बताने बाला कोई न रहा। 
शेसी स्थिति में कोई अलौकिक गुणों वाला व्यक्ति ही भिन्न प्रकार से व्यवहार कर 
सकता था। इसलिए, इस हद तक राजाओं के दोपों के बादे में उदार दृष्टि अपनायी 
जा सकती है। सर्वोच्च सत्ता और ब्रिठिश निहित स्वार्थों ने खलनायक का काम 
किया था। सव बुराइयों की जड़ वे ही थे। वे ही राजाओं को सहारा देते थे और 
राजाओं को उनकी इच्छानूसार चलना पड़ता था। उन्होंने राजाओं के लिए पृथक्‌ 
स्कूलों और कालेजों में शिक्षा की व्यवस्था की थी। इस वात का ध्यान रखा जाता 
था कि सरकारी काम का प्रशिक्षण ब्रिदिश अध्यापकों और अधिकारियों की देख-रेख में 
हो। जत्र ऐसे शासक निरंकुद अधिकार लेकर गद्दी पर वठते थे, तो उनमें आडन्बर 
के प्रति अभिरचि और लछोक-कल्याण एवं श्ासन-सुवार के प्रति घोर उपेक्षा का होना 
स्वाभाविक था। शासक समस्त महत्त्वपूर्ण पदों पर स्वयं ही नियुक्तियां करते थे। 
उच्च न्यायारूब के न्यायाधीशों, असैनिक्त अधिकारियों, मंत्रियों, परामर्शदाताओं, 
लोक सेवा आयोगों के सदस्यों आदि को वे ही नियुक्त करते थे। ये सभी लोग शासक 
की इच्छा से अपने पदों पर रह सकते थे। शासक उनके सम्बन्ध में या उनके लिए 
कुछ भी करने को सर्वथा स्वतन्त्र था। उसे तो केबल एक ही वात की चिन्ता रहती 
थो कि राजनीतिक विभाग के अधिकारी उससे ख॒श रहें। और यह भी उसके लिए 
कोई समस्या न थी, क्योंकि उसका प्रशिक्षण इस ढंग का था और उसके पास व्यय के 
लिए इतना अधिक रुपया था कि वह उन्हें आसानी से खुद कर लेता था। 

प्रशासन सभी रियासतों में समान रूप से खराब न था; किसी में अधिक खराब 
था तो किसो में कम। परन्तु एक बात सभी छोटी-बड़ी, प्रगतिशील और पिछड़ 
रियासतों के बारे में समान रूप से कही जा सकती है, कि न तो कोई रियासत कभी 
आलोचना सहन कर सकती थी और न विरोब बर्दाइत कर सकती थी। इसलिए 
सभी ने समाचारपत्नों का बहिप्कार कर दिया था। क्‍या यह आइचर्य की वात नहीं 
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कि, किसी भो रियासत से एक भी स्वतत्त्र पत्र नहीं निकलता था ? न तो किसो: 
रियासत में प्रेस की स्वतन्त्रता थी, न विचारों के अभिव्यंजन की; त व्यक्ति की स्वतन्त्रता 
थी और न सम्पत्ति की सुरक्षा की गारंटी । केवक एक मौखिक या लिखित शासकोय 
आदेश किसी भी नागरिक की कोई भी सम्पत्ति आत्मसात्‌ करने के लिए पर्याप्त था। 

अखिल भारतीय रियासती प्रजा परिषद ने भारतीय रियासत-समिति को जो 
ज्ञापन दिया था, उसमें रियासती भ्रश्ञासन के इस पहल के सम्बन्ध सें कहा गया था 
क्वि-- 
“इसरा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मामला, कुछ अपवादों को छोड़ कर * * * 
समस्त रियासतों में वेध (कानूनी) शासन का अभाव है। रियासतों में व्यक्तिगत 
स्वतस्त्रता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जेल में डाल दिया जाता है, तो उसके 
छटकारे का कोई उपाय नहीं; उसे जेल में निरुद्ध रखनेवाले अधिकारियों के 
खिलाफ बन्‍्दी-प्रत्यक्षकरण के लिए आदेश भी जारी नहीं किया जा सकता। 
सम्पत्ति की सुरक्षा की भी कोई गारन्टी नहीं है। अधिकांश रियासतों में नगर- 
प/लिका-न्यायारयों में रियासत पर अभियोग भी नहीं चलाया जा सकता।” 
जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, उन स्थानों पर भी जहां स्युनितिपल कमेटियां 
मौजूद थीं, छोगों की नगर के शासन प्रबन्ध के मामलों में कोई वास्‍्तविक आवाज न 
थी। हर बात का निर्णय राजा की देख-रेख में काम करनेवाले रियासत के भधिकारी 
हरा किया जाता था। तथाकथित प्रतिनिधिमूछक संस्थाओं और विधान सभाओं 
के होते हुए भी, राजा की इच्छा ही कानून थी। उसकी इच्छा इस संस्थाओं द्वारा 
व्यक्त किये गये सभी चिचारों और निर्णयों से भी ऊपर थी। केबल नाभा जैसी छोटी 
रियासत ही नहीं, बड़ौदा जैसी बड़ी और विख्यात प्रगतिशील रियासतें भी अपने 
राजा की हठघर्मी के सामने मिरीह्‌ और असहाय बनी रहती थीं। वाभा के राजा ने 
923 में जवाहुर लाल नेहरू के साथ दुष्यंबहार किया था। मांटेग्यू-चेम्सफोर् 
सुधार लागू होने के बाद भी, प्रास्तों में बैधानिक या राजनीतिक गतिरोब होता रहता 
था; परन्तु अधिक-से-अधिक प्रगतिशील रियासत में भी ऐसे पतिरोध की कत्पना 
भी नहीं की जा सकती थी। सत्य तो यह है कि प्रान्त के शासक और रियात्तत के 
शासक की कोई तुलवा ही ते थी। हि 

प्रजा की ऐसी असहायता का एक सामान्य उदाहरण बड़ौदा का है। वहां के 
महाराजा सर प्रताप सिंह ते, [944 में, रियासत के कानून के खिलाफ दुसरो शादी 
कर ली। इसके छिए उसने असाधारण कदम उठा कर बड़ौदा के एकाधिक विवाह 
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के विरुद्ध बने कानून सें संशोधन करा लिया। उसने यह व्यवस्था करायी कि बह 
कानून महाराजा पर लागू न होगा और न कभी लागू हुआ माना जायगा। यह सब 
कुछ बड़ौदा की प्रजा और बड़ौदा घारा सभा के विरोष के बावजूद हुआ। उसी वर्ष 
सहाराजा ने अपना प्रिवी पर्स 23 रूख रुपये से बढ़ा कर 50 लाख रुपया वापिकः 
छर लिया और साथ ही रियासत के कोष से अपने लिए अग्रिम घन भी लेता रहा। 
रियासती कानून तथा प्रशासनिक और सांविधानिक तम्त्र उसे ऐसी अतिवादी स्वेच्छा-- 
' आारिता से रोकने में असमर्थ थे। 

संसार में केवल भारत ही ऐसा देश न था, जहां राजा-महाराजा राज्य करते थे ६: 
और देझ्षों में भी राजा थे, जो कहीं अधिक तेजस्वी और कम दिखावटी थे। अब हमें. 
यह देखना चाहिए कि वे अपने ऊपर कितना व्यय करते थे। “इंगलूण्ड का राजा 
राष्ट्रीय राजस्व के 600 भाग में से एक, बेल्जियम का राजा 000 में से एक,- 
इटली का राजा 500 में से एक, डेनमार्क का राजा 300 में से एक, जापान का सम्राट 
400 में से एक, नीदरलेंड की रानी 600 में से एक, और नावें का राजा 700 में से एक- 
भाग राजांद के रूप में लेता है।” 

इन राजाओं के प्रिदी पर्सो और भारतीय राजाओं के प्रिवी पर्सो में आकाहा- 
पाताल का अन्तर था। प्रगतिशील कही जाने वाली रियासतों के राजाओं के प्रिवी” 
पर्स भी कम आइचर्यजनक न थे। संसूर, जो भारत में प्रायः सबसे अधिक प्रगतिशील 
रियासत” मानी जाती थी, अपने राजा पर, रियासत के राजस्व के हर !4 रुपये 
में से । रुपया खर्च करती थी; त्रावणकोर, कोचीन और हेदराबाद रियासतें 7, 4- 
और !3 में से ऋमदः एक-एक रुपया; प्रगतिशील बड़ौदा 0 में से एक, कोल्हापुर 
40 में से एक, भोपाल 2 में से एक, और कश्मीर रियासत अपने महाराजा पर रियासत 
के राजस्व के हर 8 रुपये सें से एक रुपया खर्च करती थी : ये आंकड़े वास्तव में चोंकाने- 
वाले हैं; पर हमारे सबसे अच्छे आंकड़े भी ये ही हैं। अधिकांश राजा तो रियासत 
के राजस्व के हर तीन में से एक या हर दो में से एक रुपया तक खर्च कर देते थे। 

नरेन्द्र मण्डल ने कई वार यह कोशिद्य की कि ग्रिवी पर्सो के बारे में एक सर्वसम्मत 
सामान्य सिद्धान्त स्थिर कर दिया जाय। परन्तु उसकी सब कोशिशें बेकार रहीं। 
अनेक वाइसरायों ने भी कई अवसरों पर राजाओं को यह समझाने का प्रयत्त किया: 


7अखिल भारतीय रियासती प्रजा परिपद के वैदेशिक शिष्टमण्डल का ज्ञापन 
न-न-प0० 37 
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'कि राजा के निजी आय-व्यय को रियासत के राजस्व से पृथक्‌ रखना अत्यन्त आवश्यक 
है। परन्तु क्या आप समझते हैँ कि राजाओं ने ऐसा किया होगा ? (00 से अधिक 
“रियासतों में 700 भी ऐसी न थीं, जिनके शासक रियासत के घजट और अपने निजी 
बजट में कोई भेद करते थे। 

एक बात में राजा लोग आज के सम्राजवादियों से भी आगे बढ़ गये थे। अपने 
भले के लिए उन्होंने राजकीय व्यापार की प्रथा अपना ली थी। राजकीय व्यापार 
का अथे था विभिन्न प्रकार के व्यापार का एकाधिकार। उदाहरण के लिए, सौराष्ट्र 
की लगभग सभी रियासतों, राजकोठ, नवानगर आदि में, तम्बाकू, रुई, दियासराई, 
नमक आदि कई वस्तुएं एकाधिकार-प्रणाली से बेची जाती थीं। व्यापार का एका- 
घधिकार या तो सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को नीलाम कर दिया जाता था, या अपने 
“किसी प्रिय व्यक्ति को दे दिया जाता था। इसके फलस्वरूप, लोगों को, कोई वस्तु 
खरीदने के लिए, समीपवर्ती ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में विद्यमान मृल्य-स्तर की अपेक्षा 
अधिक मूल्य देना पड़ता था। 

रियासती प्रशासव की एक और विशेषता कराधान सम्बन्धी निष्ठुरता थी। 
क्र-निर्धारण का न कोई नियम था, न कानून। राजा बिना किसी अनुताप या हिंच- 
“किचाहट के कोई भी कर छगा सकता था और उसे कभी भी हटा सकता था। जब 
'नवानगर का राजा नरेन्द्र मण्डल का अध्यक्ष (चांसेलर) था, तो उसकी रियासत में 
खूस प्रकार कर लगे हुए थे : 


नगर की जनता पर 


. बाहर से नगर में आनेवाली प्रत्येक वस्तु पर चुंगी 
2. भवव कर 

3. संरक्षण कर 

4. पहिया कर 

5 युद्ध ऋण कर 

6, चराई कर 

7. घी उत्पादन कर 

8, घी आयात कर 

9, आयातित वस्तुओं पर दलाली कर 


के 
4 


6 
पर 
8. 


0, 
4[, 
42, 
43. 


कन्ने 
] 


छू ७ >> (०७ >> 


रियासतों के प्रशासन का अन्तर्दर्शन 
ग्रामीण गेर-किसानों पर 


उभाद बेरो अर्थात्‌ समस्त गर-किसान लोगों पर 
प्रति व्यक्ति कर, जो इस प्रकार था-- 
महाजनों, पंसारियों, बजाजों तथा अन्य वस्तुओं 
के व्यापारियों पर प्रति व्यक्ति 


» (क) सामान्य व्यापारी 


(ख) बढ़ई, दर्जी आदि कारीगर 


« (क) लोहार 


(ख) कृषि-मजदूर 
(ग) ४ई घुननेवाले, जुलाहे आदि 


» उपर्युक्त श्रेणियों में न आने वाले अन्य व्यवसायी 
5, गड़ेरिये आदि 


भिखारी (ब्राह्मण, फकीर, साधु आदि) 
मजदूरी करनेवाले सम्पत्तिहीन छोग 
घी कर 


» चराई कर 


चुंगी 

रुई कर 
नमक कर 
अकाल कोष 


ग्रामीण किसानों पर 


सम्पत्ति कर 


« सम्पत्ति-अधिकार कर चार आता प्रति उपया (सम्पत्ति पर) 
« अकाल कर एक आता प्रति रुपया (सम्पत्ति पर) 
» अकाल बीमा कोष 

« इघारू पशु कर 


रुई कर 


र० आ० पा० 
4 -0-0 
3-9+-0 
3-98-+-0 
3-0-0 
3-0-0 
3+>-0+-0 
2-0-0 
4-0-0 
4- 0-0 
09-8+-0 
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7 पशु विक्रम कर 
& घी कर 
9. चराई कर 
40. कृषि जिस विक्रय कर 
. विविध सम्पत्ति कर 
42, कन्या विवाह कर 
3, विवाह भोज कर 
4, पुनविवाह कर 
. 45. फल देने वाले व॒क्षों पर कर 
6, चीनी कर 
7. चीनी की चीजों पर कर 
8, डाक कर 
» वनस्पति की चीजों पर कर 
सिर को चकरा देनेवाली करों की यह लूम्बी सूची केवल नवानगर की हो विश्ेषता 
ते थी; अन्य रियासतों में भी लगभग ऐसे ही कर लगाये जाते थे। इन करों की एक 
खास विद्येषता यह थी कि ये मुख्य रूप से निर्धन एवं मध्यम वर्ग पर लगाये जाते थे। 
धनिक वर्ग पर कर लगाने को तो कोई सोचता भी नहों था। यही कारण था, कि 
कंतिपय रियासतों को छोड़ कर, सभी जगह आय-कर को अभिज्ञाप समझा जाता था। 
सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद ने, जहां नवाबों और जागीरदारों की भरमार थी, 
आयकर लगाने की दलील को कई बार इस आधार पर ठुकरा दिया कि आय कर 
न लगने से रियासत से बाहर के उद्योगपति और धनी व्यापारी आकर्षित हो 
सकेंगे। 
रियासतों में न्‍्याय-प्रशासन के बारे में भी अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। 
उनमें से अधिकांश इतनी छोटी थीं और उत्तके साधन इतने अपर्याप्त थे कि बे अच्छे 
वेतन देकर योग्य व्यायाधीश रख ही नहीं सकती थीं। जहां आधुनिक ढंग की न्याय- 
प्रणाली थी भी, वहां राजा और विशेषाधिकारप्राप्त जागीरदार वर्ग से यह आशा 
नहीं की जा सकती थी कि वे न्याय-प्रशासन में वैसी हो तटल्थता और निर्भाकता 
दिखायेंगे, जैसी ब्रिटिश भारत में दिखायी जाती थी। जिस समय जर्मनी में नाजी 


॥> 
प्ठ 





7"इंडियन प्रिंसेज ऐज दी पीपुल सी दैम --पृ० 20 
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पोलेंड पर आक्रमण की तेयारी कर रहे थे, उस समय भारत में बहुत सी रियासतें अपनी 
विधि-संहिता ही बनाने में लूगी हुईं थीं। 

लार्ड लिनलियगों को छोटी रियासतों की बहुत चिन्ता थी। उनकी संख्या 
समस्त रियासतों की संख्या के तीन-चौथाई से कम न थी। लार्ड लिनलियगो ने उनसे 
आग्रह के साथ कहा कि प्रजा को सामान्य कोटि का उचित प्रशासन देने के लिए यह 
आवश्यक है कि वे सब अपने साधनों को मिला लें और सम्मिलित सेवायें स्थापित 
करें। 3 मार्च 939 को, नरेन्द्र मण्डल के सम्मुख अपने उद्घाटन भाषण में 
ऐसी रियासतों का उल्लेख करते हुए, सम्राट के प्रतिनिधि ने कहा कि : 

“जिन रियासतों के साधन इतने सीमित हैं कि वे वस्तुतः अपनी प्रजा 
की आधुनिक स्तर की आवश्यकताओं को भी पुरा करने सें असमर्थ हैं, उनके 
सामने कोई क्रियात्मक विकल्प हो ही नहीं सकता।' इस अवसर पर में अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति से, ऐसी रियासतों के राजाओं को बता देता चाहता हूं कि बुद्धिमानी 
इसी में है कि वे प्रशासनिक सेवाओं के मामले में अपने पड़ौसी राजाओं से मिलने 
के लिए, जहां तक सम्भव हो, जल्दी-से-जल्दी कदम उठायें ' । सम्बन्धित रियासतों 
को तुरन्त कारंवाई करनी चाहिए, और, मेरे विचार से, स्वयं छोटी श्यासतों 
के हित में यह महत्त्वपूर्ण है कि आवश्यक कदम उठाने में तनिक भी विलम्ब न 
किया जाय।” 


गयहां पर प्रशासन के लिए छोटी रियासतों के स्वेच्छा से समूहबद्ध हो जाने की 
ओर संकेत है । उस वर्ष वाइसराय ने नरेन्द्रमण्डल के समक्ष जो भाषण किया था 
उसका मुख्य विषय यही था । 
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रियाप्तें ओर राजनीतिक सुधारों का युग 


(490--9% ) 


ब्रिटिश भारत में राजवीतिक चेतना के उदय धीरे-धीरे देसी रियासतों में भो 
जनता के विचारों को प्रभावित करने रूगा। 7905 के बंग-भंग आन्दोलन और 
उसके बाद के स्वदेशी आन्दोलत का रियासतों की प्रजा पर गहरा प्रभाव पढ़ा। इधर 
ब्रिटिश भारत में भारतीय नेता भी रियासतों में विद्यमान परिस्थितियों और राजाओं 
के स्वेच्छाचारी शासन के कारण प्रायः चिन्तित रहने लगे। कुछ राजाओं के विरुद्ध 
घोर कुशासन के लिए कार्रवाई स्वयं सर्वोच्च सत्ता किया करती थी। इसलिए ब्रिटिश 
भारत की जनता रियासतों के मामलों पर खुल कर बिचार करने लगी और राजाओं 
तथा उनको संरक्षण प्रदान करनेवाली सर्वोच्च सत्ता की अलोचता करने लगी। इस 
जागृति ने, जहां एक ओर शिक्षित समाज को भारत की विदेशी दासता के प्रति भावुक 
बनाया, वहीं दूसरी ओर उन छोगों का क्रम भी दुर कर दिया, जो भारतीय भारत के 
भारतीय राजाओं को अच्छा समझा करते थे। अपनी संकीर्ण स्वार्थ-बृत्ति और पृथवता 
की तीति.के कारण, राजाओं ने तद्भावना का वह कोष सर्चथा खालो कर दिया था, 
जो उन्नौसवीं शताब्दी के उत्तराड्ध में उन्हें प्राप्त आा। जनकल्याण के प्रति उदासीनता, 
फिजूलखर्ची, और अच्छा एवं कुशल प्रशांसन प्रदान करने सें उनकी अफलता ने उनकी 
बहु थोड़ी-बहुत लोकप्रियता भी सम्राप्त कर दी, जो पहले मिली हुई थी। अब भारतोय 
जबता रियासतों की आलोचना करने छूगो। उसकी दृष्टि में रियासतें ऐसी अचल 
प्रदासमिक इकाइयां थीं, जिन्हें उतके शासक भारतीय राजनीति के प्रवाह के अवरुद्ध 
जल के रूप में सुरक्षित रखना चाहते थे। 

ब्रिटिश भारत के समाचारपत्र राजाओं के रंग-ढंग की आलोचना और रियासत्ों 
के पिछड़ेपन की निन्‍दा करने छगे। उनके तीज प्रहारों से राजाओं को बचाने के लिए, 
भारत सरकार ने प्रेस पर॒प्रतिबन्ध लगाने का निश्चय फिया। देसी रियासतों में 
तो कोई प्रेस था नहीं; इस लिए सब प्रतिबन्ध, जो कानून हारा लगाये गये, भारतीय 
प्रान्‍्तों के समाचारपत्रों पर ही छगे। 89 और 790 में प्रेस कानून बने, जिनमें 
बाह्य आक्रमणों से राजाओं और उनकी सरकार को घचाने के लिए घारायें शामिल 
की गयाँ। जब 90 का प्रेस अधिनियम समाप्त हुआ, तो 4922 में, विधान सभा 
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में, एक पृथक्‌ विधेयक लाया गया, जिसका उद्देश्य था-- पुस्तकों, समराचारपत्रों 
तथा अन्य अभिलेखों द्वारा किया जाने वाला ऐसी सामग्री का प्रसार रोकना जिसका 
लक्ष्य भारत के राजाओं और सरदारों अथवा रियासतों की सरकार यथा प्रशासन 
को बदनाम करना या उनके विरुद्ध घृणा फैलाना हो।” केनद्धीय विधान सभा इस 
विधेयक से इतनी उत्तेजित हो गयी कवि उसने इसे चार के चहुमत से रद्द कर दिया। 
इसे कानून का रूप देने के लिए, वाइसराय को भारत शासन अधिनियम 99 
(गवर्नमेंट भाफ इंडिया एक्ट 99) की घारा 67 (ख़) के द्वारा मिल्ले हुए अपने 
विद्येष प्रमाणन अधिकार (स्पेशल पावर्स आफ सर्डिफिकेशन) का प्रयोग करना 
पड़ा। 


रियासतें और सांटेग्यू-चेश्सफोर्ड सुधार 


जिस समय मांटग्यू-चंस्सफोर्ड सुधार क्रियान्वित हो रहे थे और केद्धीय तथा 
प्रान्तीय सरकारों के ढांचों सें बड़े-बड़े परिवर्तन हो रहे थे, उस समय बहुत बड़ी संख्या 
में रियासतें पुर्ण आत्मतुष्ठि और मौज-मत्ती के साथ शासन चला रही थीं, क्योंकि 
उन्हें वाहरी खतरों और अन्दरूती आन्दोलनों के विरुद्ध रक्षा का पुरा आइबासन 
मिला हुआ था। अधिकांश प्रश्ासनों का ढांचा इतना पुराना और गया-बीता था 
कि कोई भी निष्पक्ष प्रे क्षक यही कहता कि बीसवीं शताव्दी अभी उनके लिए आयी 
ही नहीं। कुछ तो अपने निहित स्वार्थों के कारण भौर कुछ सर्वोच्च सत्ता की नीति 
से उत्पन्न सुरक्षा की अस्वस्थ भावना के कारण, राजाओं में सुधार की समस्त प्रेरणा 
नष्ठ हो गयी थी और इस विषय में वे किसी की बात या विचार सुनने को भी तैयार 
त्तथे। 

ब्रिटिश सरकार की नीति के प्रत्यक्ष फल के रूप में, रियासतें केवल भारतीय 
जीवन की मुख्य धारा से ही नहीं, एक दूसरी से भी, अलूग रहीं। भारत सरकार 
राजाओं को मिलते और मिल कर सामान्य हित की बातों पर विचार करने की अनु- 


4 गवर्नर जनरल को रियासतों के सम्बन्ध में अपने विशेषाधिकार का प्रयोग, 
कुछ साल बाद, एक बार फिर, तव करना पड़ा, जव उसने जम्मू-कश्मीर सरकार के 
विरुद्ध किये जानेवाले अहरार विद्रोह को दवाने के लिए, पंजाब सरकार को मजबूत 
बनाने के वास्ते, एक अध्यादेश (आपात विघान) जारी किया था। 
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स्ति नहीं देती थी ।? अतः उनमें सामान्य हित की समस्याओं पर विचार करने के लिए 
सामान्य दृष्टिकोण का अभाव था। 

प्रत्येक रियासत को अपनी ही चिन्ता थी। उसे केवल अपने शासक के अधिकारों 
और विशेषाधिकारों तथा सर्वोच्च सत्ता को इच्छाओं का ध्यान रखना पड़ता था। 
जब कभी भारत-व्यापी समस्‍यायें विचार के लिए उपस्थित होतीं, तो रियासतें कभी 
यह नहीं सोचती थीं कि हम सब एक हैं। ब्रिटिश सरकार सरकारी मामलों में एक 
रियासत को इसरी से पृथक्‌ रखना चाहती थी। उसकी इस नीत्ति के कारण, रियासतें 
न तो सम्मिलित कार्रवाई कर सकती थीं, और न सामूहिक रूप से विचार-विनिमय 
कर सकती थीं। 

परन्तु समय के परिवर्तत से जो ज्वार उठा था, वह ऐसी एहतियाती कार्रवाइयों 
से नहीं रोका जा सकता था। आर्थिक विकास, प्रशासनिक आवश्यकताओं और 
राजनीतिक विचारधारा की प्रगति ने “रियासतों और उन्तके शासकों को भारत 
शासन के तत्व और सीमाओं की स्पष्ट परिभाषा कराने तथा सर्वोच्च सत्ता को ठोस 
एवं सुस्पष्ट नियमों में संहिताबद्ध कराने के प्रयत्न में एक हो जाने के लिए प्रेरित किया। 
इसके अलावा, भारत में साधनों के विकास तथा प्रशासन-व्यवस्था, संचार और व्यापा- 
रिक सुविधाओं के आधुनिकीकरण से विभिन्न रियासतों के सामने भी ऐसे मामलों में 
सहयोग की बसी ही आवश्यकता पतीत होने रूगी जैसी ब्रिटिश भारत में होती थी; 
और वे सामूहिक रूप से सभी रियासतों की ओर से उन मामलों के प्रति सामान्य रुख 
अपनाने के लिए परस्पर आकर्षित होने लगीं।* 

सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में, विशाल पैमाने पर लोगों के सिलने-जुलते से 
इन प्रवृत्तियों को और भी अधिक बढ़ावा मिला। आन्तरिक संचार और परिवहन 
में तीन्रगति से सुधार हो जाने के कारण रियासत और रियासत्त तथा रियासतों और 
ब्रिटिश भारत के मध्य भौगोलिक पुृथकता की दीवारें टूटने लगों। सम्पूर्ण भारत में 
इन गतिविधियों तथा प्रान्‍्तों में प्रशासनिक ढांचे के अन्तर्गत हेध शासन प्रारम्भ हो 
जाने से पैदा हुए नये दृष्टिकोण के कारण, ब्रिटिश भारत में “देसी रियासतों से हाय 


4 पृथक्ता की नीति की व्यवस्था सन्वियों भौर समझौतों में की गयी थी। उनमें 
यह निर्देश था कि कोई भी शासक “सपरिषद गवर्नर-जनरल की पूर्व अनुभति के विनान 
तो किसी दूसरी रियासत या शक्ति के मामलों में हस्तक्षेप करेगा और न किसी दूसरी 
रियासत या शक्ति के साथ संचार या पत्र-व्यवहार हारा सम्पर्क स्थापित करेगा।” 

2(दी इंडियन स्टेट्स ऐंड इंडियन फेडरेशन--१० 60 
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न लगाओं” की और रियासतों के लिए “ब्रिटिश भारतीय मासलों से हाथ न लमाओ” 
की पुरानी नीति अन्तिम सांसें लेने लूगी। 

आनेवाली घटनाओं के दवाव से ये प्रवृत्तियां शी प्र हो सुदृढ़ नोति में बदलने लगीं । 
उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में भारत सरकार ने जो अकाल आयोग (फेमीन कमीशन ) 
बनाया उसमें रियासतों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया। अकाल की समस्या चारे 
और परिवहन साधनों को मिला कर ही सुलझाई जा सकती थी, और उसके लिए 
भी मिल जूल कर काम करने की आवश्यकता थी। इसके बाद भारतीय जनता का 
अकाल न्यास” (इंडियन पीपुल्स फंसीन ट्रस्ट) बना। इसमें भी रियासतों को प्रति- 
मिधित्व मिला। कुछ ही साल बाद, स्थायी सिंचाई के लिए भारतीय नदियों की जल- 
शक्ति के उपयोग की समस्या को हल करते के लिए, सिंचाई आयोग (इरिगेशन 
कमीशन) बनाया गया। रियासतें अलग रह कर विशुद्ध स्थातीय नीति नहीं अपना 
सकती थीं; अतः इस आयोग में भी उनके प्रतिनिधि रखने पड़े। इन घदनाओं के 
तुरन्त वाद महामारी के रूप में प्लेण का आक्रमण हुआ, जिसका प्रकोप 890 से 
940 तक कई वर्षो सस्पुर्ण भारत में व्याप्त रहा। इस महामारी ने रियासतों की 
प्रजा और ब्रिटिश भारत की जनता में कोई भेद न किया। इससे यह शिक्षा मिली कि 
सहामारी-नियन्त्रण के उपाय तभी कारगर हो सकते हैं, जब वे सम्मिलित रूप से और 
समन्वित ढंग से किये जायें। 

अन्त में, एक बात यह भी है कि, कुछ प्रगतिशील रियासतें सुद्रा, विनिमय, व्यापार 
और वाणिज्य सम्बन्धी नीति के बड़े प्रश्व में दिलचस्पी लेने लगी थीं। वे यह सोचने 
लगीं कि कुछ नीतियां ऐसी हैं, जो उन पर तथा उनकी प्रजा पर विभिन्न प्रकार से 
अप्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं, परन्तु उनके निर्माण सें उनको शामिल नहीं किया जाता। 
इस प्रकार रियासतों ने “अपने आपको एक सम्मिलित हित ओर सासान्य दृष्टिकोण 
वाली संत्था के रूप में समझना शुरू कर दिया; और उनका अनुभव क्षेत्र भारतव्यापी 
समस्याओं पर ध्यान देने तथा यह बोध हो जाने के कारण विस्तृत हो गया कि भारत- 
व्यापी नीतियां, भले ही आरम्भ में रियासतों के हितों पर उनकी प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया 
दिखायी न पड़े, प्रायः कालान्तर में रियासतों के कल्याण के लिए महत्त्वपूर्ण सिद्ध 
- होती हैँ।! 

मिन्टो-माल सुधार (909) केवल ब्रिटिश भारत में सांविधानिक परिवर्तनों 
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से सम्बन्धित थे। 909 के भारत जासन अधिनियम (ग्रवर्नेमेंट आफ इंडिया एक्ट, 
909) में देसी रियासतों और उत्तकी समस्याओं का जिक्र तक म था। पिल्हो- 
मारे सुधार भांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों से, जो 70 वर्ष बाद आरम्भ हुए, भिन्न प्रकार 
के थे। इनका सम्बन्ध मुख्य रूप से केन्ध और प्रान्तों में विधान परिषदों की स्थापना 
से या। रियासतों के शासकों और उनको प्रजा ने अभी अखिल भारतीय रूप की कोई 
समत्या खड़ी न की थी। सुधारों का उद्देश्य भी रियासतों को स्वशासन का अधिकार 
देना या उन्हें भविष्य में कभी ब्रिटिश भारत के साथ मिलाना न था। इसलिए रियासतों 
के बारे में कोई सोचता ही न था। | 

इसमें कोई सन्देह नहीं, कि कभी-कभी रियासतों के अलगाव को दूर करने और 
सासान्य हित की समस्याओं पर विचार करने के लिए उन्हें परस्पर मिलाने के प्रयत्न 
किये गये। परल्तु ये प्रयत्त तब तक सफल न हुए, जब तक मांटेग्यू-चैम्सफोर्ड सुघार- 
कर्ताओं ने नरेच्धसण्डल की स्थापना और परत्पर विचार-विनिमय की नयी नीति 
प्रस्तुत न की। छार्ड कर्जन ने शासन करने बाले राजाओं की परिषद बताने की एक 
योजना तैयार की थी, परन्तु वह कभी क्रियान्वित नहीं हुईं। इसके बाद, लार्ड मिन्‍्टो 
ने राजाओं की परामशेदातृपरिषद बनाने के लिए एक प्रस्ताव तेयार किया। उसका 
भी वही हाल हुआ। छार्ड हाडिय गौर लार्ड चैम्सफोर्ड के वाइसराय-काल में अक्सर 
राजाओं के तदर्थ सम्मेलन हो जाया करते थे। अब यह सुझाव प्रस्तुत किया गया कि 
इन सम्मेलनों के स्थात पर एक स्थायी संस्था बवायी जाय, जो राजाओं को “अपनी 
भावनायें और इच्छायें तरकार को सूचित करने, अपने दृष्टिकोण का विस्तार करते 
और एक दूसरे के साथ तथा सरकार के साध विचार विनिमय करने का अवसर दे।”7 

जब मांटेग्यू-चैम्सफोर्ड सुधार प्रकाशित हुए और केद्धीय [विधानमण्डल के नव- 
निर्माण तथा नरेन्द्रमण्डल के उद्घादव के अवसर पर उन सुधारों के सम्बन्ध में वाइसराय 
की घोषणायें प्रकाशित हुईं, तो पहली बार जनता का ध्यान इस बात की ओर गया 
कि भविष्य में कभी सारा देश एक प्रशासनिक इकाई बन सकता है, जिसकी घटक 
इकाइयां संघीय कड़ियों की श्यृंखछा से बंधी रह सकती हैं। राजा लोग अपने निजी 
संगठन के विचार से तो प्रसन्न थे, पर वे भारतीय संध के विचार से चिन्तित हो उठे। 
पार्यक्य की स्थिति में, उन्हें अपने राज्यक्षेत्र सें, तथा उतमें रहनेवाली जनता पर, 
शासन सम्बन्धी असौसित अधिकारों तथा मिरंकुश विज्येाधिकारों का उपयोग 
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रियाततें मोर राजतीतिक सुधारों का युग 


करने के लिए, भारत में ब्रिविद सत्ता के प्रति केवल अपती स्वामिभकिति घोषित 
करनी पड़ती थी। भारतीय संघ में उदकी यह सुखद स्थिति नहीं रह सकती थी। 
मत: उसके विचार से ही वे घबरा गये। वाइसराय, ड्यूक आफ कानाद और सम्नाट 
के समस्त आव्वासनों के बावजूद कि राजाओं के निर्वाध विशेषाधिकारों की रक्षा 
की जायगी, यह स्पष्ट था कि एक दित्र देसी रियासतों को अखिल भारतीय इकाई 
का भाग बनना पड़ सकता है। राजनीतिक दृष्टि से जागृत और सुशासित भारतीय 
प्रान्तों के निकट सम्पर्क में आने से राजाओं को हानि ही हानि दीखती थो; लाभ कुछ 
नहीं दिखाई देता था। इस लिए वाद में, सर्वोच्च सत्ता की ओर से जो भी आइवासन 
दिये गये, उसने राजाओं के सन्देहों को घटाने के वजाय और बढ़ाया। 
तथ्य यह हैं कि 4920 और 930 से आरम्भ होने वाले दशकों में घटनाओं का 
चक्र ही ऐसा चला, जिससे राजाओं का भय सत्य सिद्ध हो गया। यह सम्भव है कि 
कुछ राजा यह जानते हों कि एक ययी-वीती, पुरानी पद्धति को स्थायी बनाने की 
कोशिश करके वे असम्भव को सम्भव बनाने को आशा कर रहे हैँ। फिर भी, स्वार्थ 
ने उन्हें मंघा कर दिया और वे अपनी तर्क-बुद्धि भी खो बेठे। उनमें से किसी में नेतृत्व 
करने की क्षमता या अकेले आगे बढ़ने की हिम्मत न थी। आश्वासनों के बल पर और 
अपने नये संगठन, नरेन्द्र मण्डल, के सहारे उन्होंने मिलकर घारा के विपरीत तैरने का 
निवचय किया। नरेन्द्र मण्डल के मंच से उन्होंने धड़ावड़ अपने भावोद्गार प्रकट 
करने शुरू कर दिये। अपने भाषणों तथा हूम्चें-चौड़े दावों में वे कभी-कभी सीमा 
का उल्लंघन भी कर जाते थे। सम्पूर्णप्रभुत्व बौर स्वतत्त्र दर्जे की उनकी मांग ब्रिटिश 
वाइसरायों को भी बड़ी बेतुकी रूमती थी। राजाओं में सबसे बड़े, निजाम हैदराबाद, 
की सांग के उत्तर में, ला रीडिंय को, अपने 26 मार्च 4926 के पत्र में, वाध्य होकर 
सर्वोच्च सत्ता की सर्वोच्चता की स्पष्ट और जोरदार छाव्दों में परिभाषा देनों पड़ी।! 
।निजाम ते वाइसराय को छिखे गये अपने पत्र में वरार के सम्बन्ध में, जो मध्य 
प्रान्त का एक भाग था, अपने दावे का उल्लेख किया था। वरार के चार जिले, निजाम 
ने, 9 वीं शताव्दी में, हैदरावाद की रक्षा के लिए रखी गयी ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी 
का खर्च चलाने के लिए, अंग्रेजों को दे दिये थे। कुछ समय से, निजाम और उसके 
प्रवान मन्त्री ने, इन जिलों पर अपना दावा दुहराते रहने की नीति अपना की थी। 
निजाम ने अपने पत्र में अपने मामले को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने और सीधे 
उसी से वात करते की इच्छा प्रकट की थी। 
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देसी रियासतों में स्वाघीवता संग्राम का इतिहास 


वाइसराय ने छिखा--“ भारत में ब्रिटिश सम्राट की प्रभुता सर्वोच्च है। इस लिए 
देसी रियासत का कोई शासक, ब्रिटिश सरकार के साथ बराबरी के अधार पर बात- 
चीत करने का न्यायतः दावा नहीं कर सकता।” 
इस पत्र ने राजचक्र में खलबली पैदा कर दी। नरेद्ध मण्डल के अध्यक्ष महाराजा 
प्रव्यातों ते, नवस्वर 926 में, राजाओं की ओर से एक बबतव्य देते हुए कहा कि 
वाइसराय-निजाम पत्रव्यवहार में कुछ उपलक्षित वाक्‍्यांशों तथा प्रतियादित सिद्धांतों 
को देख कर राजाओं को घोर चिन्ता हुईं है।” वे असन्तुष्ट तो थे ही, अतः उन्होंने 
राजाओं और सर्वोच्च सत्ता के बीच सम्पूर्ण सम्बन्ध की निष्पक्ष जांच की मांग की। 
फलस्वरूप, दिसम्बर 927 में, सर हारकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में एक सम्रिति 
नियुक्त की गयी, जिसने 4929 में अपनी रिपोर्ट पेश की। (इससे पहुले एक अध्याय 
में हम इस समिति को सिफारिशों का सारांश दे चुके हैं)। समिति ने राजाओं का 
सस्पुर्ण प्रभुता का दावा स्वीकार तहीं किया। उससे “सर्वोच्चिता” की परिभाषा 
भी नहीं की; केवल इतना ही कहा कि “सर्वीच्च सत्ता सर्वोच्च रहनी चाहिये और 
उसे समय तथा रियासतों के प्रगतिशील विकास की बदलतो हुईं आवश्यकताओं के 
अनुसार अपनी परिभाषा करते. हुए अथवा अपने को ढालते हुए अपने उत्तरदायित्व 
को पुरा करना चाहिए।” 
बटलर-सम्रिति की रिपोर्ट का मुख्य विषय यही था। परल्तु अन्य विषयों में, 
मुख्य रूप से रियासतों और ब्रिटिद्व प्रान्तों के सध्य आर्थिक सम्बन्ध के विषय में, 
उसने रियासतों की ओर से किये गये कुछ दावे स्वीकार कर लिये। उसने यह दावा 
भी स्वीकार कर लिया कि किसी भी राजा को, उसकी राजी के बिना, ब्रिटिश भारत 
में किसी भारतीय विधानमण्डल के प्रति उत्तरदामी किसी भारतीय सरकार को न 
सौंपा जाय। जैसा कि वी० पी० मेनन ने कहा है, यहीं से उस नीति की नींब पड़ी, 
जिसने बाद के वर्षों में, देशी रियासतों और ब्रिटिश भारत के बीच मजबूत खूंदा ठोक 
दिया।' * में 
_ साइमन कमीशन की सिफारिशों और भारत सरकार हारा उनके सम्बन्ध में 
किये गये निर्णयों से राजाओं का सन्देह और भी पवका हो गया। साइमन कमीशन 
का सुझाव था कि एक स्थायी परामशंदात्री संस्था बनायी जाय, जिसका नास विशाल 
भारत परिषद (काउंसिल फार ग्रेटर इंडिया) हो; इसमें ब्रिटिश भारत भीर रियासतों 
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रियासतें और राजनीतिक सुधारों का युग 


दोनों के प्रतिनिधि रहें, और इसे उन विपयों पर, जो सामान्य हित के मामलों की 
सूची में आते हैँ, विचार करने जौर निर्णय करते का अधिकार हो। इस प्रस्ताव मे 
कोई दयी वात न थी। परन्तु राजाओं को तो भारत की भावी व्यवस्था के वारे में, 
चाहे वह राजनीतिक हो चाहे प्रशासनिक, कोई भी संकेत या सुझाव उसी प्रकार विदका 
देता था, जिस प्रकार छाल कम्बल सांड को विदका देता है। इसी कारण उन्होंने 
साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर भारत सरकार की सिफारिशों को पसन्द नहीं किया। 
सरकार ने संपूर्ण भारत की तात्विक एकता पर जोर दिया था और यह आशा की थी 
कि भविष्य में कभी यह एकता कुछ सम्मिलित राजनीतिक संस्यामों को जन्म देगी। 

यद्यपि 930 में, पहले गोल मेज सम्मेलन में, राजाओं ने एक अखिल भारतीय 
संघ बनाने का प्रस्ताव औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था, फिर भी बाद की 
घदनाओों में तया भारत एवं लन्दन में योलमेज सम्मेलन में किये गये सम्मिलित विचार- 
विमद्ञ में उन्होंने मसहयोग, स्वार्थ एवं देशभव्तिशन्यता का रख अपनाया। भारत में 
भोजों तया उत्सवों के अवसर पर, संघ के पक्ष में अपने भाषणों में शब्दाडम्वरपूर्ण 
भावोद्गार प्रकट करना राजाओं के लिए एक रिवाज सा वन गया था। परन्तु जब 
विस्तार से विचार होता था, तो बे छतें पेश कर देते थे और आइवासन मांगा करते थे, 
जिससे प्रान्तों और रियासतों के बीच किसी प्रकार का मेल असम्भव हो जाता था। 

संघीय विधानमण्डल के लिए राजाओं द्वारा अपने प्रतिनिधियों का कोदा मनोनीत 
करने के अपने अधिकार का आग्रह मुख्य वाघा सिद्ध हुआ, जिसके कारण नरेन्द्रमण्डल 
और कांग्रेस पार्टो के वीच बातचीत में कभी प्रयति नहीं हुई। भारत शासत अधिनियम 
935 (गवर्नमेंट जाफ इंडिया एक्ट 935) के अनुसार, अवर सदन (लोअर 
हाउस में, ब्रिटिश भारत के लिए 250 स्थान और रियासतों के लिए /25 स्थान 
तया राज्य परिषद (काउंसिल आफ स्वेदूस) में, ऋमशः 456 और 04 स्थान 
नियत हुए। प्रान्तों के प्रतिनिधि चुने जाते और रियासतों के प्रतिनिधि सम्बन्धित 
रियासतों के शासकों द्ारा मनोनीत किये जाते। इसके अलावा, प्रान्तों पर संघीय 
सरकार का नियन्त्रण एक सा रहता, परन्तु रियासतों पर, संघ में शामिल होने के 
समय, अलग-अलल्‍ूग राजाओं द्वारा हस्ताक्षरित समझते (इन्टटूमेंट आफ, एक्सेशन ) 
को छर्तो के अनुसार चदलता रहता। 

इन सब रियायतों के बावजूद, जिनमें से कुछ प्रान्तों के लिए उचित थीं और कुछ 
अनुचित, रियासतों ने संघीय योजना का स्वागत नहीं किया । राजा लोग इस वात पर 
बड़े रहे कि अपनो प्रजा के अन्तिम भाग्य-निर्णायक वे ही हैं, तथा इस बात के भी 


75 


देसी रियासतों में स्वाघीनता संग्राम का इतिहास 


सर्वोत्तम निर्णेता वे ही हैं कि प्रजा को कसी सरकार चाहिए। उनके इस आचरण 
और कांग्रेस की प्रान्तों और रियासतों के बीच चरावरी की मांग में कोई समानता न 
थी। परन्तु यह आशा की जाती थी कि राजा लोग कम से कम सम्नाट के प्रतिनिधि 
की सलाह जरूर मान लेंगे, जो महीनों से रियासतों का भ्रमण कर रहा था और उन्हें 
संघ में शामिल होने के लिए मनाने तथा उतकी शंकायें दूर करने की कोशिश कर रहा 
था। अन्त सें कोई राजा शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुआ और योजना वापस 
लेनी पड़ी । 

हमने भारत के राजाओं, सर्वोच्च सत्ता के साथ उनके सम्बन्धों, और दोनों के 
दावों तथा प्रति-दावों के विषय में बहुत-कुछ कहा है; परन्तु रियासतों में रहनेवाले 
लोगों के विषय में, जिनकी संस्था लगभग साढ़े सात करोड़ थी, अभी तक कुछ नहीं कहा। 
राजा या सर्वोच्च सत्ता द्वारा जनता की इच्छा का कभी कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। 
राजा तो इस लिए ध्यान नहीं रखते थे कि वे अपनी ही शक्तित और अधिकार के मद 
में चर रहते थे और प्रजा को स्वेच्छा से उसमें शामिल नहीं करता चाहते ये; और 
सर्वोच्च सत्ता इस लिए ध्यान नहीं रखती थी कि वह राजाओं की रियासतों को भारत- 
वासियों के राष्ट्रीय संघर्ष को रोकने के लिए प्रभावद्ाली अवरोध के रूप में खड़ा 
करना चाहती थी, तथा उन्हें भविष्य में ब्रिटिश कारोबार के लिए सुलप्रद शिकारगाह 
बनाना चाहती थी। 

परन्तु रियासती लोगों की संख्या इतनी अधिक थी और वे ब्विटिश भारत के 
अपने भाइयों से इतने अधिक निकट थे कि वे अधिकार-शबित के इस खेल में सूक दर्शक 
बने नहीं रह्‌ सकते थे । वे भारत राष्ट्रीय महासभा (इंडियन नेशनल कांग्रेस) की 
शरण में गये और महात्मा गांधी से, जो स्वयं एक देसी रियासत के रहने वाले थे, 
सहायता की प्रार्थता की। कांग्रेस की रियासती अजा से पूर्ण सहानुभूति थी, परन्तु 
वह सीघे-सीधे उसका पक्ष लेने में हिचकिचाती थी। अपने नागपुर अधिवेशन (/920) 
में कांग्रेस ने यह नीति निर्धारित की थी कि वह रियासतों के अल्दरूनी भामलों में कोई 
दखल न देगी। कुछ साल बाद, 925 में, गुजरात राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता 
करते हुए, गांधी जी ने कहा--“जिस प्रकार देसी रियासतों और ब्रिटिश सरकार के 
पारस्परिक सम्बन्धों में कांग्रेस की आवाज का कोई प्रभाव नहीं हो सकता, उसी भ्रकार 
देशी रियासतों और उसकी प्रजा के भी पारस्परिक सम्बन्धों में उसके हस्तक्षेप का कोई 
प्रभाव नहीं हो सकता।” गांधी जी की घारणा यह थी कि यदि ब्रिटिश भारत 
को स्व॒राज्य सिल गया और उससें एक ओर राजाओं को तथा दूसरी ओर ब्रिटिश 
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रियासतें और राजनीतिक सुधारों का युग 


सरकार को प्रभावित करने की शक्ति आ गयी, तो सब ठीक हो जायेगा । रियासतों 
में ऐसा कोई संगठन भी न था, जिससे छोकहित के लिए लड़ने की आद्या की जाती तथा 
जो कांग्रेस से उचित सम्पर्क बनाये रख सकता। 

रियासती प्रजा को इस विषय में तो कभी कोई सन्देह नहीं था कि भारत के राष्ट्रीय 
नेताओं तया कांग्रेस की सहानुभूति किघर है; किन्तु कांग्रेस के औपचारिक एवं अधि- 
कृत रुख ने उसका उत्साह भंग कर दिया। निराश होकर तथा अपनेसे सहानुभूति 
रखनेवाले कांग्रेसियों के दवाव से, उसने 927 में अखिल भारतीय रियासती प्रजा 
परिषद (आल इंडिया स्टेट्स पीयुल्स कान्फ्रेंस) नामक अपना एक निजी संगठन 
बनाया। गांधी जी ने उसे आशीर्वाद दिया भौर ब्रिठिश भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने 
उसका समर्थन किया। राजा और ब्रिटिश सरकार उसे कांग्रेस की ही एक रियासती 
शाखा समझने लगें। पुना में उसकी स्थापना होते ही सब राजाओं ने उसे बहिष्कृत 
घोषित कर दिया, जिसके कारण, 945 तक, उसे रियासतोी क्षेत्र से बाहर, ब्रिटिश 
भारत के प्रान्तों में विभिन्न स्थानों पर अपने अधिवेशन करने पड़े और रोज-मर्रा 
के काम करने पड़े। 

928-29 में जब बठलर समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए विभिन्न 
स्थानों का दौरा कर रही थी, तो रियासती प्रजा परिषद ने अपनी सुनवाई के लिए 
उससे प्रार्यना की। परन्तु वह प्रार्थना यह तर्क दे कर दुकरा दी गयी कि ऐसा करना 
समिति के विचार्य विषयों से बाहर की चीज है। अतः परिषद को, बठलर-समिति 
को एक ज्ञापन भेज कर सन्तोष करना पड़ा। 

प्रन्तु 928 में, सर्वदल्लीय सम्मेलन (आल पार्दोज कास्फ्रेंस) ने, औपनिवेशिक 
स्व॒राज्य सम्बन्धी संविधान तैयार करने के लिए जो नेहरू समिति बनायी, उसने 
“ब्रिटिश भारत और रियासतों को जनता की ऐतिहासिक, धामिक, सामाजिक और 
आर्थिक समानताओं” पर पूरा ध्याव दिया। रियासतों की समस्या का उल्लेख 
करते हुए, नेहरू समिति ने कहा-- 

“यह अकल्पनीय है कि रियासतों के छोग, जिनके अन्दर महत्त्वाकांक्षाओं 
और उत्कट इच्छाओं की वैसी ही ज्वाला जल रही है, जैसी ब्विटिश भारत के 
लोगों में, मौजूदा परिस्थितियों को सदा शान्ति से सहते रहेंगे। अथवा ब्रिटिश 
भारत के लोग, जो परिवार, जाति और धर्म के सुदृढ़ बन्धनों से, एक कल्पित 
रेखा के उस पार बसे हुए अपने भाइयों से बंधे हुए हैं, कभी उनका साथ देंगे ही 
नहीं ।” 
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देसी रियासतों सें स्वाधीवता संग्राम का इतिहास 


फिर नी, भारत के राष्ट्र नेताओं ने चाहे कुछ भी सोचा या कहा तथा रियासती 
प्रजा परिषद ने एक पवुद्ध पश्चिमी राष्ट्र के प्रतिनिधि का ध्यान अपनी दुर्देशा को ओर 
आहृष्ट करने के लिए चाहे कुछ भी किया, यह सही है कि 920 से 935 तक के 
अभागे वर्षों में रियासती प्रजा को कोई पूछ नहों हुईं। न किसी ने उसकी बात सुनो 
मोर न किसी ने उसे सहारा दिया; सरकारी मान्यता की तो बात ही क्या ? नरेत्ध 
सण्डल, वदलर समिति, साइमन कमीशत, गोलमेज सम्मेलन, सम्मिलित संसदीय 
समितियां ये सब जाये और चले गये; किसी ने यह तक नहों पूछा कि, आखिर उन साढ़े 
सात करोड़ लोगों के विचार क्या हैं, जो किसी दुर्भाग्य से र्यासतों में जन्मे हैं। 
नागरिक अधिकारों तया उदार प्रशासन के लिये चलाया जानेवाला उनका मात्दोलन 
प्रान्तों में ब्रिटिश प्रशासन के प्रति उनकी श्रद्धा का ही सूचक था; परन्तु यह श्रद्धा भो 
भारत में ब्रिटिश सत्ता को प्रभावित न कर सको । वाइसराय जौर राजनीतिक विभाग 
के अधिकारी ययार्यववादी थे। वे जानते थे कि मौठे और चापलूसो के शब्द शनुपक्ष के 
भी भूल्यहीन होते हैं। 
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विरोध आन्दोलन का सत्रपात 


लव भारत से 4657 का सहान्‌ 
दिया यया, तो भारत में तया रू 





कि यदि भारतीय राजा, विज्ञेप रूप से सिन्ाम हैदराबाद कौर पंजाव के सिख राजा 
सत्यनिप्ठा से सहायता न देते तो उत्त छोक-विद्रोह का परिणाम भिन्न ही होता। 
इसी लिए, ब्रिदिश्च सरकार ने यह घोषणा की कि राज्ञाओं के मधिकार बौर विज्ञेपा- 

धिक्तार सुरक्षित रहेंगे तवा यह बाह््वासन दिया कि भविष्य में कोई रियासत लंद्रेन्नी 


दाज्य में नहीं मिल्ायी लायगी। 


5 
ि 
। 
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राजा लोग सामान्यतया जंग्रेलों के प्रश्नंसक्त वन गये बौर राजमक्ति 
तथा सुरक्षा की भावना से उनकी बोर खिचने रगें। परन्तु कुछ ऐसे भी राजा थे, 
लो घदवाचक्त के इस मोड से अपने मन में खुझ न थे। उदाहरपार्य, दक्षिण की क्ोल्हा- 

सांगली, मिरल बादि रियाततों ने भारत पर विदेशी इ्तति के प्रभुत्त को बनी 

पुर्णतवा स्वीक्तार नहीं क्रिया था। ल्ार्ड डलहौन्ी ने दक्षिण की कुछ सरहु॒ठा 
रियाततों को अंग्रेली राज्य में मि्ता लिया था; इस लिये शेप मरह॒ठा रियासतें कंग्रेलों 
से घृणा करने लगी थीं, यत्षपि उनके प्रति राजनक्ति प्रकट करने में वे भी उतनी हो 


मुखर थीं, जितनी देश के वन्य भागों को रियात्तें। 





] 


राजा राममाहन राय के साथ जा सामाज्रक, घामक्र ओआर राक्ननीद्िक्त कागति 
आरन्न हुई थी, उत्तने छुछ राजानों बौर उच्तको प्रजानों की विचारवार को प्रभावित 


2 
कर दिया था। इनमें से कुछ राजा बंगाल विभालन के समय के ऋत्तिकारियों से 


अन्दलनी सहानुभूति रखते थे। यही कारण हैं कि उस समय के ऋतन्तिकारी और 
सुधारक तथा रियाततों के छोग राजाओं को लादर बौर भविति की दृष्दि से देखने रूगे 


है 
है 


विपेकानत्द द्राल नमक, शंभाधर न वनाकल्क-५क-क-«न्न, छिलका ७2.-पाककर 2 ान्‍्ममममका, को घोष, 
स्दामा वि बच्यचत्र, बाल गगाद्र तिलक, बरानचन्दइ >> 


| 


थ। स्वामा दघानन्द, स्व 
2. न 


इवाम कहृष्णली वर्मा कादि सामाजिक जौर घामिक्त नेता, सामान्यतवा सनोंद्धार से 





सम्बन्बित अपने क्रियाकछाप को लाये बढ़ाने के लिए भारतीव राज्ातों से सहायता 
ओर सहयोग प्राप्त करने के लिए उच्चत हुए। इसी प्रकार, वासुदेव वलबन्त फड़के, 





खंददाः के राव गोपाल पसिह, जयपुर के बर्तन छाल सेठी वीर कोटा के केच्चरी सिह लादि 


ऋष्तिकारियों ने नो, मपने राजनीतिक उद्देह्यों को सिद्धि के छिए, राजानों से सहायता 
प्राप्त करने की कोशिय की। 


देसी रियासतों में स्वाधीनता संग्राम का इतिहास 


इसी अवधि में, कुछ रियासतों में, जनता के कष्ठों को दूर करने के लिए, गैर- 
सरकारी संगठन भी स्थापित हुए। कोल्हापुर में लोकसभा और उदयपुर में स्वामी 
दयानन्द द्वारा स्थापित परोपकारिणी सभा इसी ढंग की संस्थायें थीं। अन्य रियासतों 
में भी ऐसी संस्थायें थीं। राजा लोग इन्हें घृणा की दृष्टि से नहीं देखते थे। राजाओं 
की विवश्ता और ब्रिटिश सरकार द्वारा दबाये जाने के कारण, प्रजा भी उनसे सहानु- 
भूति रखने लगी। उदाहरण के लिए पुना की सार्वजनिक सभा, जो 877 में स्थापित 
हुई थी और अवध का पन्‍्त प्रतिनिधि जिसका अध्यक्ष चुना गया था, उस समय राजाओं 
का साथ दिया करती थी, जब वे अंग्रेजों के कोष भाजन बन जाते थे। 

आरम्भ में जनता भारतीय राजाओं का कितना आदर करती थी इसका एक 
आदर्श उदाहरण सल्हर राव गायकवाड़ का अभियोग है। सार्वजनिक सभा ने गायक- 
वाड़ के सामले पर जूरी द्वारा विचार किये जाने के लिये आन्दोलन किया और सफलता 
प्राप्त की। उसने गायकवाड़ के बचाव के लिए धन एकत्र करने में भी तत्परता दिखाई। 
दूसरा उदाहरण, झालावाड़ के राजा भवानो सिंह का है। उन्हें जनता की सहानुभूति 
और सहायता इसलिए मिली कि अंग्रेजों ने उनका निर्वासन कर दिया था। 

परन्तु ब्रिटिश सरकार रियासतों की जनता के लिए बहुत चालाक थी। वह 
राजाओं के विदेषाधिकारों पर जोर देती रहती थी और यह जाहिर करती रहती 
' थी कि भारत में केवल ब्रिटिश शक्ति का फौलादी पंजा ही उनकी रक्षा कर सकता है। 
इसके फलस्वरूप, राजा सर्वोच्च सत्ता के अधिकाधिक् निकट आने लगे और उनके 
तथा उनकी प्रजा के बीच की खाईं चौड़ी होने लूगी। अंग्रेजों की इस चतुरतापूर्ण 
नीति ने दोनों को एक दुसरे से विमुख कर दिया। अब राजाओं को मालूम होने लगा 
कि, अपने विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए वे अंग्रेजों पर फितने अधिक निर्भर हैँ। 
सर्वोच्च सत्ता ने राजाओं को, पहले सनदें दे कर, और फिर 890 में उनके आन्तरिक 
प्रशासन सें सक्रिय हस्तक्षेप का अधिकार त्याग कर, और भी अधिक अंग्रेजों के पक्ष में 
क्र लिया। इस प्रकार राजा छोग अंग्रेजों के पक्के समर्थक वन गये और विदेशी 
शासकों द्वारा प्रतिकान्ति की शक्ति के रूप में इस्तैमाल किये जाने के लिए तैयार 
हो गये। सम 
परन्तु यह न भूलना चाहिए कि यह परिवर्तन धीरे-धीरे हुआ। -फाल 
में सिथासती प्रजा का रुख ब्रिटिश-विरोधी अवब्य था, परन्तु अपने राजा के प्रति वह 
वफादार ही बनी रही। कुछ मामलों में तो उसने राजाओं को पूर्ण सहयोग तक प्रदान 
किया। अंग्रेजों की भेदतीति सफल होते ही राजाओं और उनकी प्रजा के बीच सदा 
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के लिए दरार पड़ गयो। इस दरार की महत्ता इस बात से जानी जा सकती है, कि 
जो संघर्ष सर्वोच्च सत्ता के विरुद्ध छेड़ा जाना चाहिए था, वह अब राजाओं के विरुद्ध 
छेड़ दिया गया। संघर्ष के स्वरूप भर दिज्ला में यह परिवर्तेन प्रथम विदव युद्ध के 
आरम्भ काल तक स्पष्ट दिखायी देने लगा। 
सर्वोच्च सत्ता द्वारा पूर्ण सुरक्षा का आदवासन मिल जाने के कारण तथा अपनी 
शक्ति और सम्पत्ति के मद सें चूर होने के कारण, राजा लोग शीघ्र ही जन-आन्दोलूनों 
'और संगठनों को कुचलने में एक दूसरे से होड़ करने रूगें। इधर रियासती जनता, 
सहायता के लिए, ब्रिटिश भारत के राजनीतिक नेताओं की ओर देखने लगी। कोल्हा- 
पुर दरवार मे छोक सभा को ग॑र-कानूनी घोषित कर दिया। शिवाजी-उत्सव मनाने 
पर भी रोक रहूंगा दी । उदयपुर में, महाराणा प्रताप जयन्ती मनाने पर प्रतिवन्ध 
लगा दिया; म्युनिसिपल्त कमेटियों के अधिकारों पर रोक लूगा दी; और कर्मचारियों 
एवं श्रमिकों के लिए व्यक्तियों हारा चलायी जाने वाली शिक्षा-संस्थायें तुरन्त बन्द 
करवा दीं। तिलक हारा चलाया गया स्वदेशी आन्दोलन भी घृणा की दृष्टि से देखा 
जाने रूगा और कुछ दरवारों में कर्मचारियों द्वारा विदेशी वस्त्र के इस्तेमाल के लिए 
खुला प्रोत्साहन दिया जाने लगा। 
अंग्रेजों के इशारे पर दमन की नीति अपना कर देशी रियासतों के शासक अपनी 
प्रजा का समर्थन खो बठे और देश भर सें व्याप्त राजनीतिक विक्षोभ के उफान के 
विरुद्ध सन्तुरूत स्थापित करने के लिए स्वयं अंग्रेजों के हाथों में खेलने रूगे। इससे 
रियासती प्रजा की आंखें खुल गयीं और वह उत्तेजित हो उठी। 
पहले रियासती प्रजा के लोग राजाओं को अपने स्वाभाविक नेता समझा करते 
थे भर उनके पक्ष में आन्दोलन किया करते थे। परन्तु अब बाध्य होकर उन्हें यह मानना 
पड़ा कि राजाओं के प्रति उनके कोमल भाव ठीक न थे, तया नागरिक स्वतन्त्रता और 
रियासती प्रशासन-सुधार के लिए उन्हें उनसे छड़ता पड़ेगा। आन्दोलन के अधिकार 
के लिए, लोगों के लड़ते के निश्चय और राजामों द्वारा उस अधिकार-संघर्ष के 
कऋ्रता-पुर्ण दमन का फल यह हुआ कि रियासतों में राष्ट्रीय आन्दोलन छिप कर होने 
लगा। 
ब्रिठिश भारत में कांग्रेस के आन्दोलन में आये नये मोड़ और महात्मा गांधी के 
उसके सर्वोच्च नेता के रूप में प्रकट होने का रियासती प्रजा के आन्दोलन पर प्रभाव 
पड़ता स्वाभाविक था। दरवारों के दमतकारी और आतंकपूर्ण शासन के बावजूद, 
रियासती प्रजा के लोगों ने अब अपने ही पैरों पर खड़े होने का निदचय किया। 
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उन्होंने सेवा समितियां, हितकारिणी सभायें, रात्रिविद्यालय, वाचनालूप और चल 
पुस्तकालय स्थापित करके अपना काम शुरू किया। समय-समय पर, पक्षपात, अनचित 
नियुक्तियों और बर्खास्तगियों, दोषपूर्ण न्याय-प्रशासन, आपत्तिजनक कामनों के निर्माण 
के कारण तथा कभी-कभी राजाओं की विदेशों की सामुद्रिक यात्राओं के कारण, 
जनता में फैले व्यापक असन्तोष से लाभ उठाने का प्रयत्न किया जाता था। राजाओं 
के स्वेच्छाचारी शासन और उत्पीड़नकारी कानूनों के विरुद्ध जनमत जागत करने के 
लिए हर अवसर से लाभ उठाया जाता था। | 


ये संस्थायें राजनीतिक कार्यो की अपेक्षा सामाजिक कार्यों पर अधिक ध्यान 
देती थीं, और सर्वथा निर्दोष थीं। परन्तु इन पर भी प्रतिबन्ध रूगा दिया गया। तब 
रियासती लोगों ने रियासतों के बाहर ब्रिटिश भारत सें इसकी स्थापना की और वहीं 
से प्रबल प्रचार आन्दोलन शुरू किया। बम्बई, अजमेर, दिल्‍ली, लाहौर, मद्रास और 
पुना शक्तिशाली केन्ध बन गये, जहां से वे नागरिक अधिकारों की मांग करते हुए, 
रियासती प्रशासन की स्वेच्छाचारिता का पर्दाफाश करते हुए तथा अपने शासकों 
की फिजूलखर्ची की आदतों की निन्‍दा करते हुए, खुले तौर पर और दृढ़ता के साथ 
अपनी छ्िकायतें व्यक्त करते थे। 


इसी समय रियासती प्रजा ने अपनी-अपनी रियासत सें प्रजामण्डल बनाये, 
जिनके लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ठ रूप से राजनीतिक थे। सम्भवतः बड़ौदा सबसे पहली, 
रियासत थी, जहां प्रजामण्डल ब॒ता। शीघ्र ही काठियावाड़ में भाववगर, जूनागढ़, 
राज़कोट, गोंडल आदि रियासतों में और राजपुताना में जोधपुर, जयपुर, वीकानेर, 
अलवर, उदयपुर तथा अन्य रियासतों ने उसका अनुकरण किया। 

प्रजामण्डलों ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पहले रियासतों के अन्दर ही अधि- 
वेशन और सम्मेलन करने शुरू किये। परन्तु जब वहां उन्त पर रोक लगा दी गयी तो 
रियासतों के बाहर दूसरे स्थानों पर करने शुरू कर दिये। वे सम्मेलन प्रायः ब्रिटिश 
प्रान्तों के राजनीतिक तेताओं को भी आकर्षित कर लेते थे। कुछ समय तक, इन 
तदर्थ सम्मेललनों ने, रिथासती जनता की शिकायतें अभिव्यकत करने के लिए, एक 
सार्वजनिक मंच का काम दिया। इस बात में वे बड़े सौभाग्यश्ाली थे कि अपने असन्‍्तोप 
के स्वरूप और कारण के बारे में श्रोताओं को विश्वस्त फरने के लिए उन्हें कभी अधिक 
प्रथत्त नहीं करता पड़ता था। कारण, अपने निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन, 
अयोग्य प्रशासन, और घुणाजनक फिजूलसर्ची से, राजाओं ने अपनी प्रजा को इतना 
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अधिक विमुख कर दिया था कि लोग राजाओं की निन्‍दा करनेवालों. की बात सुनते 
के लिए सदा तेयार रहते थे। 

इस प्रकार रियासती जनता का आन्दोलन जोर पकड़ता गया। यज्यपि वे नेता 
जो राजनीतिक सम्मेलनों का आयोजत किया करते थे, उन कष्ठों के लिए, जो उन्होंने 
सहे और उन बलिदानों के लिए, जो उन्होंने किए, पूर्ण प्रशंसा के पात्र थे, फिर भी, 
इस बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं कि आन्दोलन मुख्य रूप से कुछ राजाओं के कुछ्वत्यों 
पर फूल-फल रहा था। वे अपने विरोधियों के सामने अपनी उच्छुंखलता और अत्या- 
चार के ऐसे जाज्वल्यमान उदाहरण प्रस्तुत करते थे कि कोई भी बुद्धिमान्‌ सनुष्य 
रियासती जनता के प्रति सहानुभूति प्रकट किये बिना नहीं रह सकता था। यह 
एक ऐतिहासिक महत्व की बात है कि यदि राजा लोग अपनी शक्ति का घोर दुरुपयोग 
और अपने अधिकार का असीम प्रदर्शन न करते, तो रियासती जनता का आन्दोलन 
धीरे-धीरे स्वयमेव शान्‍्त हो जाता, विशेष रूप से इसलिए, कि आरम्भ में कांग्रेस 
रियासतों के मामलों में हस्तक्षेप न करने तथा अलग रहने के लिए उत्सुक थी। 

920 से आरम्भ होने वाले दशक के पिछले भाग में नरेन्द्रमण्डल के अध्यक्ष 
महाराजा पढियाल्‍्ा का ही उदाहरण छीजिये। वह अपने भोगविल्‍ास, हरम और 
स्वेच्छाचारी शासन के लिए कुख्यात था। उसने अगणित विवाहित ओर अविवाहित 
स्त्रियों का अपहरण कराया था। एक विवाहित स्त्री के अपहरण के मामले में तो 
उसे स्त्री के पति को उसके मूल्य के रूप सें 20 हजार रुपये देने पड़े थे। 

भारत सरकार के राजनीतिक विभाग के अधिकारियों ने न केवल इस अपराध 
को अनसुना कर दिया, बल्कि पीड़ित पति द्वारा “मूल्य” स्वीकार करने की भी स्पष्ट 
निन्‍दा की। भहाराजा ने व्यक्ति-स्तर पर व्यभिचार में, और रियासती स्तर पर 
कुशासन में, बिलकुल नये कीतिसान स्थापित किये थे: उसका हरम किसी भी मुगल 
सम्नाट्‌ के हरम से बड़ा था। अपनी धत-शक्ति के प्रदर्शन के अलावा, महाराजा 
पटियाला उन सभी अपराधों का अपराधी था, जो एक कलुषित और भ्रष्ट रुचिवाले 
व्यवित द्वारा किये जा सकते हैं। 


अनेक मामलों में, विदेशी प्रेक्षक, जिनमें भारतीय असैनिक सेवा (इंडियन 
सिविल सर्विस) के कुछ अंग्रेज भी थे, कुछ देसी रियासतों के प्रशासन की खिल्ली 
उड़ाया करते थे और खुले आम निन्दा करते थे। इंडियन सिविल सविस के एक 
सेवानिवृत्त सदस्य ग्विन ((5७9)॥) ने राजवर्ग को विना किसी हिचकिचाहट के 
“अक्षम्य अपव्ययी वर्ग” की संज्ञा दे डाली । 


83 


देसी रियासतों में स्वाधीनता संग्राम का इतिहास 


परन्तु महाराजा पटियाला कोई अपवाद न था। सच तो यह है कि, जो राजा 
उसे महावीर' समझते थे और अपने वर्ग का सच्चा नेता मानते थे, वे उसके उदाहरण 
से प्रेरणा प्राप्त किया करते थे। फिर भी, यहां एक और दिलचस्प उदाहरण पश्चिम 
भारत में मॉडल का दिया जा सकता है। 923 में, धोराजो के नागरिकों ने महाराजा 
को एक हस्ताक्षरित प्रार्थतापन्न दिया, जिसमें एक त्याय-अधिकारी कौ रिश्वततोरी 
और दुराचार के भामलों का हवाछा था। जब उनके प्रार्थनापत्र पर कोई कार्रवाई 
न की गयी, तो उप्होंने एक सार्वजनिक सभा की। इसके बाद, महाराजा ने उस 
अधिकारी से अपनी सफाई पेश करने को कहा! इस निर्णय के प्रति अधिकारी की 
प्रतिक्रिया चौंकानेवाली थी। उसने उन सात नेताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई 
शुरू कर दी, जिनको वहु अपने खिलाफ आस्दोलून का मूल प्रवर्तक समझता था। 
यद्यपि बहु अधिकारी जल्दी ही हृदयरोग से पीड़ित होकर मर गया; पर उसके हारा 
नागरिकों के विरुद्ध चलाये गये झूठ मुकदमे चलते ही रहे, और सभी अभियुक्तों को 
सात-सांत साल की सख्त सजा का हुकक्‍्स सुना दिया गरधा। लगभग सभी अभियुक्त 
गोंडल की जेल में सड़ते रहे; जेल क्या थी---जिन्‍्दों के लिये क॒न्न थी। इसके 
अलावा भी ऐसे ही और असंख्य उदाहरण हैं, जो अलवर, बजना, तवानगर, कच्छ, 
लोहाछ, बीकानेर, जोधपुर, तथा अन्य अनेक रिग्रासतों के, जिनमें सबसे बड़ी, हैदराबाद 
और कश्मीर भी शामिल हैं, शासकों से सम्बन्धित हैं। 

जागृति के नये वातावरण ने रियासतों में रहने वाली जनता के बहुत बड़े भाग 
को, वहां की अव्यवस्था और पिछड़ेपन की हालत के प्रति भावुक बता दिया। प्रजा- 
मण्डल और अखिल भारतीय रियासती प्रजा परिषंद रियासती जनता को उत्साहित 
करते रहते थे, जिससे कि वह उसका विरोध कर सके और अच्छे प्रशासन की मांग 
कर सके। प्रत्यक्ष उत्पीड़न और कुशासन के मामलों में, ये संगठन कभी-कभी अपने 
पक्ष में जनता का समर्थन प्राप्त करते के छिए तथा जाँच कराने के उद्देश्य से जांच- 
समितियां भी निषुक्त करते थे। इन समितियों ने लवानगर (928), क्रॉगन्ा (930 ) 
झाबुआ (4926), पटियाला (939), टेहरी-गढ़वाल (947) तथा अन्य कई 
रियासतों के प्रशासनों के जो रहस्योद्धाटन किये, वे इतने चकानेवाले थे कि उनकी छपी 
हुई रिपोर्ट हा्थोहाथ बिक गयीं। इस प्रकार की छपी हुई परस्तिकाओं और पत्रकों की 
सांग भी सदा अधिक रहती थी। जब समाचारपतन्र उनको ज्यों का त्यों प्रकाशित 
करने सें असमर्थ रहते थे, तो जनता में हस्तवितरण से ही व्यापक अक3 हो जाता था। 

महाराजा पटियाला के फुकृत्यों और उसकी प्रजा के उत्पोड़नों के बारे में, रियाप्तती 
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प्रजा परिषद द्वारा प्रकाशित एक अधिकृत रिपोर्ट, यहां विशेष रूप से उल्लेखयोग्य 
है। इस मामले में दो जांच-समितियों ने सामग्री एकत्र की थी और साक्ष्य का संकलन 
किया था। जिस समिति ने रिपोर्ट तेयार की और प्रकाशित की, उसमें एन० वी० 
गाडगिल, मूलराज करसनदास और बलवन्तराय मेहता थे। रिपोर्ट का ज्ञीर्षक था 
“पटियाला का अभियोगपत्र” (“इंडिक्टमेंट आफ पटियाला”) जो बिलकुल सही था। 
यद्यपि उसका मूल्य 5 रुपये था, फिर भी वह इतनी तेजी से बिकी कि सांग की पूर्ति 
करता कठिन हो गया। जांच समिति ते जो अपराध लगाये, उनकी एक झलक यहां 
दी जा रही है। ये सभी अपराध जांच करने पर सही पाये गये। रिपोर्ट में कहा 
गया-- 

४ “पटियाला अभियोगपत्र' सें बारह मुख्य अपराधों का समावेश है। 
नीचे हम प्रत्येक अपराध के विवरण का सारांश दे रहे हैं, जिससे कवि समस्त 
मौखिक और लिखित साक्ष्य समझ सें आ सके और उसका मूल्यांकन किया 
जा सके। 

४() लालसह की हत्या--प्रार्थनापन्न सें बह आरोप लगाया गया था कि 
महाराजा के इशारे पर सरदार लालसिह नामक व्यक्ति की हत्या इस लिए कर दी 
गयी, कि उसने अपनी पत्नी, दिलीप कौर, को तलाक देने से इन्कार कर दिया था। 
समिति ने पाया कि इस विश्वास के लिए पर्याप्त प्रसाण हैं कि सरदार लालसह की 
हत्या, किसी छमदुर सिह ते; सहाराजा की कृपा प्राप्त करने के लिए, प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त आदेश पर की थी। 


४ (2) यह आरोप लगाया गया था कि महाराजा नाभा के विरुद्ध सनगढ़न्त सबूत 
तैयार करने के लिए, महाराजा पटियाला ने, पटियाला रियासत में बहादुरगढ़ के 
किले में, बम बनाने का कारखाना स्थापित किया था और किसी डा० बद्शीस सिह 
को उसका निरीक्षण करने के लिए नियुक्त किया था। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची 
कि थह आरोप पहली दृष्टि सें ही प्रभाणित हो गया; बहादुरगढ़ में जरूर एक बम 
का कारखाना स्थापित किया गया था। 

“४(3) यह अरोप लगाया गया था कि महाराजा के आदेश से और उसी की 
मौजूदगी सें, डा० बख्शीस सिह की पत्ती बचित्तर कौर की हत्या कर दी गयी और 
उसके पुत्र को हवालात सें बन्द कर दिया गया तथा उसे पिता को वापस नहीं किया 
गया। समिति ने पाया कि पटियाला दरबार बचित्तर कौर ओर उसकी पुत्री को 
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गायब करने के लिए दोषो है और महाराजा स्वयं उसके पुत्र को गर-काननी ढंग से 
हवालात में बन्द रखने के लिए उत्तरदायी है। हे 

“(4) यह आरोप लगाया गया था कि महाराजा पटियाला ने एक सरदार 
अमरतसिह की पत्नी अमरकौर को अपने कब्जे में छे लिया, उसे अपने महल में रखा 
और अमर सिंह को झूठा चाल्यन कर लगातार परेशान किया। समिति ने इस आरोप 
को प्रमाणित हुआ पाया। 

४(5) सरदार हरचन्द सिह जंजी की सम्पति की जब्ती, गिरफ्तारी और सजा-- 
यह आरोप लगाया गया था कि सरदार हरचन्द सिंह ने अपनी पत्नी को राजमहल 
में भेजने से इस्कार कर दिया था, जिससे उसकी सम्पत्ति जब्त कर ली गयी और उसे 
बिता सुकदसा चलाये नजरबन्द कर दिया गया। समिति ने यह सारा आरोप सही 
और प्रमाणित पाया। 

४ (6) प्रार्थतापन्न में यह आरोप छूगाया गया था कि पटियाला पुलिस ने फौज- 
दारी के झूठे मुकदसे चलाये, और इसके कुछ उदाहरण भी दिये गये थे। समिति के 
विचार से यह आरोप भरी भांति प्रमाणित हो गया। 

४ (7) अमानुषिक यन्त्रणायें, गेर-कानूनी गिरफ्तारियां और सजायें तथा सम्पत्ति 
को गेर-कानूनी जतती--यह आरोप था कि पटियाला के बहुत से नागरिक, जो एक 
सुविख्यात सिख नेता, सरदार खड़ग सिंह, से मिलवा चाहते थे, पटियाला की पुलिस 
द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये और जेल भेज दिये गये, तथा उनकी सम्पत्तियां जब्त 
कर ली गयीं। समिति ने इस आरोप को सही पाया। 

४(8) महाराजा के शिकार के दुष्परिणाम--यह आरोप लगाया गया था कि 
महाराजा जब शिकार को जाता था तो किसानों से जबरदस्ती काम लिया करता था 
और खाने-पोने की चीजों का मूल्य भी नहीं देता था! समिति ने इत आरोपों को 
सही और प्रमाणित पाया। 

८“(9) अत्याचार और बेगार--यह आरोप लगाया गया था कि सेना के कूच 
और रियासती अधिकारियों की यात्रा के समय मनुष्यों, पशुओों और खाद-सामग्री 
की बेगार ली जाती थी। समिति ने इस आरोप को भी-भांति प्रमाणित पाया। 

“(0) युद्ध-ऋण न छौटाने का भी आरोप था। समिति इस निष्कर्ष पर 
पहुंची कि कुछ मामलों में युद्ध-ण नहीं छोटाया गया था। 

४ (१4) मनमाले ढंग से कर निर्धारित करना, नये कर लगाना तथा अन्य मामले-८ 
समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि महाराजा सब प्रकार के कर मनमाते ढंग से लगाता 
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था और भूराजस्व राजस्व विभाग की इच्छा के अनुसार बढ़ा दिया गया था। 

“४ ([2) सार्वजनिक घन का गवन--समिति विद्वास करतो है कि महाराजा 
ने सार्वजनिक लिधि के रूप में घन की बहुत बड़ी राशि एकत्र की; परन्तु उसने यह 
विवरण नहीं दिया कि कितना घन एकत्र हुआ और वह किस कास सें रूगाया गया।” 

रियासती प्रजा परिषद द्वारा कश्मीर, अलूवर, देवास, उड़ीसा की रियात्ततों 
आदि के सम्बन्ध में की गयी जांचों की रिपोट भी घोर लापरवाही, फिजलखर्ची और 
प्रजा पर किये गये अत्याचारों तथा सनसनी पैदा करने की दृष्टि से उतनी ही मनोर॑जक 
और उततनी ही नहत्त्वपूर्ण यीं। राज वर्ग उस परम्परागत सम्मान को खो चुका था, 
जो प्रजा से उसे मिल्ला करता था। सभी स्तरों पर--राजनीतिक आन्दोलनकारियों 
द्वारा, ब्रिटिश भारत के विधायकों द्वारा, तथा भारत और इंगलेंड के प्रवुद्ध राजमर्मज्ञों 
द्वारा--राजाओं की सार्वजनिक रूप से आलोचना होती थी। बाइसराय भी किसी 
अदसर पर उन्हें झिड़की और सलाह देने में न चुकता था। 

पीछे दृष्टि डालने से कुछ ऐसे तथ्य सामने जाते हैं, जिन पर विचार करना, 
रियासती समस्या का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करने के लिए तथा विरोध-आन्दोलन का 
सही मृल्यांकन करने के लिए आवद्यक हो जाता है। यद्यपि राजा छोग अमितव्यययी 
थे, फिर भी यह सानना पड़ेगा कि उनमें से अधिकांदा, प्रायः शिक्षा के प्रसार, ललित 
कला की उन्नति, भारतीय संस्कृति, पुरातत्त्व क्षी चस्तुओं तथा राष्ट्रीय स्मारकों आदि 
के संरक्षण जैसे कुछ राष्ट्र-निर्माण के कार्यो के लिए की जाने वाली अपीलों पर उदारता- 
पूर्वक धन देते थे। जब कभी ब्रिदिञ्य भारत के नेता रियासतों से चाहर सार्वजनिक 
संस्थाओं की स्थापना के लिए उनसे ऐसी अपील करते थे, तो बे उन्हें अपनी उदारता 
का परिचय देते थे। बनारस हिन्दू विद्वविद्याल्य और अलोगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 
अधिकतर राजाओं की दानशीलता के ही फल हैं। इसी प्रकार, अन्य अखिल भारतीय 
शैक्षिक एवं इैल्पिक संस्थाओं की सहायता के लिए उन्होंने घर्मदाय बनाये थे। कला 
को प्रोत्साहन देने के मासले में, आज भी कोई इस वात से इन्कार नहीं कर सकता कि 
यदि राजा लोग भारत के शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, चित्रकला, वास्तुकला आदि 
को संरक्षण न देते, तो इनमें से कई कलायें या तो निर्जोच हो जातीं या पर्याप्त क्लास 
को प्राप्त हो जातीं। 

यह बड़े ४ःख की बात है कि उस समय राजाओं को अपने इन सद्गुणों के छिए 
वह श्रेय नहीं भिला, जो उन्हें मिलना चाहिए था। इसके लिए भी दे स्वयं ही जिम्मेदार 
हैं। क्योंकि उनमें से अधिकांश का व्यक्तिगत जीवन और अधिकांश रियासतों के 
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सांविधानिक और प्रशासनिक वृत्त ऐसे भ्रष्ट थे, कि सार्वजनिक घन से किये गये दे 
सत्कार्यों का जनता पर कोई प्रभाव न पड़ा। कुछ राजाओं के ज्वलन्त कुछ्त्यों ने 
समस्त राजवर्ग को इतना बदनाम कर दिया था कि रियासतों के अच्छे कामों पर भी 
पानी फिर गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिसे प्रशंसवीय त्मझा जाता चाहिये 
था, उसका भी जनता पर कोई प्रभाव न पड़ा, तथा नागरिक अधिकारों एवं उत्तर- 
दायित्वपूर्ण शासन के लिए जो आर्दोलव रियासतों में चछाया जा रहा था, वह भी 
उससे अप्रभावित रहां। ;ल्‍ 

रियासतों में विरोध आन्दोलत पर विचार करते समय हमें एक और तथ्य 
पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे उस आन्दोलन को बल सिला। यह भारतीय 
प्रान्तों की सीसाओं का वेतरतोब निर्धारण था, जिससे भाषायी और सांस्कृतिक क्षेत्र 
बंठ गये थे। उदाहरणार्थ, समराठीभाषो, कन्नड़भाषी और तेल्गुभाषी लोग कई प्रान्तों 
और रियासतों में विभाजित हो गये थे। इसी से इस शत्ताब्दी के तृतीय ददक के आरम्भ 
में भाषायी एकीकरण के लिए आन्दोलन हुए। संयुक्त महाराष्ट्र, संयुक्त कर्णाटक, 
विज्ञाल आन्ध्र और ऐक्य केरल आन्दोलन 96 में ही आरम्भ हो चुके थे। परन्तु 
इनमें से कोई भी आव्योलन देसी रियासतों को साथ लिए बिना नहीं चलाया जा 
सकता था, क्योंकि बड़े भाषायी समूह रियासतों में रहते ये। संभवतः कांग्रेस के अपने 
दल के संगठन के लिए भाषायो प्रान्त बनाने के निर्णय से इस आन्दोलन को बल मिला 
और इसीसे रियासतों के विरुद्ध असन्तोष पैदा हुआ। 

इस प्रकार भविष्य में किसी समय भाषायी एकीकरण की आश्ञा से प्रिविशि 
भारत और रियासतों के छोग समान उत्साह के साथ एक दूसरे की ओर खिचने लगे 
और उनमें घनिष्ठता बढ़ने लगी। यह कहना सही होगा कि हितसाम्य को भावना 
इसी सांस्कृतिक और भाषायी समानता से पैदा हुईं। आथिक और राजनीतिक एकता 
से, जो शीघ्र ही बाद में पैदा हुई, उस भावना को और भी बल मिला। इससे त्रिटिश 
भारत की जनता रियासतों के स्वातस्त्य संघर्ष में अधिकाधिक रुचि लेने लगी। 
यह रुचि कांग्रेस, उदार संघ (लिबरल फेडरेदन) और वाद में मुसलिम लीग सरीली 
अखिल भारतीय सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा समय-समय पर स्वीकृत भ्रस्ताबों में स्पष्ट ] 


परिलक्षित होती है। 
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देसी रियासतों की समस्याओं के सम्बन्ध में अपनायी गयी नौति में कांग्रेस का 
पथप्रदर्शत आरम्भ से अन्त तक रूगभग पूर्णतया महात्मा गांधी हारा होता रहा। 
कांग्रेस के सर्वोच्च और असन्दिग्ध नेता होने के कारण, गांधी जी ही राष्ट्रीय महत्त्व के 
बहुत से मामलों में अन्तिम निर्णय देते थे; परन्तु राजाओं और रियासती जनता की 
समस्याओं के सम्बन्ध में कांग्रेस-नीति के निर्धारण में वे विशेष योग्य माने जाते थे। 
उनके अलावा, अन्य अग्रगण्य कांग्रेस नेता, जो रियासती जनता की समस्याओं सें 
विशेष रुचि रखते थे, वल्‍लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और डा० पट्टाभि सीता- 
रामय्य थे। 

4920 से 4947 तक गांधी जी ने इस समस्या पर असंख्य बार लिखा और 
भाषण दिये। वास्तव में, वे रियासती नेताओं से बरादर पत्रव्यवहार करते रहते थे 
और उनकी ज्ञिकायतों को “हरिजन/ में काफी स्थान देते थे। गांधी जी और रियासती 
नेताओं के बीच जिन पन्नों का आदान-प्रदाव हुआ, उनका सावधानी के साथ अध्ययन 
करने पर प्रकट होता है कि यद्यपि रियासती जनता के संघर्ष में गांधी जी और कांग्रेस 
पूर्ण सहानुभूति रखते थे, पर वे रियासतों के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने 
के लिए तैयार न थे। गांधी जी और कांग्रेस के दृष्टिकोण के अनुसार, इसके कारण 
विज्युद्ध क्रियात्मकता सम्बन्धी थे । रियासती भासलों में अहस्तक्षेप की नीति को गांधी 
जी ठोस और विवेकयूर्ण समझते थे। उनका विचार था कि ब्रिटिश कानून के अनुसार 
रियासंतें स्व॒तन्त्र सत्ता रखती हैं; अतः भारत के उस भाग को, जो ब्रिटिश कहा जाता 
है, रियासतों के लिए नीति निर्धारित करने का उसी प्रकार कोई अधिकार नहीं है, 
जिस प्रकार किसी दूसरे देश के मामलों में हस्तक्षेप करने का। गांधी जी ने यह कह 
कर अपनी स्थिति और भी अधिक स्पष्ट कर दी कि मैं चाहता हूं कि ऐसा न होता, 
परल्तु में इस मामले में असमर्थ हूं। वे यह मानते थे कि देसी रियासतें निःसन्देह 
भौगोलिक भारत के अविभाज्य अंग हैं परन्तु इतने से ही तो रियासती जनता क्ो यह 
आज्ञा करने का अधिकार नहीं मिल्ल जाता कि बाहरी लोग रियासतों के अन्दर घटनाओं 
का सार्म मिश्चित करें। 

गांधी जी के अनुसार, कांग्रेस के विवेक या सहानुभूति के अभाव के कारण अह॒स्तक्षेप 
की नीति चहीं अपनायी गयी, अपितु विशुद्ध असमर्थता के कारण इस नीति को स्वीकार 
करने के लिए वाध्य होना पड़ा। उनका यह विद्वास था कि कांग्रेस का हस्तक्षेप के 
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लिए कोई भी दा जनता के हित को हानि ही पहुंचायेगा। वे राजाओं 
को यह सलाह देने में कभी नहीं चूके कि वे प्रजा को स्वशासन का अधिकार दें और 
अपने को उस जनता का न्यासधारी (ट्रस्टी) समझें, जिस पर वे शासन करते हैं 
तेथा अपने लिए आय का केवल एक निश्चित और थोड़ा भाग छेता स्वीकार करें। 
गांधी जी सदा यह्‌ आशा करते रहे कि राजा लोग उनकी सलाह मान लेंगे। इसी लिए 
उन्होंने कभी उनका दर्जा गिराने की कोशिश नहीं की । वे बार-बार यही कहा करते 
थे, कि मैं समझा-बुझा कर ही उन्हें अपने मत का बनाने के लिए उत्सुक हूं। 
यह कहना पड़ेगा कि रियासती समस्या के प्रति गांधी जी का रुख आदि से अन्त 
तक एक सा रहा। एन० सी० केलकर के पत्र के उत्तर में उन्होंने इसे बड़े अच्छे ढंग से 
स्पष्द किया। अखिल भारतीय रियासतो प्रजा परिषद के अध्यक्ष (934) की 
हैसियत से केलकर ने गांधी जी से गोल मेज सम्मेलन में अस्तावित संघ (फेडरेशन) 
में रियासती प्रतिनिधियों के निर्वाचन के बारे में दिये गये अपने वक्तव्य के स्पष्टीकरण 
के लिए कहा था। गोलमेज सम्मेलन में, गांधी जी ने रियासती प्रतिनिधियों के 
निर्वाचन के पक्ष में अपने विचार प्रकट किये थे, परन्तु उन्होंने इसे कांग्रेस के संघ में 
शामिल होने के लिए आवश्यक शर्त नहीं बताया था। केलकर ने अब अपने पत्र में 
गांधी जी से ऐसा स्पष्टीकरण करने के लिए कहा था, जिससे संदेह के लिए कोई गुंजाइश्न 
न रहे, क्योंकि रियासतों के शासक उनके कथन का दूसरा ही अर्थ लगा रहे थे। केलकर 
ने अपने पत्र में यह भी लिखा था-- ऐसे मामलों में कांग्रेस नीति के अन्तिम निर्धारण 
में आपके व्यक्तिगत विचार निर्णायक सिद्ध होते हैं, अतः हम आपसे यह जानने के लिए 
उत्सुक हैं कि क्या रियासती जबता का निर्वाचन और उसके हित में अधिकारों की 
घोषणा, आपकी.राय में, संघ की वांछनीय विद्येषतायें हैं या उसकी आवश्यक शर्ते ' " '। ह 
गांधी जी ने केलकर के पत्र का जो उत्तर दिया उससे रियासती जनता की झंकायें 
दूर न हुईं। केलकर हारा उठाये गये प्रइनों का सीधा उत्तर न देकर, गांधी जी ने लिखा 
कि में ने गोलमेज सम्मेलन में जो कुछ कहा था, वह “राजाओं से अपील के रुप में” 
था। उसका यह भर्थ त था कि चाहे वे अपील को सुनें या न सुनें, कांग्रेस संघ में जरूर 
शामिल होगी। गांधी जी ने यह बात दुहराई कि अहस्तक्षेप की नीति, जिस पर 
काँग्रेस चल रही है, “विवेकपूर्ण औौर ठोस” है। इसके बाद उन्होंने रियासतों के बारे में 
अपने विचार व्यवत कि०े। उन्होंने कहा :-“८ घर 
“ब्रिटिश कावून के अनुसार रियासतें स्वतन्त्र अस्तित्व रखती हू 
भारत का वह भाग, जिसे ब्रिटिश कहा जाता है, रियासतों के नीतिनिर्धारण 
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का उसी प्रकार कोई अधिकार नहीं रखता, जिस प्रकार अफगानिस्तान या 
श्रीलंका आदि के चीति-निर्वारण का । 

“में चाहता हूं कि ऐसा न होता, परन्तु इस मामले में में अपनी असमर्थता 
को समझता हूं। रियासती भारत निःसन्देह भौगोलिक भारत का अविभाज्य 
अंग है। परन्तु इससे क्या होता है, हम जाज जहां खड़े हैँ उससे भागे तो नहीं 
बढ़ते। पुर्तगाली भारत और फ्रांसीसी भारत भी भौगोलिक भारत के अविभाज्य 
अंग हैं, परन्तु हम वहां घटनाचक्र की दिश्या निड्चिचित करने में असमर्थ हैं। 

“हस्त रियासतों में कांग्रेस के सदस्य बनाते हैं। हम उनसे काफी सहायता 
लेते हैं। हमारे अह॒स्तक्षेप का कारण इच्छा या सहानुभूति का अभाव नहीं; 
हमारी असमर्थता है। 

“मेरा यह विश्वास है कि कांग्रेस का हस्तक्षेप के लिए कोई भी प्रयत्न 
रियासती जनता के हित को हानि ही पहुंचायेगा। 

“परन्तु ऐसी कोई शक्ति नहीं, जो हमें रियासतों से एक विशेष नीति 

अपनाने के लिए अनुरोध करने से रोक सके 
“मेरी यह दृढ़ घारणा है कि हम ब्रिटिश भारत में जो कुछ करेंगे उसका 
प्रभाव रियासतों पर पड़े विना न रहेगा ।! 
गांधी जी अक्सर अपने इस प्रिय सिद्धान्त को दुहराया करते थे कि राजा प्रजा 
के न्यासवारी हैं मौर सदा यही आश्मा किया करते थे कि वे वास्तविक न्यासघारी 
बनने में गव का अनुभव करेंगे। उन्होंने उनके दर्जे को इस लिए नष्द करने की 
कोश्षिश नहीं की, क्योंकि वे व्यक्तियों और समूहों के मतपरिवर्तत में विश्वास रखते 
थे। सिद्दान्ततः गांधी जी बलप्रयोग के विरुद्ध थे और रियासती जनता की मांगों 
के बारे में राजाओं से खुलकर विवाद भी नहों करना चाहते थे। परन्तु उनके लिए 
अपनी दोस्ताना सलाह में वे कभी नहीं चुके तथा उनकी कमजोरियों का पर्दाफाश 
जितनी निर्भीकता से उन्होंने किया उतनी निर्भोकता से कदाचित उनके उन्मुक्त 
आलोचक भी नहीं कर सकते थे। 

काफी साल पहले, 96 में, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर 
पर, गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था कि भारत को मुक्त तब तक नहीं मिक् 
सकती, जब तक राजा लोग अपनी जवाहिरात का त्याग न करेंगे और उसे अपनी 
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रियासत की जबता के लिए न्यास के रुप में न रखेंगे ।” परन्तु, गांधो जो मे राजाओं 
के प्रति अपनी नौति की घोषणा 7925 में काठियाबाड़ राजनोतिक सम्मेलन में अपने 
अध्यक्षीय भाषण में की। उस समय बे कांग्रेस के अध्यक्ष थे; परन्तु उन्होंने यह स्पष्ट 
कर दिया कि जो विचार बे व्यक्त कर रहे थे, वे उनके व्यक्तिगत विचार थे, कांग्रेस 
की स्वीकृति की मुहर उन पर नहों ढंगी थी। उन्होंने कहा-- ैते अनेक बार 
यह घोषित किया है कि देसी रियालतों को समत्याओं के सम्बस्ध में कांग्रेस को सामाच्य- 
तया अह॒तस्क्षेप की नीति अपवानो चाहिए। जिस समय ब्विटिश भारत के छोग अपनी 
ही स्वतत्त्रता के लिए लड़ रहे हों, उस समय देसी रियाततों के मामलों में हस्तक्षेप 
करना केवल अपनी कमजोरी जाहिर करता होगा। जिस प्रकार देसी रियासतों 
और ब्रिटिश सरकार के पारस्परिक सस्दन्षों सें कांग्रेस की आवाज का कोई प्रभाव 
नहीं हो सकता, उसी प्रकार देसी रियासतों और उतकी प्रजा के भी पारत्परिक 
सम्बन्धों में उसके हस्तक्षेप का कोई प्रभाद नहीं हो सकता ।” परन्तु गांधी जी को 
इस दांत में कभी कोई सन्देह नहीं रहा कि ब्रिदिश भारत और रियातती भारत की 
जनता एक ही है; क्योंकि भारत एक है। “उदाहरणार्थ, बड़ौदा रिया के भारतीयों 
और अहमदाबाद के भारतीयों की आवश्यकताओं और रीति-रिवाजों में कोई अन्तर 
नहीं है। भावनगर के लोगों और राजकोट के लोगों में परत्यर घनिष्ठ सम्बन्ध हैं।! 
रियासतों की परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए, गांधी जी ने कहा, देसी 
रियासतों की वर्तमान स्थिति, मेरे विचार से, कुछ दयनीय है। कारण, राजाओं को 
कोई स्तत्तवता नहीं है। वास्तविक शवित प्रजा को म्राणदण्ड देने की 348 नहीं 
है, बल्कि प्रजा की रक्षा करने की क्षमता और इच्छा में है। आज राजाओं में यह 
क्षमता नहीं है, और फलस्वरूप अनुपयोग के कारण इच्छा भी न्याय है। इसके 
विपरीत, उततें प्रजा-उत्पीड़न की जवित बढ़ी मालूम पड़ती है” संक्षेप में, रियातती 
जनता के प्रति महात्मा गांधी के रुख और नीति हक हुप था। इसका काँग्रेत 
संगठव पर, जिसके वे नेता थे, प्रभाव पड़ता स्वाभाषिक्त था। 
के के कप रियासती नीति के अध्ययव से पता चलता हैं कि ा की के 
में उसमें कई बार परिवर्तत हुआ। सत्याग्रह-थुग से पहले वर्थात्‌ गांधी जी के 
मेता बनने से पहले, राजाओं के प्रति कांग्रेस का रख प्रशेसा और सस्सानएर्ण समः 
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का था। 894 में, कांग्रेस मे मेसुर के राजा के स्वर्यवास पर एक शोक-प्रस्ताव 
पास किया, जिसमें उसकी वुद्धिसतता और अनेक गुणों की प्रशंसा की गयी । दो ताल 
बाद, उसने फिर राजाओं के दचाव के लिए इस आद्वय का एक प्रत्ताव पास किया 
कि किसी राजा वा सरकार को कुझासन का जारोप लगा कर तव तक पदच्युत न किया 
जाय जब तक बह आरोप किसी सावंजनिक न्यायाधिकरण के सामने सन्तोषजनक ढंग 
से प्रमाणित न हो जाय। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि न्यायाधिकरण ऐसा होना 
चाहिए, जिस पर सरकार और राजा लोग दोनों को विश्वास हो। उन दिनों की 
कांग्रेस रियासती जनता की पूर्ण उपेक्षा किया करती थी। वात्तव में, लोगों में अपने 
अधिकारों के प्रति जागरूकता अभी पुरी तरह जायी ही न थी, मर रियासत से अलूग 
उनकी कोई पृथक सत्ता समझी ही न जाती थी। जब 98 में, नागपुर अधिवेशन 
में, कांग्रेस का पुनर्गठन हुआ, तो पुरानी नीति सिद्धान्ततः बदल दी गयी। संगठन को 
दृष्ठि से देश को इक्क्रीस कांग्रेस प्रान्तों में विभाजित कर दिया गया और रियासतों 
को समीयवर्तो प्रान्तों में मिला दिया गया। रियासत के लोग जिला कांग्रेस समितियों 
के सदस्य दन सकते थे और वहां से वे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सदस्यों तथा 
कांग्रेस के प्रतिनिधियों के रूप में जा सकते थे। फिर भी, एक परन्तु जोड़ दिया गया 
था--कि रियासती जनता को कांग्रेस के क्रियाकलाप सें शामिल करने का आर्य, कांग्रेस 
द्वारा रियासतों के अन्दरूनी मामलों में हस्तलेप करना नहीं है। ४ 
यह नीति लूगभग 0 दर्ष तक जारी रही। रियासती जनता को कांग्रेस का 
सदस्य वनने को अनुमति तो मिल गयी, परन्तु उसकी घोर निराशा और प्रवल विरोध 
के बावजूद भी कांग्रेस रियासतों के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए राजी 
ने हुई। 927-28 में साइमन कमीशन को नियुक्ति और बाद में उसकी भारत- 
यात्रा के समय यह विवाद फिर भड़का। एक उभयपक्ष-सम्मत संविधान तैयार करने 
के लिए सर्वदलू सम्मेलन हुआ, जिसके फलस्वरूप नेहरू रिपोर्ट सामने आयी। 
यह पहला अवसर था, जब ब्रिटिश सत्नाद, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश भारत और रियासती 
भारत के पारस्परिक तम्वन्नों की विस्तार से व्यात्या करने का प्रयत्न किया गया। 
कांग्रेस ने महसुत्त किया कि रियासतों के अत्दित्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती और 
कि रियासती जनता भारतीय राष्ट्र का अभिन्न अंग है। प्रथम वार, कांग्रेस ने अपने 
कलकत्ता अधिवेशन (928) में अहस्तक्षेप सम्बन्धी घारा निकाल दी, गौर राजाओं 
से अपनी बजा को नागरिकता के सौलिक अधिकार तवा उत्तरदायित्वपूर्ण शासन 


देने का अनुरोध करते हुए, धजा को अपनी सहानुभूति तया उसके बेघ उद्देदयों की 
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प्राप्ति के लिए किये जाने वाले संघर्ष सें अपनी सहायता का आश्वासन दिया। 

इसके बाद, रियासतो जनता इस प्रस्ताव को सदा अपने अधिकारों का घोषणा पत्र 
पमझती रही। इसो समय अखिल भारतीय रियासती प्रजा परिषद का जन्म हुआ। 
बह कांग्रेस के निकट आने छगी और उसी का अंग समझी जाने लगी। कुछ वर्षो से, 
रियासतों के छोग कुछ क्षेत्रों की रियासतों का प्रतिनिधित्व करते हुए, हर साल अपनी 
अलग सभायें करते आ रहे थे। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं: रियासती जनता का 
पूर्णतया प्रतिनिधित्व करते वाला प्रथम सम्मेलन बम्बई में 927 में हुआ। अब तक 
ये सभा, सम्मेलन स्वतत्त रूप से किसी भी समय और किसी भी स्थान पर कर लिप 
जाते थे। परन्तु अब अखिल भारती य रियासती प्रजा परिषद अपने धापिक अधिवेशन 
अक्सर कांग्रेस के अधिवेशनों के साथ करने लगी। 

कांग्रेस द्वारा छेड़े गये देशव्यापी अतहयोग आन्दोलन में कांग्रेस और रियासती 
जनता एक दूसरे के और भी अधिक तिकट आ गयी। रियासतों जनता !920 से 
कांग्रेस के सभी संघर्षों में सक्तिय भाग ले रहो थी; परन्तु 700-3] के सत्याग्रह 
आन्दोलन में उसने विशेष उत्साह दिखाया। प्रास्तों में रहने वाले लोगों के साथ 
रियासतों के छोग भी हजारों की संख्या में जेल गये और इसे प्रकार उन्होंने कांग्रेस 
के आह्वान का समुचित पालन किया। ' 

परन्तु गांधी-इविन समझौते और सत्याग्रह आन्दोलन की वापसी के बाद के 
वर्षों में, रियासतों जनता के लोग यह जान कर बड़े ढुःखी हुए कि रियासतों और 
प्रान्तों की स्थिति में आकाश-पाताल का अन्तर है। जबकि प्रान्तों में राजनीतिक 
बन्दी छोड़ दिये जाने और सरकार तथा कांग्रेस में समझौता हो जाने से विजय का 
उल्लास छाया हुआ था, रियासतों में किसी प्रकार का कोई परिवतेत दृष्टिगोचर नहीं 
हो रहा था। रियासतों की सरकारें राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गतिविधियों के 
प्रति उतनी ही सतर्क और शंकालु थीं, जितती पहले। उन्होंने गांधीइवित समझौते 
की भावना का प्रभाव उत पर नहीं पड़ने दिया। राजनीतिक नेता नहीं छोड़ गये और 
अखिल भारतीय रियासत्री प्रजा परिषद के नेताओं के साथ भी कोई रियायत रहीं की 
गयी।' स्वभावतः रियासती जनता घबरा गयी और अकेलापन महसूस करने हगी। 





अपनी सजा की अवधि समाप्त होने से पर्व, कुछ ही लोकप्रिय नेता है गये 
थे । उदाहरणाथ, गॉंधी-इर्वित समझौते पर हस्ताक्षर होने के तुर्त बाद, जविउुर 
सरकार ते जयतारायण व्यास को छोड़ दिया था। 
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उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसका साथ छोड़ दिया गया है। अतः उसने फिर कांग्रेस 
से सहायता के नये आइवासन सांगने शुरू कर दिये । उसकी शिकायत यह थी कि 
“सहानुभूति और सहायता” कौ प्रतिज्ञा, जो /928 सें कलकत्ता में की गयी थी और 
जिसकी पुष्टि 93! में गोलपेज सम्मेलन में गांधी जी ने तथा बाद में 955 में 
जबलपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने की थी, कांग्रेस के अपनी पुरानी 
अहस्तक्षेप की नीति पर दृढ़ रहने के कारण, मिट्टी में सिल गयी है। 

गांधी-् विन समझौते के बाद, गांधी जी ने यह चेतावनी देते हुए राजाओं और 
ब्रिदिश सरकार से अपील की, कि “अनघुला एकतन्‍्त्र, चाहे वह कितना हो उदार 
हो, और अनघुला लोकतस्त्र, दोनों ही बेमेल सिश्रण हैं, जिनका विस्फोट होता अनि- 
बाय है । उन्होंने उनको स्मरण दिलाया कि कांग्रेस “बड़ी बुद्धिमानी और बड़े संयम 
से” रियासतों के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने से अपने आप को रोके रही, वह 
केवल इसलिए ही नहीं, कि वह अनावश्यक रूप से रियासतों की भावनाओं को ठेस 
नहीं पहुंचाना चाहती थी, बल्कि इस लिए भी, कि वह स्वयं स्वीकृत संयम हारा रियासतों 
को ठीक समय पर अपनी आवाज सुनाने के लिए तेयार करना चाहती थी। उन्होंने 
कहा “मैं समझता हूं वह्‌ समय अब आ गया है ।” 

गोलमेज सम्मेलन में भी उन्होंने ऐसे ही विचार और भाव प्रकट किये। उन्होंने 
कहा-- यदि जीवित शरीर को दो भागों में विभाजित किया जा सकता हो, तो आप 
भारत को भी दो भागों सें विभाजित कर सकते हैं। यह अनादि काल से एक देश 
रहा है और कोई कृत्रिम सीमा इसको विभाजित नहीं कर सकती! 

जबलपुर अधिवेशन में, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने घोषणा की कि “रिया- 
सती जनता के हित भी उसी प्रकार कांग्रेस के चिन्त्य विषय हैं जिस प्रकार भारतीय 
जनता के हित; और वह उसके स्वातन्त्य संघषं में अपनी पुरी सहायता का आइवासन 
देती है।” 

परन्तु उत्तरदायित्वपूर्ण शासन के लिए किये जाने वाले संघर्ष में रियासती जनता 
की असन्दिग्ध सहायता के सम्बन्ध में पास किये गये ऐसे प्रस्तावों का सुप्रभाव, अक्सर 
जिम्मेदार कांग्रेस नेताओं के अलग-अलग विचारों या परस्परविरोधी वक्‍तव्यों से नष्ट 
हो जाता था। स्यात्‌ इनमें सबसे दुर्भाग्यपूर्ण भूलाभाई देसाई का भाषण था, जो उन्होंने 
935 में मैसुर राज्य के वकील संघ के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दिया था। 
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रियासती जनता के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने के बजाय, भूलाभाई देसाई ने 
अपना भावण इस प्रकार शुरू किया मानो उससे उतको ईर्ष्या हो। उन्होंने कहा-- 
/रियासतोी जनता पर विदेशों शासन का भार नहीं है। उसकी एकमात्र शिफ्ायत 
यह है कि शक्ति और अधिकार एक ही शवित में केद्धित हैं। परन्तु उसकी समस्या . 
ब्रिटिश भारत की स्वराज्य-प्राप्ति की समस्या से अधिक सुसाध्य है।! 

जब मंसुर चकील संघ के अध्यक्ष ने उनसे कांग्रेस और रियासती जनता फे सम्बन्ध 
पर प्रकाश डालमे के लिए कहा तो देसाई को यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई 
कि रियासलें “विदेशी” राज्य क्षेत्र हैं भौर रियासती जनता तथा बहुर्चावत संघ के 
बीच कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं हो सकता। उनके विचार से, रियासतों और संघ के 
बीच सम्बन्ध के स्वरूप को निर्धारित करने का अधिकार कैवछ राजाओं को था। 
यह वक्तव्य उस समय दिया गया, जब रियासतों के अधिकृत प्रतिनिधियों भर वरबारों 
के बीच इस विषय में भोषण विवाद छिड़ा हुआ था कि यदि वे संघ में शामिल हों, 
तो रियासतों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार हो! ऐसे समय में, भूलाभाई देसाई के 
इस उत्दे सुझाव ते, कि इस भामले में रियासती जनता की कोई आधिकारिक स्थिति 
नहीं है, उसे स्वभावतः बहुत धवका पहुंचाया। 

भूलाभाई देसाई कांग्रेस के साधारण सदस्य न थे, वे भग्रगण्प नेता थे और केद 
में कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष थे। संसुर वकीर संघ में दिया गया उनका भाषण ओर 
कांग्रेस-अध्यक्ष बाबू राजेन्रप्रसाद को लिखे गये एक पत्र में व्यक्त किये गये उनके 
विचार, सहानुभूति के उच्र वचनों से सर्वभा विपरीत थे, जो महात्मा गांधी तथा अन्य 
प्रमख कांग्रेस नेताओं ने अनेक बार रियासती जनता को दिये थे। जब एक बार 
रियासती जनता की मांग उचित और वैध मान ली गयी, तो किसी भी कांग्रेस नेता के 
लिए, कमसे कम सिद्धान्ततः उसके पक्ष के समर्थन के अतिरिवत कोई विकल्प ही नहीं 
रह गया था। भूलाभाई देसाई ने यह भी नहीं किया। ऐसा करने के बजाय, उत्होंने 
उसके पैरों के नीचे की मिट्टी ही खिसका दी और इस प्रकार उसे उस आधार से ही 
वंचित कर दिया जिस पर उसका विरोध एवं प्रतिरोध आन्दोहन खड़ा था। उनके 
चवतव्य ने रियासती जनता में कांग्रेस और उत्तकी रियासती नीति के प्रति घोर असन्तोष 
पे दिया। 
हा की कि पहुले कहा जा चुका है, सविनव अवज्ञा आन्वोलन, जो ! 900 हे के 
होने वाले दशक के शुरू में कांग्रेस द्वार श रह कल की सा | 
नहीं रहा। रियासती जनता ने भी प्रान्तों में तया डुड रियासतों में ६ 
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उदाहरणायं, त्रवणकोर रियासत में रियासतो जनता के सत्याग्रह के फलस्वरूप 
रियासत की सरकार को बाध्य होकर सभी. सम्प्रदायों के लिए सभी सड़कें, कुंए और 
स्कूल खोल देने पड़े। मिरज रियासत में एक आन्दोलन खड़ा किया गया, जिसमें 
एन० सी० केलकर जैसे प्रमुख व्यक्तियों और भारत सेवक समाज (सर्वेच्द्स आफ 
इंडिया सोसाइटी ) के कुछ सदस्यों ने, अपने भाषण-स्वातन्न्य के अधिकार की रक्षा 
के लिए, भाग लिया। मोर्वी में भी एक ऐसा ही सत्याग्रह आन्दोलन शुरू किया गया, 
परन्तु चह गांवी जी की सलाह पर चापस ले लिया गया। चहां एक कार्यकर्ता को 
देश-निष्कासित कर दिया गया था। इसके विपरीत, मोर्वा के निकट मालिया में जो 
सत्याग्रह शुरू हुआ, वह जनता और रियासत की सरकार के बीच समझौता कराने में 
सफल रहा, यद्यपि वह समझाोता रियासती सरक्वार द्वारा ज्ञीघत्र ही तोड़ दिया गया। 

झंडा, श्रोल भर जामनगर सें चलाये गये ऐसे सत्याग्रह आन्दोलन सर्वथा सफल 
सिद्ध हुए । हर मामले में जनता की न्यूनतम मांगें दरवारों हारा स्वीकार कर ली 
गयीं। श्रांगश्ना में भी एक सत्याग्रह हुआ। रियासत की जनता वहां काठियाबाड़ 
राजनीतिक सम्मेलन करना चाहती थी। काठियावाड़ राजनीतिक सम्मेलन का एक 
इतिहास था, और लोग सोचते थे कि उससे राजाओं में भी कुछ विश्वास पैदा होगा, 
कारण, पहले महात्मा गांधी, विदुठलभाई पढेल, अव्वास तैयव जी, ए० वी० ठउक्कर 
और बल्लभभाई पटेल सरीखे महानुभाव उसको अध्यक्षता कर चुके थे। एक अवसर 
पर, गांधी जी के संकेतानुसार, सम्मेलन इस आशय का एक प्रस्ताव भी पास कर चुका 
था कि किसी रियासत की अरूग से आलोचना या निन्‍दा न की जाय। इन पूर्ववृत्तों 
के होते हुए भी, रियासती सरकार ने श्रांगन्ना में सम्मेलन पर रोक छूगा दी। इसके 
फलस्वरूप संघर्ष करता पड़ा। गिरफ्तारियां हुईं, लाठी-चार्ज हुए। जब बातचीत 
के बाद समझौता हुआ, तो रियासती सरकार ते उसे उपेक्षित कर दिया। तब एक 
जांच-समिति नियुक्त की गयी; परन्तु रियासत में उसके प्रवेश पर भी रोक रूगा 
दी गयी। फिर हड़तालों भौर सार्वजनिक सभाओं का तांता शुरू हुआ। परन्तु 
रियासतो सरकार द्वारा गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की बिता शर्ते रिहाई पर सत्या- 
ग्रह वापस ले लिया गया । 

इस स्थिति में, रियासती जनता यह महसूस करतो थी कि कांग्रेस का यह आग्रह, 
कि रियासतों को अपनी रक्षा आप करनी चाहिए और उन्हें अपने ही पेरों पर खड़ा 
होना चाहिए, यदि निन्‍दनीय नहीं, तो अतकंसंगत अवश्य है। इसके लिए उसे दोष नहीं 
दिया जा सकता था। सबसे पहले तो यह पुछा जा सकता है कि जब कांग्रेस अक्सर 
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प्रत्यक्ष रूप से यह दावा किया करती थी कि वह सारे भारत के लिए लड़ रही है, तो 
उसने अपना कोई अधिवेशन कभी किसी देसी रियासत में क्यों नहीं किया। दूसरे, 
जब उससे स्वयं यह देख लिया कि किसी रियासत में सत्याग्रह आरम्भ करना तो दर 
रहा, सावंजनिक सभायें करता भी कठिन है, तो उसे रियासती जनता को कठिनाइयों 
पर अधिक सहानुभूति से विचार करना चाहिये था। वस्तुतः इस निष्कर्ष से नहीं 
बचा जा सकता, कि परिस्थितियों की स्वाभाविक कठिनाई और नीति या सिद्धान्त 
के भ्रइन ने कांग्रेस को रियासती जनता की उतनी सहायता नहीं करने दी, जितनी चहु 
करना चाहती. थी। ' 

रियात्तत्ती जनता गांधी जी का बहुत आदर करतो थी, परन्तु वह गांधी जी का 
यह तर्क समझने सें सदा असमर्थ रही कि “लोकतन्‍्त्रीय संस्थाओं के लिए आन्दोलन 
भूमि से स्व॒तः प्रस्फुटित होता चाहिए, बाहर से छाकर नहीं रोपना चाहिए ।”! बदि 
यह मान भी लिया जाय कि बाद में प्रजामण्डलों का संगठन, जो अधिकांश रियात्तों 
में अन्तःप्रसुत हुआ, कांग्रेस दल द्वारा रियासतों के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप 
करने से इन्कार करने का सीधा परिणास था, तो भी रियासती जनता कांग्रेस को उसके 
प्रति उपेक्षा के दोष से मुक्त नहों कर सकती थी। 

4997 के महानिर्वाचन में कांग्रेस की अभूतपूर्व सफलता और ७ प्राल्तों में 
अधिकांश स्थान कांग्रेस को सिल जाने के कारण, कांग्रेस और रियासती जनता के वीच 
सस्वन्धों का एक नया अध्याय शुरू हुआ। इस महान्‌ सफलता ने रियासती जनता को 
भये जोश के साथ नागरिक अधिकारों और उत्तरदायित्वपुर्ण शासन के लिए आन्दोलन 
करने को प्रोत्साहित किया। अधिकांश रियासतों में पहले हो अशांति फैली हुई 
थी; उसी ने अब सामूहिक प्रदर्शनों और वाद सें बड़े आन्दोलनों का रूप ले लिया। 
समीपवर्ती प्रान्तों में कांग्रेस सरकारों ने तुरन्त रियासती जनता का पक्ष लेना शुरू कर 


दिया । 

उदाहरणार्थ, मैसूर सें उत्तरदायित्वपूर्ण शासन और कांग्रेस ध्वज की मान्यता 
के लिए किया जाने वाला आन्दोलन स्थानीय सरकार ने बलपुर्दक कुचलना चाहा। 
जेलों में सत्याप्रहियों के साथ घोर दुर्व्यवहार किया गया। एक स्थान पर रियासत 
पुलिस ने एक सार्वजनिक सभा पर गोली चला दी, जिससे कुछ लोग मर गये। थेतः 
कांग्रेस समिति को बीच में पड़ना पड़ा। डा० पट्टानि सौतारामय्य और डा० बलवन्त 
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राय मेहता ने प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए रियासत का दौरा किया। अक्टूबर 
937 सें, कलकत्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने अपने अधिवेशन में, मेसूर 
सरकार की उसकी दमन नीति के लिए भर्त्सन्ना की और रियासतों तथा ब्रिटिश 
भारत की जनता से मैसूर की जनता को रियासत के विरुद्ध आत्मनिर्णय के अधिकार 
के लिए किए जाने वाले संघ में सब प्रकार की सहायता और सहानुभूति प्रदान-करने 
के लिए अपील की।* उसी समय या कुछ दिनों बाद, त्रावणकोर, कश्मीर, हैदराबाद, 
जयपुर, राजकोट और उड़ीसा की रियासतों में भी ऐसे ही आन्दोलन हुए। 

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कलकत्ता प्रस्ताव से गांधी जी प्रसन्न न थे। 
उन्होंने कठोर द्वाव्दों में उसकी खुली आलोचना की। कांग्रेस के मूर्धन्य नेताओं में 
इस मतभेद के कारण, हरिपुरा अधिवेशन में रियासती समस्या पर विचार के समय 
कुछ कवड़ाहद आ गयी। हरिपुरा अधिवेशन में, कार्यत्रमिति द्वारा तैयार किये 
गये प्रस्ताव के प्रारूप सें, सबसे अधिक विवादास्पद वह्‌ धारा थी, जिस के द्वारा देसी 
रियासतों में कांग्रेस कमेटियों के गठन पर रोक लगायी गयी थी। मैसुर की घटनाओं 
को देखते हुए तथा वहां सविनय अवज्ञा आन्दोलन के चलते रहने के कारण, यह अनुभव 
होने छूगा कि कहीं कांग्रेस रियासतों के सविनय अवज्ञा आन्दोलनों में इस बुरी तरह से 
सन फंस जाय कि देश के इसरे भागों पर भी उसका असर पड़ने लंगे। कांग्रेस की ओर 
से यह भी बताया गया कि जब प्रइन सविनय अवज्ञा का है तो कांग्रेस रचनात्मक 
कार्यक्रम के सस्वन्ध में सत्याग्रहियों तथा अन्य कार्यकर्ताओं की सहायता के लिए नहीं 
जा सकती। इसके अलावा, रियासती जनता को आवश्यक सहायता प्रदान करने के 
लिए अन्य अखिल भारतीय संगठन भी थे, जो निःसन्देह कांग्रेस से सम्बद्ध ये, परन्तु 
न्यूनाधिक स्व॒तन्त्र रूप से कार्य कर रहे थे। 

हरिपुरा में जो प्रस्ताव पास हुआ, वह गांधी जी के प्रभाव से काफी मुलायम 
बना दिया गया। उससे कांग्रेस की नीति सें कुछ परिवर्तन हो गया। कांग्रेस ने पुनः 
अपना यह लक्ष्य दुहराया कि वह रियासतों में भी उसी राजनीतिक, सामाजिक और 
आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए लड़ रही है, जिसके लिए शेष भारत सें, और रियासतों को 
भारत का अविभाज्य अंग समझती है; परन्तु उसने यह स्पष्ठ कर दिया कि 
अभी बह इस स्थित्ति में नहीं है कि स्वयं रियासतोी जनता को मुक्ति दिला सके। 


बी० पी० मेनन--दी स्टोरी आफ दी इन्टीग्रेशन आफ दी इंडियन स्टेट्स-- 
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उसने कहा कि स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष का भार रियासती जनता को ही उठाना 
चाहिए। 
मय क कस लज अपन कलम 
है ५ सम्बन्धों के निर्णय के लिए इतने आधारभूत महत्व 
का है कि उसे यहां पुरा का पूरा उद्घृत करना आवश्यक है। है 
उस भअस्ताव का मूलपाठ इस प्रकार है :-- 

“कांग्रेस रियासतों सें भी वंसी ही राजनीतिक, सामाजिक और आधिक 
स्वतन्त्रता चाहती है जैसी शेष भारत में, और रियासतों को भारत के अवि- 
भाज्य अंग समझती है, जो अलग नहीं किये जा सकते। पुर्ण स्वराज्य या पूर्ण 
स्वतन्त्रता, जो कि कांग्रेस का लक्ष्य है, सम्पूर्ण भारत के लिए है, जिसमें रियासतें 
भी शामिल हैं; क्योंकि स्वतन्त्रता में भी भारत की अलण्डता और एकता उसी 
प्रकार बती रहनी चाहिए, जिस प्रकार वह दासता में बनी रही है। केवल उसी 
प्रकार का संघ कांग्रेस को स्वीकार्य हो सकता है, जिसमें रियाप्ततें स्वतन्त 
इकाई के रूप सें भाग लें और उन्हें उतनी ही छोकतत्त्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त हो, 
जितनी शेष भारत को । अतः कांग्रेस रियासतों में पूर्ण उत्तरदापित्वपूर्ण शासन एवं 
नागरिक स्वतन्त्रता के पक्ष सें है, तथा अधिकांश रियासतों में वर्तमान पिछड़ेपन 
की हालतों, स्वतन्त्रता के पुर्ण अभाव एवं नागरिक अधिकारों के हतन के प्रति 
क्लोभ प्रकट करती है। 

“कांग्रेस रियासतों सें इस उहश्य की सिद्धि के लिए कार्य करना अपना 
अधिकार एवं विशेषाधिकार समझती है। परन्तु, वर्तमान परिस्थितियों में, 
कांग्रेस रियासतों में इस लक्ष्य के लिए प्रभावशाली ढंग से कार्य नहीं कर सकती; 

, साथ ही, राजाओं द्वारा अथवा उनके साध्यम से काम करनेवाले ब्रिटिश अधि- 
कारियों हारा ऊूगाये गये असंख्य प्रतिबन्ध एवं मियन्त्रण उसके कार्य में बाधा 

' डालते हैं। कांग्रेस के नाम और उसकी महान्‌ प्रतिष्ठा! से रियासती जनता के 
मत में जो आशा और विश्वास पैदा होता है, उसकी तुरन्त पूति न होने से घोर 
मिराशा होती है। ऐसी स्थानीय समितियां बनाना, जो प्रभावशाली ढंग से 
काम न कर सकें, या राष्ट्रध्वज का अपमान सह छेता, कांग्रेस के गौरव के अनु- 
कूल नहीं है। आशा लगाये जाने पर, सुरक्षा या प्रभावशाली सहायता देने में 
कांग्रेस की असमर्थता, रियासती जनता में असहायता की भावना प॑वा करती 
है और उसके स्व॒तन्त्रता-आन्योलन के विकास सें बाधा पहुंचाती हूँ । 
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“रियासतों और दोष भारत में विद्यमान भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के 
कारण, कांग्रेस की सामान्य नीति प्रायः रियासतों के लिये उपयुक्त नहों रही; 
और उसके फलस्वरूप किसी रियासत में स्वतन्त्रता आन्दोलन का स्वाभाविक 
विकास या तो रुक सकता है या उसमें बाधा आ सकती है। ऐसे आन्दोलन 
सम्भवतः तभी अधिक तेजी से विकसित हो सकते हैं भौर तभी अपना आधार 
बढ़ा सकते हैं, जब वे रियासत की जनता से ही शक्तित प्राप्त करें, उसमें आत्म- 
निर्भरता की भावना पैदा करें और वहां की परिस्थितियों के सेल में रहें तथा 
बाहरी सहायता या कांग्रेस के नाम की प्रतिष्ठा पर निर्भर न रहें। कांग्रेस 
ऐसे आन्दोलनों का स्वागत करती है, परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में स्वतन्त्रता 
के संघर्ष का भार रियात्तती जनता को ही उठाना होगा। शान्तिपर्ण और 
वैध ढंग से किये जाने वाले संघर्षों के लिए कांग्रेस सदा ही अपनी सद्भावता 
और सहायता प्रदान करेगी, परन्तु मौजूदा परिस्थितियों में संगठनात्मक सहायता 
अनिवार्य रूप से नैतिक समर्थन और सहानुभूति के रूप सें होगी। परल्सु कांग्रेस- 
जन निजी तौर पर और भी सहायता देने के लिए स्वतत्त्र होंगे। इस प्रकार 
कांग्रेस संगठन को बीच सें डाले बिना और बाहरी बातों से हामि पहुंचाये बिना 
संघर्ष आगे बढ़ाया जा सकता है। 

“इस लिए कांग्रेस निदेश देती है कि फिलहाल रियासतों की कांग्रेस 
समितियां कांग्रेस कार्यंसमिति के निदेशत और नियन्त्रण सें काम करेंगो; तथा 
न तो संसदीय गतिविधियों में भाग लेगी और न कांग्रेस के नाम पर या कांग्रेस 
के तत्वावधान में कोई सीधी कारंवाई शुरू करेंगी। रियासती जनता का 
आन्तरिक संधर्ष कांग्रेस के चास पर नहीं चकाया जाना चाहिए। इसके लिए 
रियासतों में स्वतस्त्र संगठन स्थापित होने चाहिए, और जहां ऐसे संगठन पहले 
से मौजूद हैं, वहां उन्हें जारी रखना चाहिए। कांग्रेस रियासती जनता को उसके 
साथ अपनी अभिन्नता और उसके स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय एवं सजग 
अभिरुचि तथा उसके साथ सहानुभूति का आइवासन देना चाहती है। बह 
विश्वास करती है कि उसकी सुक्ति का दिन दूर नहीं है।* 
हरिपुरा कांग्रेस के रियासतों से सम्बन्धित प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए, डा० 

पट्टाभि सोतारामय्य “कांग्रेस का इतिहास” (हिस्ट्री आफ दी कांग्रेस) में लिखते हैं 


7 हरिजन---26-2-938 . 
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कि कांग्रेस के एक वर्ग और गांधी जो में रियासतों को समस्या तथा उनमें राजनीतिक 
जायृति के प्रति कांग्रेस के रस के सम्बन्ध में पूर्ण सतैयय न था। काफी पहुछे 934 
सें, जब गांधी जी ने 6 अप्रैल को एक वक्‍तव्य प्रकाशित किया, तो उसमें स्पष्ट उल्लेख 
किया था कि समाजवाद, रियासतें और कांग्रेस के संविधान के विषय में मेरे विचार 
कांग्रेस के एक वर्ग के विचारों से सर्वथा भिन्न हैं। “कुछ कठिताई इस कारण पैदा 
हुई कि यह विश्वास किया जाने लगा था कि रियासतोी जनता भन्दरूनी आन्दोलन 
के लिए बाहरी सहायता मांगती है। परन्तु उसने भो अपना घर ठीक ठाक किया, 
समितियां बनायी और जुलाई 936 सें, करांची, में एक अखिल भारतीय सम्मेलन 
भी किया।! यह कांग्रेस द्वारा अपनाये गये मार्ग के समान मार्ग पर रियासती जनता 
की राजनीतिक पति में नये अध्याय का श्रीगणेश था। जगह-जगह सभापें बन गयों 
और उनमें से अधिकांश अखिल भारतीय संस्था से सम्बद्ध हो गयों। कुछ रियासतों 
के प्रजामण्डलों ने रियासती जनता के बाहरी संगठनों से अलग रहना अच्छा समझा; 
कांग्रेस संगठन से तो मिले ही चहीं। कुछ रियासतों में रियासती जनता के संगठन के 
साथ-साथ कांग्रेस समितियां भी थीं। 

#कलकत्ता में एक इंच आगे बढ़ने का अवसर मिल जाने से, रियासती जनता 
बाद के वर्षों में सवा गज आगे बढ़ने की कोशिश करने कूगी। वह चाहती थो कि 
कांग्रेस स्वयं रियासती जनता का बोझ संभाल ले या कम से कम उसके राजनोतिक 
संगठनों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले। परन्तु, इसके विपरीत कांग्रेस की अपनी 
भी कठिताइयां थीं, जिनसे उसे लड़ना था। * ' 'हरियुरा में जो प्रश्न उपस्थित हुआ 
बहू यह था कि क्या रियासतों में कांग्रेस समितियां बनाने के लिए असुम्त्ति दे देनी 
चाहिए और क्या भारत के प्रात्तों का कांग्रेसी संविधान रियासती जनता पर भी 
सम्तान रूप से लागू नहीं होना चाहिए। रियासती प्रजा संगठन ने, जिसका अधिवेशन 
हाल हो में, नवसारी में, हरिवुरा अधिवेशन से पहले हुआ था, इस कठिनाई से बने 
का एक सरल उपाय यह बताया था कि संविधान को घारा | में केवल यह परिवर्तन 
कर दिया जाय कि भारत' का अर्थ है भारत की जनता, जिसमें रियासती ज़वता 
भी शांम्रिल है। * * * यह भी याद रणिये कि कलकत्ता में, अक्टूबर हक में, अश्विल 
भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा मंसूर के बारे में स्वीकृत प्रस्ताव गांधी जी को 





3० भा० रियासती प्रजापरिषद के करांची अधिवेशन का विवरण आगे एक 
अध्याय में दिया गया है। 
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अच्छा न लगा था, और गांधी जी ने उसकी कड़ी आलोचना की थी।***?”ा 

इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में रियासतों की जनता और स्वतन्त्रता आन्दोलन के 
नेताओं की प्रतिक्रिया आमतौर से अच्छी न थी'। यद्यपि रियासती जनता के कल्याण 
के लिए कांग्रेस की चिन्ताशीलता में क्वित्ती को सन्देह न था; फिर भी रियासती जनता 
यह सोचे बिना न रह सकती थी कि उत्पीड़नकारी शासन का दुःख उसे झेलना पड़ता 
है, न कि कांग्रेस नेताओों को; तथा कि कांग्रेस उस संघर्ष को, जिसे वह ब्रिटिश सत्ता 
के विरुद्ध चला रही है, उस विषम संघर्य से मषिक महत्त्व देती है, जिसे प्रजामण्डल 
रियाततों में राजाओं के विर््ध चला रहे हैं। परन्तु, इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में गांधी 
जो के लेखों तया जवाहरलाल नेहुरू ओर डा० पट्टाभि सीतारामय्य सरीखे कांग्रेस 
नेताओं के स्पष्ठीकरणकारी वकक्‍तब्यों से रियासती जनता की सावनायें कुछ शान्त हुई । 

इसी समय प्रजामण्डल और अखिलभारतीय रियासती प्रजापरिषद शवित के 
नय॑ जत्रोतों की खोज में रूगे हुए थे और उनके अनुयायी दिच-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे 
थे। कांग्रेस में एक आमूल परिवर्तनवादी वाम पक्ष का जन्म हुआ, जिसने रियासतों 
में सत्याग्रह आन्दोलनों के लिए अधिक सक्रिय समर्यन की वकालत करनी शुरू कर दी । 
जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, आचाय॑ नरेन्द्र देव, यूसुफ मेहरअली तथा 
कुछ अन्य कांग्रेसियों ने रियासती जनता के पक्ष के समर्थन के लिए कोई अवसर हाथ 
से न जाने दिया। जवाहरलाल नेहरू ने, जो उन सबके अग्रणी थे, रियासतों में व्याप्त 
अराजकता की स्थिति की स्पष्ट और प्रभावशाली वक्‍्तव्यों द्वारा निन्‍्दा की। इन 
बक्तव्यों के प्रभाव से, कम से कम जनता की दुष्ट में, कांग्रेस को कई रियासतों में 
चलनेवाले आन्वोलनों के विषय में अधिक परिवर्तेनवादी नीति स्वीकार करनी पड़ी। 

प्रान्तों में कांग्रेस मन्न्रिमण्डलों ने भी ऐसा रुख अपनाया, जिससे रियासतों में 
आन्दोलनकारियों को व सिला। दिसम्वर 938 में गांधी जी ने फिर घोषणा की 
कि रियासतों की पूर्ण समाप्ति और उत्तरदायित्वपूर्ण शासन में कोई समझोता नहीं 
हो सकता। रियासतों में समकालिक जायूति का कारण उन्होंने 'समय की प्रकृति” 
को बताया। रियासतों में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन के लिए चलाये जाने वाले आन्दोलन 
के प्रति प्रास्तीय सरकारों के कतंव्यों भौर जिम्मेदारियों की भी उन्होंने एक नयी ही 
व्याज्या की। उन्होंने कहा कि रियासतों के घोर कुशासत पर ध्यान देना और उसके 
लिए क्‍या करना चाहिए इस विषय में सर्वोच्च सत्ता को सलाह देना प्रान्‍्तों के मन्त्रियों 
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का नैतिक अधिकार और कत्तंव्य है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यदि राजा लोग 
उत्तरदायित्वपूर्ण शासत की मांग के तत्त्व को स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करेंगे, तो 
कांग्रेस अहस्तक्षेप की नीति को छोड़ सकती है। उन्होंने राजाओं को यह भी सलाह 
दी कि वे “उस संगठन से मित्रता के सम्बन्ध स्थापित करें, जो निकट भविष्य में, यह 
आशा की जाती है कि मंत्रीपूर्ण व्यवस्था द्वारा ही, सर्वोच्च सत्ता का स्थान लेने चाला है।' 

गांधी जी की यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुईं, यद्यपि जिस समय यह की गयी 
थी, उस ससय किसी राजा ते इस पर ध्यान नहीं दिया था। कुछ मास बाद राजाओं 
को सम्बोधित करते हुए गांधी जी ने यह प्रश्व उठाया कि “ब्रिटिश भारत के प्रबुद्ध 
वर्ग की कोटि में आने के लिए सब रियासतों को कम से कम किस-किस चीज की 
गारन्टी देनी चाहिए ?” इस प्रइन का स्वयं ही उत्तर देते हुए, उन्होंने न्यूनातिन्यून 
कत्तंव्य, जिसे हर छोटो-बड़ी रियासत को पुरा करना चाहिए, इस प्रकार बताया-- 

. पूर्ण नागरिक स्वतन्त्रता, जब तक वह उ्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिसा को 
बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल न की जाय । इसमें प्रेस की स्वतन्त्रता और 
ऐसे समाचारपत्रों को प्राप्त करने की स्वतन्त्रता भी शामिल है, जो हिंसा 
को बढ़ावा नहों देते। 

2, रियासती जनता को संस्थायें बनाने की तथा अपनी-अपनी रियासत्त में 
उत्तरदायित्वपुर्ण सरकार स्थापित करने के पक्ष में जनमत जागृत करने की 
स्वतन्त्रता । 

3, रियासत से बाहर के भारतवासियों को बिना किसी रुकावट या बाधा के 
प्रवेश की स्वतन्त्रता, जब तक कि उनकी गतिविधियां सम्बन्धित रियासत 
के विनाश के उद्देश्य से न की जा रही हों। 

4. प्रिवी पर्स सीमित होना चाहिए। जहां वापषिक आय 0 और 45 लाख 
रुपये के बीच सें हो, वहां प्रिवी पर्स आय के दसवें भाग से अधिक न होना 
चाहिए। और किसी भी दशा में वह 3 छाख रुपये वाषिक से अधिक न 
होना चाहिए। इसमें शासक के सभी निजी खर्चे (उदाहरणार्थ, राजभवन 
के खर्चे, कार, अश्वशाला, शासक के अतिथि) शमिल होने चाहिए। उन 
खर्चो को छोड़ा जा सकता है जो सार्वजनिक कार्यो की पूर्ति में हुए हों, पर 
ऐसे कार्यो का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। है 

5, न्यायपालिका स्वतन्त्र और स्थायी तथा सब प्रकार के हस्तक्षेप से मुक्त 
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होनी चाहिए। न्याय-व्यवहार की एकरूपता तथा पूर्ण निष्पक्षता के निश्चय 
के लिए, उस प्रान्त के उच्च न्यायालय में, जिससें सम्बन्धित रियासत स्थित 
हो, अपील करने का अधिकार होना चाहिए। उच्च न्यायाल्‍रूय सम्बन्धी 
कानून सें परिवर्तत किये बिना यह सम्भव नहीं हो सकता, परन्तु, मेरे विचार 
से, यदि रियासतें राजी हो जायें, तो परिवर्तत आसानी से हो सकता है।”7 
जिस लेख में गांधी जी ने यह प्रश्न उठाया और उसका उत्तर दिया, उसी लेख 
में उन्होंने राजाओं से भी कुछ शब्द कहे। लेख के अन्त में उन्होंने राजाओं से कहा 
कि वे “कांग्रेस को देश में एक छोटी शक्ति न समझें ।” 
इन गतिविधियों से, रियासतों के अन्दरूनी मामलों में कांग्रेस की हस्तक्षेप न 
करने की नीति में तो नया परिवर्तन हो ही रहा था; राजकोट की घटनाओं ने, जिनके 
कारण गांधी जी को उपवास करना पड़ा और बाद में वाइसराय लार्ड लिनलियगों 
को हस्तक्षेप करना पड़ा, उस परिवर्तव को पुष्ठ कर दिया, जो परिस्थितियों के कारण 
एक ओर कांग्रेस की नीति में और दूसरी ओर सर्वोच्च सत्ता के, कम से कम छोटी 
रियासतों सम्बन्धी, रुख में हो गया था। इस से यह भी सिद्ध हो गया कि प्रान्तों में 
पद-ग्रहण करने के बाद कांग्रेस की प्रतिष्ठा बढ़ गयी थी और वाइसराय भी उसकी 
इच्छाओं को नजरन्दाज नहीं कर सकता था। जब आन्दोलन बढ़ा तो राजकोट में 
स्वयंसेवकों की वाढ़ आगयी। ये स्वयंसेवक बम्बई प्रेसीडेंसी से आये थे, जो कांग्रेस 
शासन के अस्तर्गत थी। प्रान्तीय सरकार वम्बई से चलाये जाने वाले आन्दोलन सें हस्तक्षेप 
नहीं करना चाहती थी। बाहर से आते वाले आस्दोलनकारियों की बाढ़ को रोकने में 
असमर्थ होने के कारण तथा सर्वोच्च सत्ता से सहायता के लिए को गयी प्रार्थना के व्यर्थ 
चले जाने के कारण, राजकोट के ठाकुर और दीवान को अन्त में हार माननी पड़ी। 
इस मामले ने बढ़ कर एक बड़े संकट का रूप ले लिया, जिसे न तो बम्बई सर 
कार और न सर्वोच्च सत्ता ही उपेक्षित कर सकी। यह रियास्तती जनता के लिए स्पष्ट 
संकेत था कि रियासतों में उत्तरदाधित्वपुर्ण शासन के लिए उसकी मांग में कांग्रेस 
पूर्णतया उसकी पीठ पर है। इस बात के प्रमाण हैं कि जिस प्रकार हार्ड लिनलिथगों 
को आभास मिल गया था, उसी प्रकार कुछ राजाओं को भी इस बात का आभास 
मिल गया था कि यदि रियासतों में कुछ दुरगामी सुधार न किये गये, तो वे कांग्रेस 
के आन्दोलन के सामने शीघ्र ही ततमस्तक हो जायेंगी। 
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इसमें कोई सन्देह नहीं, कि यदि हितोय विश्वयुद्ध बाधा न डालता और प्रान्तों 
में कांग्रेस का शासन कुछ साल और बना रहता, तो रियासतों को ब्रिटिश भारत में 
मिलाने का कास, जो सरदार पटेह ने स्वतन्त्रता के बाद 947 में आरम्भ किया, 
लगभग निश्चित रूप से कम से कम सात साल पहले हो आरम्भ हो जाता। 

अब गाड़ी रास्ते पर आ गयी थी। 6 और एक बार ० प्रान्तों में सत्ता पर अधिकार 
हो जाने के कारण, कांग्रेस शक्तिशाली बत गयी थी और उसकी उपेक्षा नहीं की जा 
सकती थी। सम्नाद्‌ के प्रतिनिधि तथा राजनीतिक विभाग को भी, रियासतों के सम्बन्ध 
में ऐसा कोई काम करने से पहले सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता था, जिसे कांग्रेस 
एक संगठन के रूप में लापसन्द करती थी। सितम्बर 939 में यूरोप में युद्ध फी घोषणा 
से यह स्वस्थ प्रवृत्ति अकस्मात्‌ अवरुद्ध हो गयी। इसके कारण, प्रान्‍्तों में कांग्रेस मन्त्र 
मण्डलों को त्यागपत्र देना पड़ा और सर्वोच्च सत्ता को एक बार फिर राजाओं को पूर्ण 
सुरक्षा का आइवासन देकर बगल में लेते की छूट मिकठ गयी। राजाओं ने भी अपनी 
प्रजा और उत्तरदायित्वपूर्ण शासन के लिए उसकी सांग के प्रति अपना बही पहला 
रबेया अर्त्यार कर लिया। युद्ध के कारण जो आपात स्थिति पैदा हो गयी थी, उससे 
उन्हें अपने उच्र समस्त आइवासनों को भी भंग करने का मौका मिल गया, जो उन्होंते 
अपनी प्रजा को दिये थे, और अब वे फिर पहले की तरह मस्ती से झूमने लगे। 

946 में, जब संविधान सभा में रियासतों के प्रतिनिधित्व के विषय में बातचीत 
आरम्भ हुईं तो बिखरे हुए सूत्र फिर एकत्र किये गये। इससे पहले, जवाहरलाल ने, 
उदयपुर में, अखिल भारतीय रियासती प्रजा परिषद के सम्मेलन में, एक महत्त्वपूर्ण 
भाषण दिया था। उन्होंने 939 में इस परिषद के लुधियाता अधिवेशन की अध्यक्षता 
भी की थी और उससे एक साल पहले करांची अधिवेशन में सक्तिय भाग लिया था। 
उन अवसरों पर उन्होंने जो भाषण दिये, वे भी कम महत्त्वपूर्ण न थे। परन्तु उदयपुर 
में वे केवल राजनीतिक और लोक नेता की हैसियत से ही नहीं, बल्कि राजमर्मज् और 
व्यावहारिक प्रशासक की हैसियत से भी बोले, कारण, कुछ ही महीने पहले वे कक 
की प्रबन्ध-परिषद (एक्जीक्यूटिव कौंसिल) में उसके उपाध्यक्ष के रूप में शामिल 
हुए थे। उन्होंने समस्त रियासतों में उत्तरदायित्व[ूर्ण शासन के लिए हक है 
और कहा कि जो रियासतें आथिक इकाइयां का बन सकतों, उन्हें निकटवर्ता प्र 

में मिल आहिए, इसरी रियासतों में नहीं। 
अ 2 0 (यूनाइटेड किगडम) में मजदूर दल सत्ताउंडू हु | 0 
में राजनीतिक सुधारों के विषय में वातचीत चली, तो कांग्रेस ने हर विचार-विननस 
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के अवसर पर देसी रियासतों का प्रशव उठाया। हम देख चुके हूँ कि क्रिप्स मिशन 
ते रियासतों का उल्लेख संक्षेप में और नामसात्र को किया था। क्रिप्स योजना में केवल 
यह कहा गया था कि “कोई स्व॒तन्त्र रियासत संविधान पर दृढ़ रहना पसन्द करे या 
न करे, उसकी सन्धि व्यवस्था सें उतता संशोवत बातचीत हारा करना जरूरी है, जितना 
नयी स्थिति में भावश्यक हो ।” रियासतों को अपनी जनसंस्या के अनुपात में, संविधान 
सभा में, अपने प्रतिनिधि भेजने थे। यह भी स्पष्ठ कर दिया गया था कि ब्रिटिश सरकार 
सम्राद की सर्वोच्च सत्ता को किसी दूसरे दल को हस्तान्तरित नहीं करेगी। यद्यपि 
क्रिप्स सिज्ञन फेल हो गया, पर उससे एक वात राजाओों के लिए स्पष्ट हो गयी; और 
बह यह, कि यदि रियासतों और ब्रिटिश भारत के हितों में कभी कोई विरोध हुआ, 
तो उस स्थिति में ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश भारत के हितों पर अधिक ध्यान देगी और 
रियाततों तया राजाओं को पीछे छोड़ने में भी नहीं हिचकिचायेगी। 

944-45 सें, समस्त रियासतों का एक पृथक्‌ संघ बनाने के यत्व किये गये । 
परन्तु यह योजना इतनी अव्यावहारिक थी कि न केवल कांग्रेस और रियासती जनता 
ने इसे ठुकराया, अपितु बाइसराय ने भी इसे ठीक न सम्झा। इसके बदले, ला्ड 
लितलियगो ने अपनी संयोजन-योजना (अरटंचमेंट स्क्रीम) चलायी, जिसके अनुसार, 
काठियाबाड़ और गुजरात की कुछ अर्थ-वंध अधिकारसम्पन्न रियासतें निकटवर्ती 
रियासतों में मिला दी गयीं । 

युद्ध समाप्त होते ही, आन्तरिक समस्याओं पर फिर जोर दिया जाने रूगा और 
सांविधानिक प्रइ्न फिर उभड़ कर सामने जाने रूगे। मजदूर सरकार ने ब्रिटेन में 
जो बातचीत आरम्भ की थी, उसके वाद संसदीय शिष्टमण्डल और तत्परचात्‌ मन्त्रि- 
मण्डल मिशन ने भारत का दौरा किया। अयते 75 मार्च 946 के वक्तव्य में ब्रिटिश 
प्रधान भन्‍त्री एटली ने यह स्पष्ट कर दिया कि “प्रगति पर स्थायो निषेघाधिकार नहीं 
दिया जा सकता, और मैं एक क्षण के लिए भी यह विश्वास नहीं करता कि भारतीय 
राजा भारत की अग्रगति में वाघक बनता चाहेंगे।” जब तक मन्न्रिमण्डल मिशन 
इस दे्ञ में रहा तब तक तेज गतिविधियां होती रहीं। सम्सेलनों, बैठकों मौर मुल्यकातों 
का तांता रूगा रहा, परन्तु मिशन ने रियासती जनता से भेंट तक नहीं की। लेकिन 
मिशन के सन में यह बात बिलकुल स्पष्ट थी कि ब्रिटिश भारत के स्वत्न्त्र होने के बाद, 
चाहे वह ब्विटिश राष्ट्रमण्डल में रहे चाहे उससे बाहर, रियासतों और ब्विटिश सम्राद्‌ 
के मध्य जो सम्बन्ध अब तक रहा चला गाया है, वह आगे नहीं रह सकेगा। अतः 
उसने रियासतों को सलाह दी कि वे भावी भारत सरकार के साथ नया सम्बन्ध स्थापित 
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करने की बात सोचें और यदि भारत विभाजित हो जाय, तो उस स्थिति में किसी एक 
देश-खंड सें मिलने का प्रयत्न करें। उसने उतको संविधान सभा में शामिल होने की 
भी सलाह दो, और उसके लिए एक समझौता-समिति (निभोशियेट्िग कमेटी) बना 
दी गयी। रियासती सन्धियों और सर्वोच्च सत्ता सम्बन्धी ज्ञापन सें, मन्त्रिमण्डल मिशन 
ने कहा कि सत्ता हस्तान्तरण के दिन से ही सम्राट की सरकार सर्बोच्चता के अधिकारों 
का प्रयोग बन्द कर देगी। 
कांग्रेस का पक्ष आदि से अन्त तक यही रहा कि संविधान सभा में जनता के प्रति- 
निधि भेजे जायें, राजाओं के नाभजद व्यक्ति नहीं। व्यक्तिगत रूप से गांधी जी ने 
और कांग्रेस कार्यसमिति ने भी इस विचार का समर्थन किया। बाद में जो व्यवस्था 
की गयी, उससे रियासती जनता.को संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि भेजने का कुछ 
अधिकार मिल गया। 
सन्त्रिमण्डल सिशत की भारत यात्रा के बाद, फिर गतिविधियां आरम्भ हुईं। 
कुछ रियासतों के राजाओं ने अपने क्षेत्रीय संघ बनाने का प्रयत्व किया। इनमें दक्षिण 
की रियासतें तथा गुजरात की रियासतों के राजा प्रमुख थे। परन्तु इन राजाओं ने 
प्रजा -की इच्छा जानते और उनका ससर्थत प्राप्त करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। 
जब ये राजः गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने गये, तो गांधी जी ने यह कह कर 
उन्हें झिड़क दिया, कि जब तक प्रत्येक राजा अलग-अलग अपनी प्रजा को उत्तर- 
दायित्व पूर्ण शासन प्रदान नहीं करता तब तक उनके संघ बनाने से कोई लाभ नहीं। 
अन्त सें जवाहरलाल नेहरू की वह प्रसिद्ध घोषणा सासने भायी, जो उन्होंते, 
अप्रैल 947 में, अखिल भारतीय रियासती प्रजा परिषद के वाधिक और अन्तिम 
अधिवेशन में भाषण देते हुए की। उन्होंने घोषित किया कि जो रियासत संविधान 
सभा में साग न लेगी, उसे देश शत्रु-रियासत समझेगा और उस रियासत को इस प्रकार 
बत्रु-रियासत समझे जाने के सभी परिणाम भुगतने होंगे।' हे 
.. र्यासती जनता के भविष्य के सम्दस्ध में कांग्रेस और उसके शीर्षस्थ नेताओं 
ते जो पक्ष प्रहण किया था, उससे वह पूर्ण सन्तुष्ट थी। ब्रिटिश सरकार, भारत सरकार, 
राजाओं के प्रतिनिधियों और मुसलिमि लीग के साथ जो लम्बी बातचीत चली, उसमें 
किसी भी समय कांग्रेस ने रियासती जनता के हितों को तथा भारत को शीघ्र मिलने 
वाली स्वतन्त्रता में समान भागीदार बनने की उसकी इच्छा को नजरन्दाज नहीं किया। 
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अब हम फिर पीछे दृष्टिपात करते हैं और उन दिलों का ध्यान करते हैं, जब 
रियासती जनता अपना एक अखिल भारतीय संगठत बनाने सें व्यस्त थी। 920 
से आरम्भ होने वाले दशक में, रियासतों की और सामान्‍य रूप से देशभर की प्रवृत्तियां, 
एक ऐसे केन्द्रीय संगठन की स्थापना की आवश्यकता की ओर असन्दिग्ध रूप से संकेत 
कर रही थीं, जो रियातसतों में रहनेवाले सब लोगों का प्रतिनिधित्व कर सके तथा जो 
नागरिक स्वतन्त्रता एवं उत्तरदायित्वपूर्ण शासन के लिए उनके -पक्ष का समर्थन कर 
सके। जैस। कि हम देख चुके हैं, कुछ रियासतों में सार्वजनिक संस्थायें पहले ही! बन 
चुकी थीं। उनमें से अधिकांश कुछ समय तक फूली-फलीं, पर अन्त में सभी, आगे 
या पीछे, राजाओं की ऋषधाग्नि में भस्म हो गयीं। परल्तु उन्होंने एक काम बहुत 
अच्छा किया था। उन्होंने रियासती जनता को शिक्षित और अपने राजनीतिक 
अधिकारों के प्रति सजग बनाने में सहायता की थी। जन-भआन्दोलनों को दवाने के 
लिए, राजा छोग जनता का दमन करते थे, और दमन से जन-असनन्‍्तोष की ज्वाला 
भड़कती थी, जिससे जनता की विरोध की इच्छाशक्ति को आवश्यक बल 
मिलता था। 


आन्दोलन के जोर पकड़ते ही, उसका रूप बदलने लगा। अब तक अलग-अरूग 
रियासतों में अलग-अलग प्रजा सण्डल थे, जो अपने-अपने क्षेत्रों में ही राजनीतिक 
कार्य पर ध्यान देते थे। परन्तु जैसे-ज॑से पारस्परिक विचार-विनिमय की आवश्यकता 
बढ़ती गयी, वेसे-वसे हित-साम्य की भावना भी जोर पकड़ने लमी। अब विभिन्न 
प्रजामण्डल आपस में मिल गये और उन्होंने क्षेत्रीय राजनीतिक परिषदें या प्रजामंण्डल 
बना लिए। स्वस्थ और प्रभावज्ञाली नेतृत्व के कारण यह कार्य शीघ्र ही आगे बढ़ने 
लगा। 

दक्षिण रियासत परिषद, काठियावाड़ रियासत राजनीतिक परिषद और राज- 
पृताना सेवा संघ की स्थापना में उसी प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति थी। एक रियासत या 
रियासत-समूहू की जनता के राजनीतिक अधिकारों के लिए काम करनेवाले ऐसे 
संगठनों ने सुधारों के लिए आन्दोलन को लगभग उसी स्तर तक पहुंचा दिया, जिस स्तर 
तक ब्रिटिश भारत में कांग्रेस उसे ले जा चुकी थी। सांगली रियासती प्रजा परिषद, 
भोर राजनीतिक परिषद, भावनगर प्रजा परिषद, कच्छ प्रजा परिषद, हैदराबाद 
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रियासती प्रजा परिषद, जंजीरा रियासती प्रजा एरियद, स्रिज रियासतो प्रजा-परिषद 
और ईदर प्रजा परिषद आदि अलग-अलग रियासतों को सभी प्रजा परिषद इसी 
नयी भावता को अभिव्यकत करती .थीं। अरूग-अलग रियासतों में ऐसे संगठन बन 
जाने से, यह बिलकुल स्वाभाविक था कि एक क्षेत्र की अथवा एक भौगोलिक समूह 
की रियासतों में सामान्य समस्याओं पर आपस में सिछ्कर विचार विनिमय हो । 


अतीत में, रियासती जनता में शान्ति और सन्दोष की भावना व्याप्त ही गयी थी। 
कम से कम ऊपर से देखने पर ऐसा जरूर मालूम पड़ता था। रियासतों में सब प्रकार 
की स्वस्थ सार्वजतिक गतिविधियों के अपेक्षाकृत अभाव के कारण, जनता आंजें मुंद 
कर कष्ट झेलती रही। परन्तु /920 के बाद ऐसी घदनायें घटों, जिन्होंने रूढ़िवाद 
ओर आत्मतोष के किले उखाड़ कर फेंक दिये। सभो अस्वाभाविक दीवारें टूट-टूट 
कर गिरने छगीं। शान्ति और जड़ता का स्थान जिज्ञासा और आइचर्य की भावना 
ते ले लिया। सभी सरकारी और गेर-सरकारो क्षेत्रों में बेचेनी और स्वस्थ असन्तोष 
के भाव उसड़ने लगे तथा स्वतन्त्र विचारधारा के लोगों की आत्मा, सांविधानिक 
सरकार और न्यायानुकूल शासन के लिए, एक विचित्र उत्कण्ठा से अभिभूत हो गयी। 
वसे ही अधिकारों के उपभोग की इच्छा ने, जैसे उनके भाइयों हारा ब्रिटिश भारत में 
निरन्तर अधिकाधिक मात्रा सें उपयुक्त हो रहे थे, तथा प्रगति की दोड़ में उतके साथ 
हाथ में हाथ मिला कर आगे बढ़ते की उत्सुकता ने, लोगों के हृदयों को झकझोर 
दिया था । बाद के वर्षों में, यह परिवर्तन रियासती प्रजा परिषद के अधिवेश्नों 
में, जो लूगभग प्रतिवर्ष कांग्रेस के अधिवेशनों के साथ ही होने लगे थे, परिलक्षित होने 
छगा। अब भारतीय और ब्रिटिश समाचारपत्र भी इस समस्या सें अधिक रुचि छेने 
लगे। पहले की तरह पिछले पृष्ठ पर डालने के बजाय अब वे उसे अधिक स्थान 
देने छूगे। 

जिस समय रियासती जनता के आन्दोलन का दूसरा बोर शुरू हुआ, उस समय 
उसके कई सार्वजनिक संगठन ब्रिटिश भारत में रह कर काम कर रहे थे। जब विभिन्न 
रियासतों से आये लोग आपस में मिलते थे और अपनी समस्याओं पर विचार करते 
थे तो वे यह सोचा करते थे कि उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए चैसा ही एक भवित 
भारतीय संगठन होना चाहिए जैसा कि ब्रिटिश भारत की जनता को प्रतिनिधित्व 
क्रने के लिए तथा उसके भावों और इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए कांग्रेस 
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कई ऐसी बातें थीं, जिनसे रियासती जनता को अपनी योजनायें आगे बढ़ाने के 
हिए प्रोत्साहन मिला। प्रथम असहयोग आन्दोलन ने, जो कांग्रेस ने !920 में आरम्भ 
किया था, ब्रिटिश भारत सें रहनेवाले अपने भाइयों के उदाहरण का अनुकरण करने 
के लिए उनसें उत्साह की एक लहुर दौड़ा दी। यद्यपि कांग्रेस केवल प्रान्तों की ओर 
- से ही बोलती थी और रियासती जनता की मांगों से अपने आप को अरूग रखती थी, 
फिर भी सत्ता की अवज्ञा और कांग्रेसजनों हारा की जानेवाली प्रत्यक्ष सविनय अबज्ञा 
से रियासती जनता को बहुत प्रेरणा मिली। प्रान्तों में आयोजित राजनीतिक सम्सेलनों 
में, भारत के लिए स्वतन्त्रता की सांग करते समय, वक्‍ता लोग ब्रिटिश भारत और 
भारतीय भारत में कोई भेद न करते थे। इस सम्बन्ध में रियासती जनता जानती थी 
और महसूस भी करती थी कि कांग्रेस जिस स्वतन्त्रता संग्राम को चला रही थी, उसमें 
रियासती क्षेत्रों को चर्वथा अछता नहीं छोड़ा गया था। गांधी जी के नेतृत्व ने भी 
रियासतों के बहुत से लोगों को कांग्रेस की ओर आक्ृष्ठ किया। ब्रिटिश भारत के 
लोगों के साथ, उन्होंने भी कांग्रेस के लिए काम किया, वे भी जेल गये और उन्होंने 
भी तरह-तरह की तकलीफें उठायीं। इसलिए यह स्वाभाविक था कि रियासतों के 
लोग अपना एक समातान्तर संगठन बनाने के लिए उत्साहित हों, जिससे कि वे भी 
अपने शासकों के विरुद्ध वैसा ही संघर्ष छेड़ सके। 

इसरे, कांग्रेस के रियासती जनता के मामलों में प्रत्यक्ष भाग लेने से इन्कार कर 
देने से, उसे अपने परों पर खड़ा होने तथा अपना निजी संगठन बनाने के लिए बाध्य 
होना पड़ा। परन्तु रियासतो जनता यह भलोभांति जानती थी कि कांग्रेस उससे 
सहानुभूति रखती है, पर वस्तुतः कुछ सैद्धान्तिक कारणों से वह उसकी ओर से डंडा 
उठाने की स्थिति में नहीं है । 

कांग्रेस का यह रुख रियासत के लोगों के लिए वरदान सिद्ध हुआ। इससे उन्हें 
ऐसा मंच ते यार फरने के लिए बाध्य होना पड़ा, जहां वे अपनी समस्याओं पर विचार 
कर सकते थे। उनकी मांगों के प्रति कांग्रेस के रल के विरुद्ध उनकी प्रतिक्रिया चाहे 
कुछ भी रही हो, उन्हें यह विश्वास हो गया था कि रियासतों में उत्तरदायित्वपूर्ण 
शासन और नागरिक स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष अब उन्हीं को करना पड़ेगा। अतः 
इस उद्देश्य की पूर्ति में अब वे पूरी तत्परता से जुट गये। 

तीसरे, प्रेस अधिनियम के निरसन और बाद के संशोधनों ने, जिनके द्वारा राजाओं 
के विरुद्ध राजव्रोहात्मक लेख दण्डनीय अपराध करार दे दिये गये, रियासती जनत 
को अपने सबसे अच्छे सहायकों और समर्थकों, ब्रिटिश भारत के समाचारपन्नों, से 
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वंचित कर दिया।' ब्रिटिश भारत के पत्रों में ही वह शक्ति थी, जो अपने व्यापक 
प्रभाव के कारण, राजाओं पर कुछ नियन्त्रण रखती थी। रियासतों में न तो कोई प्रभाव- 
शाली समाचारपत्र था और न जनमत। उनके मामलों पर ब्रिटिश भारत के विधान- 
मण्डलों में विचार भी नहीं हो सकता था। यह ध्यान देने योग्य बात है कि अपने लम्बे 
इतिहास में रियासतें एक भी लोकप्रिय स्वतन्त्र देनिक समाचारपत्र रखने का गौरव 
भाप्त न कर सकीं। प्रेस की स्वतन्त्रता का विचार इतना क्रान्तिकारी माना जाता था 
कि वह उनके उद्देश्यों ओर आदझों से मेल ही नहीं खाता था। इस प्रकार, और कोई 
विकल्प न रह जाने से, रियासती जनता ने अपने भावों को व्यक्त करने तथा अपनी 
शिकायतों को सामने लाने के लिए, अपनी एक निजी संस्था बनाने का निःचय 
किया। 

चौथे, मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार, जो ब्रिटिश भारत में काम होने वाले थे, जब 
प्रकाशित हुए, तो रियासतों का राजनोतिक वातावरण एक दम क्षुव्ध हो गया। 
इन सुधारों के प्रति ब्रिटिश भारत के लोगों की तात्कालिक प्रतिक्रिया चाहे जैसी रहो 
हो, इस बात से इन्कार नहों किया जा सकता कि सुधार के प्रस्ताव राजनीतिक और 
प्रशासनिक दृष्दि से पर्याप्त द्रगामी थे। ब्विठिश भारत के नेताओं. द्वारा हैध शासन 
की आलोचना किये जाने से रियासती जनता में ईर्ष्या पेदा हो गयी। इसके बाद हुई 


! प्रेस अधिनियम के निरसन और तत्परचात्‌ राजा-संरक्षण अधिनियम (प्रिसेज 
प्रोदेवशन एक्ट) के निर्माण का उल्लेख करते हुए, सी० वाई० चिन्तामणि, अपने 
“इंडियन पोलिटिक्स सिन्स दी म्यूटिनी” में पूछते हैं--“किस व्यक्ति से संरक्षण और 
किस वस्तु से संरक्षण ? अधिकांश रियासतों में जवता मौलिक राजनीतिक अधिकारों 
से भी वंचित है। उसे सार्वजनिक सभा करने का कोई अधिकार नहीं है, उसका कोई 
स्वतन्त्र समाचार पत्र नहीं है, कोई प्रतिनिधिमूछक संस्था नहीं है, कोई स्वतन्त्र न्याय- 
पालिका नहीं है। भारतीय रियास॒ती प्रजा परिषद को अपना अधिवेशन ब्रिटिश मारत 
में करना पड़ता है। रियासती जनता को अपनी शिकायतें प्रकाशित करने के लिए 
मृख्य रूप से ब्रिटिश भारत के समाचारपत्रों पर तिर्भर रहना पड़ता है। राजाओं ने, 
सम्पूर्ण रूप से अपनी राजनीतिक मनोवृत्ति में परिवतंत का कोई प्रमाण नहीं दिया। 
हर बार वे अपने हाथों में निरंकुश अधिकार रखने का आग्रह करते हैं। फिर भी, 
भारत सरकार, उन्हें अपनी प्रजा के कष्ठों को दूर करने के लिए तथा उसे राजनीतिक 
अधिकारों का अल्पांश मात्र प्रदान करने के लिए राजी करने के वजाय, दो वार कानूनों 
द्वारा ब्रिटिश भारत के समाचा रपत्रों में होनेवाली आलोचना से बचाने के लिए उद्यत 


हुई है ॥--पृ० 440 
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वाइसराब की घोषणाओं और नरेच्धमण्डल के उद्घाटन का भी राजनीतिक दृष्टि 
से पर्याप्त महत्त्व था। इन सब का प्रभाव रियासती जनता पर पड़े बिना नहीं रह 
सकता था। नरेन्द्र मण्डल की स्थापना का एकमात्र समुचित उत्तर रियात्नत्ती जनता 
द्वारा अपने अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की स्थापना ही हो सकता था। 

इस प्रकार, समस्त रियासती जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन 
की स्थापना एक अनिवार्य आवश्यकता हो गयी। इसकी आवश्यकता इसलिए और 
भी अधिक बढ़ गयी, कि नरेन्द्रमण्डल के जन्म के वाद, राजवर्ग राजनीतिक व्यवहार 
के संशोधद की आवश्यकता पर बल देने रूगा था, और सम्नाद से सीधा सम्बन्ध 
स्थापित करना चाहता था। ब्रिटिश भारत में सार्वजनिक आलोचना से विशेष 
संरक्षण और पूर्ण बचाव चाहने के उसके प्रयत्न का अर्य था एकमात्र उस माध्यम को 
भी बन्द कर देना, जिसके द्वारा रियासती जनता अपनी शिकायतें व्यक्त कर सकती थी। 

दक्षिण रियासत संघ के मन्त्रियों के निमन्‍्त्रण पर, रियासतों के मामलों में रुचि 
रखने वाले अनेक प्रमुख कार्यकर्ता, 5 मा्चे 922 को, पूनरा में, भारत सेवक समाज 
के कार्यालय में मिछि। एन० सी० केलकर ने वेठक की कार्रवाई का उद्घाटन किया 
और कहा कि सम्पूर्ण देश की प्रगति के लिए रियासतों की प्रगति आवश्यक है। उन्होंने 
बताया कि किस प्रकार रियासती जनता की नयी-नयी समस्‍यायें पैदा होती जा रही 
हैं भौर किस प्रकार वह वाबा आदम के जमाने की पुरानी प्रशासन-पद्धतियों के नीचे 
पिस रही है--सब से बुरी पद्धति पुर्णदया सामन्तज्ञाही ढंग की है और सबसे अच्छी 
प्रबुद्ध स्वेच्छाचारिता से अच्छी नहीं। एक अखिल भारतीय रियासत परिषद बताने 
के प्रशन पर विचार हुआ और निदचय हुआ कि कुछ महीने बाद एक अखिल भारतीय 
रियाप्तती प्रजा सम्मेलन किया जाय। 

इस बंठक में जो प्रइन उठे, उन पर किसी न किसी रूप सें चार साल तक विचार 
होता रहा। ये चारों साल निश्चय ही शिक्षाप्रद और महत्वपृर्ण रहे, क्योंकि इसी 
अवधि में जनता की समस्‍यायें प्रकाञ् में आयी और उसमें अपार जागरूकता पैदा हुई। 
परन्तु एक अखिल भारतीय संस्था बनाने के प्रयत्व अभी सफल न हो सके और निरादा 
की दवी हुई भावना जारी रही। 

इस दिद्या में अगला कदम 926 में उठाया गया। एक बार फिर एक अखिल 


4 नरेच्रमण्डल का उद्घाटन कनाट के ड्यूक ने दिल्‍ली के लाल किले में फरवरी 
4924 में किया था। 
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भारतीय रियासत प्रजा सम्मेछज आयोजित किया गया। इस सम्मेसन में संगठत- 
कार्य से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक विषयों पर विचार हुआ। सम्मेलन ने एक घोषणा- 
पत्र प्रकाशित किया, जिसमें और बातों के अलावा यह भी कहा गया कि भारतीय 
संघ का भादशे, जिसमें ब्रिटिश आन्त और भारतीय रियासतें समानता के भाषार 
पर मिलेंगी, केवल रियासतों में जनता की राजनीतिक प्रगति विषयक अधिक जाग- 
रुकता पर ही आधारित हो सकता है। सम्मेलन सें यह विचार प्रकट किया गया 
कि रियासती जनता को ऐसी राजदीतिक और प्रतिनिधिमूलक संस्थायें वनानी चाहिए 
और ऐसी शासन-प्रणाली के लिए प्रयत्व करना चाहिए, जो उसे समुचित ढंग से शेप 
भारत के समान स्तर तक हा सके । सम्मेलन ने समस्त रियासतों को जनता का एक 
सम्मेलन जनवरी 927 में बुढाने का भी निश्चय किया। परन्तु यह निश्चय फ्रिया- 
न्वित न हो सका। तब रियात्तत्तों के कार्यकर्ता; अप्रैल /927 में, फिर मिले और उन्होंने 
आपस में विचार विनिमय किया। अब तक साइमन कमीशन की नियुवित हो चुकी , 
थी, जिसके कारण रियासतों की घटनाओं में नया मोड़ आ गया था और रियासती 
जनता को एक प्रामाणिक संगठन बनाने की अनिवार्य आवश्यकता प्रतीत होने लगी 
थी। कार्यकर्ता-सम्मेलन ने कमीशन के सामने प्रस्तुत करने के लिए एक आवेदनपत्र 
तैयार किया, जिसमें उसने देशी रियासतों में राजनीतिक प्रगति के उद्देश्य पर प्रकाश 
डाला और उस्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपाय भी सुझाये। सम्मेलन ने निम्नलिखित 
घोषणापत्र स्वीकार किया, जिसे उसने उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षरों के साथ 
छप्वाया :-- 

“समस्त देशी रियासतों की जनता के ऐसे सम्मेहन का मुख्य उद्देश्य यह 
भांग करना और उसे प्राप्त करना होना चाहिए कि देशी रियासतों को, समस्त 
राष्ट्रीय मामलों में, एक सामान्य भारतोय राष्ट्र का अविभाज्य भंग और उस 
भाण के मुख्य प्रान्तों के बराबर समझा जाय, जिसे ब्रिटिश भारत कहते हैं, तथा 
वें, अपने-अपने शासकों के संरक्षण में, शासन में उत्तरदायित्व एवं शासन- 
संस्थाओं में प्रतिनिधित्व के वैसे ही आधारभूत सिद्धान्तों पर आधितत हों, जंसे 
ब्रिदिश भारत में देखे जाते हैं।* 
रियासती जनता के प्रतिनिधि समय-समय पर मिलते रहे और अखिल भारतीय 

रिपासती प्रजा परिषद के संगठन के लिए काम करने छगे। विभिन्न बाधाओं के कारय 
काफी विलूम्व के ब्राद, 20 तवम्वर १927 को, ज्ी०बी० त्रिवेदी की बाय में 
रियात्ती प्रजा की कार्य-समिति की बैठक बुलाना सम्भव हो सका। इस वेठक मे 
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देश के विभिन्न भागों से आये 26 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ये कार्यकर्ता रियासती 
प्रजा की कार्यसमिति के सदस्य माने जाते थे । विचार का मुख्य विषय स्वभावतः 
एक अखिल भारतोय संगठन बनाना और उसका पहला अधिवेशन बुलाना था। 
इस समिति की प्रार्थना पर, भावनगर रियासत के प्रतिनिधि और भावनगर रियासती 
प्रजा परिषद के मन्त्री, बलवन्तराय मेहता, संगठन और उसके अधिवेशन के लिए, 
अपना सारा समय और शक्ति लगाने के लिए तैयार हो गये। नि३चय हुआ कि अधि- 
वेशन दिसम्बर के तोसरे सप्ताह में किया जाय। 

बीच के महीनों में गतिविधियां अधिक तेज हो गयीं। उपसमिति मे अपना काम 
पुरी तत्परता से करना शुरू कर दिया। उसने रियासती और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक 
सम्मेलनों का आयोजन किय[॥* बलवन्तराय मेहता के अथक प्रयत्नों और सुसमन्वित' 
कार्य ने विभिन्न रियासतों की जनता का यथेष्द पथ-प्रदर्शन किया। मेहता के कार्यालय 
से जारी की गयी पुस्तिकाओं, पत्नकों और बुलेटिनों की भरमार से प्रेस पट गये। 
मंच से और प्रेस से छोगों का ध्यान रियासती जनता की शिकायतों और इच्छाओं 
की ओर खींचा गया और उस पर केन्द्रित किया गया। देश में, रियासतों के सात करोड़ 
निवासियों के प्रति उत्तरदायिता की भावना जागृत हुई इसमें से अधिकांश भाई 
दीनता का जीवन बिता रहे थे। प्रान्तों में रियासती जनता के प्रति अपार सहानुभूति 
पंदा हो गयी। 


रियासती प्रजा परिषद का प्रथम अधिवेशन 


इस प्रकार पृष्ठभूमि तैयार हो जाने पर, अखिल भारतीय रियासती प्रजा परिषद 
का पहला अधिवेशन, 77 दिसम्बर 927 को, बम्बई सें, किया गया। इसमें 500 
से अधिक व्यक्ति शामिल हुए। इनमें 750 तो स्वागत समिति के सदस्य थे और शेष 
प्रतिनिधि और दर्शक थे जो 70 से भी अधिक रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 
दीवान बहादुर रामचन्द्र राव प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे और गोविन्दछाल दिवलाल 
मोतीलूाल स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। अध्यक्षीय भाषण और स्वागताध्यक्ष के 
स्वागत भाषण में परिषद के लक्ष्यों ओर उद्देश्यों की व्याख्या की गयी, और उसके 


7उदाहरणाथ , इसके तुरन्त बाद, उड़ीसा की रियासतों, काठियावाड़ की रियासतों, 
दक्षिण की रियासतों और त्रावणकोर रियासत की जनता ने राजनीतिक सम्मेलन 

किये। 
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बाद रियासतों में व्याप्त भ्रष्टाचार और स्वेच्छाचार के चुने हुए उदाहरण पेश किये 

गये। सोतोलाल ने रियासती अदालतों के फैसलों पर अंकुश रखने के लिए सर्वोच्च 

न्यायालय की आवश्यकता पर बल दिया। अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय को 

स्थापना उतके विचार से रियासती प्रजा के लिए लोकतल््रीय शासन सुलभ बनाने 

की दिशा में पहुछा ठोस और स्पष्ट कदम था। उन्होंने सुझाव दिया क्षि समस्त छोटी 
रियास्तों को छोकत्त्रीय आधार पर मिल कर एक हो जाता चाहिये। 

रामचद् राव ने अपने अध्यक्षीय भाषण में व्रिटिश सरकार की प्रतिरक्षा, राजस्व 

और अफ्रोम दीति का उल्लेख किया और भारत सरकार की नीति का समर्थन किया! 

उन्होंने रियासतों की हृदय द्रावक परिस्थितियों का रोमांचकारी चित्र खींचा और 

रियासती जनता के कष्ठों का पता लगाने के लिए एक जांच समिति नियुवत करने के 

पक्ष में प्रयद्ठ तक उपस्थित किए। उन्होंने रियासती जनता को सलाह दी कि वह 

भबिदिश भारत के समस्त राजनीतिक संगठनों से सहयोग प्राप्त करे। उन्होंने कहा /-- 

“में यह विश्वास नहीं करता कि देशी रियात्तों में ऐसा कोई व्यक्ति 

है, चाहे राजा चाहे किसान, जो हृदय से इन आदझों को स्वीकार न करेगा तथा 

जो इन्हें प्राप्त करते की यथाशवित कोशिश ने करेगा। भारत के राजनीतिक 

भाग्य का एक महान्‌ स्वप्त, भारत भर में, सब श्रेणियों के लोगों के मनों को 

अभिभूत क्षिये- हुए है और इस मुख्य प्रइन पर ब्रिटिश भारत और रियासतों की 

जनता में न कोई मतभेद है और न हो सकता है। स्वत्तन्त्र, दृढ़, संयुक्त, स्वशासी 

और स्वावलम्बी भारत हमारा उद्देश्य भी है और आदर्श भी। इसलिए, रियात्तो 

जनता को हसारे राष्ट्रीय आदशों से परिचित कराने में आपकी सेवायें अमूल्य हैं, 

और यह परिषद रियासतों का ब्रिठिश भारत की राजनीतिक गतिविधियों के साध 

सामान्य समस्दय स्थापित करते को पूरी कोशिश कर रही है। कांग्रेस, मुसलिम 

लीग, राष्ट्रीय उदार संघ (नेशनल लिवरक फेडरेशन ), हिस्दू महासभा तथा 

जिटिश भारत के अन्‍य राजनीतिक संगठन, अव भारत के लिए एक नये संवि धान 

के प्रदन पर विचार करने में सक्तिय रूप से व्यस्त हैं। अखिल भारतीय छांग्रेस 

समिति ने, देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के परामर्श से योजना बनाने का 

काम कांग्रेस कार्य-समिति को सौंप दिया है। मैं सविश्वास आशा करता हूँ कि 

यहू समित्ति तया अन्य राजनोतिक संगठन, चये संविधान में देशी रियो क्की 

स्थिति को अपरिभाषित छोड़ कर, केवल प्विठिश भारत के हो सम्बन्ध में प्रक्ताव 

पैयार करके सन्‍्तुष्ट नहीं हो जायेंगे। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा । इसलिए 
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यह अत्यधिक दांछनीय है कि इस परिषद को प्रवन्ध-समिति, ब्रिटिश भारत के 
राजनीतिक संगठनों का सहयोग अविलूम्व प्राप्त करे और सम्पूर्ण भारत के 
लए तया संविधान तंयार करने में उतका साथ दे।” 

अखिल भारतीय रियासती प्रजा परिषद का प्रथम अधिवेशन पूर्ण सफल रहा। 
इसने रियासती जनता की उत्तरदायी दासत और नागरिक स्वतन्त्रता की मांग को 
ऊपर ला कर रख दिया। विभिन्न रियासतों के प्रतिनिधियों ने उतर कठिनाइयों और 
समस्याओं के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये, जिनका सामना रियासती जनता 
को करना पड़ रहा था। जोधपुर के जयवारायण व्यास ने इस बात पर बल दिया कि 
परिषद का मुख्य उद्देश्य, देशी रियासतों में, शासकों के संरक्षण में प्रतिनिधिमूलक 
संस्थाओं के माध्यम से, उत्तरदायी शासत की सांग होता चाहिए। डी० बी० गोखले 
ने राजाओं को चेतावनी दी कि दे अपनी प्रजा को विरोधी बनाने का खतरा मोर त॑ 
लें। उन्होंने कहा कि राजा लोगों को यह भलीभांति समझ लेना चाहिए कि वे अपनी 
प्रजा की भलाई के लिए हैं। यदि वे ऐसा न समझेंगे, तो अन्त में उनकी भी वही 
दक्षा होगी, जो सनस्त संसार के अत्याचारी ज्ञासकों की हुई है । अमृतलाल ठाकर, 
जमनालाल बजाज और मानकलाल कोठारी ने, समस्त रियासतों में, खहर, मद्यनिवेध 
और दलितोद्धार सम्बन्धी रचनात्मक कार्य के लिए संगठन बनाने की आवश्यकता 
पर बल दिया। अतिया बेगम ने प्रजा के सब लोगों को भाषण की स्वतन्त्रता, प्रेस 
की स्वतन्त्रता, तवा व्यक्षित और सम्पत्ति की सुरक्षा का अधिकार देने के लिए, राजाओं 
से सार्वजनिक घोषणा की साँग कौ। मणिलार कोठारी ने विशेष रूप से अछवर और 
ईदर के राजाओं की इसलिए निन्‍्दा की कि उन्होंने अपनी प्रजा को अधिकारों से वंच्चित 
कर दिया था और वे राजाओं के देवी अधिकार के सिद्धान्त पर चल रहे थे। 

कुछ प्रतिनिधियों ने रियासतों में निर्वाचत के आधार पर विधघानसभाओं को 
स्थापना करने और सार्वजनिक राजस्व को राजाओं के प्रिवी पर्सों ते अहछग करने की 
भो मांग की। राम नारायण चौधरी भर राघवेद्ध राव ने घोषणा की कि अपनी 
सरकार के स्वरूप और प्रकार का निवचय करना जनता का स्वभावसिद्ध अधिकार 
हैं। दयालाल पुरोहित ने मांग की कि देशी रियासतों की जनता को उन सभी मामलों 
में एक निश्चित स्थान दिया जाय और अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने का 
अवसर दिया जाय, जो समस्त भारत के लिए बनाये जानेवाले संविधान से सम्बन्धित 
हों। प्रोफेतर जी० आर० अम्यंकर ने कहा कि भारतीय राजाओं का यह तके कि 
उनके ब्रिटिश सम्राट के साथ सीधे सन्वि-बन्धन हैं, जिनका भारत सरकार से कोई 
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सम्बन्ध नहीं है, वास्तव में सर्वंधा निराधार है। उन्होंने कहा कि राजाओं की भारत 
सरकार को घोखा देने की चाल जनता के हितों के लिए घातक है। 

शिवदास चम्पाय ने अपने भाषण सें राजाओं का दर्जा निश्चित करने के लिए 
बढलर-समिति की नियुक्ति को आलोचना की। अर्जुनलाल सेठी, बी० एस० पाठिक 
और जो० बी० त्रिवेदी ने भी राजाओं की प्रार्थना पर बटलर-समिति नियुक्त करने 
का विरोध किया। उन्होंने घोषणा की कि इस समिति के निष्कर्ष और सुझाव रियासती 
जनता को स्वीकार्य न होंगे। अर्जुनलाल सेठी ने कांग्रेस से कहा कि बह रियासती 
जनता का मामला अपने हाथ में ले ले और बटलर-समिति को भारतीय मामलों में 
हस्तक्षेप न करने दे। उन्होंने जनता से अपील की कि वह साइमन कमीशन और 
बटलर-समिति का बहिष्कार करके उन्हें समुचित उत्तर दे। 

बी० एस० पाठिक ने सहाराजा पटियाला और महाराजा अलवर के व्यक्तिगत 
जीवन और उनके भोग-विलास के बारे में एक हूम्बा वक्‍तव्य दिया। पोपटलाल 
चुदगर ने रियासतों के अन्दरूनी मामलों में सर्वोच्च सत्ता के हस्तक्षेप का स्वागत 
किया। परन्तु उन्होंने कहा कि हस्तक्षेप की यह नोति किसी निश्चित सिद्धान्त पर 
आधारित नहीं है तथा साम्नाज्यवादी हितों को रक्षा के अतिरिक्त इसकी कोई युवित- 
युक्तता भी नहीं है। इस नीति के सिद्धान्त भी प्रकार निश्चित और प्रकाशित हो 
जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हर रियासतवासी का यह अधिकार है कि वह किसी 
भी रियासत में कुशासन के विरुद्ध विद्रोह की बात सोचे। सम्नाद्‌ का यह कर्तंव्य है 
कि वह जनता की उचित शिकायतें दूर करते के लिए रियासतों के अन्दरूनी मामलों 
में हस्तक्षेप करे। 

बेगार की प्रथा, यरोप की राजधानियों में अपना अधिकांश समय व्यतीत करने 
की राजाओं की प्रवृत्ति तथा राजकुमार कालेजों में अध्ययत की प्रथा की भी बहुत से 
बक्‍ताओं ने कु आलोचना की। 
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अखिल भारतीय रियासती प्रजा परियद के पहले अधिवेशन ने रियासतों में 
व्यक्तिगत और स्वेच्छाचारी शासन के अन्त के लिए चलाये जाने वाले आन्दोलन 
का रूप निश्चित कर दिया। परियद ने अपने दो नेताओं मणिलाल कोठारी और 
बी० एस० पाठिक़ को, कांग्रेस के नेताओं से मिलने और रियासती जनता की सांग 
के प्रति उस संगठत का सक्तिय समर्थन प्राप्त करने के लिए नियुदत किया। इस प्रयत्न 
के फलस्वरूप, मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन (दिसम्बर 927) ने, कांग्रेस के इतिहास 
में पहली बार, एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें रियासती जनता की उत्तरदायी शासन 
के लिए मांग का समर्थन किया गया। इस प्रस्ताव को सब क्षेत्नों से इतना अधिक 
समर्थन मिला कि इसे प्रति वर्ष पास करने की एक प्रथा सी हो गयी। इसके फलस्वरूप, 
कांग्रेस, अपने कलकत्ता, लाहोर, कराची आदि के वाधिक अधिवेशनों में, रियासती 
जनता के प्रति अपने समर्थन को दुहराती रही। 

रियासती जनता के मामलों में नेहरू समिति द्वारा सक्रिय रुचि प्रदर्शित करने 
और इस प्रदन पर स्पष्ट पक्ष ग्रहण करने का एक कारण, रियासती प्रजा परिषद द्वारा 
पैदा की गयी जनमत की जागृति और उसके नेताओं की गतिविधियां थीं। परन्तु 
नेहरू रिपोर्ट राजाओं के लिए भी अहितकर न थी। उसने विचार-विनिमय के लिए 
एक नया मंच तेयार किया, और राजाओं, रियासती जवबता तथा अन्य समझदार लोगों 
को उस सामान्य भंच पर मिलने और रियासती समस्या का एक सर्वग्राह्म हल निकालने 
के लिए आमन्त्रित किया। एक न्यायसंगत हल ढूंढने के भारतीय नेताओं के प्रयत्न 
को राजाओं ने न केवल ठुकराया अपितु खुल कर उसकी सजाक उड़ाई। वे उस मेज 
पर बेठना, जिस पर उसकी प्रजा के प्रतिनिधि भी बंठे हों, अपने गौरव के प्रतिकूल 
समझते थे। उन्हें तो केवल अपने हितों की रक्षा की चिन्ता थी; प्रजा की मांगों पर 
तो वे ध्यान ही नहीं देता चाहते थे। 

बठलूर समिति द्वारा अपने शिष्ठमण्डल से बात करने से दुवारा इन्कार कर दिये 
जाने के बाद, रियासती जनता ने देखा कि नरेख्रमण्डल और अलहूग-अछूग राजा 
इंगलेंड सें घबटलर-समिति के सदस्यों को प्रभावित करने में रंगे हुए हैं। उन्होंका 
अनुसरण करते हुए और उनके मिथ्या प्रचार का भण्डाफोड़ करते के लिए, अखिल 
भारतीय प्रजा परिषद ने भी अपने प्रतिनिधियों का एक शिष्टमण्डल इंगलेंड भेजते 
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का तिशचय किया। इस दिष्टमण्डल ने ब्रिटिश जनता को रियासतों के मामलों री 
वास्तविक स्थिति बता कर रियासती जनता के हित में बहुत बड़ा काम किया। शिप्ट 
मण्डल ब्रिटिश पार्लम्रेंट के सदस्यों से मिला, प्रमुख व्यक्तियों से मिलता, समाचारपत्रों 
के प्रतिनिधियों से मिला और अनेक सार्वजनिक सभाओं में उसने भाषण दिये। इससे 
ब्रिडिश जनता की हत्तन्त्री झंकृत हो उठी। 

.. शिष्द मंडल ने एक झापन भो तेयार करके ब्रिटिश जनता को दिया। इस ज्ञापन 
ने ब्रिठेन के राजनोतिक क्षेत्रों में रियासती जनता के हितों के प्रति अपार सहानुभूति 
और समर्थन की भावना पैदा कर दो। इससें जनता के उन अधिकारों की मान्यता 
के लिए प्रबल तर्क उपस्यित किये गये थे, जिन्‍्हें राजा लोग सर्वोच्च सत्ता की सहायता 
से कुचल देना चाहते थे। इसने राजाओं के, जो दर्जनों की संस्या में रन्दव के शावदार 
होढलों का चक्कर काट रहे थे, इस दावे का भण्डाफोड़ करके रख दिया कि हम अपनी 
प्रज्ञा के प्रतिनिधि हैं। भारत लौटने से पहुले, रियासती जवता के शिष्दमण्डल ने, 
लब्दम सें ब्रिटिश जनमत जागृत करते तथा चहां रियासती प्रजा परिषद के अभिक्रण 
के रूप में काम करने के लिए एक समिति चना दी। 

अखिल भारतीय रियातती प्रजा परिषद की एक बड़ी सफलता यह थी कि उसमे 
रियासती जनता के मामले को इतनी दृढ़ता, पर साथ ही इतनी निष्पक्षता से, पेश 
किया, कि उसे दलगत राजनीति से अलग रखने सें सफलता मिल गयी। भारत का 
कभी शिक्षित वर्ग उसके पक्ष का स्वेच्छा से समर्थन करने लगा। कांग्रेस और राष्ट्रीय 
उदार संघ तथा अन्य तटस्थ संगठतों और प्रमुख व्यक्तियों ने समान रूप से उसका 
समर्थत किया। रियासती प्रजा परिषद को महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरु, 
सरदार बह्लभ भाई पदेल, जमनाछाल बजाज, सत्यमूरति तया और भी कई कांग्रेसी 
नेताओं के अलावा, सर तेज बहादुर सप्रू, भारत सेवक समाज (सर्वेन्ट्स आफ इंडिया 
सोसाइटी) के अमृतछाल ठक्कर, श्रीनिवास शास्त्री, सौ० वाई० चित्तामणि आदि 
अनेक गैर-कांग्रेसी नेताओं की पुर्ण सहानुभूति और सक्रिय समर्थन प्राप्त करने का 
भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। 

4928 में कलकत्ता में जो सर्वदल-सस्सेलत हुआ, उसमें अ० भा० रियासती 
प्रजा परिषद ने एक पृथक्‌ संगठन के रूप में भाग लिया, जिससे यह प्रमाणित हो गया 
कि परिषद देश के राजनीतिक जोवन में एक सुदृढ़ और महत्त्वपूर्ण हित का प्रतिनिधित्व 
करने लगी है। परिषद द्वारा नियुक्त जाठ सदस्यों के शिष्ठ सण्डल से उसका प्रति- 
निधित्व किया था। शिष्ट्मण्डल ने सभी बादविवादों में भाग लिया और तेहरु 
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प्रथम अधिवेशन के वाद चना 
रिपोर्ट तथा उसमें की गयी सांविधानिक व्यवस्थाओों के लिए अपना पूर्ण समर्थन 
प्रदान किया। 

अखिल भारतीय रियासती प्रजा परिषद की स्थापना और उसकी गतिविधियों 
के सम्बन्ध में राजाओं की प्रतिक्रिया, ब्रिटिश भारत के राजनीतिक क्षेत्रों के रुख से 
सर्वथा भिन्न थी। अपनी प्रजा को अपने खिलाफ अपने ही देश सें नहों, इंग्लेंड में भी, 
आन्दोलन करते देख कर राजा छोग अति कुद्ध हुए और उत्तेजित होने लगे। रियासती 
प्रजा की मांगों के प्रति उनका रुख, जो कभी सहानुभूति का नहीं रहा, रियासती प्रजा 
परिषद की शाखाओं के रूप में काम करनेवाले प्रजामण्डलों की गति विधियों के कारण 
और भी सख्त हो गया। उनके क्रोध का तात्कालिक कारण यह था कि उनके प्रगतिशील 
और उदार शासक बनने के झूठे दावों की कलई उन्हों की प्रजा ने खोल दी थी। राजाओं 
ने विद्वास खो दिया और केवल अप्रगतिशील तया स्वेच्छाचारी शासक होने के कारण 
ही नहीं, नैतिक दृष्टि से गिरे हुए और दुराग्रही स्वभाव के मनुष्य होने के कारण भी, 
वें घृणा के पात्र बन गये। 

अ० भा० शियासत्ी प्रजा परियद के प्रथम अधिवेशन के बाद के दुर्भाग्यपूर्ण वर्षो 
में अनेक भंडाफोड़ हुए। परन्तु हम उनमें से केवल दो ही सर्वाधिक महत्त्वपुर्ण मामले 
लेंगे--जामनगर के शासक का मामला और पटियाला के शासक का मामला। दोनों 
ही शासक भारत में तथा भारत से बाहर लम्वे-चौड़े दावे किया करते थे कि हम प्रगति- 
शील और उत्तरदायी शासक हैं। दोनों ही एक प्रकार से नरेन््रमण्डल के स्तम्भ थे। 
उनके भंडाफोड़ ने केवल मंडल की ही अतिव्ठा को नहों, आमतौर से राजवर्ग की 
प्रतिष्ठा को भी तीन्र आघात पहुंचाया। 

जामनगर में अनेक उत्पीड़नकारी कानून वना कर प्रजा की स्वतन्त्रता सीमित 
कर दी गयी थी और रियासत में व्यापार के एकाधिकार की प्रथा चालू कर दी गयी 
थी। बस्तुमों के आयात और तिर्यात की स्वतन्त्रता पर ऐसे प्रतिबन्ध रूगाये गये थे, 
जिससे वाणिज्य व्यवसाय ने प्रायः सरकारी विभाग का रूप ले लिया था। सुधार के 
लिए सब प्रकार के विरोध और प्रार्यनाये जब व्यर्थ हो गयीं, तो जामनगर की जनता 
का मामला रियासती प्रजा परिषद ने अपने हाथ में ले छिया। उसने रियासत के 
प्रशासन के विरुद्ध विरोध-सभाएं कीं और प्रेस में आन्दोलन छेड़ा। जब जनता के 
एक प्रमुख व्यवित ने, प्रजा के कष्ठों के बारे में एक आवेदनपत्र जाम साहव को दिया, 
तो जाम साहव ने उसे जेल में बन्द करा दिया। इससे भावनाओं में उभाड़ पैदा हुआ 
और विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी । जनसत का दवाव पड़ने पर, अन्त में आवेदन- 
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कर्ता को छोड़ दिया गया। परन्तु जाम साहब ने यह मानने से इन्कार कर दिया कि 
रियासत सें कोई उत्पीड़नकारी कानून है या कोई एकाधिकार की प्रथा चाल है, जैसा 
कि आरोप लगाया जाता था। इसका फल यह हुआ कि जामनगर प्रजामण्डल को, 
जमवादास सेहता की अध्यक्षता में, एक जांच-समिति बनानी पड़ी। 

दरवार ने तुरन्त रियासत में जांच-समिति के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया। 
परन्तु, समिति ने सख्त परिश्रम करके साक्ष्य एकत्र किया और रिपोर्ट प्रकाशित की। 
रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित कर दिया कि जनता के आरोप सही थे। जब 
जाम साहव इंगलेंड से लौटे तो उनका स्वागत काले झंडों के प्रदर्शन से फिया गया। 

इन गतिविधियों से एक ओर तो पीड़ित जनता को सान्त्वना मिली, और दूसरी 
ओर रियासतों की आतंकपुर्ण कारंवाइयों को कलई खुली। इनसे यह भी प्रमाणित 
हो गया कि राजाओं को यह डोंग कि हम लोकप्रिय शासक हैं और हमें प्रजा की सद्‌- 
भावना प्राप्त है, मिराघार थी। अब यह स्पष्ट हो गया कि, उन्हें केवल अपने अधि- 
कारों और विशेबाधिकारों की चित्ता थी, प्रजा के कल्याण की नहीं। अन्य कई 
रियासतों सें भी एं सी ही जांच-समितियां बनीं, जिनकी रिपोर्टों से राजाओं के कुक्ृत्य 
और रियासती जनता के कष्टों की रोमांचकारी कहानियां प्रकाश में आयीं। 


पदियाला की घदनायें 


पढियाला रियासत की घटनायें और भी अधिक गम्भीर थीं। जामतगर में जहां 
लोगों की यह मुख्य शिकायत थी कि रियासत की सरकार ते वहां की अर्थव्यवस्था को 
अपने शिकंजे में कस लिया था, वहां पटियाला की जनता का यह दुर्भाग्य था कि उसे 
ऐसा ज्ञासक मिला था, जिसमें नैतिक भावना का सर्वया अभाव था, जी अपनी रियासत 
को अपनी कासवासना और व्यक्तिगत मनोविकारों की तृप्ति का साधनमात्र मानता 
था, तथा जिसका प्रशासन अत्यन्त गहित और उपेक्षापुर्ण था। हा 

अ० भा० रियासती प्रजा परिषद के कार्यालय का ध्यान पटियाला की घटनाओं 
की ओर तब गया, जब उसे रियासत की जनता की ओर से अनेक ज्ञापत कक 
इनमें से बहुत से ज्ञापन उन ज्ञापनों की प्रतिलिपियां थे जो पहले भारत सरकार 5 
भेजे जा चुके थे, परत्तु जिन पर कोई कारंवाई त हुई थी। सु शिकायत यह हे 
वहां व्यक्तिगत सम्पत्ति की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। 2 अकसर 
तथाकथित आदेश के बावजूद कि रियासतों में प्रतिनिधिमूलक संस्थाय सवा 2 
चाहिए, पंजाब की इस अग्रणी रियासत में एक भी प्रतिनिधिमूलक संस्यां 
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प्रथम अधिवेशन के दाद 


आश्चर्य की वात यह है कि उन्हीं दिनों महाराजा पटियाला नरेच्धमण्डल के अव्यक्ष 
थे, और दें स्वयं अपनी ही रियासत में ऐसा उदाहरण उपस्थित कर रहे थे। दूसरे, 
महाराजा के खिलाफ और भी गम्भीर आरोप थे, जो उनकी आचार-प्रप्दता, चरित्र- 
हीतता भर जनता के कल्याण की घोर उपेक्षा से सम्बन्ध रखते थे। इनका उल्लेख 
पहुले किया जा चुका है। जनता लगभग एक साल तक कांग्रेस जँते राजनीतिक 
संगठनों के माध्यम से ब्रिटिश भारत के समाचारपत्रों में विरोध की आवाज उठाती 
रही। अन्त में, रियासती प्रजा परिषद ने उसका पक्ष प्रहण किया और उसमें विद्धास 
पैदा किया। परिषद ने एक पत्रक निकाला, लिसका ज्ञीर्षक था पटियाला की पुकार 
(ए कराई फ्राम पटियाला) । इस पत्रक ने लोगों का ध्यात शासक के कुद्चत्यों और 
रियासती जनता के कप्ठों की ओर आकर्षित किया। इसने जनता द्वारा शासक 
और उसके प्रशासन के विरुद्ध रूगाये गये आरोपों को पूरी औौर विस्तृत जांच की 
आदद्यकता भी बतायी। 





क० भा० रियासतो प्रजा परिषद ने अन्त में एक जांच-समिति नियुक्त की, जिसके 
बच्यक्ष अमृतताल उक्कर और सदस्य अम्यंक्र तथा अमृतलवल सेठ थे। परिषद 
की कार्य-तमिति ने 935 में जांच समिति का पुनर्गठ्ल किया। एन० बी० गाडग्रिल 
बध्यक्ष और बलवन्तराय मेहता, सूलराज करसनदास तया अमृतराल सेठ सदस्य 
नियुक्त किये गये। इस समिति ने अगणित गवाहियां लो तया असंस्य शिकायतों 
ओर आरोपों पर विचार किया। सामग्री का भल्री प्रकार विसलेषण और अध्ययन 
करने के बाद तथा स्विति का व्यक्तिगत ज्ञान हो जाने के बाद, समिति ने अपनी रिपोर्ट 
प्रस्तुत की, जिसका नाम था पिटियारा का अभियोगपत्र” (दी इंडिक्टसेंट आफ 
पटियाला) । इस पुस्तिका में, महाराजा पटियाला और उनकी सरकार के विदद्ध 
बहुत गम्भीर आरोप लगाये गये थे। सर्वोच्च सत्ता ने इस मामले को पहली दृष्टि में 
ही भागे भौर छावबीन के योग्य समझा। समिति ने महाराजा को चुनौती दी कि वह 
किसी न्यायारूय सें सपने चरित्र के विषय में सफाई पेद्य करे। 

रिपोर्ट ने सनसती पंदा कर दी । समाचारपत्रों ने विस्तृत समालोचनायें छापीं। 
जनता ने भी उसे विश्येप ध्यान से पढ़ा। अ० भा० रियातती प्रजा परिषद के प्रधान 
मन्त्री बलवन्तराय मेहता को यह कार्य सौंपा गया कि वे नयी दिल्‍ली में केन्द्रीय 


थ्ड 


विधान सभा के भारतोय सदस्यों से मिलें जौर इस मामले में उठकी रुचि पैदा करें। 


/इससे पहला अध्याय भी देखिये। 
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देसी रियासतों में स्दाघीनता संग्राम का इतिहास 


राजवर्ग में खलबली मचना स्वाभाविक था, क्योंकि उसके अध्यक्ष की सार्वजनिक 
रूप से नित्दा की गयो थी और अभियोग लरूगाय। गया था। परन्तु राजा लोग तो 
न्याय के प्रशासन अथवा प्रजा के कष्ट निवारण को अपेक्षा अपने वर्ग की प्रतिष्ठा में 
अधिक रुचि रखते थे। अतः उन्होंने इस पुस्तिका के प्रकाशन का उत्तर महाराजा 
पटियाला को दुबारा अपना अध्यक्ष चुन कर दिया। 

“पटियाला का अभियोगपत्र” अ० भा० रियासती प्रजा परिषद के हाथ में बड़ा 
शक्तिशाली और उपयोगी शस्त्र सिद्ध हुआ। बलवन्तराय मेहता ने पंजाब का और 
मेघनी ने वम्बई प्रेसीडेंसी का विस्तृत दौरा किया और पुस्तिका में उल्लिखित आरोपों 
का प्रचार किया तथा पटियाला रियासत की अभागिनी जनता की सहायता करने को 
लोगों से प्रार्थना की । उन्होंने जनमत को इतना उत्तेजित कर दिया कि जब महाराजा 
पटियाला गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिये रन्दन जाते समय भा में बम्बई 
रुके तो वहां क्रुद्ध भीड़ ने उन्हें काले झंडे दिखाये। नौका पर सवार करने के लिए, 
उन्हें एक चक्‍्करदार मार्ग से ले जाया गया। अपने व्यक्तिगत कुछृत्यों के कारण, 
और विशेषक्तर नीसूर्चना ह॒त्याकाण्ड के कारण, जिसमें अनेक व्यक्तियों की जानें गयी 
थीं, महाराजा अलवर भी काफी छुख्यात हो चुके थे । देवयोग से बम्बई में उनका भी 
वही हाल हुआ। उन्हें एक सावंजनिक सभा में बोलने नहीं दिया गया और अन्त में 
उन्हें पुलिस के संरक्षण में चहां से जाना पड़ा। 

परन्तु महाराजा पटियाला अ० भा० रियासतों प्रजा परिषद के आन्दोलन और 
अपमानजनक पुस्तक “पटियाला का अभियोगपत्र” के प्रकाशव से डरनेवाले न थे। 
भभको में आकर उन्होंने एक वक्‍तव्य निकाला कि मैं रिपोर्ट के लेखकों के विरुद्ध 
मुकदमा चलाऊंगा। जनता और अ० भा० रियातती श्रजा परिषद उस क्षण की 
प्रतीक्षा करती रही और मुकदमा का सामना करने को तैयारी भी करती रही। परस्तु 
अन्त सें, सहाराजा की धमकी कोरी शेली साबित हुई। रिपोर्ट के लेखकों के विरुद्ध 
कार्रवाई करने के बजाय, उन्होंने चुपचाप वाइसराय छार्ड इवित से अपने पुराने परिचित 
और दयालु सित्र फिद्ज-पैट्रिक को इस मामले की जांच करने तथा अपनी रिपोर्ट 
सम्नाद के प्रतिनिधि को देने के लिए नियुक्त करने की प्रार्थता को। इस महाशय 
को तह॒कीक्ात का नाटक रच कर महाराजा पढियाला को दोषमुक्ति का प्रमाणपत्र 
देने में तनिक भी हिचकिचाहठ न हुईं। यह सरकारी जांच गुप्त रीति से हुई थी। 
जो अधिकारी जांच कर रहा था उसके तथा महाराजा पटियाला और उसके विश्वस्त 
चरिष्ठ अधिकारियों के अछाबा कोई भी इसके विषय में कुछ नहीं जावता था। यद्यपि 
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जांच अभियोगपत्र में लगाये गये आरोपों का उत्तर देने के लिए की जा रही थी, फिर 
भी यह कभी प्रकाश सें न आयी। किसी को उसे प्रकाशित करने का साहस न था। 
केवल एक अधिसूचना गज में निकाल कर महाराजा पटियाला को उन के विरुद्ध 
लगाये गये आरोपों से मुक्त कर दिया गया। 

अ० भा० रियासती प्रजा परिषद ने और भी कई रियासतों में, मुख्य रूप से अलवर 
और लिस्बडी में, कुप्रशासन के सम्बन्ध में ऐसी ही जांचे करायीं। इन सब ने रियासती 
जनता के कष्ठों पर प्रकाश डाला। इस क्रियाकलाप से स्वभावतः परिषद का कार्ये- 
क्षेत्र और प्रभाव बढ़ गया। इन जांचों का एक और परिणास, जो किसी कदर कम 
भहत्त्वपूर्ण न था, यह हुआ कि अब ब्रिटिश भारत के सब विचारधाराओं के नेताओं 
का ध्याव रियासती जनता की शिकायतों और उत्तरदायी शासन के लिए उसकी 
मांगों की ओर आकर्षित हो गया। जैसा कि सी० वाई० चिन्तामरणिं ने कहा, 
किसी भी ईसानदार और चेतनावान्‌ मनुष्य के लिए रियासती जनता से सहानुभूति 
न रखना तथा रियासतों में अच्छे और प्रतिनिधिमूछक शासन के लिए उसकी मांग 
का समर्थद न करना असम्भव हो गया। 

रियासतों की वास्तविक स्थिति के सम्बन्ध में ज्यों-ज्यों तथ्य प्रकाश में आते गये 
और अधिक्ताधिक लोग वहां की हृदयद्रावक परिस्थितियों से अबगत होते गये, त्यों- 
त्यों भ० भा० रिपासती प्रजा परिषद का महत्त्व स्वयमेव बढ़ता चला गया। शीघ्र 
ही, वह समस्त देशी रियासतों की जनता के एकमात्र प्रामाणिक प्रतिनिधिमूलक 
संगठन के रूप में मान्य हो गयी। 


श्रमिकों ओर क्विसानों में असन्तोष 


देसी रियासतों में श्रमिकों की दशा बड़ी दयनीय थी। अधिकांश रियासतों में 
बेगार था जबरदस्तो काम लेने की प्रथा प्रचलित थी। श्रमिक और किसान, उत्पीडन- 
कारी श्रमिक कानूनों और अमानुपिक वेगार प्रथा? के कारण त्राहि-त्राहि कर रहे थे। 
जब यह मालूम हुआ कि एक भारतीय दशिष्टमंडल अत्तर्राष्ट्रीय क्षम सम्सेलन में भाग 
लेने जेनेवा जा रहा है, तो वलवन्तराय मेहता से कहा गया कि वे अ० भा० रियासती 
प्रजा परिषद की ओर से एक ज्ञापन तेयार करे और उसे भारतीय शिष्दमंडल के सदस्य 


अध्यक्षीय भाषण से उद्धरण, परिशिष्ट (क) में देखिये। 
“विना पैसा दिये जबरदस्ती काम लेना, जो एक पुरानी प्रथा मानी जाती थी। 
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बो० शिवराव को दे दें। शिवराव ने इस सामग्री का स्वागत किया और जेनेवा में 
उसका सदुपयोग किया। इसी प्रकार, परिषद ने, 929 में, अहमदाबाद में आयोजित 
बस्बई ग्रेसीडेंसी युवक सम्मेलन में देसी रियासतों के युवकों का प्रतिनिधित्व करने के 
लिए एक शिष्द मण्डल मेघनी के नेतृत्व में भेजा। देसी रियासतों के प्रइन पर विचार 
करने के लिए यह बहुत अच्छा अवसर सिद्ध हुआ। शिष्ठमंडल अपने उद्देश्य में सफल 
हुआ और युवक सम्मेलन ने देसी रियासतों की हालत पर न केवल खेद प्रकट किया, 
अपितु एक प्रस्ताव भी पास किया, जिसमें ब्रिटिश भारत के नवयुवकों की ओर से 
देसी रियासतों के युवकों को उनके उत्तरदायी शासन के लिए किये जाने वाले संघर्ष 
में सब प्रकार की सहायता का चचन दिया गया। 

उस समय राजनीतिक और सांविधानिक क्षेत्र में देसी रियासतों की परिस्थितियां 
लगभग वैसी ही थीं, जेसी सत्नहवों शताब्दी के अन्त में इंगलेंड को थीं। इंगर्लेंड में 
उस समय पार्लमेंट और प्रतिनिधिक संस्थायें तो थीं, परन्तु जनता वहां के राजा की 
दक्ति और निरंकुश अधिकार को कम करने तथा अपने अधिकारों को प्राप्त करने के 
लिए एक भीषण संघर्ष में लगी हुई थी। इसके विपरीत, देसी रियासतों में कोई प्रति- 
निधिक संस्था नहीं थी, और छोगों को निकठवर्ती प्रान्तों की घटनाओं से प्रेरणा लेनी 
पड़ती थी। रियासतों की जनता भी अपने राजाओं के निरंकुश शासन के विरुद्ध 
संघर्ष कर रही थी; और उसका संघर्ष ज्ञायद इंगलेंड की जनता के संघर्ष से भी अधिक 
भीषण था। इसलिए, इसमें कोई आइचय नहीं कि रियासतों ने पुस्तक, पुस्तिकाओं 
और पत्रकों द्वारा उसी प्रकार अपने पक्ष का प्रचार करने और उसे लोकप्रिय बनाने 
की बात सोची जिस प्रकार इंगलेंड में 200 चर्ष पहले किया गया था। इस गतिविधि 
का संचालन अ० भा० रियासती प्रजा परिषद करतो थी। वह लेखकों को ऐसे प्रकादन 
निकालने के लिए प्रोत्साहित करती थी, जिनमें रियासतों के प्रशासत की कलई खोलो 
गयी हो और परिषद के पक्ष का समर्थन किया गया हो । समय पर परिषद को अपने 
होब्स, स्विफ्ट, वएलपोल और बके भी मिल गये। 


पुस्तक और पुस्तिकायें 


इस ग्रन्थमाला की पहली पुस्तक 929 में प्रकाशित हुईं। यह राजनीतिक 
व्यवहार पर एक निबन्ध के रूप में थी। इसने उस कुहरे को साफ किया, जो राजाओं 
के तथाकथित सस्धि-अधिकारों पर छा गया था। इसने सम्राट के साथ सीधे सम्बन्ध 
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के सिद्धान्त और रियासतों की तथाकथित प्रभुत्वसम्पन्नता को अपने असली रूप में 
दर्शाया। इसने कुछ राजाओं के सन्धि-अधिकारों के स्वरूप और विस्तार का भी चित्र 
खींचा। 

राजाओं के वकील, सर लेस्ली स्काट, ने बटलर-समिति के सामने जो मनगढ़न्त 
योजना पेश की, उसका उत्तर भी परिषद को देना पड़ा। परिषद ने सर लेस्ली स्काट 
की योजना की एक आलोचना प्रकाशित की, जिसने सांविधानिक और राजनीतिक 
महत्त्व की समस्त समस्याओं के प्रति राजाओं के सामान्य प्रतिक्रियावादी रवंये को 
कलई खोल दी। सम्राट से सीधे सम्बन्ध के सिद्धान्त से यह विश्वास हो सकता था 
कि दो भारत हैं। अतःइसकी तत्काल पूर्ण निन्दा की गयी और इसे दुकरा दिया गया। 
“भय, पक्षपात और बहाने” (फीयर्स, प्रीजुडीसिस ऐंड प्रोफेशन्स) एक और पुस्तक 
थी, जो परिषद द्वारा प्रकाशित हुईं। इसमें उन सब चीजों का रोचक वर्णन था, जिनके 
लिए राजाओं ने गोलमेज सम्मेलन में तथा भारतीय संघ विषयक अपने वक्तद्यों में 
दावे और मांगें पेश की थों। 

एक भर पुस्तक, जो व्यद्भप्रधान दर्णनात्मक शली में थी और जो बहुत लोकप्रिय 
हुई, रणजी का नवानगर” (न्वानगर आफ प्रिंस रणजी) थी। इसमें नवानगर के 
जाम साहव के प्रशासन की अन्तःकया दी गयी थी। यह वर्णन और विश्लेषण प्रधान 
थी तथा प्रांजल शैली में लिखी गयी थी। सर पी० एस० शिवस्वामी अय्यर तथा 
सी० बाई० चिन्तामणि ने भी इसकी प्रशंसा की थी। इसने जामनगर के अंधेरे कोनों 
और छिठ्रों में प्रकाश डाल कर उन पर ध्यान केन्द्रित किया तया उसके बासक के इस 
दाबे को सिथ्या सिद्ध कर दिया कि वह एक प्रगतिशील प्रद्मासक है। 

एक और उत्तम पुस्तक, जिसने तत्काल रियासतों पर प्रामाणिक ग्रन्थ होने की 
प्रसिद्धि प्राप्त की, राजकोद के पी० एरू० चुदगर द्वारा लिखी गयी। चुदगर अ० भा० 
रियासती प्रजा परिषद के ही एक प्रमुख कार्यकर्ता थे। उनकी पुस्तक “ब्रिडिद्य संरक्षण 
में भारतीय राजा” (इंडियन पिसेस मंडर ब्रिठिश्ष प्रोटेक्‍्शन ) में संक्षेप में देसी रियासतों 
की पेचीदा समस्याओं का विज्ञद वर्णन दिया गया था। प्रोफेसर अभ्यंकर की पुस्तक 
“देसी रियासतों की समस्‍यायें” (प्राब्लम्स आफ इंडियन स्टेट्स) इसकी पूरक के 
रूप में प्रकाशित हुई। अ० भा० रियासती प्रजा परिषद, जनता की जानकारी बढ़ाने 
ओर ब्रिठिद् भारत की जनता को रियासती जनता के कष्ठों से अवगत कराने के लिए, 
ऐसे प्रकाशनों को घढ़ावा देने की अपेक्षा अधिक अच्छा और कोई काम नहीं कर सकती 
थी। इस साहित्य ने रियासती जनता के पक्ष के प्रचार में और देश की जनता के 


27 


देसी रियासतों में स्वाधीनता संग्राम का इतिहास 


समस्त वर्मो से उसके लिए सहायता की प्राप्ति में जो योग दिया उसकी अत्युवित नहीं 
की जा सकती। सचाई यह है कि थदि परियद इन पुस्तकों के प्रकाशन के अलावा 
और कुछ न करती, तब भी रियासती समस्या के हल के लिए उसका योगदान अधिक 
साता जाता, क्योंकि इस साहित्य ने एक बड़ी कमो पुरी कर दी और भावी संघर्ष 
के लिए क्षेत्र तैयार कर दिया । 

एक महत्त्वपुर्ण घटना, जिसका यहां उल्लेख करना आचश्यक है, एक नये दल फा 
मैदान में उतरना थी। इस दर का नाम था “भारतीय रियासती प्रजा गणराज्य 
संघ (इंडियन स्टेट्स पीपुल्स रिपव्लिकन छीग) | यह घटना समय की लाक्षणिक 
घटना थी। अब तक अ० भा० रियासती प्रजा परिपद प्रस्ताव पास करके रियासतों 
में राजाओं की संरक्षकता में उत्तरदायी शासन की मांग किया करती थी। अधिकांश 
कांग्रेस नेता और महात्मा गांधी भी इसी विचार के थे। उत्तरदायी शासन का आइवासन 
पुरा हो जाने पर कोई भी राजाओं को हटाने के लिए उत्सुक न था। कम से कम राजतन्न 
से किसी को हेष न था। भारतीय नेताओं तथा रियासती जनता के आन्दोलन के 
नेताओं का यह विचार था क्षि भविष्य सें जो भारतीय संघ बनेगा उसकी घटक इकाइयों 
में से कुछ के अध्यक्ष व॑शागत राजा होंगे और कुछ के राज्यपाल। परन्तु राजाओं 
का अड़ियल रुख, सम्राट के साथ सीधे सम्बन्ध का उनका सिद्धान्त जो उन्होंने वटलर- 
समिति के सामने रखा, रियासतों में जन-आन्दोलन के प्रति' उनका उपेक्षापर्ण और 
विद्वेषपूर्ण रख तथा ज्ञान झाड़ने का उनका नि३चय ऐसी वातें थीं, जिन्होंने धीरे-धीरे 
उस सद्भावना को समाप्त कर दिया, जिसे लोकप्रिय नेता उनके व्यवित्त्व और उनके 
बंद के प्रति प्रदर्शित किया करते थे। कांग्रेस में वास पक्ष का उदय हो रहा था भौर 
रियासती प्रजा परिषद के सदस्यों सें भी ऐसी ही विचारधारा जोर पकड़ रही थी। 
उसके कुछ नेता और कार्यकर्ता यह अनुभव करते थे कि राजाओं को संरक्षकता में 
उत्तरदायी शासन एक समझौता मात्र होगा, और किसी भी दक्णा में राजा छोग स्वयं 
उसके योग्य नहीं हैं। 

अतः उन्होंने एक नया दल बनाया, जो राजतस्त्र की समाप्ति और राजवर्ग के 
पूर्ण अन्त के पक्ष में था। हक 

नये दल का अत्तित्व में आना अ० भा० रियासती प्रजा परिषद के लिये स्वया 
खेदजनक न था। परन्तु इससे कुछ चिन्ता इसलिए पेदा हो गयी कि यह डर छगने 
लगा कि कहीं इससे उसकी शक्ति बंट न जाय और कहीं उसकी राजनीतिक एकता 
छिन्न-भिन्न न हो जाय। परन्तु सौभाग्य से ये भय अतिरंजित सिद्ध हुए। अन्त में, 
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रियासती जनता के आन्दोलद के उठाव और राजाओं की अनन्त पथश्नष्ठता के कारण, 
दोनों दलों के बीच की दिखाचटी खाई सम्ताप्त हो गयी। वे दोनों एक मुद्े पर मिल 
गये; और वह मुहा यह था कि रियासतों को उसी 'राजवीतिक और सांविधानिक 
स्तर पर लाने के लिए उत्तरदायी ज्ञासन की सांग की जाय, जिस स्तर पर प्रान्त पहुंच 
चुके हैं। शेष सब बातें भविष्य के लिए छोड़ी जा सकती हैं। रियासतें या रियासत- 
समह चंशागत राजाओं के अधीन रहें या राज्यपालों के--पह विषय कभी जीवन्त 
प्रदव नहीं बना। । 
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हो सफे। परिषद की यह शिकायत थी कवि भारत की समस्या पर विचार फरने के लिए 
जो दो समितियां बनायी गयी थीं--साइसन फरमीश्षत और बटलर समिति--उन्होंने 
समस्या के आत्तरिक पहलू का स्पर्श तक नहों किया। वास्तव में इस शिकायत का 
कोई उत्तर न था। यह बड़ी विचित्र बात थी कि राजाकं के संरक्षण और विद्येपा- 
घिकारों की सुरक्षा के लिए तो भारत सरकार और ब्विटिश सरकार इतना अधिक 
कर रही थीं, परन्तु रियासतों में रहनेवाले 8 करोड़ लोगों के बारे में कोई कुछ सोचता 
तक न था। उस समस्त विचार विमर्श और बातचीत में, जो अनेक वर्षो तक चलती 
रही, विशेष रूप से उस समय, जब भारत का नया संविधान बन रहा था, रियासती 
जनता की कोई पूछ नहीं हुई, और न कभी संत्था के रूप सें उसके प्रतिनिधित्व की 
आवश्यकता समझी गयी। स्वभावत्तः सस्मेझन ने अपने सबसे पहले प्रस्ताव में उस 
ढंग और प्रचार की कठोर शब्दों में भिन्दा को, जिसे भारतीय रियासत्त जांच समिति 
में रियासती जनता को अपने विचार उसके सामने अस्तुत करने का मवसर दिये 
बिना कार्रवाई जारी रखने के लिए अपनाया था। 

और भी कई महत्त्ववुणं और अर्थसुचक्त प्रस्ताव पास हुए। उनमें राजाओं से 
अनुरोध किया गया कि वे अपनी रियासतों में प्रतिनिधिक संस्थायें स्थापित करें, न्याय- 
पालिका के कार्य में सुधार करें, प्रतिवर्ष चजद प्रस्तुत करें और उसे मतदान द्वारा पास 
करायें तथा अपने प्रिवी पर्स को आम बजद से अल्‍ूग रखें। यह भी मांग की गयी कि 
राजा लोग न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करवा बन्द कर दें, तथा सहकारी संस्थाओं को 
बढ़ावा देना और पिछड़ी जातियों को ऊपर उठाना जैसे रचनात्मक कार्यों को प्रोत्ताहन 
दें। सम्मेलन ने इन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए तथा अपने लक्ष्यों एवं 
उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए 30 सदस्यों की एक प्रबन्ध-समिति बनायी और उसे 
30 और सदस्य सहयोजित करने का अधिकार दिया। 

स्वार्यान्ध राजा लोग जिस शरारतपूर्ण- “दो भारत” सिद्धान्त की वकालत कर 
रहे थे, और उनके वेतनभोगी समर्थक रक्बुुक विल्यम्त और लेस्ली स्काट भादि 
जिसका अथक प्रचार कर रहे थे, उस पर जनता का ध्यान केखित करके, परिषद ने 
समस्त भारत की प्रशंसनीय सेवा की। 


तृतीय अधिवेशन 


मर 40228 
परिषद का तीसरा अधिवेशन भी बम्बई में ही हुआ। इसको अध्यक्षता माडने 
रिव्य” के सम्पादक रामानत्द चटर्जी ने की। स्वागत समिति के अध्यक्ष लक्ष्मीदास 
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रावजी तायरसी थे। इसमें जिन लोगों ने भाग लिया वे भारत के जनमत का प्रति- 
निधित्व करते थे। उनमें प्रमुख थे चुभाव चन्द्र वोत, श्रीमत्ती कमला नेहरू, खान 
अब्दुल गफफार खां, मदन मोहन सालवीय, श्री और श्रीनती के० एम० मुंशी, सर 
लालूभाई सांवल दास, नगोनदास, दी० मास्टर, जमनादास मेहता, वलवन्तराय 
मेहता, यूचुफ मेहरलली, जी ० आर० अन्यंकर तथा देसी स्थिक्‍त्तत्तों के बहुत से गण्य- 
मान्य व्यक्त्ति। 

अपने अध्यक्षीय सापएण में, रामावन्‍्द चदर्जो ते रियाततों में उत्तरदायों शाप्तत 
के लिए प्रबल तर्क उपस्यित किये मोर देसी राजालों से जपीर की कि वे इंगलेंड 

राजा से शिक्षा प्रहण करें, जो प्रजा का प्रतिनिधि होने का दावा नहीं करता। उन्होंने 
कहा कि इस प्रत्यक्ष उदाहरण का अनुसरण करते हुए, देसी रियासतों के शासकों 
चाहिए कि वे भी संविधानी राजा के रुप में लाचरण करें औौर गपनी प्रजा की शिकायतों 
को दृर करें। उन्होंने रियासतों औौर ब्रिटिश भारत के मध्य नागरिक स्वतन्त्रता एवं 
न्यायिक शासन सम्बन्धी घोर विघमता की लोर भी संकेत किया, कौर कहा कि जब 
तक यह खाई कम चौड़ी न होगी, ठव तक राजानों को अपदी-अपनी रियाचतों में 
प्रतिरोध और सुवार के लिए जन-आन्दोरून का सामता करना हो पड़ेगा। रामानन्द 
चटर्जो ने जोशीले झब्दों में राजामों से लपील करते हुए कहा कि वे समय के संकेतों 
को समझें और यदि औौर किसी मतलब के लिए नहीं, तो कम से कम अपने स्वार्य के 
लिए ही वे अपने को अपनी-अपनी रियासत का संविवात्ती (प्रतीक) अव्यक्ष समझें। 

स्वागत समिति के अव्यन ने छव रियासतों की प्रजा में ऐक्य के लिए प्रवल तर्क 
दिये, और कहा क्ति इसी से वह अपनी-मपनी रियासत में स्वझ्ासत की स्थापना के 
लिए मधिक प्रभावशाली जान्दोलन चला सकती है। उन्होंने कहा कि जब तक रियासती 
जनता को भापएण, विचार और सभा करते की स्वतन्त्रता न मिलेगी तया व्यक्तिगत 
सुरक्षा एवं संघन्यायालय में लपील करने का बआाइवासन न सिलेगा, तद तक उनकी 
आशायें कौर आकांक्षाये परी न होंगी। तायरसी ने परिषद से लपील की कि बह प्रति 
वर्ष बम्बई सें हो सम्मेलन थे किया करे, और जागामी सम्मेलन किसी देसी रिवासत 
में करें। 

नदनमोहन मसालब्रीय, अब्दुल गएफार खां, श्रीमतों कमला नेहरू जादि प्रमुख 
कांग्रेस नेताओं ने रूम्मेलन में भाषण दिय। उन्होंने रियासती जनता को उसके संघ 

पूर्ण सहानुभूति का आहवासद दिया जौर आज्ञा प्रकट की कि राजा लोग प्रजा की 

आकांक्षानों को समझने की कोशिश करेंगे तथा उसकी च्यायपुर्ण मांगों को पुरा करेंगे। 





नमः 
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सम्मेलन ने जो प्रस्ताव पास किया उसी से यह पता लग सकता है कि वास्तव में 
उसके सन सें क्या था। सस्मेलन ने राजाओं के गोल मेज सम्मेलन में अपनी प्रजा का 
प्रतिनिधित्व करने अथवा उसके प्रवक्‍ता बनने के दावों का प्रत्यास्यान किया। उसमे 
भांग की कि रियासती जनता के प्रतिनिधि उच्त प्रतिनिधियों में शामिल किये जायें 
जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाये यये हैं। उसने सामान्य रूप से 
गोलसेज सम्मेलन के सब सदस्यों से और विशेष रूप से महात्मा गांधी से अपील की 
कि वे रियासतो जनता के हितों का ध्यान रखें, जो राजाओं के हितों से भिन्न हैं। 
उसने नेताओं से यह भी प्रार्थता को कि वे निम्नलिखित मुझ्य विषयों पर विशेष 
जोर दें :-- 

, संघीय सरकार को समस्त भारत से सम्बन्ध रखनेवाले उन विषयों को 
अपने अधिकार में रखना चाहिए जिन पर नियन्त्रण के लिए समरूपता की आवद्यकता 
है। सम्मेलन आमतौर से संघ-शक्ति के क्षेत्र का विस्तार चाहता है और संघीय सरकार 
को पर्याप्त शक्तिशाली बनाने के लिए यह आवश्यक समझता है कि, अन्य विषयों के 
साथ, दीवानी और फौजदारी कानून, श्रमिक विधान, लेखा परीक्षणओऔर मताधिकार 
आदि निर्दिष्ट विषयों को संघ-सूची में ज्ञासिल कर लिया जाय। 

2, सभी संघीय विषयों का प्रशासन आमतौर से संघ की कार्यपालिका के 
नियन्त्रण में रहना चाहिए। 

3, संघ में शामिल होनेवाली किसी रियासत को कोई विषय संघ सरकार के 
अधिकार>क्षेत्र से हटाने की अनुमति न मिलनी चाहिए, जैसा कि कुछ क्षेत्रों में छुझाया 
जा रहा है। संघ-सूची में शामिल सभी विषय, बिना किसी विकल्प के, सब रियासतों 
के लिए संघीय होने चाहिए। 

4, सर्वोच्चता के वे सब अधिकार, जितका प्रयोग अबतक भारत सरकार 
रियासतों के सम्बन्ध में करती रही है, नये संविधान में संघ-सरकार को मिलने चाहिए, 
बाइसराय या उत्तरदायित्वहोत राजनीतिक विभाग को नहों। 

सस्मेलन ने निम्नलिखित मांगों को रियासती जनता की न्यूनतम मांगें बताया 
और कहा कि जब तक ये सांगें पूरी न होंगी, तव तक गोल मेज सम्मेलन में किये गये 
सब या कोई निर्णय उसे मान्य न होंगे :-- दि 

4, रियासती जनता के लिए संघीय नागरिकता के और मौलिक अधिकार न 
संविधान में समाविष्ट किये जायें। 
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2, रियासती जनता के मोलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में संघीय 
न्यायतत्त्र की व्यवस्था की जाये। 

3. केन्रीय विधानमण्डलों में रियासतों जनता का सीधा प्रतिनिधित्व निर्वाचन 
और मतदान की उसी प्रथा से हो, जिस प्रथा से ब्रिटिश भारत की जनता का। 

4, रियासतों की न्यायपालिका संघीय सर्वोच्च न्यायारूय से सम्बद्ध कर दो 
जाय, और सर्वोच्च न्यायालय देश के न्याय-तन्त्र का शीषं रहे। 

उसने महात्मा गांधी में पुर्ण आस्था व्यक्ष की और रियासती जनता कौ न्यूनतंस 
मांगें उनके अवधारणार्थ उन्हें सुपुर्द कर दीं तथा उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें मनवाने 
का आग्रह करें। 

दूसरे प्रस्ताव में, सम्मेलन ने राष्ट्र संघ (छीग आफ नेशन्स) का ध्यान अनेक 
देसी रियासतों में विद्यमान वेगार प्रथा की ओर आकर्षित किया। सम्मेलन ने राजाओं 
को भी निन्‍दा की, क्योंकि उनमें से लधिकांश अपनी रियासत के प्रशासन सें कुछ भी 
उचि नहीं लेते थे, अक्सर विदेशों में ही घूमते रहते थे, और इस प्रक्वार अपने कर्तेव्य 
और उत्तरदायित्व को भूल कर रियासत के राजस्व को बर्बाद करते रहते थे। 

सम्मेलन ने मिरज के शासक तथा कुछ अन्य रियासती शासकों की सिन्‍्दा की, 

क्योंक्ति उन्होंने उन रियासती कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने पिछले राष्ट्रीय संघर्ष में भाग 
लिया था, परेशान करने के लिए, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत “विदेशी अधिनियम 
(फारेनर्स एक्ट) की व्यवस्थामों का दुरुपयोग किया था। सम्मेलन ने तुरन्त इस 
अधिनियम में ऐसा संशोधन करने की मांग की, जिससे वह रियासती जनता पर छाग्‌ 
न हो। यह मांग विशेष रूप से इसलिए की गयी कि प्रस्तावित संघीय योजना के 
अन्तर्गत रियासतों को ज्रिटिश भारत के साथ सांविधानिक एकता के सूत्र में बंघता था। 

सम्मेलत ने ओंध और फाल्टन के शासकों की इस घोषणा के लिए सराहना की 
कि उत्तरदायी शासन उनके प्रशासन का ध्येय है और इस ध्येय की प्राप्ति के लिए 
शीघ्रता से प्रयत्न किये जायेंगे। 

एक और प्रस्ताव द्वारा सम्मेलन ने परिषद का संविधान तेयार करने के लिए 
एक समिति बनायी और बलवन्तराय मेहता को उसका संयोजक नियुक्त किया। 
सम्मेलन ने कार्यसमिति द्वारा पारित उस प्रस्ताव का समर्थन किया और उसे स्वीकृति 
प्रदान की जिसमें सर्वोच्च सत्ता द्वारा पटियाला के मामले की जांच कराने के तरीके 
की निन्‍दा की गयी थी। उसने सरकार की भी निन्‍दा की, क्योंकि उसने महाराजा 
पटियाला को निरूम्बरित नहीं किया था और उसके विरुद्ध जो आरोप लगाये गये थे, 
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उनकी जांच के लिए राजनीतिक विभाग के अधिकारियों को नियुक्त किया था। 

एक अन्य प्रस्ताव हारा, सम्मेलन ने, नवनिरमित भारतीय रियासती प्रजा गण- 
राज्य संघ (इंडियन स्टेद्स पीपुल्स रिपब्लिकन लीग) के प्रति अपना रुख भी स्पष्ट 
किया। भारतीय रियासती भ्रजा गणराज्य संघ की स्थापना ठोक उसी समय हुई, 
जब परिबद का तीसरा अधिवेशन होने वाला था। सम्मेलन ने संघ के उद्देश्यों से 
तो सहमति प्रकट की, परन्तु उसके आविर्भाव को परिषद की भावी उन्नति के लिए 
घातक बताया। यह भी सन्‍्देह प्रकट किया गया कि संघ कुछ ऐसे असन्तुष्ट व्यक्तियों 
को आकर्षित कर रहा है, जो पहले परिषद की नीति फ़े विरोधी थे और अब रियासती 
जनता में फूट डालने के लिए राजाओं के इशारे पर संघ में शामिल हो रहे हैं। 

चतुर्थ अधिवेशन 

परिषद का चौथा अधिवेशन भी बम्बई में हुआ। इसकी अध्यक्षता एन० सी० 
केलकर ने की और उसमें रियासतों तथा ब्रिटिश भारत के प्रमुख व्यक्ति शामिल हुए, 
जिनमें मुख्य थे प्रोफेसर अभ्यंकर, ए० वी० ठक्कर, डा० मुहम्मद आलम, ए० बी० 
पटवर्धन और अब्दुल रहमान कासस मिठा। जमनादास मेहता स्वागत समिति के 
अध्यक्ष थे। 

. अपने अध्यक्षीय भाषण सें, केलकर ने स्वातन्त्य संघर्ष के प्रति मुस्लिम रियासतों 
की जनता की उदासीनता की निन्‍दा की। उन्होंने कहा कि यदि परिषद की भी ऐसी 
ही स्थिति हो गयी, जैसी कांग्रेस की हो गयी थी, तो बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। राजा 
लोग और रियासती सरकारें एक सम्प्रदाय को दूसरे सम्प्रदाय से भिड़ाने के लिए 
अत्युत्युक दिखायी पड़ते थे। उन्होंने कहा कि सुस्लिम सम्प्रदाय स्वयं यह देखे कि 
उसके वास्तविक हित कहां हैं? 

जमनादास मेहता ते अपने भाषण सें राजनीतिक विभाग और राजाओं की 
यूरोपीय छोगों को रियासतों में सन्‍्त्री नियुक्त करने की प्रवृत्ति की मिन्‍दा की। उन्होंने 
कहा कि यह प्रवृत्ति बहुत घातक है, विशेष रूप से इसलिए कि प्रस्तावित संघीय विधान- 
मण्डल में इन्हों में से कुछ मन्‍्त्री रियासतों के प्रतिनिधि सवोनोत किये जा सकते हैं। 

दूसरे दिन सम्मेलन ने दो प्रस्ताव स्वीकार किये। एक प्रस्ताव द्वारा पटियाला 
रियासत के मामले की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की गयी। और दूसरे प्रस्ताव 
द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए परिषद के कुछ पदाधिकारियों 
के माम सिरद्दिष्ट किये गये। प्रोफेसर अम्यंकर परियद के अध्यक्ष, ,बलवन्तराय मेहता 
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झौर अमृतलाल सेठ संयुक्त मन्त्री, मणिशंकर त्रिवेदी प्रवान मन्त्र, दुलंभचन्द उमेदचन्द 
कोषाध्यक्ष और चितरंजव शरण अजीत अन्तः कालीन सन्‍न्री नियुक्त किये गये। 
गोलमेज सम्मेलन में रियासती जनता के प्रतिनिधित्व का प्रशत फिर उठा और 
सम्मेलन ने संविधान-निर्मात्री सभा, गोलसेज सम्सेलन, परामशेदात्री समिति और 
संसदीय संयुक्त प्रवर समिति से रियासती जनता को जानवूझ्त कर अरूग रखते के 
विठ््ध प्रदत्त विरोध प्रदर्शित किया। इसका अर्थ था क्वि संविधान-निर्माण के समय 
भारत के 8 करोड़ से भी अधिक लोगों की कोई राय नहीं लो गयो। यह सरासर 
अन्याय था और लोकतन्‍त्र की हत्या थी; विशेष रूप से इसलिए क्वि रियासती जनता 
से यह आशा की जाती थी कि वह संघ सरकार को कर देगा और संघीय कश्नूत उस पर 
भी लागू होते। इतनी भारी संख्या में जनता को प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित 
करना “प्रितिनिधित्व नहीं तो कर भी नहीं” के मौलिक सिद्धान्त के विरुद्ध था। 
रियासती जनता के इसी अप्रतिनिधित्व के प्रइत को लेकर, सम्मेलन ते इवेतपत्र 
(ह्वाइटठ पेपर) में सम्रादिष्ट संघ योजना की भी निन्‍दा की। उसने अनुरोधपूर्वक 
कहा कि रियासती जनता ऐसे मौलिक अधिकारों की अधिकारिणी है, जैसे व्यक्तिगत 
सम्पत्ति रखने का अधिकार, पूजा, भाषण, विचार और सभा करने की स्वतन्त्रता 
तया एक सुगठित न्यायपालिका द्वारा अभियोग का निर्णय किये जाने का अधिकार। 
सम्मेलत ने यह भी मांग की कि रियासत के प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होना 
चाहिए कि वह किसी भी राजा पर, जो संघ के कानून को तोड़े, न्यायारूय में सुकदमा 
चलू सके। उसने इच्छा प्रकठ की कि संघ न्यायालूव देसी रियासतों को भी अपने 
अधिकार-क्षेत्र में रखे और उसके पास रियासती जनता के लिए भी बसे ही अपीछी 
न्यायालय के अधिकार हों, जँसे ब्रिटिश भारत की जनता के लिए। 
एक अन्य प्रस्ताव हारा, सम्मेलन ने छावनियों की सीमाओं को रियासतों में 
मिलाने की भारत सरकार की नीति की मिन्‍दा की। उसने यह भी अनुरोध किया कि 
जो छावनियां पहले ही रियासतों को हस्तान्तरित की जा चुकी हैं, वहां रियासत प्रजा 
की जान और साल की रक्षा के लिए समुचित्त व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद, 
रियातसतों में स्वेच्छाचारिता और सतमाने करनिर्धारण का पुराता विषय विचार के 
लिए उपस्थित हुआ। राजाओं की फिजूलखर्चों, अतछा कौर बनुच्ित करों के लगाने, 
पुलिस की ज्यादती, उत्पीडन और 6िसा के कामों, इच्छानुसार अध्यादेश जारी करने 
तया दूषित प्रशासन एवं कुशासन के अनेक उदाहरण पेश किये गये और उन्तकी विन्‍्दा 
करते हुए एक प्रत्ताव पास किया गया। सम्मेलन ते बीकानेर के 8 सार्वजनिक 
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कार्यकर्ताओं को षड़्यन्त्र का झूठा आरोप रूगा कर कद करने का विरोध किया। 
ये कार्यकर्ता परिषद के सदस्य बना रहे थे और एक ज्ञापन पर, जिसमें रियासती जनता 
की मांगें थीं, हस्ताक्षर करा रहे थे। सम्मेलन ने महाराजा बीकानेर से इन कौदियों 
को बिना शत छोड़ने और जन-सुरक्षा अधिनियम को निरस्त करने का अनुरोध किया। 

सम्मेलन ने सर्वोच्च सत्ता से अपील फी कि वह ऐसे सब मामलों पर स्वतन्त्र 
न्यायाधिकरणों की सहायता से पुनविचार करे, जिससे अभियुक्तों को न्याय मिल सके। 

यह बड़े महत्त्व की बात है कि परिषद के इस सम्मेलन ने एक ऐसा प्रस्ताव पास 
किया, जो राजाओं के लिए प्रशंसात्मक कहा जा सकता है। भ्रस्ताव में यह मांग की 
गयी कि कुशासन के आरोप से किसी राजा को तब तक निल्‍ूम्बित न किया जाय और 
न गद्दी से उतारा जाय, जबतक उसकी प्रजा की ओर से या रियासती प्रजा परिषद 
की ओर से, उसके लिए स्पष्ठ मांग न की गयी हो, क्योंकि प्रजा ही अपने राजा और 
उसकी सरकार के गुणदोषों की अन्तिम निर्णायक है। सम्मेलन का विचार था कि 
जब किसी राजा को हटा दिया जाय, तो उस स्थिति में, जांच की अवधि में, रियासत 
के प्रशासन को चलाने के लिए, रियासती प्रजा का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाली एक 
समिति नियुक्त की जानी चाहिए; प्रशासन का कार्य सर्वोच्च सत्ता हारा सनोनीत 
किसी नागरिक अधिकारी को नहीं सोंपए जाना चाहिए। 

सस्सेलत ने कुछ राजाओं की अपने नाम से व्यापारिक और औद्योगिक कारोबार 
चलाने की अथवा अपने लाभ के लिए उस कारोबार का एकाधिकार कुछ खास व्यक्तियों 
को देने की प्रवृत्ति की निन्दा की। काठियावाड़ की समुद्रतववर्ती रियासतें ऐसी एका- 
घिकारवाली गतिविधियों के लिए सबसे अधिक दोषी थीं। सम्मेलन ने अनुरोध किया 
कि ऐसी अवांछनोय व्यापारिक नीतियों को तथा एकाधिकार और लाइसेंस देने की 
प्रथा को तुरन्त रद्द किया जाय तथा बन्द कर दिया जाय। 

भारत की राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए, सम्मेलन ने अनुरोध 
किया कि किसी भी देसी रियासत को अखिल भारतीय संघ में शामिल होने या न होने 
का विकल्‍प न दिया जाय। उसने इस बात को तकंपूर्वक कहा कि समस्त रियासतों 
के लिए यह अनिवायय होना चाहिए कि वे चाहे एक एक, चाहे समूहों में, संघ में शामिल 
हों! सम्मेलन ने भावी संघीय विधानमण्डल में रियासतों को अधिभार ([वेटेज) देने 
का भी विरोध किया और यह सांग की कि सिद्धान्त के रूप में रियासती जनता को 
जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उसने यह भी नर 
किया कि किसी रियासत को तब तक संघ में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जानी 
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चाहिए जब तक यह मालूम न हो जाय कि उसने संघ में प्रवेश के साथ अपने क्षेत्र में 
उत्तरदायी शासन शुरू कर दिया है या शुरू करना स्वीकार कर लिया है। 

सम्मेलन ने बताया कि कुछ राजा ऐसी निरर्थंक विधान सभायें स्थापित कर रहे 
हैं, जो न स्वरूप से प्रतिनिधिमूलक हैं और न कानून बनाते में स्वतन्त्र। ऐसी विधान- 
सभाओं का उद्देश्य केवल राजाओं की वास्तविक कपट-योजनाओं पर पर्दा डालना 
था। उसने भारत सरकार से सांग की कि वह इस बात पर ध्यत्त दे कि सब देसी 
रियासतें उन चारों सुधारों को अवश्य क्रियान्वित करें, जो लार्ड इविन ने अपने वाइस- 
रायत्व काल में सुझाये थे, यथा--प्रभावी प्रतिनिधिक विधानभण्डलों की स्थापना, 
स्वतन्त्र उच्च न्यायारूयों का आरम्भ, रियासती सेवाओं को स्थायी बनाना, और 
प्रिवी पर्स निश्चित करना। उसने सर्वोच्च सत्ता को स्मरण दिलाया कि स्वेच्छाचारी 
राजाओं के कुशसन से रियासती जनता की रक्षा के लिए बह उसके प्रति उत्तरदायी 
है; और आग्रह किया कि यह उत्तरदायित्व रियासती जनता की स्वीकृति के बिता, 
किसी दूसरे अभिकरण को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता; क्योंकि रियासती 
जनता को, कम से कम अपने कल्याण के बारे सें, राय देने का अधिकार है। 

अखिल भारतीय संघ के प्रइन पर विचार करते हुए, सम्मेलन ने सिद्धान्ततः 
संघ के विचार का समर्थन किया, परन्तु उसमे मांग की कि समान विशेषाधिकार के 
आधार पर, संघ की नागरिकता भारत के सब नागरिकों के लिए सानन्‍य होनी चाहिए, 
चाहे वे रियासतों में रहते हों चाहे प्रान्‍्तों में। उसने पहले सम्मेलतों में अभिव्यक्त 
इस विचार को फिर दुहराया कि छोक तन्नीय विधि से शासित ब्विठिश् भारत के प्रान्तों 
तथा एक तनन्‍त्रीय विधि से शासित देशी रियासतों में वास्तविक ऐक्य नहीं हो सकता, 
अतः देसी रियासतों को प्रास्तों की चराबरी पर राने के लिए यह आवदयक है कि 
उनका छोकतन्‍त्रीकरण झ्ीघ्रता से किया जाय । सम्मेलन ने इवेतपत्न सें प्रस्तावित 
इस मत का विरोध किया कि रियासतों की देख भाल का अधिकार, भारत सरकार 
से हटा कर बाइसराय में निहित कर दिया जाय ।-सम्मेलन सर्वोच्चता संघीय सरकार 
को देने के पक्ष में था। 

इन सब कारणों से सम्मेलन ने महसूस किया कि जब तक इ्वेतपन्न सें समाविष्ट 
संघ-योजना समुचित ढंग से संशोधित न की जायगी, तब तक वह ब्रिटिश भारत की 
जनता के हितों के लिए भी उतनी ही हानिकारक रहेगी, जितनी रियासतो जनता के 
हितों के लिए। 
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सांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार लागू होने से प्रान्तों में जो द्ैंघ शासन आरम्भ हुआ, 
ये ब्रिटिश भारत के शासन में दो नये तत्त्व पैदा हुए। एक तो यह, कि केन्द्र और 
प्रान्तों के सध्य अधिकार-परिवर्तन की शुरुआत हो गयी। दूसरा यह ,कि कुछ विभागों 
कोप्रान्तीय विधानमण्डलों के निर्वाचित सदस्यों के लिए सुरक्षित रख कर, यदि फरिया- 
रूप में नहीं तो कम से कम सिद्धान्त रूप में, उत्तरदायी श्ञासन की बात मान लो गयी। 
केन्ध सें वाइसराय की प्रबन्ध परिषद (एक्जीक्यूटिव कौंसिल) का पुनर्गठन किया गया 
और लगभग आधे पद बाइसराय हारा मनोतीत भारतीयों के लिए सुरक्षित रखे गये। 
परस्तु इन परिवर्तनों का प्रभाव केवल ब्रिटिश भारत पर पड़ा। रियासतें नये सुधारों 
के प्रभाव-क्षेत्र से वाहर रहीं। यद्यपि ये सुधार भारत में लगभग सभी राजनीतिक 
दलों की आलोचना के लक्ष्य बने रहे; फिर भी आमतौरसे मांटेग्यू के इस दावे फा 
स्वागत किया गया कि सुधारों से “स्वशासी संस्थाओं का ऋमिक विकास” होगा। 
यही सोच कर राजाओं ने स्वभावतः अपने भविष्य के विषय में चिन्ता व्यक्त करनी 
शुरू कर दी, क्योंकि यह स्पष्ठ था कि प्रान्तों में प्रस्तावित सुधारों के क्रियान्वित होने 
पर रियासतें अप्रभावित नहीं रहेंगी। 

समस्त भारत में समीपवर्ती रियासतों की निगाह के सामने सुधारों का क्रियान्वित 
होता, विधान मण्डलों के लिए अधिक विस्तृत मताधिकार हारा निर्वाचन होना, 
हस्तान्तरित विषयों के प्रदयासन के लिए विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी सन्दत्रियों 
की नियुक्ति तथा विधान परिषदों की प्रइनोत्तर, विचार-विनिमय और विधिनिर्माण 
सम्बन्धी गतिविधियां ऐसी चीजें थीं, जो रियासती जनता से अनदेखी नहीं रह सकती 
थीं, और ज्ञायद यह भी असम्भव था कि रियासती जवता उनसे ईर्ष्या न करती । बह 
यह सोचने रूगी कि रियासतों में भी ऐसी ही हैध शासन प्रणाली का जन्म सम्भव है। 
उस हैध शासन प्रणाली में “राजा” पहले की तरह कुछ विषयों का निर्देशन स्वेच्छा से 
करता रहे, परन्तु अत्य विषय जनता की सभाओं के प्रतिनिधियों द्वारा प्रशासित हों। 
कुछ रियासतों में तो इस विचार के आते ही, राजाओं ने मिश्रित विधान लभाययें स्थापित 
कर दौं, भले ही उसका स्वरूप वस्तुतः संसदीय न होकर सलाहकार का जसा रहा हो। 

प्रान्तों में जो हृरगामी परिवर्तन हो रहे थे, उन्होंने राजाओं के लिए अपने भविष्य 
के बारे में सोचने का मसाला प्रस्तुत कर दिया। स्वयं मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने 
कोई सम्देह नहीं रहने दिया था। रिपोर्ट के अत्तिस अध्याय में कहा गया था ० 
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“पारत के आ तम्र भावी रूप क्वी हमारी कल्पना ऐसे राज्यों का एक 
सेल है, जो विशुद्ध स्थानीय अयवा भ्रान्तीय हितों के मामलों में स्वज्ञासी होंगे। 
* ' 'इस राज्य-समूह के ऊपर एक केन्द्रीय सरकार होगी, जो सभी राज्यों की 
जनता का धीरे-धीरे अधिकाधिक प्रतिनिधित्व करेगी और उसके प्रति उत्तर- 
दायी होगी। समस्त भारत के समान हित के अच्दरूची और वाहरी दोनों प्रकार 
के सासलों की देखभाल करेगी; राज्यों के आपसी सस्वन्धों भें निर्णायक का 
काम करेगी, तया ब्रिटिश साम्राज्य की स्वशासी इकाइयों के समान समस्त 
भारत के हितों का प्रतिनिधित्व करेगी। इस नक्ठों में देशी रियासतों के लिए 
भी स्थान है! 
नरेन्द्र मण्डल के शुभारम्भ के अवसर पर कदाचित्‌ इन्हीं नयी घटनाओं के सन्तुलूत 
के लिए राजबर्ग को यह्‌ वचन दिया गया कि राजाओं को यह विश्वास रखना चाहिए 
कि सम्राट ने भारतीय राजाओं के विशेषाधिकार, अधिकार और प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण 
बनाये रखने के लिए जो आइवासन उन्हें अनेक अवसरों पर दिये हैं, उनका सदा 
आदर किया जायगा। कनाट के ड्यूक ने, नरेन्द्र मण्डल का उद्घाटन करते हुए घोषणा 
की थी कि सम्राद की प्रतिज्ञायं सदा अभंग और अभंजनीय” रहेंगी। 
परन्तु, फिर भी, राजा जसस्तुष्द और भयभीत थे। वे यह जानने के लिए उत्सुक 
थे कि यदि ब्रिटिश भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य मिल गया तो ब्विटिश संसद उसे 
रियासतों के साथ जपने सम्वन्धों की देखभाल का अधिकार देगी या नहीं, तथा वह किसी 
भी प्रकार के संविधान के अधीन, जो कि ब्रिटिश भारत या समस्त भारत के लिए 
बनाया जाय, सदा के लिए उनकी आन्तरिक प्रभुता की रक्षा करेगी या नहीं। 
इसरे, राजा छोग एक दूसरे कारण से सर्वोच्च सत्ता की भी अधिक स्पष्ट और 
असन्दिग्ध परिभाषा चाहते थे। उनका यह आरोप था कि राजनीतिक विभाग सन्धि 
की शर्तों को भंग कर के उनके अन्दरूती मामलों में हस्तक्षेप किया करता हैं। सर्वोच्चता 
की स्पष्ट परिभाषा क्रभी हुई ही न थी, इसलिए वे अपराधी से जवाब तलव भी नहीं 
कर सकते थे। अतः राजाओं की यह मांग थी कि सर्वोच्च सत्ता के कामों और अधि- 
कारों की स्पष्ठ व्यास्या कर दी जाय, जिससे राजा लोग यह साफ-साफ जान सके कि 
उनकी दया स्थिति है और उनकी आल्तरिक्त प्रभुता की सीमायें क्या हैं। 
तोसरे, राजा लोग यह चाहते थे कि ब्रिटिश भारत और रियासतों के वित्तीय 


'म्ांटेग्यू-चैम्सफोर्ड रिपोर्ट । 


कि 
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एवं आर्थिक सस्वन्ध को जांच की जाय, जिससे वे राजस्व के भार से, जिसे वे अन्यायपूर्ण 
समझते थे, उन्मुक्ति की मांग कर सकें। ऐसी जांच फो राजा छोग किसी भी योजना 
के लिए आवश्यक उपक्रम समझते थे, चाहे चह योजना संघ सें शामिल होने के बारे में 
हो, और चाहे रियासतों और ब्रिटिश भारत के मध्य समान हित के मामलों में संगठित 
परामसशो के बारे सें। 


राजाओं के लिए नरैन्धमण्डल के रूप में जिस नये मंच को व्यवस्था की गयी 
थी, उसका उन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए पूर्ण सदुपयोग किया । 
आरम्भ के प्रथम पांच वर्षो सें, राजाओं की शिकायतें और मांगें नरेन्‍्द्रमण्डल के 
हर अधिवेशन में व्यक्त की गयीं । इससे निवचय ही मण्डल को उद्चति में सहा- 
यता मिली, यद्यपि कुछ लोग यह सोचते थे कि उसका और भी अच्छा उपयोग हो 
सकता था। 

नरेन्द्र मण्डल को प्रकृति या स्वरूप चाहे कैसा ही रहा हो, उससे मौजूदा स्थिति के 
कुछ महत्त्वपूर्ण पहलुओं में सुधार अवश्य हुआ। नरेन्ध मण्डल के गठन ने रियासतों 
का युक्तियुक्‍त वर्गोकरण करके, राजाओं को गड़वड़झाल्य के अन्धकूप से बाहुर निकाल 
लिया। एक सौ आठ राजा तो अपनी ही अधिकार-शकित से नरेन्द्र मण्डल के सदस्य 
बनाये गये, और 2 राजा 27 दूसरी रियासतों के शासकों हारा चुने गये। शोष 
रियासतें और लूघु-रियासतें, जिनकी संख्या 365 से कम न थी, महत्वहीन समझी 
गयों, और इसलिए उन्हें प्रतिनिधित्व के योग्य नहीं समझा गया। 

फिर, पहली बार, रियासतें सामान्य हित के मामलों पर जापस में मिल कर 
विचार-विमर्श और परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित हुईं। अब उन्हें नरेन्द्र सण्डल 
के अधिवेशतों में भाग लेने, परासर्श करने तथा ऐसे विषयों पर स्वतस्त्रतापूवेक विचार 
व्यक्त करने के लिए आमन्त्रित क्रिया जाता था, जैसे कि समद्नए्ट्‌ के साथ उनका 
सम्बन्ध, राजनीतिक व्यवहार तथा ब्विठिश भारत के साथ सम्पर्क की कड़ियों के सम्बन्ध 
में महत्वपूर्ण प्रइत।” डी मान्ठमोरेंसी ने लिखा है :-- 

' अप्रेद्ध मण्डल के और विशेष रूप से सरेनद्रमण्डल को स्थायी समिति 
के कार्य ने जंगल के झाड़-झंकाड़ को काद कर साफ कर दिया तथा जो प्रदन 
निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें दिन के स्वच्छ प्रकाश में ला कर रख दिया। धन 
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परन्तु, त्रिदित्ष सरकार की साम्राज्यवादी नीति और स्वार्थ की भावना ने, 
नरेच्रमण्डल को स्वस्थ परम्परायें डालने अथवा रियाततों के प्रशासन को प्रान्तों के 
प्रशासव की कोटि में लाने के लिए समुचित उपाय करते के वास्तविक अवसरों से 
वंचित कर दिया। वज्भरपात तो आरम्भ में ही हो गया था, जब यह निइचय हुआ कि 
मण्डल की कोई सिफारिश पृथक्‌ रूप से किसो रियासत या किसी शासक के लिए 
बन्धनकारी न होगी, तथा मण्डल किसी रियासत के किसी मामले के सम्बन्ध में भारत 
सरकार को सम्बोधित करने के अधिकार अथवा कर्म स्वातन्त्य पर किसी प्रकार 
का कोई प्रभाव न डालेगा। इस प्रकार मण्डल एक ऐसी संस्था वन कर रह गया, 
जिसका विशेषाधिकार केवल मिलना, वातचीत करना और चले जाना था। हैदरा- 
बाद और मंसुर सरीखी कुछ सबसे बड़ी और सबसे महत्त्वपुर्ण रियासतें इसमें कभी 
शामिल ही नहीं हुईं। इसके वाधिक अधिवेशनों सें अधिकांश समय विद्येषाधि- 
कारों और निर्वाघ अधिकारों के विचार-विमश्ञ में ही व्यतीत हो जाता था। रियासती 
जनता के अधिकारों और कल्याण पर प्रभाव डालने वाले प्रशासकीय एवं राज- 
तीतिक महत्त्व के मामलों पर शायद ही कभी विचार होता था । इसके अतिरिक्त 
अधिवेशलों में शञानशीकत भौर बाहरी तड़कभड़क का बेतहाशा प्रदर्शन किया जाता 
था तथा राजा लोग रियासतों के साथ अपने एकाकार होने के छुछे दावे पेश किया 
करते थे। 

राजाओं के मस्तिष्क सें, सर्वोच्च सत्ता और उसके साथ उनके सम्बन्ध का प्रइन, 
उनकी प्रजा के कल्याण को प्रभावित करने वाले अन्य समस्त प्रइनों से आगे रहता 
था। भारत सरकार इस प्रवृत्ति को आाड़ी निगाह से देखने के बजाय, अक्सर प्रोत्साहित 
करने का यत्न किया करतो थी। इसी लिए इसमें कोई आइचर्य नहीं कि नरेन्द्रमण्डल 
को किसी प्रकार की कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। 

मांटेग्यू-चंम्सफोर्ड रिपोर्ट में तीच सिफारिशें की गयी थौं--जांच आयोग द्वारा 
रियासतों के बीच के या रियासत और प्रान्तीय सरकार के बीच के अयवा रियासत 
और भारत सरकार के बीच के विवादों का निपटारा; रियासतों का भारत सरकार 
से सीधा सम्बन्ध स्थापित करवा; तथा रियासतों और भारत सरकार को सम्मिलित 
विचार-विनिमय द्वारा एक दूसरे के अधिक निकट लाना। परन्तु इनमें से अन्तिम 
सिफारिदा कभी क्रियान्वित नहीं की जा सकी, क्योंकि नरेन्द्र मण्डल और राज्य परिषद 
के सम्मिलित विचार-विनिमय का कभी प्रमत्न ही नहीं किया गया। जैसा कि मेनन * 
ने कहा है, रियासतों और भारत सरकार का घीरे-घीरे निकट जाना विशुद्ध आशा 
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मात्र बता रहा। सर्वोच्च सत्ता सर्वोच्च बनी रही और 'सर्वोच्चता” सदा की भांति 
अनिश्िचत और अनिर्दिष्ट ही रही।' 

नरेख्रमण्डल की स्थापना के समय मिस्टर सांटग्यू और लाई चैम्सफोर्ड के अथवा 
ब्रिटिश सरकार के इरादे चाहे कुछ भी रहे हों; यह महान्‌ संस्था आदि से अन्त तक 
विशुद्ध विचार-विमदं करने वाली संस्था बनी रही, और इसने विधान सम्दन्धी या 
प्रबन्धकार्य सम्बन्धी कोई कास नहीं किया। सण्डल की स्थापना के समय और बाद 
में लगातार कई वाइसरायों तथा साइमन कमीशन ने जो यह आज्ञा को थी कि इस से 
रियासतें और केन्द्रीय विधानमण्डल का उच्च सदन किसी न किसी प्रकार एक दूसरे 
के अधिक निकट आ जायेंगे, कभी पूरी नहों हुई। यह कहना कि नरेच्द्रमडल से ऐसी 
आशय कभी की ही नहीं गयी, तय्यों के विपरीत होगा। बटलर समित्ति ने ऐसे मामलों 
के सम्बन्ध में, जो ब्रिटिश भारत और रिय/सतों दोनों को समान रूप से प्रभावित 
करते थे, एक समान कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया था। उसका भी 
अर्थ नरेच्र सण्डल की प्रेरणा से अथवा उसकी सहायता से दोनों भारतों के प्रतिनिधियों 
के बीच किसी न किसी प्रकार का सामान्य विचार-विनिमय ही था। मि० भांटिग्यू 
और हार्ड चेम्सफोर्ड के मस्तिष्कों में भी अखिल भारतीय शासनविधि की कल्पना 
पहले से ही मौजूद थी, यह बात उनकी रिपोर्ट के इस अनुच्छेद से पुर्णतया स्पष्ट हो 
जाती है :-- 

४20 अगस्त 97 की घोषणा को सान कर भी हम इस ससय केवल 
स्वश्ञासी भारतीय प्रान्तों के समूह के रूप में ही जो कतिपय प्रयोजनों के लिए 
एक उत्तरदायी भारत सरकार के अधीन, मिल कर बना हो, इसकी स्वाधितः 
पूर्ति की आशा कर सकते हैं; इसके अलावा और किसी रूप में इसकी पूर्ति को 
आशा नहीं की जा सकतो। यह सम्भावना है कि इस समय जो भारत की देसी 
रियासतों कहलाती हैं, वे भी अन्त में उसी सम्पूर्ण में मिल जायेंगी। उनका 
सम्बन्ध कैसा होगा, इसकी परिभाषा करने का प्रयत्त हम अभी नहीं करेंगे। 
ऐसे संगठन के लिए अंग्रेजी भाषा में “फेडरल” (संघीय) के अछावा दुसरा शब्द 
नहीं है।“ 


।“द्वी स्टोरी आफ दी इस्टीग्रेशन आफ दी इंडियन स्टेट्स --पृ० 49 
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गोलमेज सम्सेलन सें, संयुक्त संसदीय समिति को बेठकों में तथा बाद में जब 
वाइसराय ने अधिमिलन-पन्नों के मसविदे राजाओं की स्वीकृति के लिये उनके सामने 
रखे तब, संघ योजना के प्रति राजाओं की प्रतिक्रिया कसी थी, इसकी भी एक फहानी 
है, जो बाद के एक अध्याय में कही गयी है। यहां इतना ही कह देना काफी है कि 
यद्यपि कुछ राजा लोग कभी-कभी भावावेश और ऊपरी देशभवित के प्रवाह में वह जाते 
थे, परन्तु वास्तव में वे उन शर्तों पर भारतीय संघ में शामिल होने के लिए कभी राजी 
नहीं हुए, जो एक ओर रियासती जनता के लिए और दूसरी ओर समस्त भारत के 
लिए उचित और न्यायसंगत कही जा सकती थी। 

मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों और उनकी पूुर्ववर्ती तथा परवर्ती घोषणाओं का उल्लेख 
पहले किया जा चुका है। इनमें भारत में सांविधानिक सुधारों के अन्तिम परिणाम 
की व्याख्या करते हुए उनका क्षेत्र ब्रिटिश भारत के बाहर भी बताया गया था। 
जो चीज उस समय जअस्पष्ठ थी, वह सांविधानिक सुधारों के क्रियान्वयनकाल में स्पष्ट 
मालूम पड़ने लगी। इस सांविधानिक विकास में कुछ ऐसी स्पष्ट और सुनिदिष्द 
अवस्थायें आयी, जिनके कारण ब्रिटिश सरकार, राजाओं और भारतीय जनता के 
प्रतिनिधियों को अधिकृत वक्‍तव्यों के रूप में निश्चित आइवासन देना आवश्यक हो 
गया। उदाहरणायं, उन घठनाओं ने, जिनके कारण साइमच कमीशन की नियुक्ति 
हुई, एक ऐसा अवसर उपस्थित कर दिया कि बाइसराय और भारत-मन्‍्त्री (सेक्रेटरी 
आफ स्टेट फार इंडिया) को, यह दुहराते हुए सरकारी तौर पर घोषणायें करनी पड़ीं 
कि इन सुधारों का अवद्यंभावी और अनिवार्य परिणाम एक अखिल-भारतीय संघ 
का निर्माण है। ऐसी सभी घोषणाओं में, प्रस्तावित संघ सें, किसी परस्पर स्वीकार्य 
व्यवस्था के अनुसार रियासतों के शामिल होने का, नपी-तुली भाषा सें, परन्तु अनि- 
वार्य रूप से, उल्लेख रहता था। 

घटनाक्रम के इस विकास का स्वागत करते हुए, भारत के छोकनेता इस राष्ट्रीय 
मांग को दुहराने लगे कि अन्त सें ज्रिटिश भारत और देशी रियासतों को एक ही प्रश्ञासन 
के अंग बनता पड़ेगा। नेहरू समिति ने भी स्पष्ट दव्दों में इस बात पर बल दिया 
था कि रियासतों को अखिल भारतीय संघ के दायरे से बाहुर रखना सम्भव नहीं है, 
क्योंकि वे भारत के अविभाज्य अंग हैं। यद्यपि समिति ने राजाओं को यह आइवासन 
दे दिया था कि वे अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों का उपभोग करते रहेंगे, फिर 
भी उसने यह स्पण्द कर दिया था कि ऐसी व्यवस्था के छिए “उनकी रियाततों की 
मौजूदा शासन और प्रशासन प्रणाली सें सुधार” की आवश्यकता होगी। 
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गह संकेत मिलने पर कि किसी त किसी दिन राजाओं को अपनों शान्तिपूर्ण 
पृथकता की स्थिति भंग करनो होगी, उनकी जो प्रतिक्रिया हुई, उससे उनमें बेचैनी 
की भावता व्याप्त हो गयी। उनकी वर्तमान स्थिति ने उन्हें संतृप्ति-विन्दु तक सुरक्षा 
ओर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रदान कर रखी थी। वे इस वात को भली भांति जानते 
थे कि उस स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन का अर्ये होगा उनके अधिकारों और 
विशेषाधिकारों में से कम से कम कुछ के साय समझौता करना। अतः भखिल भारतीय 
संघ के नाम सात्र से ही वे थर्रा जाते थे। संविधान जाँच कमीशन के अध्यक्ष सर जान 
साइमन और वाइसराय छाडे इविन भी इसी अकार के घटना-पिकास की ओर संकेत 
कर रहे थे। सर जान साइमन का यह सुझाव भी कवि समत्त भारतीय समस्या के 
पूर्ण समाधान के लिए, ब्रिटिश भारत औौर देसी रियासतों के प्रतिनिधियों में परामर्श 
के हेतु, एक गोलमेज सम्मेलन होना चाहिए, ब्रििश सरकार ते स्वीकार कर लिया 
था! वह्सराय ने एक सरकारी घोषणा हारा यह बताया कि भारत की साविधानिक 
प्रति की स्वाभाविक ससस्या औपनिवेशिक स्वराज्य की प्राप्ति है।” ऐसे घटना- 
विकास का स्वाभाविक जर्य होगा भारतीयों को अधिक सत्ता का हल्तान्तरण। इससे 
ब्रिविश भारत और भारतीय भारत आमने-सामने आ जायेंगे। यदि ब्रिटिश भारत 
में, सम्पूर्ण सता का उपयोग, लोकतन्त्रीय विधि से शासित प्रान्तों में जवता के प्रति- 
निधियों द्वारा हुआ, तो राजा छोग रियासतों सें अपने निरंकुश शासन के विरुद्ध जनता 
के आन्दोलन के ज्वार को कब तक रोके रखने की आशा कर सकेंगे । 

इसमें कोई आइचय नहीं कि सांविधानिक सुधारों के बारे सें हर प्रकार की चर्चा 
से राजा लोग विदकते थे, क्योंकि जो भी सुझाव दिये जाते थे, वे सब दृढ़तापूर्वक किसी 
न किसी प्रकार की संघीय एकता की ओर ले जाते प्रतीत होते थे और उसका प्रभाव 
देसी रियासतों पर भी पड़ता था। परत्तु राजा लोग खुल्लम-खुल्ला संघ के विचार 
के विरोधी न थे। नरेख सण्डल ने इस विचार के प्रति रियासतों का आम रवैया 
कभी प्रकट नहीं किया। केवल महाराजा बीकानेर ने, पहले गोलमेज सम्मेलन में 
रियासती शिष्ट मण्डल की ओर से यह अवदय घोषित किया था कि देसी रियासतों 
के शासक किसी अखिल भारतीय संघ की योजना सें इस शर्त पर शामिल होने के 
लिए तैयार हैँ कि रियासतों और उनके शासकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों 
का समचित आदर किया जाय। उन्होंने अपनी बोर से तथा राजवर्ग की भोर से 
आदइवासन दिया था कि “हम इस बात से सहमत हैं कि भारत को संघीय जाघार पर 
संयुक्त हो जाता चाहिए, तथा यदि हमारे अधिकार और विशेषाधिकार सुरक्षित 
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रहे, तो हम स्वेच्छा से संघ में शामिल हो जायेंगे।” देशभवित के प्रवाह में बहते हुए 
उन्होंने “संसार की दृष्टि सें समावता के दर्जे के लिए उस उत्कण्ठा के साथ राजाओं 
का तादात्म्य बताया, जो औपनिवेशिक स्वराज्य के लिए उत्कद इच्छा के रूप में 
प्रकट हो रही है, और जो आज समस्त विचारशील भारतवासियों को प्रवरू शक्ति 
प्रदान कर रही है।”* नवाव भोपाल ने महाराजा बीकानेर के कथन का केवल समर्थन 
ही नहीं किया, वल्क्ति और भी आगे बढ़ कर कहा-- हम केवल स्वशासी और संघ- 
बद्ध ब्रिटिश भारत से ही संबद्ध हो सकते हैं।” 
बाद में राजाओं के प्रतिनिधियों के रुख में परिवर्तत हो गया। उनकी पहली 
उक्तियों को देखते हुए यह परिवर्तन आइचर्यजनक मालूम पड़ता था। वर्षो तक लोग 
यही न समझ पाये कि आखिर राजाओं ने, या कम से कम बड़ी रियासतों के शासकों ने, 
अचानक संघ में शामिल होने का निर्णय केसे कर लिया। कुछ लोग यह सोचते थे 
कि शायद मंग्रेज राजसर्मंज्ञों ने उन्हें मता लिया है, क्योंकि वे केन्द्र में कुछ उत्तरदायित्व 
देने का विरोध नहीं क्र सकते थे। परन्तु, मेन ने राजाओं के रुख में परिवर्तन 
की जो व्याल्या की है, वह अधिक विश्वसनीय मालूम पड़ती है। वे कहते हैं:-- 
“ऐसे कई कारण थे, जिन्होंने राजाओं को ऐसा करने के लिए प्रेरित 
किया। ऐसी कोई रियासत न थी, जो ब्रिटिश भारत की जन-जागृति से सर्वथा 
अछूती रही हो। कुछ रियासतों में उपद्रव भी हुए थे और सरकार को चुनौती 
दी गयी थी। किसी शासक को इस विषय में कोई भ्रम न था कि यदि उसकी 
रियासत सें सविनय अवज्ञा आन्दोलन छुरू हुआ तो क्या होगा। राजाओं को 
यह विश्वास था कि यदि वे प्रतीक्षा करते रहे ओर तव तक एक संयुक्त और 
स्वशासी ब्रिटिश भारत सासने आा गया तो अच्छा सौदा करता अधिक कठिन 
हो जायगा। कुछ बड़े शासक, जो नरेद्धमण्डल पर नियन्त्रण रखते थे वास्तव 
में यह समझते थे कि संघ में शामिल होने से उनकी रियासतों को वित्तीय छाभ 
होगा । कुछ व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा से उद्युक्त हुए थे और प्रशासन पर प्रभाव 
जमाने तथा सम्भव हुआ तो चयी सरकार सें किसी उच्च पद पर आसीन होने 
का स्वप्न देख रहे थे। मजदूर सरकार के हाथ सें सत्ता का आना भी उनके रुख 
के निर्धारण सें एक प्रमुख कारण था ॥”* 


7 “दी स्टोरी आफ दी इल्टीग्रेशन आफ इंडियन स्टेट्स/--पु० 28 
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इसमें कोई सन्देह नहीं, कि उस समय अधिकांश राजाओं के ऐसे ही भाव थे। 
परन्तु विकल्प भी थे। कुछ राजा, जिनके मुखिया महाराजा पटियाला थे, संघ-योजना 
के विरोधी थे। वास्तव में, उन्होंने अपने इस विरोध को छिपाने का भी प्रयत्न नहीं 
किया। राजाओं का यह समुदाय अखिल भारतीय संघ में शामिल होने से पहले 
रियासतों का संघवद्ध होता आवश्यक समझता था। यद्यपि कई छोटी रियासतों से 
इस सत का समर्थन किया, परत्घु राजाओं के प्राघ्नाणिक प्रवक्‍ताओं ने “भारतीय 
भारत का संघ बनाने के विचार का कभी समर्थन नहीं किया। 


परन्तु जब संघ की आवश्यकताओं पर विस्तार से विचार होने रूगा और उसकी 
कल्पना मूर्ते रूप धारण करने रुगी तो राजाओं का रुख भी पग-पग पर सद्ध्त होने छगा। 
पहले तो, अपने अधिकारों और विश्येषाधिकारों की रक्षा के लिए उनकी भांग ही इतनी 
अस्पष्ट थी कि भारत के राजनीतिक दल, जिनमें कांग्रेस भी थी, जितनी रियायतें 
उन्हें देवा चाहते थे, उन्हें वे आशा से कम समझ कर ठुकरा देते थे। दूसरे, वे संघ 
के प्रयोजनों के लिए किसी प्रकार की प्रत्यक्ष कर प्रणाली स्वीकार करने के लिए तैयार 
न थे, और न पुरी क्षतिपुर्ति के बिना अपने किसी अधिकार या विशेषाधिकार का त्याग 
ही करना चाहते थे। तीसरे, केक में भारतीय सरकार बनने के उनके वद्धमूल सन्देह 
ते तथा अपने विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए एकमात्र अंग्रेजों पर ही उनकी मिर्भरता 
ने भारत में यथापूर्व स्थिति बने रहने में ही उनके लिए एक विश्िष्ठ निहित स्वार्थ 
पंदा कर दिया था। ः 

जब कांग्रेस ने यह कहना शुरू किया कि संघीय विधानमण्डल के लिए रियासतों 
के प्रतिनिधि रियासती प्रजा द्वारा चुने जाने चाहिए, रियासतों की सरकारों या उनके 
शासकों द्वारा सनोनीत नहीं होने चाहिए, तो राजाओं के मन में जो चोर छिपा हुआ 
था वह खुली दात्रुता के रूप सें प्रकट हो गया। 

पहला गोलूमेज सम्मेलन एक संघीय ढांचा उपसमिति बनाने के मतिरिकत और 
कुछ न कर सका। उसकी एकमात्र सफलता यह थी कि एक सामान्य समझीता इस 
विषय सें हो गया कि बातचीत का अन्तिम लक्ष्य एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना 
होता चाहिए । अपने कार्यक्षेत्र की परिभाषा करने के अतिरिक्त, गोलमेज सम्मेलन 
का पहला अधिवेशन अधिक कुछ नहीं कर सका, इसका एक कारण यह भीयषाकफि 
काँग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया था और उसमें अपना फोई प्रत्तिनिधि नहीं 


भेजा था। हा 
पहला गोलसेज सम्मेलन समाप्त होते हो, कुछ ही सप्ताहों में, देश की स्थिति 
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बदलने लगी। लार्ड इविन की समझौतावादी नीति के फलल्वरूप कांग्रेस के सब नेता 
जेल से मुक्त कर दिये गये जौर सार्च 93। सें गांधी-इविन समझौता हस्ताक्षरित 
हुआ। कांग्रेस दुसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गयी और उसने 
महात्मा गांवी को अपने एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भेजा। दूसरा गोलमेज सम्मेलत 
शीघ्र ही कार्यव्यस्त हो गया और संघीय विधान मण्डल की रचना पर विचार करते 
लूगा। रियासतों के प्रतिनिधि केवल अपने ही लाभ की बातें सोचने रूगे। बड़ी 
रियासंतें मपने महत्व और जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व की मांग करने रूगीं । 
उनके शासक संघ में मिलते से विशेष वित्तोय लाभ चाहते थे। उदाहरणार्थ, मैसूर 
रियासत इस शर्ते पर संघ सें शामिल होने को राजी थी, कि उसे शुल्कनुवत्त कर दिया 
जाय। हैदराबाद की संघ में द्ामिल होने के लिए यह शर्ते थी कि बरार के सम्बन्ध 
में निजाम की इच्छा पुरी की जाय। बड़ौदा रियासत शामिल होने से पहले भोखा 
बन्दरगाहु और नमक के प्रन्‍नों का सन्‍्तोषजवक हल करा लेना चाहती थी। धघीरे- 
धीरे सभी राजा संघ के विरोबी हो गये जौर दूसरे गोलमेज सम्सेलन की समाप्ति 
पर जो परिणाम सामने आये वे सधिक जआाज्माप्रद न थे। 

जब तोसरा गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ: तो उसके सामने संघीय विधानमण्डलू, 
उसका आकार और रचना आदि से सम्बन्ध रखने वाले महत्त्वपूर्ण प्रबन थे, जिनका 
अभी तक समाधान नहीं हो पाया था। कांग्रेस फिर इसमें शासिल नहीं हुई। 

रियासतों के प्रतिनिधित्व का प्रकार वाइसराय और ब्रिटिस सरकार के लिए 
एक समस्या ही बना रहा। कभी यह सोचा जाता था कि सीढों का नियतन जनसंख्या 
के आधार पर किया जाय और कभी यह कि वह रियासतों के राजनीतिक दर्जे के 
अनुसार तथा उन सलापियों की संल्या के जनुसार किया जाय, जो राजाओं को दी 
जाती थीं। जब कभी वाइसराय और उसके दूत इस प्रइत को सुरुझाने का भ्रयत्त 
करते, तभों राजा पूछते “हमारे अधिकारों मौर विदेषाधिकारों का क्या होगा १” 
उसकी यह सांग बड़ी विचित्र थी कि संविधान सें हमारे सन्धि-अधिकारों का आदर 
होता चाहिए, हमारे अन्दरूती मासलों सें कोई हस्तक्षेप न होना चाहिए और ऐसी 
व्यवस्था होनी चाहिए कि रियासतें संघवद्ध होकर सामूहिक रूप से संघ में शामिल 
हो सकें।!: 

अत्त सें, सम्राट की सरकार को स्वयं ही निर्णय करना पड़ा और स्वयं ही प्रस्ताव 
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तैयार करने पड़े, जो एक इ्वेतपन्न में प्रकाशित किये गये। इन प्रस्तावों पर विचार 
करने के लिए संसद के दोनों सदनों को एक संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त की गयी। 
बाद के विचार-विभशं में रियासतों के प्रतिनिधियों तथा कांग्रेस के अलावा समस्त 
राजनीतिक दलों ते भाग लछिया। अक्टूबर 934 सें संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट 
मिल जाने के बाद, उसी वर्ष दिसम्बर में भारत शासन विधेयक संसद में लाया गया। 
इस विधेयक की व्यवस्थाओं पर विचार करने के लिए राजाओं ने रियासतो मन्न्रियों 
की एक प्रतिनिधिक समिति बनायी। समिति ने कई संशोधतों और परिवर्तनों फा 
सुझाव दिया और कहा कि यदि ये नहीं किये जायेंगे तो समिति राजाओं से यह सिफारिश 
नहीं कर सकेगी कि वे प्रस्तावित संघ सें शामिल हों। कुछ महीनों बाद राजाओं 
और उतके प्रतिनिधियों का एक और सस्मेलन हुआ। इस सम्मेलन ने एक प्रस्ताव 
पास किया, जिसमें कहा गया कि “विधेयक और अधिमिलन-पत्न देशी रियासतों के 
लिए स्वीकार्य नहीं माने जा सकते ।” 

राजाओं हारा बेसुरीला राग अलापे जाने के बावजूद, हाउस आफ कामन्स तया 
हाउस आफ लाइंस सें आठ सप्ताह तक लम्वे विचार-विमर्श और वादविवाद के पश्चात्‌ 
संसद ने भारत शासन विधेयक पास कर दिया। अगस्त सें सम्राट्‌ की स्वीकृति मिलने 
के बाद, यह्‌ विधेयक भारत शासन अधिनियम, /935 (गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट, 
935) बन गया। ;॒ 

हमें भारत शासन अधिनियम की व्यवस्थाओं का विस्तारपुर्वंक वर्णन करने की 
आवश्यकता नहीं है। इतना ही कहना पर्याप्त है कि इसमें संघीय आधार पर रियासतों 
और ब्रिटिश भारत के मध्य सांविधानिक सम्बन्ध की व्यवस्था की गयी थी। अधि- 
नियम की एक विशेषता यह थी कि जहां रियासतों के लिए संघ-योजना स्वीकार 
'करना ऐच्छिक रखा गया था वहां प्रान्तों के लिए वह अनिवार्य बना दिया गया था। 
रियासतों को एफ अधिमिलन-पत्र द्वारा शामिल होना था। अधिमिलन की शर्तों में 
यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यह अधिनियम रियासतों पर उस अधिकार के प्रयोग 
के अलावा और किसी अधिकार की अनुमति नहीं देता, जो राजाओों द्वारा स्वतन्त्ररुप 
से लिखे गये अधिमिलन-पत्र से मिलेगा। प्रान्तों और रियासतों के मध्य इस विभेदकारी 
व्यवहार के समर्थन में अनेक तर्क दिये गये। यह बात तो आसानी से समझ में आती 
है कि 935 सें ये दोनों प्रकार के राज्य-क्षेत्र ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से 
एक दूसरे से बहुत भिन्न. थे; परन्तु राजनीति-विज्ञान के विद्यार्थी के लिए यह्‌ बे पप 
कठिन है कि सांविधानिक योजना में उनके साथ भेदपूर्ण व्यवहार क्यो किसी 
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गया। संयूक्‍त प्रवर समिति ने इस विरोधाभास का परिहार इस प्रकार किया :-- 

“मुख्य कठिताइयां दो हैं : एक तो यह कि देज्ञी रियासतें दर्जा और स्वरूप सें 
ब्रिटिश भारत के प्रान्तों से सर्वया भिन्न हैं; और दूसरी यह कि रियासततें उस आतों 
पर संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हैं, जिन पर प्रान्त ज्ासिल होंगे। पहली 
कठिनाई के विषय में तो यह बात है कि रियासतें विभिन्न अंज्ों में प्रभुसत्ता रखती हैं 
और एक प्रकार से वे व्यवितगत शासनप्रणाली के अधीन हैं, परन्तु ब्रिटिश भारत के 
प्रान्त ऐसे नहीं हैं। रियासतों का संघ सें भधिसिलन इसीलिए प्रत्येक रियासत के 
शासक की इच्छा के बिना नहीं हो सकता। अधिसिलन के पश्चातू, संघीय विधान- 
मण्डल के लिए, अधिमिलित रियासत के प्रतिनिधि शासक द्वारा मनोनीत किये जायेंगे, 
तथा उसकी प्रजा उसके प्रति बफादारी बनाये रखेगी। दूसरी कठिनाई के विषय में 
राजाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है क्वि अब वे कुछ शर्तों पर ब्रिटिश भारत के प्रान्तों के 
साथ संघवद्ध होने को तंयार हैं, परन्तु सम्पुर्ण-प्रभुत्वसम्पत्न होने के कारण, थे इस 
बात के लिए राजी नहीं हो सकते कि संघीय सरकार उनके सम्बन्ध में ऐसे अधिकारों 
का प्रयोग करे, जो सब प्रकार से उन अधिकारों के समान हों, जिनका प्रयोग वह प्रान्तों 
के सम्बन्ध में करेगी, जिनको अभी स्वशासन भी नहीं सिला।” 

936 सें भारत झ्ासव अधिनियम 7935 की घोषणा होने के बाद से सितस्थर 
4939 तक, जब कि यूरोप में युद्ध छिड़ जाने के क्वारण सारी स्थिति बदल गयी, 
वाइसराय लार्ड लिनलिथगो का सुख्य कार्य राजाओं को संघ में शासिल होने के लिए 
मनाना था। ऐसा कोई तरीका न था, जिसे बाइसराय राजाओं को संघ में शासिल 
होने के लाभ बताने के काम में त लाया हो। परस्तु उसके सब प्रयत्न इसलिए व्यर्थ 
सिद्ध हुए, कि राजा लोग अपनी सुरक्षा और विशेषाधिकार की उस स्थिति में किसी 
भी परिवतंत के विरुद्ध थे, जिसका उपयोग वे 00 से भी अधिक वर्षो से कर रहे थे। 
यद्यपि राजकीय भोजों के अवसरों पर वे कभी-कभी देशभक्ति के उद्गार प्रकट कर 
दिया करते थे, परन्तु भारत की राजनीतिक प्रगति में उनकी 'रत्तोभर भी रुचि 
त्तथी। 

पहला कदम, जो चाइसराय ने अपने कर्तव्य को पुरा करते के लिए उठाया, वह 
अपने तीन विश्वासपात्र दूतों को, अधिसिलन-पत्र के ससविदे की प्रतिलिपियों के 
साथ, रियासतों में भेजना था। एक साल तक थे चृत्त विभिन्न रियासतों का दोरा , 
करते रहे और राजाओं तथा उनके परामशेदाताओं से सिलते रहे। इनके ताम थे सर 
कोर्टने लेटिसर, सर फ्रांसिस बाइली और सर आर्थर लोथियत) उनके सत्परासर्श 
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और मिन्नतापूर्ण उपदेश का राजाओं पर कोई प्रभाव न पड़ा। मेनन के शब्दों में 
राजाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनके लिए संघ का विशेष महत्त्व नहीं है, और न 
वे उसमें प्रवेश के लिए उत्सुक हैं। जो प्रश्न उन्हें परेशान किये हुए था, वह यह नहीं 
था कि संघ में मिल जाने से वे समस्त भारत की उन्नति में अपना योग दे सकेंगे या नहीं, 
वल्कि यह था कि संघ के अन्दर रह कर उनकी अपनी स्थिति अधिक अच्छी और अधिक 
सुरक्षित रहेगी या संघ के बाहर रह कर। 


दौरे से छौट कर दूतों ने वाइसराय को बताया कि उनका मिद्गन फेल हो गया है। 
उन्होंने कहा कि राजा लोग संघ में शामिल होने के लिए राजी होने से पहले संविधान 
में दूरगामी परिवर्तत और रियायतें चाहते हैं। स्पष्ट शब्दों में, वे अच्छे से अच्छा 
सोदा करने पर तुले हुए हैं और समुचित रियायतों के बिना उन्हें संघ में शामिल होने 
के लिए मनाना सम्भव न होगा। वाइसराय राजाओं को संघ में लाने के लिए उत्सुक 
था; अतः उसने भारत मन्‍्त्री को सुझाव दिया कि राजाओं को कुछ और अधिक स्पष्ट 
ग़ारन्दी दी जाय और ऐसे वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में यथास्थिति कायम रखी जाय, 
जिनके लिए राजा लोग आग्रह करते हैं। उसने यह भी सुझाव दिया कि भारत शासन 
अधिनियम भी तदनुसार संशोधित किया जाय। परन्तु भारतमन्त्री वाइसराय के 
“विचार से सहमत न हुआ। उसका विचार था कि एसी रियायतें संघ की सामान्य 
योजना से मेल नहीं खातीं और इनसे ब्रिटेन तथा भारत दोनों देशों में अत्यन्त हानिकारक 
विवाद खड़ा हो सकता है।” 


अधिनियम के संशोधन का इस प्रकार निषेध हो जाने पर, राजवीतिक विभाग 
अधिनियम की सीमाओं के अच्दर रहकर ही राजाओं की मांगें पुरी करने के असम्भव 
कार्य में जुट गया। विचार-विमर्श और बातचीत का फिर एक दौर शुरू हुआ। परन्तु 
उत्तका कोई फल न हुआ। सच तो यह है कि राजनीतिक विभाग के अधिकारियों ने 
बातचीत को ऐसा रूप दे दिया, जो वाइसराय के दृष्टिकोण से भिन्न था। वाइसराय 
को उत्सुकता को राजाओं के लिए अच्छा अवसर समझ कर, इन अधिकारियों ने, ' 
एक प्रकार से उन्हें अपनी बात पर अड्डे रहने के लिए प्रोत्साहित किया। मेनन के ' 
अनुसार, “ऐसा मालूम पड़ता था कि राजनीतिक विभाग राजाओं की कभी न समाप्त 
होने वाली मांगों पर रोक लगाने तथा उनके संघ-प्रवेश से प्राप्त ली लाभों पर 
जोर देने के बजाय, उनके संघ-प्रवेश से होने वाली हानि पर जोर देने सं तथा उस हानि 
को पूरा करने या कम करने के लिए उपाय खोजने में, अधिक समय सर्च कर रहा है। 
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इसके फलस्वरूप हर मोर्चे पर राजाओं के सामने झुकने की प्रवृत्ति पेदा हो गयी।? 

निष्फल वार्तालाप और विचार-विमर्श से ऊब कर, राजाओं ते चवस्बर 938 
में बस्बई में एक सम्मेलन किया। उन्होंने घंटों वातचीत की और अपने मन्त्रियों तथा 
परामशंदाताओं के विचार सुने। अन्त में एक प्रस्ताव पास कर उन्होंने इस तर्क के 
आधार पर सांविधानिक योजत। को ठुकरा दिया कि इसे स्वीकार करने से “राजा 
और उनके उत्तराधिकारी देश कौ तीत्रगति से बदरूती हुई परिस्थितियों सें सआाट्‌' 
अपने बंद और अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य के परर्ण निर्वाह में असमर्थ रहेंगे।” 


अब लार्ड लिनलिथगो का घैय॑ भी समाप्त होते लगा था। वह इस आंख-समिचौती 
के खेल से तंग आ गया था। चीजों को अन्तिम रूप देने के बिचार से तथा यह जानने 
के लिए कि हर सम्बन्धित व्यक्ति का क्या मन्तव्य है, उसने सलामी रियासतों के 
समस्त शासकों को एक गइती पत्र भेजा। पत्र के साथ, उसने अधिमिलन-पतन्र के ससबिदे 
और सम्राद के स्वीकृति-पत्र का मसविदा भी भेजा। पत्र में यह स्पष्ठ लिखा था कि 
अधिसिलन-पत्र की दर्तों में किसी प्रकार के तात्विक परिवर्तत की कोई गुंजाइश नहीं है 
और राजाओं को 6 मास के अन्दर वाइसराय को यह सूचित कर देना चाहिए कि जिस 
रूप में यह लिखा गया है, उसी रूप में उसे स्वीकार करने के लिए वे तैयार हैं या नहीं । 

किसी भी राजा ने इस पत्र का उत्तर नहीं दिया। इसके विपरीत उन्होंने इस 
मामले पर विचार करने के लिए एक और सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन ने पुनः अधि- 
मिलत-पत्र पर हस्ताक्षर करने में राजाओं की असमर्थता व्यक्त की। परन्तु अस्वीकृति 
प्रकट करते समय उन्होंने संत और राजवयिक भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने 
जो प्रस्ताव पास किया, वह यहां दिया जाता है +-- 

“बम्बई में आयोजित राजाओं और भन्त्रियों का यह सम्मेलन अधिमिलत- 
पत्र के संशोधित मसविदे और सम्बन्धित कागजों पर विचार करने के बाद, संकल्प 
करता है कि वे शर्ते, जिकके आधार पर अधिमिलन दिया जा रहा है, उस दिशा 
में, जिसका निर्येश मच्त्रियों की हैदरी समिति की' रिपोर्ट में किया गया है और 
जिसकी पुष्ठि ग्वालियर सम्मेलन की सिफारिशों द्वारा की गयी है, मोलिक रूप में 
असन्तोषजनक हैं और इसलिए अस्वीकाय हैं। फिर भी सम्मेलन को विश्वास है 
कि सम्राद की सरकार का अखिल भारतीय संघ के प्रइन पर दरवाजा बन्द करने का 
इरादा नहीं हो सकता । 
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राजाओं को अपने नवीनतम संकल्प के सम्बन्ध में वाइसराय अथवा राजनीतिक 
विभाग की ओर से चाहे कुछ भी उत्तर मिलता हो, जहां तक रियासतों का सम्बन्ध था, 
संघ के लिए दरवाजा अब वस्तुतः बन्द हो गया। सब बातों से यह माऊूम पड़ता था 
कि राजाओं के रवैये ने वाइसराय को नाराज कर दिया था। साथ ही यह भी बात है 
कि उसके करने के लिए कुछ बचा भी न था। उन स्वशासी प्रान्तों की सीमावतों 
रियासतों में, जहां कांग्रेस ने सत्ता पर अधिकार कर लिया था, विगड़ती हुई स्थिति 
से वह और भी अधिक चिन्तित हो गया था : अ० भा० रियासती प्रजा परिषद और 
उसकी अनेक शाखायें, अब प्रान्तों में अपने सजातीय संगठन, कांग्रेस की अभिनव 
अजित प्रतिष्ठा और शक्ति से प्रोत्माहित होकर, रियासतों में उत्तरदायी शासन के 
लिए आन्दोलन के बास्ते इतनो अधिक साहसिक हो गयी थीं जितनी पहले कभी नहीं 
हुई थीं। राजस्थान में, दक्षिण की रियाततों में तथा दूरवर्ती कश्मीर और त्रावणकोर 
में संकट की भाग सुलग रही थी तथा मैसुर भौर राजकोट में खुले संघर्ष हो रहे भे। 

यह अवद्य कहना होगा कि वाइसराय इन जिस्मेदारियों के प्रति अपने रुख में 
आदि से अन्त तक सन्तुलूम बनाये रहा। उसने यह सोचा होगा कि राजाओं का रुख, 
जो लगातार एकतरफा रहा, अब दृढ़ता से स्थिर हो गया है। यद्यपि यह सम्भव था 
कि वाइसराय रियासतों में. उत्तरदायी शासत की मांग का और कांग्रेस के पक्षग्रह का 
समर्थन न करता, फिर भी उसके रुख में सांविधानिक परिवर्तन की वह भावना प्रति- 
विस्वित हो रही थी, जिसने देश को आप्लाबित कर दिया था। यह अनुमान छगाता 
कठिन है कि यदि विदवयुद्ध उसकी रक्षा के लिए न आता, तो वह भारत में राजाओं फे 
साथ तथा अपने देश में ब्रिटिश सरकार के साथ टकराव हुए बिना, कब तक सन्तुलन 
बनाये रखता। तथ्य यह है कि जब युद्ध छिड़ा, तो लार्ड लिनलियगो ने चेन की सांस 
ली, क्योंकि उसने स्वयं उसे उस स्थिति से बाहर निकाल लिया, जो दिव-ब-दिन 
अधिकाधिक गम्भीर और काबू से बाहर होती जा रही थी। युद्ध की घोषणा के केवल 
एक ही सप्ताह बाद, वाइसराय ने केन्द्रीय विधान मण्डल के दोनों सदनों में अपने 
भाषण में घोषणा की कि संघ की स्थापना तो सम्राट की सरकार का लक्ष्य रहेगी, 
परस्तु “वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के दवाब के कारण तथा हमारे तासने उपस्थित 
संकट पर ध्यान केन्द्रित रखने की आवश्यकता के कारण, हमारे सामने इसके अलावा 
और कोई विकल्प नहीं है कि हम संघ के लिए तैयारी का काम अभी निलम्बित रे |! 

इससे वाइसराय रियासतों से अपनी इच्छायें तथा भारत शासन अधिनियम की 
संघ-सम्बस्धी व्यवस्थायें मनवाने के कठित कार्य से बच गया। 
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यूरोप में युद्ध छिड़ने से भारत में समस्त सांविधानिक दृष्टिकोण बदल गया। 
युद्ध-प्यत्नों में सहायता देना, सरकारी क्षेत्र के लिए, समय की सबसे बड़ी आवश्यकता 
बत गयी, जो सब आवद्यकताओं से ऊपर थी। जब तक युद्ध जारी रहा, तब तक 
सभी सांविधानिक भ्रइन, जिनसें रियासतों का प्रदत्त भी था, खठाई सें पड़े रहे। 

भारत के सांविधानिक भविष्य पर विचार करने के लिए दूसरा अवसर, 942 
में क्रिप्स सिशन के भारत आगसन के समय उपस्थित हुआ। किप्स योजना का उद्देश्य, 
अल्पाधिक उपाय के रुप में, ब्रिटिश भारत के दलीय नेताओं को केन्रीय सरकार की 
जिम्मेदारियां संभालने के लिए राजी करना था, जिनमें रियासतों के भाग लेने की 
आवइयकता नहीं समझी गयी थी। 

राजाओं का यह अनुमात सही निकलते पर कि क्रिप्स योजना के प्रति कांग्रेस 
और मुसलिस लीग की प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं है, उनको अपने हृदय में बड़ी प्रसन्नता 
हुई। वे स्वयं प्रस्तावों का विरोध करने फे अरुचिकर कार्य से बच गये। फिर भी, 
उनका शिष्द सण्डल सर स्टेफर्ड क्रिप्स से मिला और संक्षिप्त बातचीत के बाद, उसे 
निम्नलिखित प्रस्ताव दिया: 

“दिसी रियासतें, अपनी मातृभूमि के हित में, भारत के लिए संविधान 
बनाने सें, हर उचित तरीके से, जो रियासतों की प्रभुता और एकता का अवि- 
रोधी होगा, प्रसन्नता से लपता योग देंगी, जैसा कि वे सदा देती रही हैं। परन्तु 
रियासतों को यह आइवासन मिलना चाहिए कि यदि कुछ रियासतें उसे मानना 
सस्भव न समझें, तो न साननेवाली रियासतों या रियासत-समूहों को, इच्छा 
प्रकट करने पर, यह अधिकार होगा कि वे एक उपयुक्त और सात हुई प्रक्रिया 
के अनुसार, जिसे इसो प्रयोजन के लिए निश्चित किया गया हो, अपना संघ 
बना लें, जो सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न हो।” 
जब क्रिप्स सिशन की असफलता घोषित हो गयी, और क्रिप्स स्वयं भारत से श्वल्ा 

गया, तो राजाओं ने चेच की सांस ली। वस्तुतः कहा जाता है कि एक बड़ी रियासत के 
प्रधान स्त्री ने बाइसराय के राजनीतिक परामर्शदाता सर हेनरी केक को लिखा-- मिं 
समाचार पत्रों में मिशन की असफलता पर गम्भीर शोक के भावों की पर्याप्त अभि- 
व्यक्तियां देखता हूं, भर उस असफलता को एक महान दुःखान्त घटना बताया जाता है। 


००३० कर १ ॥ है 


परल्तु व्यक्तिगत रूप से सें यह अनुभव करता हूं कि हम उससे बाल बाल बच गये हैं। 
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देती रियासतों सें स्वाधीनता संग्राम का इतिहास 


किप्स योजना त्रुदियों से भरी हुई थी और वह भारत के भविष्य के लिए घातक 
समझी जाती थी, अतः कांग्रेस ने उसकी उपेक्षा कर दी। राजाओं और उनकी सरकारों 
को, अपनो स्वाभाविक तुच्छतापूर्ण शर्ते रखने के अछावा, उस पर अपने विचार प्रकट 
करने का कभी अवसर ही न मिल्ा। क्रिप्स मिशन के उदाहरण का अनुस्तरण फरते 
हुए, छाड्ड बेल ने भी रियासतों को 945 के शिमला सम्मेलन सें नहीं बुछाया। 
इसे सम्मेलन का भी वही हाल हुआ, जो क्रिप्स योजना का हुआ था। 

यूरोप में युद्ध बच्द होते ही तथा- इंगलेंड में मजदूर दल के सत्ताधिरुढ़ होते हो 

भारत की सांविधानिक और राजनीतिक समस्या के हल की खोज नये पिरे से शुरू 
हुईं। ब्रिटिश संसदीय शिष्ट सण्डल और मन्त्रिमण्डल मिशन के दौरों का उल्लेस 
पहले ही किया जा चुका है। पुर्वकालिक सरकारी वक्तव्यों की धारा का अनुसरण 
करते हुए, सन्त्रिमण्डल मिद्यन ने राजाओं को आइवासन दिया कि उनके दर्जे सें किसी 
प्रकार का कोई परिवर्तत करने का सम्राद का इरादा नहीं हैं। परन्तु, उसने यह 
आशा व्यक्त की कि यदि बातचीत के फलस्वरूप कोई परिवर्तत सामने आये, तो राजा 
लोग बुद्धिमत्तापुर्वक उस पर अपनी स्वीकृति अवब्य देंगे। सन्त्रिमण्डल मिशन ने 
6 मई 946 को अपनी योजता घोषित की। इस योजना में भारत के पस्तावित 
संघ (यूनियन) के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया दी गयी थी। इंसमें रियासतों के विषय 
में विस्तार से कुछ नहीं कहा गया था, परन्तु उनके प्रवेश के लिए निम्नलिखित व्यवस्था 
की गयी थी: | 

4. सर्वोच्च सत्ता न तो ब्रिटिश सम्राद के पास रह सकतो है और न नयी सरकार 
को हस्तान्तरित की जा सकती है। परन्तु राजाओं द्ारा दिये गये इस 
आदवासन के अनुसार कि वे भारत के तव विकास में सहयोग देने के लिये 
तैयार और इच्छुक हैं, रियासतों से यह आशा की जाती है कि वे अवश्य 
सहयोग देंगी । 

2. रियासतों के सहयोग का स्वरूप नये संविधान के ढांचे के निर्माण के समय 
बातचीत द्वारा निश्चित किया जायगा। परन्वु यह किसी प्रकार न समलतना 
चाहिए कि वह सब रियासतों के लिए एक-सा होगा। 

3. उन विषयों के अलावा जो संघ को सौंपे जायेंगे, शेष सभी विषय भौर का 
कार रियासतों के पास रहेंगे। संघ को देशिक मामले, प्रतिरक्षा और संचार 


के विषय सौंपे जायेंगे। 
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संघ की कल्पना : राजाओं की प्रतिक्रिया 


4, आरम्भ में संविधान सभा में रियासतों का प्रतिनिधित्व एक वार्ता-समिति 
करेगी। 

5, अन्तिम संविधान सभा सें रियासतों को समुचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, परन्तु 
सीठें 93 से अधिक नहीं मिलेंगी। चुनाव की विधि परामर्श द्वारा निदिचत 
की जायगी। 

6. जब संविधान सभा के तीनों विभाग प्रान्तों और समूहों के लिए संविधान 
तेयार कर चुकेंगे, तो विभागों तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधि संघीय 
संविधान को अन्तिम रूप देने के लिए फिर मिलेंगे। 

जहां तक रियासतों के प्रवेश का प्रइन था, भन्त्रिमण्डल मिशन की योजना के 

प्रति कांग्रेस की प्रतिक्रिय सर्ववा आलोचनसात्मक थी। कांग्रेस कार्ययसिति ने एक 
प्रस्ताव पास कर यह विचार प्रकट किया कि संविधान सभा सर्वथा असमान तत्त्वों 
द्वारा गठित नहीं की जा सकती तथा “उसके लिए रियासतों के प्रतिनिधियों को चुनने 
का तरीका, जहाँ तक सम्भव हो, लगभग बैसा ही होना चाहिए, जँसा प्रान्तों में ।! 
परन्तु, इसके एक ही दिन बाद, सन्त्रिसण्डल सिशन की ओर से जो प्रेस-वक्‍्तव्य प्रकाशित 
हुआ, उससें पुनः दृढ़ता के साथ कहा गया कि “रियासतों के प्रतिनिधियों को संविधान 
सभा में किस प्रकार नियुक्त किया जाय, यह प्रइन सन्त्रिमण्डल मिदान के भिर्णय का 
विषय म था, बल्कि यह साफ तौर से ऐसा प्रइन था, जिस पर रियासतों के साथ विचार- 
विमर्श होना चाहिए।” 

सन्त्रिमण्डल सिशन की योजना पर रियासतों के शासकों की पहली प्रतिक्रिया 

प्रतिकूल न थी। नरेन्द्र मण्डल की स्थायी ससिति ने अपने एक वक्‍तव्य (0 जून 
4946) में योजना को बातचीत के लिए उत्तम आधार" बताया। उसी समय 
संविधान सभा सें रियासतों के प्रवेश के विषय में बात चीत करने के लिए उसने एक 
प्रतितिधिक सम्रेति बनायी। बाद सें संविधान सभा ने भी नरेख्धमण्डल की वार्ता- 
समिति से बातचीत करने के लिए एक समिति नियुक्त की। 

यह मच्छा ही हुआ। रियासतें संविधान सभा में प्रवेश के छिए बातचीत करने 

को राजी हो गयीं। बातचीत की प्रक्रिया केसे चली और किस प्रकार पग-पग पर राजा 
लोग या तो अपना विचार बदलते रहे या एक ही विषय पर बार-बार विचार-विमरों 
करने में व्यप्त रहे यह सब एक दूसरे अध्याय “स्वतन्त्रता की पुर्ववेला” का विषय है। 


24 मई 946 को हुए काँग्रेस कार्य समिति के अधिवेशन का कार्येविवरण । 
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देसी रियासतों में स्वाधीनता संग्राम का इतिहास 


हि को समाप्ति तक के इस विषय के वर्णन को हम यहां समाप्त करते हैं। 
परन्तु ऐसा करने से पहले हमको सन्त्रिमण्डल सिशन की योजना के सस्वन्ध में रियासती 
जनता की प्रतिक्रिय भी देसनो चाहिये। उसके मुख्य संगठन, अ० भा० रियासती 
प्रजा परिषद, ते यो जता पर विचार करने के लिए अपनी प्रबन्ध समिति की एक आपात 
बेठक बुल्लायी। इस बैठक सें विभिन्न रियासतों के 200 से भी अधिक प्रतिनिधि 
शामिल हुए, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। बैठक में जो रम्वे- 
चौड़े वाद-विवाद हुए, वे आश्याचाद और निराशावाद की झूल्ा में झूछते रहे। केवल 
नेहरू का भाषण ही ऐसा था, जिसने रियासती जनता के विचारों को सही ढंग से 
अभिव्यकक्‍्त किया और उसके आन्तरिक भावों को प्रतिविम्बित किया। रियासती 
जवता इस व्यवस्था से माराज थी कि संविधान सभा में रियासतों के प्रतिनिधि अधि- 
कांशत: राजाओं के नामजद व्यवित होंगे; अतः नेहरू ने अपने भाषण में इस विषय 
का भी उल्लेख किया। उन्होंने अपनी अननुकरणीय दुढ़ता के साथ घोषणा की कि 
“/र्थासतो जनता अपना प्रतिनिधित्व आप करने का दावा करती है भौर वह यह 
देखेंगी कि उसकी बात सुनी जाती है। उसके सिवाय भौर कोई उसकी ओर से नहीं 
बोल सकता; उसके शासक तो निशचय ही नहीं बोल सकते।”/ 

इसके बाद सब रियासतों में गतिविधियां तेज हो गयीं। प्रजामण्डलों और छोक 
परिषदों का जाल पहले ही कांग्रेस के साथ पुर्णतया एकाकार हो गया था। अतः 
शीर्षस्थ कांग्रेसी नेताओं से निर्देश प्राप्त कर रियासतती जनता भारत के संविधान- 
निर्माण में भाग छेने के लिए अपने अधिकारों की प्राप्ति के वास्ते भावी संघर्ष हेतु, 
जो शायद उनके विचार से अन्तिम था, तैयारी करने छगी। दक्षिण में भावणकोर 
और मैसूर से उत्तर-पश्चिम में जोधपुर और बीकानेर तक राजनीतिक संगठन संवि- 
धान सभा के लिए अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की अपनी मांग के समर्थन में जनमत 


जागृत करने में व्यस्त हो गये। 
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आन्दोलन ज़ोरों पर 


अब हम बिखरे संत्रों को फिर इकट्ठा करेंगे और यह देखेंगे कि युद्ध से पहले और 
बाद के निर्णायक वर्षों में रिघासती जनता का आन्दोलन किस प्रकार जोर पकड़ता गया । 

अ० भा० रियासती प्रजा परिषद का पंचम अधिवेशन, जो कराची सें 936 सें 
हुआ, रियासती जनता के स्वतन्त्रता-संग्राम के इतिहास में अनेक प्रकार से सीमा-चिन्ह्‌ 
बन गया । उसकी अध्यक्षता डा० बी० पट्टामि सीतारामय्य ने की, और इसमें जिन 
लोगों ने भाग लिया उनसें कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और भूतपूर्व फांग्रेल 
अध्यक्ष राजेद्र प्रसाद भी थे। यद्वपि र्यिासतों के और ब्रिदिश भारत के स्वतन्त्रता 
अएदोलन एक प्रकार से अन्तनिगडित और परस्पर-सम्बद्ध थे, फिर भी ऊपरी तल पर, 
दोनों आन्दोलनों के सम्बन्ध में सदा कुछ ऐसी चीज दोष रह जाती थी, जितके स्पण्टो- 
करण की आवश्यकता पड़ती थी। गांधी जी के दो-दूक लेखों और स्प्रष्टीकरणों के 
बाद, डा० तीतारामय्य, जवाहरलाल नेहरू और राजेद्धप्रसाद भे कराचो अधिवेशन 
में जो भाषण दिये, उनसे सलागरिक स्वतस्न्ता और स्वशासन के लिए रियासती 
जनता द्वारा छेड़े गये संघर्ष के प्रति काँग्रेस के दख का सबसे अच्छा संकेत मिला । 
आत्दोऊन में डा० पट्टाभि की रुचि बहुत दिनों से थी, और अ० भा० रियासत्ती 
प्रजा प्रिषद के साथ उनका सम्बन्ध कालान्तर सें परिषद के लिए वरदान सिद्ध 
हुभा। 

सम्मेलन का उद्घाटन जवाहरलाल नेहुरू ने क्रिया। अपने उद्घाटन भाषण 
में उन्होंने देसी रियासतों के प्रति कांग्रेस-नीति पर पर्याप्त प्रकाश डारा। उन्होंने 
कुछ गलतफहमियों को, जो रियासती जनता और कांग्रेस के बीच चली भा रही थीं, 
दूर करने की इच्छा प्रकट की। भारत फी एकता और भखंडता पर बल देते हुए 
उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस भारतीय स्वतन्त्रता के लिए लड़ रही है, उसमें रियासती 
प्रजा की स्वतन्त्रता भी शामिल है, परन्तु, उन्होंने एक और वय जोड़ कर यहू स्पष्ट 
कर दिया कि ऐसा केवल भारत के स्वतन्त्र होने के बाद ही होगा। यदि कांग्रेस को 
स्व॒राज्य मिल जाता है, तो रियासती जनता को भी उसमें अनिवार्य रूप से हिस्सा 
सिलेगा। उन्होंने कहा कि एक वात साफ-साफ समझ लेती चाहिए कि रियासतों में 
स्वतन्त्रता और उत्तरदायी शासन फे लिए रूड़ाई प्निदिश सरकार से लड़नी है, न कि 
राजाओं से। कांग्रेस त्षिटिश सरकार के साथ संघर्षरत है। ज्योंही उसे सफलता 
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सिली और ब्रिटिश सत्ता धराशायी हुई, त्योंही राजा छोग रियासतोी जनता की मांग 
का प्रतिरोध करने में असमर्थ हो जायेंगे। 

हक मन रियासती जनता को एक और सुझाव यह दिया कि कांग्रेस की 
तरह उसे भी छोगों से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए और जनता में जागृति पैदा करनी 
चाहिए; केवल ज्ञापन और आवेदनपत्र भेजने से काम न घलेगा। उन्होंने यह स्पष्ट 
कर दिया कि भारत की राजनीतिक समस्या केवल संविधान सभा द्वारा ही सुलझ्ायी 
जा सकती है। ऐसी सभा केवल तभी बन सकती है जब ब्रिटिश सरकार चली जाय 
या जाने वाली हो। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उस समय कांग्रेस रियासती जनता 
के प्रतिनिधियों को संविधान सभा सें शासिल्‍ू करेगी। 

947 के बाद जो वास्तविक घटनायें घटी, उनके प्रकाश में जब हम आज इन 
शब्दों को पढ़ते हैं तो यह मानना पड़ता है कि जवाहरलाल ने कराची में 936 में 
जो कुछ कहा था उससें भविष्यवाणी छिपी हुई थी। 

राजेन्र प्रसाद ने भी अपने भाषण में जवाहरलाल के विचारों का आमतौर से 
समर्थन किया और रियासती जनता को उसके हित के साथ कांग्रेस की सहानुभूति 
का आदवासन दिया। उन्होंने रियासती जनता को कांग्रेस के नेतृत्व में पूर्ण आस्था 
रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अ० भा० रियासती प्रजा परिषद को कांग्रेस 
के कार्यक्रम का अनुसरण करते हुए रियासतों में रचनात्मक कार्य की व्यवस्था करनी 
चाहिए, जिससे उसे अपने आन्दोलन के लिए किसानों और सामान्य जनता का समर्थन 
प्राप्त हो सके। 

डा० पट्टाभि सीतारामय्य ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि रियात्तती जनता 
हारा अपने आन्दोलन फा श्रीगणेश करने के बाद तथा अ० भा० रियासती प्रजा परिषद 
की स्थापना करने के बाद, जो एक दद्यक बीता है, उसमें परिषद चार नियमित भधि- 
वेशन और एक विशेषाधिवेशन कर चुकी है, जो उसकी कर्तेंव्यनिष्ठा और उत्साह 
का पर्याप्त प्रमाण है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि देसी रियासतों में स्वतत्त्रता 
आस्दोलन चलाना ब्रिटिश भारत की अपेक्षा अधिक कठिन और अधिक दुःसाध्य है। 

शायद डा० सीतारामय्य के भाषण का सबसे महत्त्वपूर्ण अंश वह था, जिसमें 
उन्होंने रियासती जनता और कांग्रेस के सम्बन्ध के बारे में अपने विचार प्रकट किये 
उन्होंने जो विचार प्रकट किये, वे कुछ बातों में उन बिचारों से सर्वथा प्रतिकूल थे, जो 
नेहरू और राजेन्द्र श्रसाद द्वारा उसी विषय पर प्रकट किये गये थे। उन्होंने कहा कि 
रियासती जनता को अपने भाग्य पर छोड़ कर कांग्रेस ने ठीक नहीं किया। उन्होंने 
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इस वात को स्वीकार किया कि रियासती समस्या छे प्रति कांग्रेस का रख चैसा नहीं 
रहा, जैसा होना चाहिए था, बतः उसमें तात्विक परिवर्तन की आवश्यकता है। उनके 
विचार से रियात्तती जनता हारा चह सीवासादा प्रद्त पूछता पूर्णतया न्यावतंगत था 
कि--आप संघ के लिए काम कर रहे हैं, या आप केवल ब्रिटिश भारतीय प्रान्तों के 
के लिए स्व॒राज्य के लिए काम कर रहे हैं ? यदि आप संघ के लिए काम कर रहे हैं, तो 
रियात्तत्ी जनता तथा उनकी समस्याओं के प्रति उदासीनता अयवा कृपाठुता का रुख 
ने अपनाइये; और यदि जाप क्षेचल ब्रिटिश प्रान्तों के दास्ते स्वराज्य के लिए काम कर 
रहे हैं, तो ऐसा स्पष्ड कहिए--हम आापको सफरूता चाहेंगे तथा उससे प्रेरणा भौर 
बतित प्राप्त करने की जाशा करेंगे। हम उसका स्वागत करेंगे, परन्तु वहीं और उत्ती 
समय आपका साथ छोड़ देंगे।” 

जो प्रश्न उन्होंने त्वर्यं उठाया था, उसका उत्तर देते हुए डा० सीतारामव्य ने 
कहा कि यह घात मानी जा सकती है कि पहली वात ही सही है, अर्थात्‌ कांग्रेस सारे 
ही देश को संबद्ध करने के लिए ऊड़ रही है। उन्होंने कांग्रेस को सलाह दी कि चह्‌ 
बये हाथ से देकर दांये हाथ से न छीने। खुले तौर पर यह घोषित करने के बाद कि 
बह समस्त देश का प्रतिनिधित्व करती है, कांग्रेस के लिए देसी रियासतों के स्वतन्त्रता 
संग्राम में पूर्ण सहायता देने के अछावा और कोई विकल्प नहीं रह जाता फिर भी, 
क्योंकि कांग्रेस और रियासती प्रजा परिषद के रूक्य एक ही हुँ--अर्वात्‌ अपने-अपने 
प्रभाव क्षेत्रों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापता--रियासती प्रजा कांग्रेस द्वारा 
अपनाये गये तरीकों का अनुसरण करके राजाओं के स्वेच्छाचारी शासन के भार से 
मुक्त होने की आद्या कर सकती है। 


नागरिक स्वतन्त्रता संघ 


अ० भा० रियासती प्रजा परियद के कराची अधिवेशन का एक दूत्तरा प्रमुख कार्य 
नागरिक स्वतन्त्रता संघ (सिविल लिवर्टोज यूनियन) की स्वापता था । तत्सम्वन्धी 
प्रस्ताव पर बोलते हुए, प्र त्तावक जयवारायण व्यास ने कहा-- जो लोग रियाततों 
में रहते हैं अयचा जो रियात्धती प्रजा से सम्दन्ध रखते हैं, केवल दे ही यह जानते हैं 
कि वहां लोगों प्र द्या-तया मत्याचार भर अनाचार होते हैँ तवया किस प्रकार उन्हें 
नायरिक अधिकारों से वंचित रखा जाता हैं। जिस प्रक्तार हम ब्रिटिश भारत में 
अपने विचार प्रकद करते हूँ, उत्त प्रकार रियात्तों में नहीं कर सकते । दमन और 
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अत्याचार की जो घटवनायें वहां रोज होती हैं, उन्तका वर्णन परियों की कहानी जैसा 
अविव्वसनोय मालूम पड़ता है; परन्तु वे वास्तविक तथ्य हैं।” 

व्यास ने आगे बोलते हुए यह भी बताया कि किस प्रकार अन्य राजनीतिक कार्य- 
कर्ताओं के साथ उनका नाम जोधपुर रियासत के पुलिस रजिस्टर में “दस नम्बरी 
बदसाओों” सें लिख लिया गया है। रियासत में सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगी हुई 
है। जोधपुर तथा अन्य कई रियासतों में किसी सामथिक पत्निका या फिसी समाचार 
पत्र के प्रकाशन की तो बात ही क्‍या, उसका साइक्लोस्टाइल करना भी अपराध है। 
उन्होंने कहा कि जयपुर में कोई भी रियासत के अधिकारियों की अनुमति के विना 
विद्यालय नहीं चला सकता और न बाहर के किसी अध्यापक को नियुक्त किया जा 
सकता है। उन्होंने बताया कि मेंसुर, कश्मीर और हैदराबाद सरीखी बड़ी रियासतों 
तक में छोगों को गम्भीर कष्टों का सासना करना पड़ रहा है। न्याय-प्रशासन भनमाना 
और एकतरफा है। उन्होंने अपनी वात को समझाने के लिए नाभा रियात्तत्त में जवा- 
हरलाल नेहरू, सन्तराम तथा कुछ अन्य व्यक्तियों की गिरफ़्तारी और उन पर 
मुकदमा चलाने के हास्यास्पद तरीके का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि इस दृष्टि 
से देखने से रियासती जनता को सबसे पहली ओर तात्कालिक समस्या उसे नागरिक 
स्वतन्त्रता के अधिकार देना है। अ० भा० रियासती प्रजा परिषद ने इसी प्रयोजन 
से “नागरिक स्वतन्त्रता संघ” ताम का एक पृथक्‌ संगठन बनाने का निश्चय किया 
है । परिषद के पंचम अधिवेशन में जो अनेक प्रस्ताव स्वीकृत हुए, उन्हींमें से एक 
यह था। 

भारत शासन अधिनियम 935 पर जो प्रस्ताव पेश हुआ और स्वीकृत हुआ, 
उसमें उस प्रस्तावित संघीय ढांचे की निन्‍दा की गयी, जिसमें रियासती जनता को 
प्रतिनिधित्व से वंचित रखा गया था और जिसके निर्माण में किसी स्थल पर उत्की 
सलाह नहीं ली गयी थी। एक दूसरे महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव सें किसानों के उस बढ़ते हुए 
असन्तोष की समस्या का उल्लेख था, जिसकी परिणति कश्मीर, अलवर, सीकर 
(जयपुर) और छोहाू की इुःखान्त घटनाओं में हुई। सम्मेलन ने सुझाव दिया कि 
तेजी से बिगड़ती हुई स्थिति को सुधारने के लिए रियासती सरकारों हारा शीघ् ही 
निम्नलिखित उपाय करने चाहिए :- 

3, भ-राजस्व की दरों में एक-तिहाई कसी। 

2, किसानों प्र ब्रिटिश भारत के आयकर-कानूत के आधार पर कर-मिर्धारण 

के समान सिद्धान्त लागू करता। ; 
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3. ग्रामीण ऋण का भार, जो किसानों को कमर तोड़ रहा है, कम करना तथा 
निपटा देना । 

4. भू-राजस्व एवं भू-स्वामित्व प्रणाली सें संशोधन करने की दृध्टि से किसानों 
की हांलत की तत्काल जांच, जिससे वे जीवन के आधुनिक स्तर पर पहुंच सके। 

सम्मेलन ने ब्रिटिश भारत के समस्त राजनीतिक संगठनों से जोरदार अपील 
की कि वे रियासतों के अन्दरूनी सामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति को त्याग दें भौर 
रियासती जनता के विषम स्वातन्जय-संघं सें अधिक से अधिक सक्रिय सहायता प्रदान 
करें। सम्मेलन ने इस बात पर ध्याव दिया कि लखनऊ कांग्रेस का देशी रियासतों 
सम्बन्धी प्रस्ताव रियासती जनता की सांग की पूर्ति की दिल्ला में कुछ आगे बढ़ा है, 
परस्तु उसके विचार से वह प्रस्ताव भी सर्वथा सनन्‍्तोषजनक या पर्याप्त न था। उसने 
कांग्रेस से प्रार्थना की कि वह भारत की मुक्तित की समस्या को व्यापक और विज्ञाल 
दृष्टि से देखे, क्योंकि वह प्रान्तों और रियासतों दोनों को समान रूप से प्रभावित 
करती है। 

सम्मेलन ने सिरोही में असह्य कुदासन के विरुद्ध भी विरोध प्रदर्शित करते हुए 
प्रस्ताव पास किये। वहां रियासती दरवार स्वयं व्यापार का एकाधिकार अपने हाथ 
में रखता था; ऐसे नियम बनाता था, जो जनता के हित के लिए घातक थे। बलात्‌ 
धर्म-परिवतंत की प्रथा को प्रोत्साहन देता था; रियासती सेवा में बाहरवालों को 
अनुचित अधिमान्यता देता था; स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि-सुधार आदि छोककल्याण की 
आवदयकताओं को सर्चथा उपेक्षा करता था तथा अपनी दमन-तनीति पर दृढ़ रहता था। 
सम्मेलन ने सोकर (जयपुर) के ठिकानेदार की उच्छंखलता की भी भिन्‍दा की। 
ठिकानेदार किसानों के बेध आन्दोलन को कुचलने की कोशिश कर रहा था। उसने 
लगान कम कराने के लिए चलाये गये किसानों के आन्दोलन को बलपुर्वक कुचलने 
की कोशिश की थी, जिसके फलस्वरूप कई व्यक्ति बंदुक की गोलो के शिकार हो गये 
थे। सम्मेलन ने जयपुर सरकार की भी निन्‍दा कौ, क्योंकि उसने पीड़ित लोगों की 
दिकायतें दूर करने के बजाय उल्दे उनको पीड़ित करनेवाले सीकर के ठिकानेदार का 
समर्थन किया था। 

लोहारू, मलेरकोटला, पटियाला, प्रांगप्रा, बड़ौदा, घार, रतलाम और कपूरथला 
की सरकारों की भी उत्तकी दमनात्मक कृषि-तीति के लिए आलोचना की गयी। 
यह बताया गया कि किसानों को डबल अत्याचार और उत्पीडन इसलिए सहना 
पड़ता है कि रियासती सरकारें और सामन्‍्ती जमींदार किसानों पर अत्याचार फरने 
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2380 कलम हैं। एक राजनीतिक कार्यकर्ता सेवालिह, को मरवा 
हे ला सरकार की निन्‍दा की गयी। सेवासिह पवियाला जेल में 
पुलिस की ज्यादतियों के फलस्वरूप मर गया था। 
| इस सम्मेलन की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसे प्रिषर तथा उसकी सहायक 
संस्थाओं के लिए एक वेज्ञानिक एवं नियमित संगठनात्मक ढांचा तैयार करने के प्रयत्नों 
में सफलता मिल गयी। उसने परिषद का संविधान पास किया और कार्य समिति 
को अधिकार दिया कि उसकी व्यवस्थाओं के अधीत जिस प्रवन्ध-यन्त्र फो व्यवस्था 
की गयी है उसे चह यथासम्भव शीघ्र चाल करे। 

कार्यसमिति को संविधान को क्रियान्वित करने तथा समस्त आपात समस्याओं 
की हल करने के लिए आवश्यक नियम बनाने का अधिकार दिया गया। अपने उद्देग्यों 
का प्रचार करने के लिए परिषद ने निम्नलिखित संगठन इकाइयां बसायीं :-- 

. पंजाब की रियासतें, कब्मीर, खैरपुर और शिमला पहाड़ी की रियासतें ; 
राजपुताना की रियासत; 
मध्यभारत की रियासतें, रामपुर, बनारस और ठेहरी-ढ़वाल; 
गुजरात की रियासतें; 
काठियावाड़ की रियासतें; 
दक्षिणी मराठा रियासतें; 
दक्षिण भारत की रियासतें; 
हैदराबाद; और 

, छड़ीसा की रियाततें, मणिपुर और कूच विहार। 

परिषद के इसी अधिवेशन में उसके संगठनात्मक ढांचे की स्पष्ट परिभाषा की 
गयी और उसे सुव्यवस्थित किया गया। काँग्रेस की पूर्ण और मुक्त सहायता भराप्त 
करने के लिए जितना काम इस अधिवेशन में हु आ उत्तना उससे पहुले या बाद के किसी 
अधिवेशन में नहीं हुआ। अधिवेशन में कांग्रेस-अध्यक्ष की उपस्थिति तथा डा० पट्टामि 
सीतारामब्य जैसे अग्रगण्य कांग्रेसी लेता की अध्यक्षता में उसकी सम्पन्नता ने कांग्रेस 
के वेतृत्व को रियासती जनता के आन्दोलन के समीप लाने में बहुत योग दिया। 

इस अधिवेशन की दूसरी बड़ी सफलता नागरिक स्वतन्त्रता संघ 02600 
थी, जिसमे लोगों का ध्याव रियासती जवता पर किये जाने वाले भत्याचारों तगा 
रियासतों में नागरिक स्वतन्त्रता एवं नागरिक अधिकारों के नितात्त अभाव की भोर 


आकर्षित किया । 
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नवसारी की सभा 


निरन्तर बदलती हुई परिस्थितियों को जांच-पड़ताल के लिए तया कुछ ऐसी 
तात्कालिक समस्याओं पर विचार करने के लिए, जिनका सामना देसी रियासतों में 
राजनीतिक कार्यकर्ताओं को करना पड़ता था, अ० भा० रिपासतो प्रजा परिषद के 
कार्यकर्ताओं ने फरवरी 938 सें नवसारी सें एक सभा की। इन ससतस्थाओं से सबसे 
प्रधान अखिल भारतीय संघ की योजना थी, जिसका घुंघला चित्र देश के राजनीतिक 
क्षितिज पर दिखायी पड़ रहा था। यद्यपि रियासती जनता ने इस प्रदन पर कोई बात 
बिना कही नहीं छोड़ी थी, फिर भी परिस्थितियां इतनी अनिद्चिचत थीं कि वह यह 
अनुभव करती थी कि बह अपने विचारों को जल्दी-जल्दी वृहराये। 

परन्तु इस सभा को बुलाने का तात्कालिक कारण यह था कि उत समस्याओं 
पर फिर से विचार किया जाय, जो कांग्रेस कार्यससिति हारा अपनी कलकत्ता की बैठक 
में स्वीकृत प्रस्ताव के कारण उठ खड़ी हुई थीं। प्रस्ताव सें रियासती जनता द्वारा 
रियासतों में उत्तरदायी शासन के लिए तथा प्रशासन को अधिक उदार बचाने फे लिए 
किये जाने वाले संघर्ष में उसके साथ पूर्ण सहानुभूति तो अवश्य प्रकट कौ गयी थी, 
पर साथ ही असंदिग्ध शब्दों में यह भी कहा गया था कि देसी रियासतों को .अपने 
स्वकीय राजनीतिक संगठन बनाने चाहिए, जिन्हें कांग्रेस समितियां कहना आवश्यक 
नहीं है। रिघासती जनता ने यह्‌ सोचा कि जब भारत का प्रमुख राजनीतिक संगठत 
होने के नाते कांग्रेस समस्त भारत की स्वतन्त्रता के लिए लड़ रही है, तो कांग्रेस कार्ये- 
समिति द्वारा रियासतों सें कांग्रेस-लमितियां बनाने पर रोक लगाना अन्यायपुर्ण है। 
कार्य-समिति की इस धारणा ने कि रियासती जनता में सामूहिक कारंबाई का मभाव 
है, केवल जले पर नमक छिड़कने का काम किया। रियासती जनता यह समझती 
थी कि रियासतों में भी वेसी ही राष्ट्रीय जागुति और राजनीतिक चेतना मौजूद है 
जैसी प्रान्तों में। 

तथ्य यह है कि हरिपुरा बाला प्रस्ताव ससुर रियासत की घटनाओं के कारण 
पास किया गया था। मंसुर रियासती कांग्रेस ने रियासत सें महाराजा की संरक्षकता 
में उत्तरदायी शासन की प्राप्ति के लिए सत्याग्रह छेड़ दिया था। जन-आन्दोलन 
के समय रियासत के अधिकारियों ने कांग्रेस का झंडा, जिसे प्रदर्शनकारी ले जा रहे थे, 
छोन लिया। राष्ट्रध्वज (उस समय कांग्रेस के झंडे का यही वास था) के अपमान से 
सारा देश क्षुव्ध हो गया। बावजूद इस बात के कि कांग्रेस उस समय कम से कम सात 
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प्रान्तों में सत्तारूढ़ थी, वह मंसूर के अपराधियों से जवावतलब करने को दिशा में 
कुछ न 808 । वह इस बात के निश्चय के लिए भी कुछ न कर सकी कि दूसरो 
रियासतों में ऐसी घटनायें न होंगी। इस अप्रतीकार्य असम्थंता के कारण ही कांग्रेस 
को रियासतों में काम करनेवाली कांग्रेस समितियों की गतिविधियां रोकने का विचार 
करना पड़ा। 

इस विषय पर बोलते हुए, कई रियासती कार्यकर्ता व्यवत रूप से उत्तेजित हम 
गये। जिल्होंने कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव की आलोचना की और उससें समुचित 
संशोधन की मांग की, उनमें ये लोग थे--इन्द्र विद्यावाचस्पति, दिल्ली; प्रेमनाथ 
बजाज, कश्मीर; परनलाल मुंशी, बड़ौदा; चारायण प्रसाद, उड़ीसा रियासत; 
राजगोपालाचार्य, मेंसर; अवधेश प्रसाद सिंह, रीवां; खानोलकर, सावन्तवाडी; 
पाण्डुरंग राव और इस्माइल हिरानो, हैदराबाद; हरिभाऊ मसूरकर, इन्दौर तथा 
कुछ अन्य। कारंवाई में प्रमुख भाग बलवन्तराय मेहता, जयनारायण व्यास और 
चुदगर ने लिया। 

जब विभिन्न वक्‍त! अपने विचार प्रकट कर चुके और रियासती जनता को उसका 
देय न देने के लिए कांग्रेस कार्य समिति को जी भर कर कोस चुके, तो सभाध्यक्ष के, 
जो डा० पट्टाभि सीतारामय्य के अछावा और कोई न था, सहानुभूतिपूर्ण एवं विवेकपूर्ण 
भाषण से भावनायें कुछ शान्त हुईं। प्रस्ताव उचित ढंग से संशोधित कर दिया गया, 
क्षोभपुर्ण शब्द निकाल दिये गये और मुदुभाषा का प्रयोग करके उसे ऐसा रूप दे दिया 
गया, जिससे रियासत्ों सें कांग्रेस समितियां बनाने की अनुमति न देने पर रियासती 
जनता की केवल निराशा व्यक्त हो। प्रस्ताव में यह आशा की गयी कि कांग्रेस के 
अगले अधिवेशन में कांग्रेस समिति का आधिकारिक रुख बदल कर देशी रियासतों 
के अनुकल हो जायगा। 

नवसारी की सभा ने रियासती जनता के दृष्टिकोण को समझाने की दृष्टि से 
एक प्रस्ताव का मसविदा इस विचार से तैयार किया कि वह कांग्रेस से उसे स्वीकार 
करने की प्रार्थना करेगी। वह डा० पट्टामि के हाथ की कारीगरी थी। प्रस्ताव का 


मसविदा इस प्रकार था :-- 
“कांग्रेस रियासतों में भी वैसी ही राजनीतिक, सामाजिक और आविक 


स्वतस्त्रता चाहती है, ज॑ सी शेष भारत में, और रियासतों को भारत का भविभाज्य 
अंग समझती है, जो अलग नहीं किये जा सकते। पुर्ण स्व॒राज्य या पूर्ण स्वतत्वता, 
जो कि कांग्रेस का लक्ष्य है, सम्पूर्ण भारत के लिए है, जिसमें रियासत भी शामिल 
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हैं; क्योंकि स्वतन्त्रता में भी भारत की अखण्डता और एकता उसी प्रकार बनी 

रहनी चाहिए, जिस प्रकार वह दासता में बनी रहो है। फेबल उसी प्रकार का 

संघ कांग्रेस को स्वीकार्य हो सकता है, जिससें रियासतें स्वतन्त्र इकाई के रूप 

में भाग लें और उन्हें उतनी ही लोकतन्‍्त्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त हो, जितनी शेष 

भारत को 7” 

यह मसविदा कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया गया और हरिपुरा अधिवेश्नन 
में अधिकृत प्रस्ताव के रूप सें पेश किया गया। 

सभा ने संघ के प्रइन पर अपना सिद्धान्त-पक्ष दुहराया। उसने भारत शासन 
अधिनियम 935 में प्रस्तावित संघ-योजना की निन्‍्दा की और इस बात का दृढ़ 
मिहचय किया कि जब तक उससे ऐसा संशोधन न होगा, जिससे रियासती जनता भौर 
कांग्रेस को सन्‍्तोष हो सके, तवतक वह उसके विरुद्ध जी-जान से लड़ती रहेगी। सभा 
ने सत प्रकट किया कि रियासती जनता को संघ की ऐसी कोई योजना स्वीकार्य नहीं 
होगी, जो इन बातों पर आधारित व हो--(7) रियासतों में उत्तरदायी शासन, 
(2) संविधान सभा में निर्वाचित प्रतिनिधि भेजने की व्यवस्था ओर (3) रियासत्ती 
जनता को नागरिकता के सौलिक अधिकार तया उन अधिकारों की रक्षा के लिए 
संघीय न्यायारूप के साध्यम से गारन्टी, जो संघोष संविधान सें शामिल की जाय। 

एक अन्य प्रस्ताव सें, सभा ने दक्षिण भारत की उन रियासतों की अप्रत्यक्ष रूप 
से प्रशंसा की, जो प्रवुद्ध सरकारों की दृष्टि से तथा चुसंगठित छोकमत की दृष्टि से 
अच्छी स्थिति में थों। सभा ने इन रियासतों के शासकों को राजनीतिक सुघारों के 


7हरिपुरा अधिवेशन में सुमाष वोस के अव्यक्षीय मापण से यह वात प्रकट होती 
है कि कांग्रेस-नेताओं का एक वर्ग रियासती जनता के संघर्ष में उससे कितनी सहानु- 
मूति रखता था। उन परिस्थितियों पर प्रकाश डालने के वाद, जिनके कारण कांग्रेस 
को रियासतों में अपनी गतिविधियाँ रोकने के रिए बाध्य होना पड़ा, उन्होंने घोषणा 
की कि कांग्रेस में मुझ जैसे जनेक व्यक्ति हैं, जो यह चाहते हें कि कांग्रेस रियासती 
जनता के आन्दोलन में अधिक सक्रिय भाग ले। व्यक्तिगत रूप से मैं आशा करता हूं 
कि निकट भविष्य में ही कांग्रेस के लिए आगे कदम बढ़ाना और रियासत्तों में अपने 
साथी संघर्षकर्ताओं के छिए सहायता का हाथ वढ़ाना सम्भव हो सकेगा। हमें यह 
नहीं मूल जाना चाहिए कि उन्हें हमारी सहानुभति और सहायता की आवश्यकता है।” 
ऋसरोड्स--दी वडुंस आफ सुमापचन्द्र बोस, 938-407-.-.पू० 6 
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मामलों भें अग्रणी बनने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने दक्षिण भारतीय रिमासत्तों 
की जनता से भी अपोल की कि वह अपनी-अपनी रियासत में उत्तरदायी शासन 
प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करती रहे। 
इस बात को ध्यान सें रखते हुए कि रियासतों की स्थिति के सम्बन्ध में विभिन्न 
भकार के विचार प्रकट किये जा रहे थे और उस स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न 
प्रकार के सुझाव दिये जा रहे थे, सभा ने सुझाव दिया कि कांग्रेस एक आयोग नियुक्त 
करे, जो रियासती जनता की समस्याओं का हर दृष्टिकोण से अध्ययन करे तथा 
शीध्लातिशीघत्र एक विस्तृत रिपोर्ट कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत करे। 
भारत सरकार अजमेर-मेरवाड़ा प्रान्त के 00 से भी अधिक ग्रामों को, वहां 
की जनता की इच्छा के विरुद्ध, जोधपुर और उदयपुर रियासतों को हस्तान्तरित फरना 
चाहतो थी । इस प्रस्तावित हस्तान्तरण के विरुद्ध सभा ने प्रबल विरोध प्रकट किया। 
एक अन्य प्रस्ताव द्वारा यह निरच्चय किया गया कि अ० भा० रियासती प्रजा 
परिषद की ओर से अंग्रेजी का एक साप्ताहिक समाचारपत्रन निकाला जाय। भन्त में 
“दी स्टेट्स पीपुल” साप्ताहिक की स्थापना की गयी, जो समस्त रियासतों के संघर्ष 
का केद्धबिन्दु बन गया। यह भी निश्चय किया गया कि इसके बाद प्रजा परिषद 
की कार्रवाई, जहां तक सम्भव हो, हिन्दुस्तानी भाषा में चलायी जाय, जिससे छोग 
अधिका धिक संख्या सें उसमें भाग के सकें और उसे समझ सकें। 
रियासती जनता के आन्दोलन का इतिहास लिखने को दृष्टि से, मवतारी को 
सभा का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण पहलू, उसके अध्यक्ष डा० परट्टाभि सौतारामय्य का 
भाषण था। रियासती जनता की समस्याओं का आलोचनात्मक विडलेषण करते हुए, 
उन्होंने अखिल-भारतीय संघ सम्बन्धी अनेक प्रइनों का स्पष्टीकरण किया, और रियासती 
' जनता के हितों का ध्यात रखते हुए, उनके समुचित समाघान सुझाये। डा० सीता- 
रामय्य ने भारत में तथा बाहर व्यवत किये गये विभिन्न दृष्टिकोणों पर प्रकाश डाला। 
उन्होंने कहा कि लार्ड लोयियन ने संघ के प्रस्ताव को “योजना का सबसे अधिक कठिन 
भाग” बताया है, क्योंकि यह लोकतन्त्रीय ब्रिटिश भारत का सामन्ती रियात्ततों क्षे 
साथ एक ही संघ में परिणय कराने का प्रयत्न करता है। लार्ड छोवियद के भनुततार, 
ब्रिटिश भारत तक सें अभी आधारभूत नागरिक स्वतन्त्रता काबून के अनुतार मिलता 
बाकी है--बन्दी-अत्यक्षीकरण का अधिकार, भाषण की स्वतन्त्रता तथा राजनीतिक 
संस्था बनाने की स्वतन्त्रता जैसी नागरिक स्वतन्त्रतायें अभी वहाँ अशतः ही हैं। 
लाडे लोथियन इस बात को भी अनिवार्य समझते थे कि ज्यों-ज्यों राजनीतिक चेतना 
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बढ़ेगी, त्यों-त्यों भारतीय राजाओं को भी, यूरोपीय राजाओं की भांति, सांविधानिक 
(प्रतीक) शासक की स्थिति घारण करने के लिए अधिकाधिक वाध्य होना पड़ेया। 
डा० पढद्ठाभि सोतारामय्य ने लार्डे छोथियन के भाषण से निम्नांकित उद्धरण प्रस्तुत 
किया: 
“सर्चोच्चता का, निश्चय ही, यह अर्य नहीं हो सकता कि ग्रेट ब्रिटेन का 
कर्तव्य उन्हीं अधिकारों से अपनी प्रजा को वंचित करने में द्ासक की सहायता 
करना है, जो संसद के प्रभुत्व से समस्त ब्रिटिश भारत में स्थापित हो चुके हैं। 
इसमें कितता समय लगेगा, यह भविष्यवाणी तो में नहीं कर सकता; परन्तु 
यह सोचते के कमर से कम कुछ कारण अवश्य हैं कि और किसी दिधि की अपेक्षा 
संघ की स्थापना से यह प्रक्रिया अधिक सरल और कम तीखी हो जायगी। अतः 
अधिनियम द्वारा 'ब्रिविश भारत और रियासतों' के मध्य जो सम्बन्ध स्थापित 
किया गया है, बह इतना वृढ़ नहीं है, जितना कि आमतौर से विश्वास किया 
जाता है। राजाओं के पास अपनी रियासत्तों में स्वायत्त शासन पर प्रभाव 
डालने वाले अंश को छोड़ कर संविधान के विकास को रोकने के लिए कोई 
प्रभावशाली निर्षंघाधिकार नहीं हैं। यही नहीं, जब रियासतों में उत्तरदायी 
संस्थाओं के लिए आन्दोलन सफलता को प्राप्त होगा, तब अखिल भारतीय संघ 
के विरोध में जो आपत्तियां खड़ी की जाती हैं, वे स्वयमेव दूर हो जायेंगी तथा 
अन्त सें सबकी सम्मति से अधिनियम के अंत्य विरोधाभास भी दूर किये जा सकेंगे।” - 
डा० पट्टाभि को इस विषय में सनन्‍्देह था कि राजा लोग ऐसे सदाइय व्यक्तियों 
की उन आश्ञाओं को पुरा होने देंगे, जो उन्होंने रियासतों के ऋरमिक लोकतस्त्रीकरण के 
सम्बन्ध में व्यवत की थीं। 

डा० पद्ठाभि सीतारामय्य ने उस संघर्ष का भी उल्लेख किया, जो मंसर रियासत 
में चल रहा था। चीतादुगे में भायोजित मेसुर रियासती कांग्रेस की सभा में भसहयोग 
की बोजना स्वीकार कर लिये जाने के बाद, राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं की गिरफ्तारियां 
शुरू हो गयी थीं। एच० दारूप्पा उन लोगों सें थे, जो सबसे पहले गिरफ्तार हुए। 
यद्यपि रियासती सरकार ने जनता के लिए उत्तरदायी शासन का लक्ष्य सिद्धान्दतः 
स्वीकार कर लिया था, परस्तु मंसूर रियासती कांग्रेस को तव तक सनन्‍्तोष न था, जब 
तक कि उत्तरदायी शासत तुरन्त स्वीकार न किया जाय। जैसा कि डा० पट्टाभि ने 
कहा, स्वशासन के सिद्धान्त की स्वीकृति से जनता को अधिक लाभ न था। मेसुर में 
नागरिक स्वतन्त्रता और उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष से गंभीर प्रइन उठ खड़े 
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हुए। परस्तु, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चौकन्ना रहना चाहिए और परिस्थिति के 
हर पहलू पर पूरा विचार करने के बाद कोई कार्यविधि अपनानी चाहिए। डा० 
सीतारासय्य ने कांग्रेस की दुलमुल नीति के प्रति रियासती जनता की सामाज्य प्रति- 
क्रिया का समर्थन किया। वे कांग्रेस के उस प्रस्ताव से सहमत न थे, जिसमें यह निर्देश 
किया गया था कि देसो रियासतों सें कांग्रेस समितियां स्थापित नहीं होती चाहिए 
तथा रियासती जनता का आस्तरिक संघर्ष कांग्रेस के ताम से तन चलाना चाहिए। 
उनके विचार से यह उन लोगों की कुसेवा थी, जो राष्ट्रीय संघर्ष में कांग्रेस से एकाकार 
हो गये थे तथा जो आन्तरिक सुधार के लिए कांग्रेस समितियों के नाम से संघेष चला 
रहे थे। रियासतों जनता के नेताओं द्वारा रियासतों के प्रति कांग्रेस के रुख में परिवर्तन 
की आवश्यकता के बारे में प्रकट किये गये विचारों से वे लगभग पूर्णतया सहमत थे। 

सभा में मैसूर की घटनाओं पर भो भुर्य रूप से विचार हुआ। नवसारी की सभा 
में भाग लेने वाले रियासत के प्रतिनिधियों ने कहा कि वहां के लोग मैसूर में अपने 
अधिकारों के लिए तथा उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए संघर्ष करने को कृत- 
संकल्प हैं। उन्होंने चीतादुर्ग में आयोजित मेसुर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सभा में 
हुए विचारबिम॒र्श का विवरण सुनाया। असहयोग का कार्यक्रम इसी सभा सें स्वीकार 
किया गया था। इस सभा में यह भी नि३चय किया गया कि कोई भी राजनीतिक 
बन्दी अपने बचाव का प्रयत्न नहीं करेगा। इस सम्बन्ध में, मेसर के एक भमुख वकील 
और राजनीतिज्न एच० दासप्पा की धारा /24-ए के अधीन गिरफ्तारी का उल्लेख 
किया गया। 

कुल मिला कर नवसारी की सभा राजनीतिक संगठन और लोकमत निर्माण के 
लिए एक अच्छा प्रयोग सिद्ध हुई। इसने रियासत्ती जनता पर ही नहीं कांग्रेस पर भी 
भम्भ्षीर प्रभाव डाला। अब कांग्रेस रियासती जनता के भावों और स्वभाव को अधिक 


अच्छो तरह से समझने लंगी। 


अ० भा० रियासती प्रजा परिषद का लुधियाता अधिवेशन 


आ० भा० रियासती प्रजा परिषद का भंगला अधिवेशन लुधियाना में गे 
में हुआ। सम्मेलन के समय, देश के राजनीतिक वातावरण तथा लुधियाता हम 
गये निर्णयों को देखते हुए, यह अधिवेशन रियासती जनता के कम आन्दोलन के कह 
में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है। देशी रि में स्वातत्त्य 
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सम्बन्ध रखने वाली हर महत्त्वपूर्ण वस्तु में प्रत्यक्ष रूप से अच्छा परिवर्तन होना शुरू 
हो गया था, जिससे आन्दोलनकर्ताओं को बहुत लाभ हुआ। रियासती जनता और 
उसके नेताओं के अथक प्रयत्नों के फलस्वरूप रियासतों की प्रजा में जागृति पैदा हो 
गयी थी। सर्वत्र जागृति के चिन्ह दिखाई देने रूगें। लोग अपने अधिकारों के प्रति 
जागरूक हो गये तथा इससे भी अधिक, वे अपने ऊपर लूदे हुए वोझ और असमर्थता के 
कारण अधीर हो गये। 

छगभग सभी छोटी-बड़ी रियासतों में राजवीतिक संगठव उत्तरदायों ज्ञासन 
और नागरिक स्वतन्त्रता के पक्ष में जपनी आवाज उठाने लगे। हैदराबाद, कब्मीर, 
्रावणकोर और मैसूर जैसी बड़ी रियासतों सें आन्दोलन स्वतन्त्रता का सन्देश फैला 
चुके थे और एक प्रकार से दमन की निरर्थकता सिद्ध कर चुके थे। युद्धारम्भ से 
6 सास पूर्व आयोजित अ० भा० रियासती प्रजा परिषद के इस अधिवेशन का 
समुचित मूल्यांकन करते में भारत की राजनीतिक और सांविधानिक पृष्ठभूमि के 
ज्ञान से सहायता मिलेगी। 

सर्वोच्च सत्ता के, विशेष रूप से वाइसराय लार्ड लिनलिथगो के, रुख से, चाहे वह 
कितना ही सावधानीपुर्ण और संयत रहा हो, परिवर्तन की मांग में, कम से कम अप्रत्यक्ष 
रूप से, सहायता अवश्य मिली । अच्छा नागरिक और न्यायिक प्रशासन प्रदान करते 
की दृष्टि से, वाइसराय छोटी रियासतों के परस्पर सम्रामेलन के लिए सक्तिय रूप से 
प्रचार कर रहा था। छोटी रियासत्तों को जनता के कुछ अधिकारों पर उसके बल देने 
का प्रभाव बड़ी रियासतों की परिस्थितियों पर भी पड़ा। 

939-42 की अवधि में, काठियावाड़, गुजरात मध्यभारत और उड़ीसा की 
तथा पंजाब की पहाड़ी रियासतों में से अधिकांश छोटी रियासतों ने सहकारी 
समूहीकरण का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया। वाइसराय द्वारा प्रायोजित इस योजना 
के अनुसार, कतियय प्रशासनिक और न्यायिक सासलों के लिए छोटी रियासतों को 
मिला दिया गया था। 

परन्तु सबसे मधिक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन कांग्रेस के रख और संघपं-वीति में हुआ। 
कांग्रेस ने रियासतों के अन्दरूनी मासलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपना रखी थी। 
बड़ी सावधानी से वह उस नीति से चिपकी रही, और इस बात पर जोर देती रही 
कि लोगों को संगठित करना तया इस प्रकार ऐसी शवित प्राप्त करना जो राजाओं 
को उसकी बात सुनने के लिये तथा उसको सांग स्वीकार करने के लिए बाध्य करे, 
रिवासती जनता की जिस्मेदारी है। यह विचार गांधी जी का था, जिन्होंने हस्तक्षेप 
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ने करने की नीति निर्धारित की थी। परन्तु रियात्ती जनता की दृढ़ता एवं डा० 
पद्टामि सीतारामब्य की सहायता के कारण, हरिपुरा में कांग्रेस ने अपनी वीति में काफी 
परिवर्तत कर लिया; फिर भी रियाततों में कांग्रेस समितियां बनाने पर छगी हुई 
रोक को हटा कर रियासती जनता की मांग सर्वाशत: पूरी नहीं की। 

निःसन्देह रियासतोी जनता की स्वशासन की सांग से कांग्रेस की सदा ही तहात- 
भूति रही; परन्तु अब वह सहानुभूति प्रशासतिक ओवित्य में बदल गयी। अब वह 
देसी रियासतों के मासलों को नयी दिल्ली से सूत्र संचालन करनेवाले राजनोतिक 
विभाग का पृथक्‌ सुरक्षित विषय बने रहता नहों देख सकती थी। प्रान्तीय सरकारों 
ने ऐसे मासले में, जो देश की चौथाई जनसंस्या पर प्रभाव डालता था, केद्रीय नौति 
के निर्धारण में अपना अधिकार जताना आरम्भ फर दिया। 

जंसी कि आशा की जाती थी, महात्मा गांधी सबसे पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने 
आलनेवाले परिवतंव का संकेत दिया तथा घटनाओं के दवाव को समझा। “हरिजत” 
में प्रकाशित एक अग्रलेख में, जिसका शीर्वक “स्टेट्स ऐंड दी पीपुल" (रियासत्तें और 
जनता ) था, गांधी जी ते विस्तार से उन कारणों पर प्रकाश डाला, जिनसे कांग्रेस की 
रियासती मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति में परिवर्तत करना आवश्यक हो गया। 
यद्यपि उन्होंने स्पष्ठ नहीं कहा, फिर भी उनके शब्दों से फिसी को इसमें सम्देह नहीं 
रहा कि अब कांग्रेस-तीति सें परिवर्तन अवधश्यम्भावी है। महात्मा गांधी ने कहा : 
ँञब तक कांग्रेस ने जिस अहस्तक्षेप की नीति का अवलम्बन किया है, उसके लिए 
मैं उत्तरदायी हूं। परन्तु रियासतों में जो अन्याय हो रहा है, उसे देखते हुए इस नीति 
का समर्थन करना अब मेरे लिए असम्भव है।” महात्मा गांधी ने घोषणा की कि 
यद्यपि संविधान के अनुसार प्रात्तीय सन्सत्रियों का रियासतों पर कोई अधिकार नहीं 
है, फिर भी उनकी सीमाओं के अन्दर रियासतों में जो कुछ होता है उत्तके प्रति उनका 
नैतिक उत्तरदायित्व है। अतः कांग्रेस सरकारें घोर कुंशासन पर ध्यान देने तथा 
सर्वोच्च सत्ता को यह राय देने के लिए नेतिक दृष्टि से बाध्य हैं कि उतके विचार से 
उस कुशासन को रोकने के लिए पधा करता चाहिए। महात्मा जी हि कहा कि मुझे 
इसमें कोई सन्देह नहीं, कि यदि सर्वोच्च सत्ता कांग्रेस सरकारों से ्् सम्बन्ध 
बनाये रखना चाहती है तो उसे इस राय पर सहानुभूति से कान देता पड़ेंगा। 

अधिकांश रियासतों में आन्दोलनों तया उन्हें कुचलने के हा केद्रीय कक 
सती सरकारों हारा उत्पीडनकारी बल्मयोग से घटनाओं में और भी अधिक ते । 
आयी। उदाहरणार्थ, उड़ीसा की रियासतों में, जन-आत्दोलन को कुचलने के लिए पाश 
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विक बल का प्रयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप अनेक मृत्युयें हुईं। जयपुर, नाभा, 
पदियाला, कपुरथला आदि सें जन-आन्दोलत वहू-प्रयोग द्वारा कुचल दिया गया 
और आन्दोलन के नेताओं के साथ जघन्य व्यवहार किया गया। बड़ी रियासतों में, 
विद्येष रूप से हैदराबाद, कश्मीर और चावणकोर में, रियासती सरकारों ने राजनीतिक 
आन्दोलन को साम्प्रदायिक रंग दे डाला बोर इस प्रकार आन्दोलनकारियों के विरुद्ध 
अपने द्वारा किये गये दास्त्र प्रयोग का औचित्य सिद्ध किया। हेदराबाद में उसे मुसलिम 
शासक के विरुद्ध हिन्दू-आन्दोलन बताया गया; कश्मोर में हिन्दू शासक के विरुद्ध 
मुसलिम बहुमत का विद्रोह बताया गया; तथा त्रावणकोर में सर सी ० पी० रामस्वामी 
अय्यर ने हिन्दू रियासत को उखाड़ फेंकते के लिये उसे ईसाइयों की पेशाची चाल बताने 
का प्रयत्त किया। इन सबसे ऊपर दे विचार थे, जो अ० भा० रियासती प्रजा परिषद 
के कार्यकर्ताओं ने नवसारी की सभा में व्यक्त किये। इन सबका कांग्रेस के नेतृत्व 
पर निर्णायक प्रभाव पड़ा । 

रियासती जनता की बात का सहानुभूति के साथ न सुना जाना, आधे से अधिक 
भारत पर शासन करने वाले कांग्रेस दल हारा सहायता का भाइवासन, तथा आने बाले 
परिवर्तन के साथ अपना सेल बैठा सकते में राजवर्ग की नितान्त अयोग्यता एवं असमर्थता 
आदि ऐसे कारण थे, जिन्होंने रियासती जनता के स्वतन्त्रता आन्दोलन को एक नया 
महत्त्व और एक नयी शक्ति प्रदान की । 

यह पृष्ठभूमि थी, जिसमें अ० भा० रियासती प्रजापरिषद का अधिवेशन रुधि- 
थाना सें 939 के आरम्भ में हुआ। इस अधिवेदन में उत्साह का जैसा दृष्य दिखायी 
दिया, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। सम्भवतः परिषद के और किसी अधि- 
वेशन में रियासतों का प्रतिनिधित्व करनेवाले इतने डेलीगेट शामिल नहीं हुए थे। सबसे 
बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस-अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, जो कांग्रेस के सबसे अधिक 
सक्रिय नेता थे, इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गये थे। परिणाम यह हुआ कि अधि- 
बेशन में छोकोत्साह की वही उमड़ सर्वत्र दिखाई पड़ने रलूगी, जो सामान्यतया कांग्रेस 
के बाधिक अधिवेशनों के समय देखी जाती थी। तंयाएरियां भी लगभग बेसी ही को 
गयी थीं तथा उपस्थिति और समराचारपत्नों के लिए समाचार-संकलून की व्यवस्था भी 
बैसी ही थी । 

अपने अध्यक्षीय भाषण में, जवाहरलाल ने अपनी विशिष्ट छोली में सम्पूर्ण स्थिति 
का सिहावलोकन किया। देसी रियासतों की स्थिति फा विश्लेषण करने के बाद तथा 
यह यताने के बाद कि ब्रिटिश भारत के लोग रियासतों के आन्दोलन के प्रति तटस्थ 
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क्यों नहीं रह सकते, जवाहरलाल ने संसार में सर्वत्र कलह, संघर्ष और अहिसा के 

संकेतों का उल्लेख किया, जो अनिवार्य रूप से विप्लव की ओर छे जाने चाहे थे । 

उन्होंने कहा : “हम में से कोई भारत में ऐसा विप्लव नहीं चाहता, क्योंकि बहु स्वतन्त्रता 

की भूमिक नहीं है। हम यह समझते हैं कि हमारी शक्ति बढ़ रही है; पर साथ हो 

भेद और अलगाव की, साम्प्रदायिकता और प्रान्तीयता को, अनुत्तरदायित्व और 

संकीर्णता की शक्तियां भी बढ़ रही हैं। * * “फिर भी भारत में आशा की किरणें दिखाई 

देती हैं, यद्यपि काले बादल भी घिरे हुए हैं और सबसे चमकीली किरण नवजागृत 

रियासती जनता की ओर से आ रही है। हम यह मानते हैं कि हम उसके संघर्ष का 

भार अपने कन्धों पर ले रहे हैं। यह एक भारी जिम्मेदारी है और इसे मिष्ठा के साथ 

पुरा करने सें हमें अपनी सारी शक्ति और सारी बुद्धि लगाने की आवश्यकता होगी। 

सख्त भाषा का प्र योग करते से कोई लाभ न होगा। यह अवसर कमजोरी की निश्ञानी 
है और काम न करने का बहाना है। आज तो हमें काम की आवश्यकता है--वृद्धि- 
मत्तापृर्ण और अभावी काम की । वही हमें शीघ्रता से अपने लक्ष्य तक ले जा सकता 
है, अलगाव की दक्तियों को नियन्त्रण में रख सकता है, त्था हमारे स्वप्त का संघवद्ध 
भारत बना सकता है।” 

भारत के महान्‌ राष्ट्रीय आन्दोलन के सन्दर्भ में रियासती जनता के संघर्ष का 
उल्लेख करते हुए, मेहरू ने कहा : “रियासती जनता की स्वतन्त्रता एक काफी बड़ी 
चोज है; फिर भी वह भारत की विशाल स्वतन्त्रता का एक अंशमात्र है; और जब तक 
हम उस विशाल स्वतन्त्रता को प्राप्त नहीं कर लेंगे, तव तक हमारा यह संघर्ष जारी 
रहेगा । यदि हम पर संघ लादा गया तो हम उससे लड़ेंगे और उसे उखाड़ कर फेक 
देंगे। रियासतों में जहां कहीं भी ब्रिटिश सत्ता जनता के विरुद्ध हस्तक्षेप करेगी, वहीं 
हम उसका मुकाबिला करेंगे। वह समय निकट आ रहा है, जब अन्तिम हल सामने 
आयेगा--जब समस्त भारतीय जनता की संविधान सभा स्वृतन्त्र और लोकतन्त्रीय 
भारत का संविधान तैयार करेगी। 
“रियासती प्रजा परिषद ने अतौत में अच्छा काम किया है, परन्तु जितना के 

कर सकती थी, उसका यह  अंशमात्र ही है। अब उसे अपनी समस्त गतिविति 0 
कुशल संगठन पर अपना ध्यान केच्धित करना चाहिए, जिससे वह रियासत्तों सर 
रखने वाली हर वस्तु का केखबिन्दु तथा हमारे समस्त के सल साथियों न 
सहायता और प्रेरणा का लोत बन जाय। उसे रियासतों में प्रजामण्डलों हक पक 
संगठनों के निर्माण सें सहायता देनी चाहिए। उसे सब प्रकार की साम्प्रदायिकता 
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से दूर रह कर अपना काम करता चाहिए तया इस दात को सदा याद रखना चाहिए 
और दूसरों को भी याद दिलाते रहना चाहिए कि इस संघर्ष का आधार आअहिसा है। 

“हमारा यह बड़ा सौभाग्य है कि इस संघ सें कांग्रेस हमारी पीठ पर है, 
ओर उसके नेताओं का समर्यतर हमें प्राप्त है। सबसे अधिक प्रसन्नता फी बात यह 
है कि गांधी जी हमारा पयप्रदर्शन कर रहे हैं ओर हमें प्रेरणा दे रहे हैं। 

अ० भा० रियासती प्रजा परिषद के लुधियाना अधिवेदान में कई प्रस्ताव पास 
हुएं। इनमें बह प्रस्ताव सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण था, जिससें देसी रियासतों के सम्बन्ध 
में जीवनक्षमता' की परिभाषा की गयी। इसमें बताया गया कि केवल वे ही रियासतें 
जीवित रहने योग्य प्रशासनिक इकाइयां मानी जा सकती हैं, जिनकी जनसंख्या कम 
से कम बीस लाख और राजस्व कम से कम 50 लाख रुपया हो। ऐसी रियासतों को 
छोड़ कर, शेष सब रियासतों की या तो आपस में मिल जाना चाहिए, या समीपवर्ती 
रियासतों अथवा प्रान्तों में सिल जाना चाहिए। रिघासतों की समस्या की यह सही 
पकड़ थी और यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि इसके कारण राजनीतिक 
विभाग तथा वाइंसराय तक ने परिषद पर ग्रम्भीरता से ध्यान देना शुरू कर दिया। 
एक प्रकार से यह प्रस्ताव स्वयं वाइसराय के ही विचारों का सुधरा हुआ रूप था। 
अन्तर केवल इतना था कि परिषद ने रियासतों को दो श्रेणियों में बांद कर जीवन- 
क्षमता' की दो-टूक परिभाषा कर दो थी--पहलो श्रेणी में वे रियासतें रखी गयी थों, 
जिन्हें जीवित रहने का अधिकार था ओर दूसरी श्रेणी में वे रियासतें थीं, जिन्हें स्वतन्त्र 
प्रशासनिक इकाई के रूप सें नहीं रहना चाहिए था। 

लरूगभग सभी अन्य प्रस्तावों में विभिन्न रियासतों के जन-आन्दोलून का उल्लेख 
था।' इनसें रियासती जनता को धन्यवाद दिया गया था और उसके आन्दोलन के 
विरुद्ध बलप्रयोग की निन्‍दा की गयी थी। एक प्रस्ताव सें एक शासक को, अपनी 
रियासत के वास्ते उत्तरदायी शासन के आधार पर नया संविधान बनाने के उसके 
साहसपुणं निर्णय के लिए धन्यवाद दिया गया था। यह पश्चिम भारत सें औंध की छोटी 
सी रियासत थी। अपनी निर्भोकता एवं अभिप्रेरणा के छिए शासक निरुचय ही प्रशंसा 
का पात्र था। सम्मेलन इस दथ्य को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना चाहता था, 
जिससे इसरे शासक भी इस अच्छे उदाहरण का अनुकरण कर सकें और अपनी प्रजा 
के साथ संघर्ष के कारणों को दूर कर सकें। 


अगला अध्याय देखिये। 


देसी रियाततों में स्वाधीवता संग्राम का इतिहास 
युद्धारम्भ के - परचात्‌ 


सितम्बर 939 में भारत सरकार द्वारा की गयी युद्ध की घोषणा ने भारत सें 
समस्त सांविधानिक एवं राष्ट्रनिर्माण सम्बन्धी गतिविधियों पर अपनी अनिवार्य 
काली छाया डाल दी। भान्‍्तों में समस्त कांग्रेसी सरकारों ने, पदों पर बने रहने को 
बाइसराय द्वारा भारत की ओर से की गयी युद्ध-घोवणा के रूप और प्रकार से असंगत 
पाकर, विरोधस्वरूप त्यागपत्र दे दिया। प्रान्तीय स्वायत्त शासन के आरम्भ से ही 
रियासती जनता का आन्दोलन जोर पकड़ रहा था, और सबका ध्यान आकपित कर 
रहा था। परन्तु इन घटनाओं से उसकी तेजी पर भी प्रभाव पड़े बिना न रहा। अ० भा० 
रियासती प्रजा परिषद सिद्धान्त और निदेशन की दृष्दि से कांग्रेस से चंधी हुई थी; 
अतः कांग्रेस मन्त्रियों के त्यागपत्र से प्रजामण्डल तथा परिषद के अन्य एकक स्वतः 
अस्त-व्यत्त हो गये। 

परन्तु इस स्थिति में कोई नयी बात न थी; क्योंकि राज दरवारों और रियासत्तो 
प्रजा परिषद में कभी मेल रहा ही नहीं। कांग्रेस के विपरीत, प्रजा परिषद सदा विरोध 
पक्ष में रही थी। अतः युद्ध-घोषणा के बाद के घटनाचक्र का प्रभाव रियासती जनता 
के आन्दोलन पर इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं पड़ा कि इससे उसके काम कुछ अस्त- 
व्यस्त हो गये। उसके ही नहीं, देश में सांविधानिक प्रगति के लिए आन्दोलन फरने- 
वाले सभी राजनीतिक संगठनों के काम इसी प्रकार अस्त-व्यस्त हो गये। परन्तु 
निष्क्रियता की यह अवस्था केवल दो साल रही। पर हावंर पर जापान का आक्रमण 
होते ही तथाधुरी राष्ट्रों के साथ उसके मिलते ही, ब्रिदेन (यूनाइटिड किगडम ) 
को यह चिन्ता हुई कि यदि सम्भव हो सके तो युद्धप्रयत्वों में भारतीय जनता फो सक्रिय 
सहायता प्राप्त की जाय। इसके फलस्वरूप राजनीतिक स्थिति में फिर गर्मी आा गयी। 
चिन्ता की परिणलि सर स्टेफर्ड क्रिप्स की भारत-यात्रा में हुईं॥ उसकी भारत-यात्रा 
का उद्देश्य सांविधानिक समस्या का कोई ऐसा हल निकालना था, जो अंग्रेजों तथा 
समस्त भारतवासियों को स्वीकार्य हो सके। 

यह राजनीतिक गतिविधि प्रायः ब्रिटिश भारत सें हो रही थी, बयोंकि ब्रिदिदा 
सरकार के प्रतिनिधि अपने प्रस्ताव ब्लिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक संगठनों के 
सामने ही रखते थे। जब कांग्रेस रियासती समस्या का उल्लेख करती थी और रियासतों 
में सांविधानिक सरकार के. लिए तर्क उपस्थित करती थी, तभी रियासत्ती प्रजा प्रि- 
पद की बात होती थी; इसके अछावा उसका कोई प्रत्यक्ष सस्बन्ध न था। फिर 
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भी परिषद उसी उत्साह से काम करती रही, जिससे पहले करती थी। यद्यपि अब 
युद्ध-प्रयत्त में सहायता का बहाना लेकर सब राजनीतिक आस्दोलनों को दवाना रियासती 
सरकारों के लिए अधिक आसान था, फिर भी जतता का आन्दोलन कभी नहीं दबाया 
जा सका। कुछ रियासतों में तो उसे सीमा से बाहर निकाल दिया गया, और कुछ 
में या तो छिपे-छिपे होने लगा या उसके नेताओं को सरक्कारी नौति का फल भोगना पड़ा। 

जब वाइसराय ने घोषणा करके भारत को युद्ध में घसीद लिया तो, उसके बाद, 
अ० भ० रियासती प्रजा परिषद का सबसे पहला काम यह हुआ कि उसते अपनी 
स्थायी समिति की एक बैठक, अवदूबर 939 में, बम्बई में बुलायी। इस बैठक में 
रियासती आन्दोलन के नेताओं ने राजाओं के इस द्वेघ आचरण की ओर संकेत किया 
कि यूरोप में लोकतन्तीय सिद्धान्त का तो वे समर्थन करते हैं परन्तु अपने राज्य ्षेत्रों 
में विशुद्ध निरंकुश एवं एकतन्त्रीय शासन ही रहने देना चाहते हैं। स्थायों समिति 
ने युद्ध के लिए राजाओं के सहायता-वचनों एवं रियासतों के साधनों के दानों को सानने 
से इन्कार कर दिया तथा युद्ध-प्रयत्व में सहायता देने के बहाने दनाये गये नये दमनकारी 
कानूनों को लागू करने की निन्‍्दा की। समिति ने राजाओं से अनुरोध किया कि वे 
अपनी रियासतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन का लक्ष्य स्वीकार करने की घोषणा करें 
और उसे निकट भविष्य में पुरा करने का प्रयंत्व करें। स्थायी समिति ने अपना पूर्व 
सिद्धान्त-पक्ष फिर दुहराया कि ब्रिटिश सरकार तथा भारतीय राजाओं को, रियासती 
जनता को सदा के लिए स्वतन्त्रता से वंचित रखने के लिए, तथाकथित सन्धि-व्यवस्थाओं 
का आश्रय नहीं लेने दिया जायगा। समिति ने बताया कि देसी रियासतों में ब्रिटिश 
सरकार का आचरण मित्रराष्ट्रों के युद्ध-उद्देश्यों के सर्वथा विपरीत है। 

स्थायी समिति ने भारत कौ राजनीतिक स्थिति के विषय में, विशेष रूप से 
रियासती जनता की मांगों और यूरोप में युद्ध के प्रति उसके रुख के विषय सें, कई प्रस्ताव 
पास किये। सामान्यतया वह कांग्रेस के ही मार्ग पर चली, और उसी आधार पर 
उसने युद्ध-प्रयत्त का विरोध किया, जिस आधार पर कांग्रेस ने भारत की ओर से की 
गयी वाइसराय की युद्ध-घोषणा का समर्थन करने से इन्कार कर दिया था और अत में 
प्रान्तों में लोकप्रिय सरकारों को त्यागपन्न देना पड़ा था। 

रियासती प्रजा परिषद की स्थायी समिति की अगली वेठक जुलाई 4940 भें, 
पुन्रा में, जवाहरलाल नेहुरू की अध्यक्षता में हुईं। इसमें डा० पट्टासि सीतारामय्य, 
जमनालाल बजाज, बलवन्तराय मेहता, काशीनाथ राव बेच्च, सियां इपितखारुद्वीन, 
सारंगधर दास, जी० रामचन्धनू, शमशेर सिह गिल, एस० वबो० शिखरे, गोपीकृष्ण 
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विजयवर्गोय, जयनारायण व्यास, कन्हैयाल्ाल वैद्य, तालिब हुसैन आदि अनेक प्रमुख 
व्यक्तियों ने भाग लिया। बैठक में पहले दिन परिषद के संगठन के सम्बन्ध सें महत्त्व- 
पूर्ण प्रदों पर विचार हुआ। इसमें आऔंध के प्रधान मन्त्री राजकुमार अप्पासाहब 
ने भी भाग लिया। उन्होंने रियासत में हाल ही सें लागू की गयी सांविधानिक सुधार 
योजना के फलितार्थ बताये। 

दूसरे दिन अ० भा० रियासती प्रजा परिषद की सभा हुई। अपने अध्यक्षीय 
भादण में जवाहरलाल ने, अक्टूबर 939 सें बम्बई में हुई पिछली बैठक से बाद फी 
रियासतों की स्थिति का सिंहावलोकन किया। परिषद के बढ़ते हुए क्रियाकलाप को 
और रियासती समस्या में देश की बढ़ती हुई रुचि को देखते हुए उन्होंने परिषद के 
कार्य के पुनर्गठन पर बल दिया। 

इस बंठक में न्षजलाल वियाणी, देवसुमन (टेहरी गढ़वाल) और मृदुला साराभाई 
विशेष निमनन्‍्त्रण पर उपस्थित थे। 

सभा ने कई प्रस्ताव स्वीकार किये। एक प्रस्ताव हारा परिषद की ओर से एक 
साप्ताहिक समाचारपत्र निकालने के लिए आवद्यक व्यवस्था करने के वास्ते डा० 
पद्ठाभि सीतारामय्य, बलवन्तराय सेहता और ब्रजलाल वियाणी की एक समिति 
बनाई गयी। 

हैदराबाद के काशीनाथ राव वंद्य ने एक सुन्दर भाषण देने के बाद निम्नांकित 
प्रस्ताव पेश किया : ह 

“संसार तथा भारत की स्थिति में द्रुतगति से होने चाले बदलाव को, 

तथा भारत में निकट भविष्य में होने वाले दरगामी राजनीतिक परिवर्तनों की, 

जो देश की पूर्ण स्वतन्त्रता में परिणित हो सकते हैं, संभावना को ध्यान में 

रखते हुए, सभा यह मत प्रकट करती है कि रियासतों की स्थिति को भी इस 

बदलती हुई व्यवस्था के अनुरूप बनाया जाय, जिससे कि रियासतें भारतीय 

स्वतन्त्रता के ढांचे में अपने को ठीक से बैठा सकें। हाल का घटनाचक्र भी यह 

बताता है कि छोटी स्वतस्त्र रियासतें संसार में कहीं भी बहुत दिनों तक अत्तित्व 

में नहीं रह सकतीं। उन्हें अनिवार्य रूप से बड़े और ठोस संघ में या साम्राज्य 

के राज्यों सें अन्तर्भकत होना पड़ेगा। सभा का यह मत है कि संसार में शान्ति 





7 इस आशय का एक प्रस्ताव प्रजा परिषद के एक अधिवेशन में पीस हो चुका 
था, परन्तु अमी क्रियान्वित नहीं हुआ था। 
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और स्थिरता अन्तिम रूप से केवल तभी स्थापित हो सकती है, जब सब राष्द्ू 
स्व॒तन्त्र हों और विदव-व्यवस्था में परस्पर सहयोग करें। परन्तु यह स्पष्ड है 
कि निकट भविष्य में भी भारतीय स्वतन्त्रता केवल भारतीय एकता और राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता में स्व॒तन्त्र लोकतन्त्रीय एककों के घनिष्ठ सहयोग के आधार पर ही 
सुरक्षित रह सकती है। लछोकतस्त्रीय और सामन्ती एककों में ऐसा सहयोग 
नहीं हो सकता, क्योंकि वे अनिवार्य रूप से एक दूसरे से ढकराते रहेंगे। अतः 
भारत के सभी भगणों में, चाहे वे प्रान्त हों या रियासतें, एक समान लछोकतनन्‍्त्रीय 
स्वतन्त्रता होनी चाहिए, और प्रत्येक एकक को समान दर्तों पर स्वतन्त्र भारतीय 
संघ में शामिल होता चाहिए। 

“अत्तः सभा का यह मत है कि इस अवस्था में रियासतों के छोकतस्त्रीकरण 
में तमिक भी विरूम्व केवल रियासती जनता के किए ही नहीं, समस्त भारत की 
स्वतन्त्रता के लिए भी घातक है। 


“अतः सभा यह विद्वास करतो है कि राजा लोग इन चदलती हुई परि- 
स्थितियों के साथ अपना सामंजस्य स्थापित करेंगे तथा अपनी प्रजा के साथ मिल 
कर एक ऐसी स्वतन्त्र लोकतस्त्रीय रियासत के सामान्य भाग्य की ओर साथ- 
साथ कदस वबढ़ायेंगे, जो स्वतन्त्र भारत का अविभाज्य अंग होगी। सभा आज्ञा 
करती है कि राजा लोग भारत की एकता और स्वतन्त्रता सें अपतती अस्था की 
घोषणा करेंगे और अपनी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए 
कदस उठायेंगे, तया इस प्रकार संविधान सभा सें, जो भारत का संविधान तैयार 
करेगी, भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और योग्य बनायेंगे। 

#साय ही, रियासती जनता को भी सभा यह बताना चाहेगी कि वास्तविक 
प्रगति अन्ततः अपनी ही संगठित दाक्ति पर निर्भर है। जांच और परीक्षा के इन 
दिनों में, जो भारत के सामने आ रहे हैं, रियासती जनता को संघर्ष में भाग 
हैना पड़ेगा और उसका भार उठाया पड़ेगा। इसके लिए उसे तैयार हो जाना 
चाहिए और संगठित हो जाना चाहिए।” 


मंसूर से समर्थन 


मैसूर के के ० दी० भाष्यम्‌ ने प्रस्ताव का समयंन किया। उन्होंने कहा कि रियाततों 
के शासकों को समय के संकेतों को समझना चाहिए और यह याद रखना चाहिए कि 
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केवल उत्तरदायी शासन प्रदान करके ही रियासतें स्वतस्त्र भारत के भावी संविधान 
में अपना स्थान पा सकती हैं। 

प्रस्ताव सर्वेसम्मति से पास हुआ। 

तत्पश्चात्‌ जमनालाल बजाज ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया :-- 
“यह समझते हुए कि विभिन्न रियासतों के लिए, जो सामाजिक, शैक्षिक 
और राजनीतिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में हैं, कार्य और आन्दोलन 
का एक सामान्य विस्तृत कार्यक्रम निर्धारित करना कठिन ही नहीं दुष्कर भी है, 
सभा अपना यह स्पष्ठ मत व्यक्त करती है कि विभिन्न रियासतों में संघर्ष ने यह 
बता दिया है कि तात्कालिक आवश्यकता जनता के संगठनों को दृढ़ बनाने की 
तथा सावधानीपूर्वक तैयार किये गये एक ऐसे रचनात्मक फार्यक्रम हारा अपनी- 
अपनी रियासतों की जनता के साथ निकट सस्पर्क स्थापित करने की है, जो 
सम्बन्धित विषयों के झात्तिपुर्ण प्रचार द्वारा जनसाधारण की साक्षरता एवं 
राजनीतिक शिक्षा पर बल दे। यह सभा किसी भी रियासत को जनता को, 
जिसे यह विश्वास है कि वह और भी अधिक लम्बे कदम उठाने की क्षमता 
रखती है, रोकना नहीं चाहती, परन्तु रियासती जनता को यह अवध्य बता देना 
चाहती है कि उसकी स्वतन्त्रता के लिए दृढ़ संघर्ष के वास्ते उससे भी अधिक 
और पूरी तेयारी की अनिवार्य आवश्यकता है, जो अब तक आमतौर से देखने 
सें आई है।” 
इस प्रस्ताव का समर्थन न्रावणकोर के जी० रामचद्धनु ने किया। उन्होंने भोताओं 
को बताया कि जब त्रावणकोर में पहला आन्दोलन शुरू हुआ तो उन्हें क्या-वया अनुभव 
हुए तथा लोगों को उसके कारण कंसी-कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 

यह प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास हुआ। 

हैदराबाद, त्रावणकोर, सेंसर और राजपुताना तथा मध्यभारत की रियासतों 
और पंजाब, उड़ीसा एवं दक्षिण की रियासतों के अनेक कार्यकर्ताओं ने अपनो-अपनी 
रियासतों की वर्तमान परिस्थितियों का वर्णन किया। भारत के समस्त भागों के 
200 से भी अधिक प्रतिनिधि उपस्थित थे। हु 

डा० पट्टाभि सीतारामय्य तथा आचार्य नरेन्द्र देव ने भी सभा में भाषण दिये। 
चार घंटे तक विचार-विनिमय के बाद सभा समाप्त हुई 

* ]942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स के अपने मये प्रस्तावों के साथ भारत आने से सांवि- 

धानिक सोचे पर एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। अब तक रियासतें केख में उत्तर- 
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दायित्व के सम्बन्ध में विशेवाधिकार के प्रयोग के अधिकार का बच्ठुतः उपभोग 
करतो आ रही थीं। राजा छोग सदा इसका दावा करते थे और अंग्रेजों ने इसे तत्काल 
स्वीकार कर लिया था। परल्तु क्रिप्स योजना में रियासतों को जो स्थान दिया गया, 
उससे पहली वार स्थिति में परिवर्तन हुआ। योजना के ससविदे में मुख्य रूप से ब्रिटिश 
भारत पर विचार किया गया और रियासतों को चस्तुतः “नपनी सन्वि-व्यवस्थाओं 
के संग्ोबत” के द्वारा नयी स्विति से अपना मेल बेठाने के लिए छोड़ दिया गया। 
यद्यपि क्रिप्स योजना भारत के राजनीतिक दलों द्वारा ठुकरा दी गयी गौर ब्रिड्शि 
सरकार हारा वापस ले ली गयी, परन्तु उसने एक बहुत उपयोगी काम किया। उसने 
केद्ध सें उत्तरदायी लोकप्रिय शासन की स्थापना के मार्ग में अपरिहार्य बाघा के रुप में 
विद्यमान रियासतों की स्थिति को निर्दल बना दिया। 

अगस्त, 942 के देशव्यापी उपद्रवों में रियासती जनता ने संगठित होकर भाग 
नहीं लिया था, जैसा क्वि अनेक प्रान्तों में उसके साथो देशभक्‍तों ने किया था। अ० भा० 
रियासती प्रजा परियद प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष में शामिल नहीं हुई। परन्तु दुर्भाग्य से 
वह रियासती सरकारों को सब प्रकार के जत-आस्दोलतों के विरुद्ध अपने दमनकारी 
कामूनों के प्रयोग से कभी न रोक सकी। अंग्रेजों के प्रति अपनी भक्ति प्रदक्षित करने 
के प्रयत्न में कुछ रियासतों ने इत्तनी अधिक दूढ़ता से उत्पीड़नकारी'कानूनों का आश्रय 
लिया, जितनी दढ़ता से ब्रिब्शि भारत में भी नहीं लिया गया था। पवियाला, झादुणा 
और काठव्यावाड़ एवं राजस्थान की कुछ रियासतों में कृषि-सुघारों के लिए किया 
जाने वाला किसानों का आन्दोलन इस ढंग से कुचला गया मानो वह शासक के विरुद्ध 
घृणा फैलाने के लिए कोई राजनीतिक घड़्यन्त्र हो। 

जब 945 में युद्ध समाप्त हुआ, तो रियासती जनेता उतनी हो बेचेन और 
उतनी ही भिराश थी, जितनी पहले। परन्तु युद्ध ने कुछ ऐसी नयी शक्तियां पेदा कर 
दी थीं, जो महाद्वीपों का स्वरूप बदलने बाली थों। संयुक्त राज्य (ब्रिटेन) सें मजदूर 
दल के चुनाव सें दिजयी होते ही भारत में नयी आज्ञाओं का संचार होने रूगा। सि० 
एठली की बाद को गतिविधियों ने इस घारणा की पुष्टि कर दी कि इस बार ब्रिठिश 
सरकार कुछ करके रहेगी। नयी त्थिति अपने साथ नयी चुनौतियां भी लायी, जिनका 
सामता सभी भारतीय नेताओं को मिल कर करना था। रियासती जनता और 
उसकी अखिल भारतीय परियद दुढ़ता के साथ कांग्रेस से मिल गयी। बाद के 
दो कठिन वर्षो में कांग्रेस ने रियासतों के सम्वन्ध में अपने कत्तंव्य की भूमिका किस 
प्रकार निभावी और रियासती जनता ने भारत के एकीकरण के राष्ट्रीय प्रयत्त 
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में कितता सहयोग दिया--इसका सबिस्तार वर्णन बाद के एक अध्याय में दिया 
गया है। ह 


अन्तिम दो अधिवेशन 


अ० भा० रियासती प्रजा परिषद के अन्तिम दो अधिवेशन कुछ बातों में उन 
परिवतंनों के प्रतीक थे, जो युद्ध की समाप्ति के साथ तथा ब्रिटेन में मजदूर दल के 
सत्तारूढ़ होने के बाद, होने आरम्भ हो गये थे। इनमें से पहुला अधिवेशन दिसम्बर 
945 सें उदयपुर में हुआ और दूसरा 947 में ग्वालियर में। केवल थे ही दो अधि- 
चेशन ऐसे थे, जो रियासतों के अन्दर हुए। 

उदयघुर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने फी। वे पहले ही, केन्द्र 
में वाइसराय की प्रबन्ध-परिषद के उपाध्यक्ष के रूप सें अन्तरिम सरकार में शामिल 
हो गये थे। यह तो नहीं कहा जा सकता कि रियासत की सरकार ने सस्सेलन में भाग 
लिया, परन्तु उसने उसकी कार्रवाई में बाधा जरूर नहीं डाली; तथा महाराजा उदय- 
पुर ने सम्मेलन के अध्यक्ष से मिलने की इच्छा प्रकट की, भौर कुछ दिनों बाद उनसे 
बातचीत भी की। 

सम्मेलन में जो भाषण हुए और प्रस्ताव पास किये गये उनसे इस बात का स्पष्ट 
संकेत मिलता था कि राजनीतिक वातावरण का परिवतंन, जो सारे देश में परिलक्षित 
हो रहा था, देसी रियासतों की सीमाओं में भी प्रविष्ट हो गया था। यद्यपि रियासतों 
में उत्तरदायी शासत के लिए लड़ाई अभी चल ही रही थी, फिर भो बहुत सी पुरानी 
कल्पनायें साकार हो चुकी थीं। उदाहरणार्थ, नागरिक अधिकारों तथा प्रशासन 
में जनता के प्रतिनिधित्व के बारे में, कम से कम सिद्धान्त रूप सें, अब कोई विवाद 
न था। कुछ नगण्य शासकों को छोड़कर, जो या तो राजनीतिक घटनाओं को समझने 
में असमर्थ थे या आने वाले ज्वार को देख नहीं पा रहे थे, राजाओं ने अपनी प्रजा की 
कुछ बड़ी मांगें मानते की आवश्यकता को समझना शुरू कर दिया था। 

उदयपुर सम्मेलन ने इन प्रवृत्तियों पर ध्यान दिया। उसने ऑध, कोचीन, 
ग्वालियर और भावनगर आदि के शासकों की उस साहसिक कदम के लिए मशंसा 
की, जो उन्होंने स्वेच्छा से सुधार स्वीकार करने के लिए उठाया था और अन्य ज्ञासको 
द्वारा स्वायत्त शासन की स्वीकृति के लिए अपनी मांग ठृहराई। परन्तु दुःख है कि 
अधिकांश रियासतों में जो कुछ हो रहा था, उसकी रोशनी में ये छुट-पुट मामले फीके 
पड़ गये और महत्त्वहीन हो गये। बहुत सी रियासतों में दमन अब भी जारी था। 
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कहीं-कहीं चतुर राजाओं ने प्रजामण्डलों और रियासती प्रजा परिषद का मुकाबिला 
करने के लिए प्रतिहन्दी राजनीतिक संगठन खड़े कर लिये थे। अधिकांश रियासतों 
में किसान-संकूट अब भी मौजूद था। कुछ रियासतों में, प्रजामण्डलों के कार्यकर्ताओं 
के साथ जेलों में कठोर व्यवहार किया जा रहा था। रियासती प्रजा परिषद से इन 
सब मासलों पर ध्यात दिया और असंदिग्ध शब्दों में शासकों की मित्दा की। उससे 
अधिकांश रियासतों की भयावह परिस्थिति तथा सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन 
पर भी चिन्ता व्यक्त की। जागीरदारी प्रथा, जो अनेक बातों में रियासती प्रशासनों 
से भी अधिक उत्पीडनकारी थी, विशेष रूप से आलोचना का विषय बनी। 

राजनीतिक भंच पर घटनाओं का चकऋ् चलने लगा, इसका एक गौर उवाहरण 
सम्मेलन द्वारा स्वीकृत एक अन्य प्रस्ताव से मिला। अ० भा० रियासती प्रजा परिषद 
के लुधियाना अधिवेशन ते रियासतों और प्रशासनिक एककों की जीवन-क्षमता की 
परिभाषा जनसंब्या और राजस्व के आधार पर की थी। उसने यह निरचय किया 
था कि केवल थे ही रियासतें पृथक्‌ प्रद्यासनिक एककों के रूप में रह सकती हैं, जिनकी 
जमनसंज्या कम से कम 20 लाख और राजस्व कम से कम 50 लहाख रुपया हो। उस्तने 
यह सुझाव दिया था कि शेष रियासतों को या तो समूहबद्ध हो जाना चाहिये या समीप- 
वर्तों प्रान्तों में मिल जाना चाहिए। उदयपुर सम्मेलन ने यह सब बदल दिया। उसने 
रियासती समस्या के गणित पक्ष पर अधिक प्रकाश डाला। उसने जनसंख्या और 
राजस्व के पुराने सिद्धान्त तो स्वीकार कर लिए, पर साथ ही यह स्पष्ट कर दिया कि 
जो रियासते इन सानकों की न हों, उन्हें प्रशासनिक एककों के रूप सें समाप्त कर देना 
चाहिए। इस बार सम्मेलन के प्रस्ताव में दृढ़ता थी, और यह समझा जाने लगा कि 
छोटी रियासतों का अन्त भा गया है। परन्तु राजाओं द्वारा प्रजा के साथ किये जाचने- 
चाले दुर्व्यवहार के बावजूद, सम्मेलन ने यह तर्क दिया कि उनकी रियासतों के विरूय 
की अवस्था में “वर्तमान शासकों के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए और उनके 
व्यवितगत गौरव एवं प्रतिष्ठा की रक्षा होनी चाहिए ।” अपने राजाओं के प्रति प्रजा 
की ऐसी परम्परागत राजभवित और ऐसी उदार भाषतायें थीं। 

सम्मेलन ने अपनी यह मांग दुहरायी कि भारत की संविधान सभा सें रियासतों 
का प्रतिनिधित्व उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों हारा होना चाहिए, राजाओं के मनोनीत 
व्यक्तियों हारा नहीं। उसने इस विषय में विचार नहीं किया कि भारत के संघ का 
स्वरूप कैसा होना चाहिए, क्योंकि घटनाचक पहले ही ठीक दिज्ञा में चलने छगा था। 
प्रजा परिषद का रुख अब अधिक निशचयात्मक और अधिक आज्ञाप्रद था। 
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ग्वालियर अधिवेशन 


अ० भा० रियासती प्रजा परिषद का अन्तिम अधिवेशन ग्वालियर में अश्रेल 7947 
में हुआ। उदयपुर अधिवेशन से बाद के 8 महीनों में इतने अधिक दूरगामी महत्त्व 
के परिवर्तत हुए कि पहले उदयपुर में जो विचार प्रकट किये गये और जो निर्णय फिये 
गये, वे अब पुराने मालूम पड़ते थे। उदाहरणार्थ, ग्वालियर अधिवेशन ने “जोवन- 
क्षमता” की कसौटी और बढ़ा दी। उसने कहा कि केवल वे हो रियासतें पृथक्‌ प्रज्ञा- 
सनिक एकक के रूप में रह सकती हैं जिनकी जनसंख्या 50 लाख या इससे अधिक हो 
और चाषिक राजस्व कम से कम 3 करोड़ रूपया हो। यह जनता की उदौयमान 
आश्ञाओं का प्रतीक और नयी व्यवस्था का लाक्षणिक स्वरूप था। भारत स्वतन्त्रता 
के हार पर खड़ा था और सर्वोच्च सत्ता बिदा हो रही थी। अतः स्वयं ब्रिटिश सरकार 
से भी रियासतों के भविष्य को खठाई में डाल दिया था। अब मुख्य प्रइन यह था कि 
वह रियासतों के भावी रूप के निर्धारण के छिए किस प्रकार का सांचा काम में लाये। 

एक ओर तो आश्यावाद और सर्बतोब्यापी प्रगति का वातावरण था तथा इस 
बात के स्पष्ट संकेत थे कि अन्त सें रियासती समस्या की गुत्थी सुलझ कर रहेगी। 
और दूसरी ओर, इसके विपरीत, अनेक रियासतों से दमन की रोमांचकारी घटनाओं 
की रिपोर्ट आ रही थीं। कुछ राजा लोग दिखाने भर को श्ाग्त और लोगों की मांगों 
पर सहानुभूति से विचार करने में 'भत्तमर्थ' थे, तो कुछ निराशा और असहायता के 
कारण उन मांगों के खुले तौर पर विरोधी थे। कुछ शासक--जैसे कि त्रावणकोर, 
हैदराबाद, कक्सीर और भोपाल के शासक--ब्रिटिश सरकार द्वारा उच्च सत्ता की 
समाप्ति की घोषणा का अर्थ राजाओं की स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने की स्वतत्त्रता 
समझ रहे थे। त्रावणकोर के शासक ने तो प्रकट रूप से ऐसा करना भी शुरू फर दिया 
था। हैदराबाद के शासक तथा कुछ अन्य झासकों ने भी ऐसा ही किया। वे अपने- 
अपने राज्य-क्षेत्रों को सुदृढ़ करने की बात सोचने लगे, मानो भारत का बाल्कतीकरण 
हो रहा हो। 

ये प्रवृत्तियां क्षुब्ध करनेवाली थीं। परन्तु सौभाग्य से इस चुनौती का सामना 
करने का उत्तरदायित्व अब परिषद पर न रहा। यह भावी भारत सरकार पर चला 
गया। परस्तु परिषद ने अब कुछ रियासतों के दमनकारी कानूनों तथा उनके द्वारा 
अपने कार्यकर्ताओं के साथ किये जाने वाले नृशंस व्यवहार का विरोध करता तथा . 
निन्‍दा करना अपना कत्तंव्य समझ लिया। 
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आन्दोलन ज्ञोरों पर 


ग्वालियर अधिवेदन में परिषद ने एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निर्णय कर के, नवानगर 
के जाम साहब जोर दक्षिण की रियातसतों के कुछ शासकों हारा समर्थित रिपासतों 
के प्रस्तावित समूहीकरण को एक स्वर से ठुकरा दिया। गांधी जी, सरदार पटेल 
और जवाहरलाल की सलाह पर परियद के नेताओं ने इस चाल को भांप लिया था। 
महात्मा गांघी ने राजाओं को स्पष्ट बता दिया कि जो काम वे करना चाहते हैं, वह 
उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसका अर्य यह था कि, केवल जनता ही अपने भाग्य 
का फैसला कर सकती थी, राजा लोग नहीं। राजाओं का सदसे अच्छा काम यह था 
कि वे उत्तरदायी शासन स्वीकार कर लें और अपदी-अपती रियासतों में प्रतिनिधिक 
संस्थायें स्थापित करें। ये ही सरकारें और प्रतिनिधि मिल कर सौराष्ट्र या दक्षिण 
की रियासतों या किसी अन्य रियासत-समूह के भादी ढांचे का निर्णय करें। गांधी जी 
के स्पष्ट अभिमत और सम्मेलन के प्रस्ताव ने राजाओं के अपनी प्रजा के नेतृत्व को अपने 
हाथ में लेने के प्रयत्व को एक हो चोद में समाप्त कर दिया। 

सम्मेलन ने जनता का ध्यान सर्वोच्च सत्ता के उस षड़यच्त्र की ओर आकर्षित 
किया जो उसते बस्तर रियासत के कुछ भाग निजाम सरकार को उसके खान-साघत्तों 
को अपने प्रयोग में छाने के लिए पट्टे पर देने के वास्ते रचा था। पड्यन्त्र का आरोप 
विशेष रूप से इस कारण सही था क्‍यों कि बस्तर का राजा नाबालिग था, और रियासत 
का प्रशासव राजनीतिक विभाग के हाथ में था। सम्मेलन ने घोषणा की कि बस्तर 
की जनता किसी ऐसे समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं हो सक्कद्ती, जो उत्तकी 

- राय लिगे दिता सर्वोच्च सत्ता और निजाम सरकार के रूच्य गुप्त रुप से किया गया 

होगा। 

भारत की संविधान सभा ने पहले ही अपना काम करता शुरू कर दिया था। 
अतः सम्मेलन ने उससें रियासतों के छोकप्रिय प्रतिनिधियों के भेजे जाने की जोरदार 
मांग की। परन्तु सिद्धान्ततः उसने यह स्वीकार कर लिया कि आरम्भ में यह काम 
संविधान सभा द्वारा प्रस्तावित वार्ता-तमिति हारा चलाया जा सकता है। 

यह ध्यान रखने की बात है कि अ० भा० रियासती प्रजापरिषद ने लगभग 20 
वर्ष की अपनी जीवन-अवधि में कुल 8 अधिवेशन किये। अब उसका कार्य समाप्त 
होने वारा था। एक समय ऐसा भी आया था, जब रियास्तती जनता यह बताने के 
लिए बेचेन रहती थी कि राजनीतिक सत्ता के रूप में भारत एक और अविभाज्य हैँ। 
वह यह सोचती थी कि कांग्रेस इस सिद्धान्त को पूर्णतया स्वीकार नहीं करती, क्योंकि 
बह ब्रिटिश भारत की सम्रत्याओं को प्राथमिकता देने का आग्रह करती थी और 
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देसी रियासतों में स्वाधीनता संग्राम का इतिहास 


रियासतों को उसने केवल उसकी सहानुभूति भौर नैतिक समर्थन से सन्तुष्ट रहने तया 
अपनी रक्षा आप करने के लिए छोड़ दिया था। 

परन्तु वह स्थिति अब न थी। आने वाली घटनाओं ने पहले ही इस विवाद को 
अतीत की वस्तु चना दिया था। जो लोग देश के भाग्य का निर्माण कर रहे थे, उनकी 
निगाह में जिस प्रकार अ० भा० रियासतीो प्रजा परिषद में और कांग्रेस में कोई अन्तर 
न भा, उसी प्रकार रियासतों और प्रान्तों में कोई अन्तर न था। 

स्वतन्त्रता से पूवें की घटनाओं की एक और चिज्येषता यह थी कि वे भाषा के 
आधार पर प्रान्तों के पुतविभाजन की ओर संकेत कर रही थीं। रियासतों का विलूपन 
इस प्रदद को सामने ले आया। उत्तरदायी शासव को स्वीकृति की घोषणा करते हुए, 
महाराजा कोचोन ने स्पष्ठ शब्दों में संयुवत केरल का उल्लेख किया। इसी प्रकार, 
ग्वालियर अधिवेशन ने राजनीतिक विभाग द्वारा उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में 
किये गये कुछ परिवर्तनों का विरोध किया। राजनीतिक विभाग जंजीरा, जावरा, 
सुरगना और दांग रियासतों को दक्षिण स्ठेढ एजेंसी (दक्षिण रियासत अभिकरण) 
से स्थानान्तरित कर दिया था। रियासती प्रजा परिषद को यह पसन्द न था, क्योंकि 
उसके विचार से ऐसा परिवर्तत उन रियासतों की जनता की सांस्कृतिक एवं भाषायी 
एकता के विरुद्ध था। दूसरे शददों में इसका अर्थ यह था कि संस्कृति और भाषा फा 
प्रइ्व रियासतों के भावी समूहीकरण या विलयन का निद्चय करते की कसौटी बनने- 
बाला था। 
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आन्दोलन ओर संघर्ष का विस्तत ब्यौरा 


आधुनिक राजनीतिक अर्य में देसी रियासतों में स्वतस्त्रता-संघर्ष दो दशाव्दियों 
([927-46) से अधिक नहीं चला। इससे पहले भी कुछ रियासतों में प्रदर्शन, 
विद्रोह एवं कृष क-अश्ञान्ति हुई थी; परस्तु ये सब छुटपुठ घटनायें थीं और सब एक ही 
ढंग की थीं--छोग अपनी किसी शिकायत को दूर करने के लिए विरोध और आन्दोलन 
करते थे। यद्यपि ये हलचल सम्बन्धित रियासत के प्रशासन के ही विरोध में होती 
थीं, फिर भी ये स्वतन्त्रता के आदर्श अथवा प्रजा की इस इच्छा से प्रेरित न थीं कि 
प्रशासन-सूत्र अपने हाथ में ले लिया जाय। अतः इतिहास को दृध्दि से /927 से पहले 
की घटनायें छोड़ी जा सकती हैं। 

बतावदी बदलने के बाद आर्थिक, वित्तीय और संचार के क्षेत्रों में अनेक परिवर्तन 
हुए, जिन्होंने रियासतों और प्रान्तों को, इच्छा से अयवा अनिच्छा से, एक दूसरे के 
पास ला दिया। जैसा कि हम देख चुके हैं, अंग्रेजों द।रा सम्पूर्ण देश के विकास के लिए 
की गई व्यवस्था राजाओं को अच्छी न लूगी और वे इसका विरोध करने में कभी न 
चूके। परन्तु वे परिवर्तन साम्राज्य के मतलब के थे, अतः सर्वोच्च सत्ता ने विरोधों 
पर कोई ध्यान न दिया। यद्यपि यह फहा जा सकता है कि शताब्दी के पहले 25 
या 30 बर्षो में व्यापक आथिक और संचार-सम्बन्धी विकास के फलस्वरूप रियासतों 
सहित समस्त देश ते पर्याप्त प्रगति की, फिर भी विफास की वे घटलायें और बे वर्ष 
जिनसें वे हुईं, हमारे वर्ण्य विषय के दायरे सें नहीं आते। 

927-46 की अवधि में रियासती जनता की मनोवृत्ति में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई 
देता है। बहू जब अपनी व्याधि के लक्षणों को ही नहीं मूल कारणों को भी हठाने की 
वात सोचने लूगी थी। इस परिणाम पर पहुँचने के बाद कि रियासतों में निरंकुश 
दइासतन के स्थान पर किसी न किसी प्रकार का लोकप्रिय शासन स्थापित होने से ही 
उसका भाग्य सुधर सकता है, जनता पहली बार अपनी-अपनी रियासतके शासन 
में हिस्सा लेने को मांग करने रूगी १ अपने हृदय सें इस आकांक्षा को स्थान देने में तथा 
बस्तुततः अपना आन्दोलन छेड़ने सें कांग्रेस का उदाहरण रियासती जनता के सामने 
सोजूद था। संघर्ष सें रियासतो जनता की सहायता करना कांग्रेस के लिए उतना ही 
लाभदायक था, जितना रिपासती जनता के लिए उससे पथ-प्रदर्शन प्राप्त करना 
परन्तु समस्त रियरसतों में जो जन-आन्दोलन हुए, उनका प्रसुपर सम्बद्ध अयवा तारीख- 
बएर विवरण देना न तो सरल है और न लाभदायक हो। एक तो रश्ियतें संख्या सें 
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बहुत अधिक थीं, और दूसरे आकार एवं स्वरूप सें बहुत भिन्न थों। ऐसा विवरण, यदि 
उकता देनेवाला नहीं, तो कम से कम पुनरुक्तिदोबवाला अवश्य होगा। अतः विशेषतया 
जहां तक छोटी रियासतों का सम्बन्ध है, हमने विभिन्न रियासतों के विशेष प्रकार के 
आत्दोलनों और संघषों को छांदकर अनिद्चत नमूना प्रणाली का अवलम्बत किया 
है। यह आशा की जाती है कि यह वर्णन, बड़ी रियासतों के विरोध-आन्दोलूम के पूर्ण 
वर्णन से सिल कर, रियासती जनता द्वारा छेड़े गये स्वतन्त्रता-युद्ध के स्वरूप का और 
अ० भ्वा० रियासती प्रजा परिषद द्वारा उस युद्ध में लिये गये भाग का स्पष्ट चित्र 
उपस्थित करेगा; 


पश्चिमी भारत की रियासतें 


पहले हम काठियावाड़ और गुजरात की रियासतों को लेते हैं, जिनकी कुल संख्या 
300 से ऊपर थी। काठियावाड़ में कुल रियासतों की सही संह्या 277 थी, जिनमें से 
केवल 7 “बड़ी” या सलामी श्रेणी की थीं। बड़ौदा एक बड़ी रियासत थी, परन्तु उसमें 
79 छोटी रियासतें और थीं, जो बड़ौदा के रेजीडेंट के क्षेत्राधिकार सें थीं। 

पश्चिमी भारत की रियासतों में जन-असन्तोष और प्रशासन में जनता के हिस्से 
को मांग की पहली घतनध्वनि उन रियासतों के कृषि और वन सम्बन्धी कानूनों की 
सख्ती के कारण सुनाई पड़ी। वे कानून तथा और भी बहुत-सी चोजें सामन्‍्तो ढंग को 
थीं, और इतनी पुरानी थीं, जितनी काठियावाड़ की झीलें। अपने साधनों को बढ़ाने 
के लिए, इन रियासतों के शासकों ते, विशेषरूप से जामतगर, राजकोट, भावनगर, 
राजपीपला आदि बड़ी रियासतों के शासकों ने, व्यापारिक एकाधिकार की नयी 
प्रणाली निकाली, जिसका फल यह हुआ कि इन रियासतों में दैनिक उपयोग कौ 
कस्तुएं ब्रिटिश भारत की अपेक्षा ऊंची कीमतों पर विकने लगीं । 

920 में काठियावाड़ रियासती प्रजा परिषद के गठन के फलस्वरूप, इन 
रियासतों की जनता में राजनीतिक चेतना जल्दी आ गयी थी। यह संगठन वचन 
और कर्म दोनों के लिए अच्छा मंच था। !925 सें महात्मा गांधी ने इसके एक वापिक 
अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देशी रियासतों की समस्या के साथ गांधी जी फा 
यह प्रथम प्रत्यक्ष सम्बन्ध था। उन्होंने जनता को एक होने और अपने अधिकार मांगने 
की सलाह दी। पर साथ हो उन्होंने अपने को राजाओं का हि्तंषी घोषित किया और 
उनको सलाह दी कि वे अपनी रियासतों को पवित्र न्यास की तरह समझ। उन्होंने व 
उनसे यह भो कहा कि वे प्रशासन में स्वयं ही सुधार करें। गांधी जी के प्रयत्तों ने 


88 


आन्दोलन और संघर्ष का विस्तृत व्यौरा 


काव्यावाड़ की जनता को एक दूसरे के निकट ला दिया और उसे यजाजं के निरंकुश 
शासन के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति प्रदान की। परन्तु राजामों ने उतकी सलाह पर 
कोई ध्यान न दिया। 

जामनगर में, 7927-28 में, जाम साहब की नमन नीति के विरुद्ध बड़े पमाने 
पर जन-आन्दोलन हुए। तभी रियातती जनता के बान्दोलन के नेताओं ने रियासती 
जनता की स्वतन्त्रता के लिए लड़ने के दास्ते एक मखिल भारतीय संगठन स्थापित 
करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं इन्हीं रूघु 
आरम्भों से अ० भा० रियासती प्रजा परिषद की नव पड़ी। 

पश्चिमी भारत की रियासतों में विरोध आन्दोलन का स्पप्ट चित्र अंकित 
करने तथा संधघर्य का स्वरूप बताने के लिए जो सबसे अच्छी बात की जा सकती है वह 
है राजकोद-प्रतंग का संक्षिप्त वर्णन। यद्यपि 930 से आरम्भ होने वाले दशक 
के अन्त में राजकोट में जो घदनायें हुईं, वे केचछ एक ही रियात्तत से सम्बन्धित थीं, 
फिर भी वे पश्चिमों भारत की अन्य रियासतों की तात्कालिक एवं दाद के दर्षों की 
राजनीतिक स्थिति और विरोब के स्वरूप को भी भांति प्रतिविम्बित करती थीं। 


- राजकोद-प्रसंग 


आकार, जनसंख्या और सामान्य सहत्व की दृष्टि से राजकोट रियासत काठिया- 
बाड़ में भी एक छोटी रियासत मानी जाती थी। परन्तु अन्य जनेक कारणों से उसने 
पद्चिमी भारत में कुछ प्रमुखता प्राप्त कर छी यी। सबसे पहलो वात तो यह थी 
कि वह काव्यावाड़ के मध्य में स्थित थी और राजकोद शहर क्ाठियावाड़ प्रायद्वीप 
का सबसे बड़ा और समृद्ध शहर या। दुसरे, राजकोट में रेजीडेंसी थी, जहां काठियावाड़- 
रियाततों का रेजीडेंट रहता था। इससे यह शहर वस्चुतः काठियावाड़ की राजवानी 
बन गया था। तीसरे, राजकोट में रेलमार्ग के पार रेजीडंसी क्षेत्र रियासती क्षेत्र से 
घिरा ब्रिटिश क्षेत्र था। अतः इस शहर के दो भाग हो गये थे---एक रियासती बौर 
इसरा ब्रिटिश भारतीय। दोनों भाग एक रेलू-सार्गे द्वारा कृत्रिम रूप से एक दूसरे 
से पृथक स्थित थे। यह समीपता कष्डठकारक न बन कर महत्त्वशञालो बन गयी थी 
क्योंकि रियासतों और ब्रिठिज्ञ भारत के रहन-तहन, नागरिक स्वतन्त्रता एवं आविक 
स्विति में जो विपमता थी, वह इसके कारण और बढ़ गयी थी। 
938-39 में राजकोट में निराशा और मसनन्‍्तोष छाया हुला था। निराशा 
से लोगों में स्वशासन के लिए लड़ने के निज्चय की भावना पेदा हुई। राजकाज में 
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शासक की उदासीनता तथा हर काम को अपने दोवान, दरवार वीरवाल्ा, पर जो एक 
षड़्यन्त्रकारी और अविवेकी पुरुष था, छोड़ने की उसकी आदत ने असन्तोष की जाग 
फैलाने सें सहायता को। लोगों के लिए मिलकर कार्रवाई क्रता बहुत आसान था 
क्योंकि राजकोट रियासत के तीन-चौथाई लोग राजकोट इहर में रहते थे। निकट- 
वर्ती बस्बई प्रान्त में बदरूती हुई हालूतों वे और रियासती जनता में पैदा हुईं सामान्य 
जागृति ने राजकोट की जनता को यू० एन० ढेबर के नेतत्व में उत्तरदायी शासन के 
वास्ते आन्दोलन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। 

दीवान वीरवाला ने अपनी मूर्खता से असन्तोष की चक्की में पीसे जाने के लिए 
काफी पीसना तंयार कर दिया था। वह रियासती विधान सभा के साथ घृणा का 
व्यवहार करता था, उसकी बेठकें यंदा-कदा ही ब्‌ छाता था और अक्सर उसकी उपेक्षा 
कर देता था। महत्त्वपूर्ण निर्णय विधान सभा को विना बताये ही कर लिये जाते थे। 
वह शासक को अपनी खर्चाली आदतों से चिपके रहने के लिए प्रोत्साहित करता 
रहता था, जिससे ठाकुर अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए रियासत के राजस्व का आघा 
भाग मांगने रूगा था वीरवाला के मन में व्यापार में एकाधिकार की स्थापना का 
विचार आया, जिसे वहां इजारा कहते थे। इसका फल यह हुआ कि रेलमार्ग के एक 
ओर रहने वाले लोग बर्फ, दियासलाई, बिजली का सामान, रेडियो-सेट आदि दैनिक 
उपयोग की वस्तुएं खरीदने के लिए अधिक दाम देने लगे, जबकि रेलमार्ग के दूसरी 
ओर ब्नविदिश भारत के क्षेत्र में रहने चाले लोग उनसे भी अच्छी चीजों के लिए फम 
दाम देते थे। 

हालत तेजी से बिगड़ती चली गयो और असह्य होने लगी। विरोध का स्वर 
उठते ही वीरवाला की बर्खास्तगी की मांग को जाने लगी। जनता की शिकायतें 
सही थीं। बम्बई में कांग्रेस के सत्तारूढ़ हो जाने से सर्वोच्च सत्ता भी यह नहीं चाहती 
थी कि मामला आगे बढ़े। अतः रेजीडेंट ने ठाकुर को सलाह दी कि वह दूसरा दीवान 
रख ले। वीरवाला की जगह एक सेवानिवृत्त ब्विटिश नागरिक, सर पेट्रिक केडेल, 
नियुक्त किया गया। परन्तु झकुर ने अपने पहले दीवान को भी परामशंदाता के रूप 
में रहने दिया। इस प्रकार देखनेभर को तो परिवर्तन हो गया, परन्तु पुरानी व्यवस्था 
ज्यों की त्यों रही, क्मोंकि बीरवाला पदें के पीछे से सुत्र खींचता रहता था। 

इस व्यवस्था ने जनता की भावनाओं को ज्ञान्त करने के बजाय और उत्तेजित 
कर दिया। उत्तरदायी शासन की स्थापना द्वारा प्रशासन पर पूर्ण नियस्त्रण करने 
का जनता का निर्णय अब और भी उप्रतर हों गया | उसने अहिंसात्मक बहिष्कार 
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आन्दोलन छेड़ दिया। रियासती सिलों में बती सब चीजों का बहिष्कार कर दिया 
गया। जिन लोगों का रुपया रियासती बंक में जमा था, उन्होंने अपना रुपया निकाल 
लिया । जब एकाधिकारों का नीलाम होता था, तो लोग बोली नहीं लगाते थे। 
रियासती कानूनों का उल्लंधन कर, दियासलाई आदि प्रतिषिद्ध वस्तुओं का चोरी- 
छिपे व्यापार जोर पकड़ने गा । शहर के लोग और रियासत के 60 गांवों के किसान 
मिल कर अच्छी तरह एक हो गये। निषेधादेश उन्हें सावंजनिक सभायें करने से 
नहीं रोक पाते थे। यह मानता पड़ेगा कि सर पेट्रक विरोधकारियों से सुलदने सें 
पर्याप्त उदारता दिखाता था। उस हद तक वह जनता का कोपभाजन बनने से बच 
गया और चीरवाला उसका लक्ष्य बत गया। सर पेद्विक ने आन्दोलन के नेताओं से 
बातचीत करते की भी कोशिश की परल्तु कुछ बैठकों के बाद बातचीत को निरर्थक 
समझ कर छोड़ दिया। जन-आन्दोलन दिन-ब-दिन जोर पकड़ता चला गया। 

इसी समय, राजकोट में जो स्थिति बनती जा रही थी, उसका काठियावाड़ की 
समीपवर्ती रियासतों पर भी प्रभाव पड़ा। राजकोट का आन्दोलन सार्वजनिक कार्ये- 
कर्त्ाओं के लिए प्रचार का एक अच्छा साधन बन गया। उन्होंने अपने-अपने दीवानों 
के विरुद्ध शिकायतों की सुचियां बनानी शुरू कर दों। शासकों की प्रतिक्रिया सर्वथा 
प्रतिकूल नहीं थी। उनमें से कुछ ने तो, विशेष रूप से बीकानेर के शासक से, अपनी 
प्रजा की कुछ शिकायतों को दूर करके अच्छी अनुक्तिया दिखायी। 

जब स्थिति बिगड़ने लगी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि कांग्रेस नेताओं 
की सहायता से तथा राजनीतिक विभाग के परामर्श से, जो कि उलझनों से बचने के 
लिए उत्सुक था, एक नयी प्रदासन-परिषद बनायी गयी। ठाकुर उसका अध्यक्ष 
बना और सर पेट्रिक उपाध्यक्ष । दो सदस्य भी रखे गये, जो वीरवाला द्वारा मनोनीत 
फक्ये गये ।॥ कई दिनों तक नयी परिषद ने जनत्ता के प्रतिनिधियों से बातचीत की, 
परन्तु कोई फल न निकल्‍ा। कुछ ही दिनों बाद सरदार पटेल राजकोट आये। उनकी 
उपस्थिति से आन्दोलन को नयी प्रेरणा प्राप्त हुई। उन्होंने जनता के सामने कार्य 
का एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया। बहिष्कार आन्दोलन को और भी तेज 
किया गया। लोगों ने दशहरा दरवार में भी शामिल होने से इन्कार कर दिया। 
ठफ़ुर की सवारी राजकोट फी सुनसान सड़कोंपर हो कर निकल गयी, परन्तु किसी 
ने उसका अभिवादन तक नहीं किया। अपनी सांगों को अधिक प्रभावशाली बनाने 
के लिए, जनता ने घटा कर फेवल दो हो रखीं--अपती शिकायतों का निवारण तथा 
उत्तरदायी शासन की प्राप्ति 
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यह प्रत्यक्ष था कि राजकोट की घटनायें संकटावस्था की ओर अग्रसर हो रही 
थीं। एक संगीन स्थिति पैदा हो गयी थी। ठाकुर के सिर पर एक दीवान छाद दिया 
गया था, जिसका न वह विश्वास करता था, न आदर । वह अपने पहले दीवान, . 
वीरवाला, की ही सलाह पर चलता रहा। नयी परिषद में सर पेट्रिक एक के अत्पणत 
में था। राजवीतिक विभाग ठाकुर के विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई करने के लिए 
तैयार न था; और न बहु एक भारतीय शासक को अपने ए क अंग्रेज दीवान के पदच्युत 
करने की अनुमंति ही दे सकता था। इस विकद स्थिति को समाप्त करने के लिए 
उसने दोनों पर दवाव डालता शुरू किया और दोनों में समझौता कराने को कोशिश 
की, परन्तु समझौता न हो सका। इस प्रकार न तो ठाकुर जैसा चाहता चेसा करने 
के लिए स्वतन्त्र था, और न दीवान हो । तठस्थ रहने का बहाना करके, अपने बेमन 
हस्तक्षेप के द्वारा, उच्च सत्ता ने रियासत और रियासती जनता दोनों के लिए एक 
दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा कर दी। 

ठाकुर और उसके प्रज्मासन की जनता की सांग के प्रति उदासीचता का एक मात्र * 
विकल्प राजकोट प्रजामण्डल द्वारा आन्दोलन शुरू करना था। इस आन्दोलन ने, 
जिसे प्रशासन ने दृढ़ ता से कुचलने का प्रयत्न किया, बम्बई प्रेसीडेंसी के राजनीतिक 
क्षेत्रों में हलचल मचा दी। वम्बई में उस समय कांग्रेस का शासन था। बम्बई सरकार 
ते अप्रत्यक्ष रूप से आन्दोलन के लिए खेद प्रकट किया और राजकोट की जनता के 
साथ अपनी सहानुभूति के बारे में किसी को भ्रम में न रहने विया। कुछ मन्त्री और भी 
आगे बढ़ गये और उन्होंने राजकोट में प्र जा मंप्डल के आन्दोलन फा समर्थन किया। 

अगस्त 958 में, राजकोट प्रजा आन्दोलन के नेता यू० एन० ढेबर को, निषेधा- 
देश तोड़ कर सार्वजनिक सभा करने के आरोप सें गिरफ्तार कर लिया गया। परन्तु 
कुछ दिनों बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इससे जनता का विश्वास बढ़ा और सत्याग्रह 
आज्दोलन अप्रतिहत गति से जारी रहा। सरदार पदेल, जो गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस 
समिति के अध्यक्ष थे, यह सब कुछ चुपचाप खड़े देखते नहीं रह सकते थे। उन्होंने 
अपनी पुत्री, मणिवेल, को स्थिति का निरीक्षण करके रिपोर्ट देने के लिए राजकोट 
भेजा। राजकोट में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद सरला देवी की 
पुत्री, सुदुला बेच ते, जो राजकोट की हो रहने वाल्ली थी, राजकोट में श्रवेश किया। 
उसे भी रियासती सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। ॥॒ 

उसी समय सितम्बर 938 सें, राजकोट रियासती अजा परिषद को एक बंठक 
हुई। सरकार के विरोध और छुछ राजभक्‍्त तायरिकों के पड़्यन्त्र के बावजूद वह 
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बैठक हुई, जौर उसमें सरदार परढेल शामिल हुए। सरदार ने जोरदार भाषण दिया 
लौर राजकोट की जनता के लिए उत्तरदायी ज्ञासव की सांग की। बाद में यह मांग 
बैठक में स्वीकृत एक अधिद्वत प्रत्ताव में शामिल कर लो गयी। यद्यपि ढेंबर कांग्रेस- 
आन्दोलन के भार्ग पर ही संघ चला रहे थे, परन्तु उन्होंने कांग्रेस का नाम उसमें नहों 
घतस्तीदय। उन्होंने पिछले कुशासन के आधार पर और भावी चुशासन के लिए राजकोट 
के वास्ते उत्तरदायी शासन के पक्ष में अपदा मामला तैयार किया। इस जन-आन्दोलन 
को जनता का अभूतपूर्व समर्थन आप्त हुआ। समर्थन करने वालों में आर० बीं० 
पटवारी भर हरिशंकर पंड्या जैसे रियासत के भूतपुर्व दीवान और सेवानिवृत्त वरिष्ठ 
अधिकारी भी थे। इस से यह प्रकट होता था क्वि कावियाबाड़ के उद्धर वर्ग के लोग 
भी शासकों की सनमानों लौर उनके प्रशासन के दुलूमूलूपन से तंग आा गये ये । 

अनेक सार्वजनिक सभाओं में एकाधिकारों और इजारों के विरोध में आवाज 
उठायी गयी और उन राजनीतिक अधिकारों की वापसी की मांग की गयी, जो स्वर्गीय 
ठाकुर साहब ने जनता को प्रदान किये थे। अच्छे प्रशासन की गारंदी के लिए, विशेष 
रूप से इसलिए कि शासक कोई रुचि न लेता था, जनता यह चाहती थी कि दीवान 
को उसके प्रति जिम्मेदार वनाया जाय। जनता के प्रवक्‍ताओं ने कहा “रियासत की 
आमदनी जनता से होती है, न कि दरवार से; अतः हम को व्यय पर नियन्त्रण रखने 
का अधिकार होता चाहिए ।” ः 

इसी समय दीवास भी बदल गया। ब्रिठिश भारत का सेवानिवृत्त नागरिक 
अधिकारी तत्तरवर्षाय सर पेद्विक फेडेल मेदान में माया और उसने आन्दोलन को दवाते 
के लिए नियेधादेश जारी किये। उनके फलस्वरूप छोगों को और भी अधिक कप्ठों 
भौर बलिदानों के लिए तेयार होना पड़ा, कौर उन्हें खुशो-खुशी उन्होंने सहन किया। 

दिसम्बर 938 में त्रदार पदेल प्रजा मण्डल के नेताओं को परामरँं देने के लिए 
तथा उस बातचीत में उनका सार्मश्रदर्शव करते के लिए राजकोद आये, जो उनके, 
राजकोट के शासक के और दीवान सर पेट्रिक केडैल के मध्य आरम्भ हो चुकी थीं। 
26 दिसम्बर को एक समझौता हुआ जो राजकोट रियासत के गजद में विधिवत्‌ घोषित 
किया गया। सरदार पदेल ने राजकोट की जनता को सलाह दी कि वह इसे स्वीकार 
कर ले) समझौते की एक शततें यह थी कि रियासती सरकार को सव मामलों में सलाह 
देने के लिए एक परिषद बनायी जायगी तथा इस परिषद के सात सदस्य सरदार पटेल 
की सिफारिश पर शासक हारा नियुक्त किये जायेंगे। 

कुछ ही सप्ताह वाद जब यह परिषद वनी तो सरदार पढेल की सिफारिशों उठा 
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कर ताक पर रख दी गयीं और शासक ने उन सदस्यों को छोड़ कर जिनकी सिफारिश 
पटेल ने की थी दूसरे सदस्य मनोनीत कर लिये। इससे स्वभावतः सरदार पटेल 
नाराज हो गये और उन्होंने रियासतो सरकार के विरुद्ध पुनः संघर्ष छेड़ने की घोषणा 
कर दी। 

इस घदना के कारण महात्मा गांधी को राजकोट के संघर्ष में अधिक सक्रिय 
भाग लेना पड़ा। उन्होंने शासक द्वारा समझौते की ज्ञर्तो का तोड़ा जाना एक पवित्र 
प्रतिन्षा को निर्दयता से भंग करना बताया। 

राजकोट का संघर्ष जब एक अखिल भारतीय मामला घन गया और देश भर का 
ध्यान आकर्षित करने लगा। शासक द्वारा किये गये विश्वासघात और सारे मामले 
में भूतपूर्व दीवान वीरवाला द्वारा अदा की गयी निकृष्ट भूमिका के विरोध में महात्मा 
गांधी को सार्च 939 के प्रथम सप्ताह में उपवास करना पड़ा। इससे सामला और 
भी पेचीदा हो गय।। वाइसराय गन्दगी को दर करने तथा सामान्य स्थिति पैदा करने 
के लिए बहुत उत्सुक था; अतः उसने भारत के सुरुय न्‍्यायाधिपति सर मारिस ग्वायर 
को मासले की जांच करने तथा इस बात की रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया कि 
क्या राजकोट का शासक वास्तव में विश्वासघात का दोषी है। सर मर्तरेस खायर 
ने जो पंचाठ दिया उसमें अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार किया गया कि ठाकुर 
हारा विश्वासघात किया गया है। 

कुछ समय के लिए यह मालूम पड़ने लगा कि राजकोट का मामला सुलक्षने लगा 
है; क्योंकि ठाकुर, वीरवाला और राजनीतिक विभाग एक ऐसे नये समझौते के लिए 
उत्सुक प्रतीत होते थे, जो सब पक्षों को स्वीकार्य हो । जब ये प्रयत्न चल रहे थे, तभी 
अचानक महात्मा गांधी ने फिर आत्म-शुद्धि के लिए 2! दिन का उपवास, इस तक 
के आधार पर, शुरू करने का निश्चय किया कि उनको यह महसूस हुआ कि इससे 
पहुले उपवास करके वे बलभ्रयोग के दोषी हो गये हैं | सौभाग्य से गांधी जी इस 2! 
विन के उपवास की कठिन अग्नि-परीक्षा में सफल हुए । इस अवधि में सारे देश ने 
गांधी जो को इस गंभीर कदम को उठाने से रोकने का प्रयत्व किया, क्योंकि इसने 
सारे राष्ट्र को चिन्तामग्न कर दिया था और असमंजस में डाल दिया था। 

यह घटना बताती है कि रियासतों के शासक प्रशासन पर अपना अधिकार 
बनाये रखने के लिए कितनी दूर जा सकते थे, रियासती जनता उनका प्रतिरोध फरने 
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के लिए कितनी ते यार थी और छोटी-बड़ी रियासतों की ये घटनायें देश के राजनीतिक 
जीवन में किस कदर तूफान पैदा कर सकती थीं। 


उड़ीसा की रियासतें 


उड़ीसा की रियासतों को जितने घोर दसन और कुशासत का सामना करना 
पड़ा, उतना भारत में शायद ही रियासतों के किसी अन्य समूह को करना पड़ा हो । 
यद्यपि इन रियासतों के लोगों की पंस्कृति, सामाजिक प्रयायें, घामिक विचार और 
रहन-सहन का ढंग आदि सभी चोजें उड़ीसा प्रान्त के अपने पड़ीसी भाइयों के हो 
समान थीं; फिर भी वे अनेक राजनीतिक क्षेत्रों में बंढे हुये थे और विभिन्न प्रशा- 
सनों के आधीन रहते थे। ये रियासतें निकृष्ठतम सामन्तशाही का नग्न चित्र उपस्थित 
करती थों। नये परवर्मावलस्वियों' की भांति उड़ीसा की रियासतों के शासक 
शानशौकत और भोगविरास का जीवन विताने में एक दूसरे की होड़ करते थे, 
क्योंकि वे इसी को राजसी जीवन की एकमात्र विशेषता समझते थे। इसका आर्य 
था व्यय का बढ़ना; अतः इसकी पूर्ति के लिए बे सब प्रकार के शोषण, दोहन एवं 
सनसाने करनिर्भारण का सहारा छेते थे, जिससे जनता में उनके विरुद्ध उत्तेजना 
बढ़ती थी। 

93 में उड़ीता रियासती प्रजा परिषद की स्थापना हुई। उसका पहला 
अधिवेशन उसी साल हुआ। परन्तु उसके बाद दसन ओर पाशविक बल के शासन ने 
अगले कुछ वर्षों तक जनता को दूसरा अधिवेशन न करने दिया। दूसरा अधिवेशन 
कहीं 937 में जाकर हो सका। उड़ीसा रियासत जांच समिति ने 920 मौर 
930 से आरम्भ होने वाले दशकों सें इन रियासतों की घठनाओं का वर्णन इस प्रकार 
किया है :--- 

“यदि इन रियासतों की जदता के नीरस और जड़ जीवन में विगत लगभग 

25 वर्षों की प्रमुख घटनाओं पर विचार किया जाये, तो यह्‌ जान कर आइचर्य 

होता है कि इन वर्षो में त्रिटिश राजनीतिक अधिकारियों के प्रत्यक्ष परामर्श से 

देशों शासकों द्वारा शासित इन राज्य-ल्षेत्रों में ऐसे बहुत से जन-विद्रोह हुए 


3उड़ीसा के ये राज्यक्षेत्र कहीं 882 सें रियासतें घोषित किये गये थे, और “गैर- 
ब्रिदिश् क्षेत्र” बताये गये थे। तव तक ये करद महारू समझे जाते थे और ब्रिटिश 
भारत के अंग थे। 
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हैं, जिनका उद्देश्य किन्‍्हीं अत्यावद्यक आथिक और राजनीतिक शिकायतों 
का निवारण कराना था। बौड, बामरा, रेड्ाखोल, रचपुर, नयागढ़, नौलगिरि, 
तालचेर तथा और भी कई रियासतों की जनता भूमिकर में मनमानी वृद्धि, 
बेढी तथा अन्य ध्यानाकर्षक आशिक एवं राजनीतिक शिकायतों के विरुद्ध अमेक 
बार तत्काल विद्रोह कर चुकी है। इन विद्रोहों के कुछ मुष्य कारण ये हैं-- 
बेठी की कठोरता, बलिदाव के लिए बकरों और भेसों की मांग, खेतों में फसलों 
को हानि पहुंचाने वाले जंगली जानवरों को मारने की फीस, चराई-शुल्क तथा 
भूमिकर सें बृद्धि ।”7 
937 में कांग्रेस के शासन-सूत्र संभालते ही, उड़ीसा की रियासतों के आन्दोलन 
ने एक नयी अवस्था सें प्रवेश किया। तालचेर और घेनकनाल की रियासतें दमतचऋ 
चलाने में सबसे आगे थीं। 75000 की जनसंरूया में से कम से कम 26000 व्यवित 
तालचेर छोड़ कर ब्रिटिश उड़ीसा सें दरण लेने को बाध्य हुए। प्रो० रंगा ने, जिनसे 
उड़ीसा की रियासतों का भ्रमण करने के लिए कहा गया था, इन शरणारथियों के कप्टों 
का रोमांचकारी वर्णन किया है। उनके कथन की पुष्टि ठक्कर बापा ने की है, जिल्‍्होंने 
दुखियों की पुकार पर अश्ञान्त क्षेत्रों का भ्रमण किया था। लोगों फो इतना अधिक 
कष्ट था कि उसके निवारण के लिए देश के अनेक भागों में सहायता-कार्य शुरू किये 
गये। फांग्रेस ने सहायता-दल भेजने का प्रयत्त किया और मारवाडी सहायता समिति 
ने भी शरणार्थियों की सहायता के लिए बह सब कुछ किया, जो वह कर सकती थी। 
उड़ीसा फी एक और रियासत रनपुर में सबसे बुरी घठनायें हुई। रतपुर को 
जनता सरकार के अत्याचार और शोषण से अति क्षुब्ध थी। दमनकारी कानूनों के 
होते हुए भी वह सरकारी नीतियों के विरुद्ध उठ खड़ी हुई और प्रदर्शन करने लगी। 
एक प्रदर्शन तो इतना रोषपूर्ण था क्वि लोगों ने राजनीतिक अभिकर्त्ता (पोलीटिकल 
एजेंट) मेजर बीजलगेटे के निवास-स्थान पर आक्रमण कर दिया और उसे मार डाला। 
फिर बया था, उड़ीसा की रियासतों की जनता पर आतंक का सच्चा राज्य स्थापित 
, हो गया। उसको डराया-धमकाया जाता था सब प्रकार के दण्ड दिये जाते थे और 
उसके विरुद्ध अत्याचारपूर्ण बदल़े की कार्रवाई की जाती थी। 
गांधी जी ने अपने विशिष्ट ढंग से उड़ीसा की रियासतों में हिसा के विस्फोट 
की भर्त्स्ना की और जनता से कहा कि यदि वह अहिंसा के मार्ग पर नहीं चल सकती 





7पुष्ठ 5 और 6 
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तो सत्याग्रह बन्द कर दे। गांधी जी ने हरिजन' सें जो विचार व्यक्त किये और 
उड़ीसा के राज्यों की जनता की जो आलोचना की, उसकी प्रत्यालोचना करते हुए, 
उड़ीसा के एक सार्वजनिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को एक लम्बा स्पपष्टीकरण-पत्र 
लिखा, जिसे गांघी जी ने 'हरिजन' में प्रकाशित किया। इस पत्र में अन्य वातों के 
अतिरिक्त लिखा था :-- 

“मेंत्े उड़ीसा की रियासतों के राजनीतिक अभिकर्ता को हत्या के विषय 
में आपके विचार ध्यान से पढ़े हैं भौर कई वार पढ़ें हैं। मुझे यह देख कर बड़ा 
दुःख हुआ कि उड़ीसा की गरीब रियासती प्रजा पर जो हृदयविदारफ अत्याचार 
किये गये हैं उदका आपने कोई उल्लेख नहीं किया। दया राजनीतिक अभिकर्ता 
की हत्या रियासती अधिकारियों के लिए जनता के संघर्ष से छुछटते समय अधिफ 
दयालु बनने की ईइवरीय चेतावनी नहीं हैँ ? आखिर, रियासती प्रजा और 
राजनीतिक विभाग में से कोन हमारी सहानुभूति का पात्र अधिक है? यदि 
राजनीतिक अभिकर्त्ता के विरुद्ध हिसा का प्रयोग करके भीड़ ने गलती की है, 
तो क्या राजनीतिक अभिकर्ता ने भीड़ पर योली चला कर और इस प्रकार उसे 
हिंसा के लिए उत्तेजित फर उचित किया है ? और उस भीषण दमन के लिए 
क्या कहा जाय, जिसके लिए राजनीतिक अभिकर्त्ता जिस्मेदार था? इससें 
में आपसे सहमत हूं कि राजनीतिक अभिफरता की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण थी, परन्तु 
उसके लिए जिम्मेदार कौन है ? यदि राजनीतिक अभिकर्ता उड़ीसा की रियासतों 
के शासकों को ठीक सलाह देता और उनका समुचित पथप्रदर्शत करता तथा 
भीषण दमन में भाग त लेता, तो निइचय ही जनत्ता नियंत्रण से बाहुर च होती ।/7 
शायद रनपुर सें राजनीतिक अभिकर्ता की हत्या और उड़ीसा को रियासतों 

में पहले के तथा बाद के उपद्रवों के कारण ही राजनीतिक विभाग को प्रद्मासन के 
प्रयोजन के लिए छोटी रियासतों को मिलाने की वात सोचनी पड़ी। बाइसराय छा 
लिनलियगो समूहीकरण की एक चलाऊ योजना बनाने के लिए कृतनिश्चय था। 
इसके फलूस्वरूप सहकारी समूहीकरण प्रणाली का जन्म हुआ, जिसके अनुसार उड़ीसा, 
पदिचमी भारत और शिमला पहाड़ी फी छोटी रियासतों सें, विशेष रूप से पुलिस, 
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, न्‍्यायपालिका आदि विभाणों में, संयुक्त प्रशासन की व्यवस्था 


को गई । 
एम० के० गांधी-- दी इंडियन स्टेट्स प्राव्लम--पृ० 424-25 
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जब 945 सें विदवयुद्ध समाप्त होने पर राजनीतिक गतिविधियां पुन: आरस्भ हुईं, 
तो मीलगिरि, धेनकनाछ, तालचेर आदि रियासतों ने पुराना संघर्ष फिर शुरू कर 
दिया और रियासतों के लिए किसी न किसी प्रकार के उत्तरदायी शासन की भांग 
दुहराई। अलग-अलग रियासतों सें प्रजा सण्डलों और उड़ीसा रियासती प्रजा परिषद 
ने अब तक जनता का इतना अधिक समर्थन प्राप्त कर लिया था कि शासक उनको 
चुनौती देना या जनता की मांगों को ठुकराता उचित न समझते थे। यही कारण है 
कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की रियासतों के शासक जून-जुलाई 947 में एक संघ 
बनाने के बारे में सोचने रूगे थे। अगस्त को पूर्वी रियासत संघ चना और उसी दिन 
से उसने काम करना शुरू कर दिया। परन्तु यह संघ विभिन्न रियासतों में उत्तरदायी 
शासन के लिए होने वाले आन्दोलनों को न रोक सका। विशेष रूप से धेतकनाल और 
त्तीलगिरि में व्यापक उपद्रव हुए। घेनकनाल में तो स्थानीय प्रजा मण्डल ने यहां तक 
किया कि सब सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया और राजभवन को घेर लिया। 
इसी प्रकार, वीलगिरि में प्रजा मण्डल ने समानान्तर सरकार स्थापित करने, प्रामों 
पर कब्जा करने तथा सरकारी कार्यालयों एवं सम्पत्ति फो अपने अधिकार में लेने का 
निर्णय किया। 

इस भ्रकार की घटनायें शासकों को इस बात का पर्याप्त संकेत दे रही थीं कि वे 
जनता की मनोवृत्ति को समझें और अपनी स्थिति का पुनः मूल्यांकत करें ! इसीलिए, 
जब रियासती मन्त्रालूय ने इस रियासतों के निकटवर्ती प्रान्तों में विलयन का प्रस्ताव 
रखा, तो किसी ने नाससात् को भी उसका विरोध न किया। जब शासकों को समुचित 
प्रिवी पसे देने का वचन मिल गया तो तिःसन्देह उनमें से अधिकांश ने संघ सरकार 
को इस योजना का स्वागत किया, और इसे संकट से बाहुर निकलने का सबसे अच्छा 
सार्ग समझा। इसके तुरन्त बाद उड़ीसा की रियासतों को उड़ीसा प्रान्त में भौर 
छत्तीसगढ़ की श्यिासतों को मध्यप्रदेश में मिला दिया गया। 


राजपुताना की रियासतें 


दिसम्बर 927 में अ० भा० रियासती प्रजा परिषद के प्रथम अधिवेशन के बाद 
राजपृताना की सोती हुई रियासतों में भी जागृति की एक लहर फैल गयी। कुछ ही 
साल बाद जोधपुर, उदयपुर, अलवर आदि विभिन्न रियासतों में प्रजापरियवों ौर 
प्रजा मण्डलों की स्थापता होने छगी। 7934 में राजपूताना की समस्त रियासतों 
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का एक क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन बना। ये राजनीतिक संगठन कभी प्रकट रूप 
से काम करने में समर्य न हो सके। रियाद्ती प्रशासन उन्हें सन्‍्देह्ठ की दृध्ठि से देखता 
था; अतः वे बपनी दंठकें सामाव्यतयां अपनी रियाततों से दाहर ही क्रिया करते थे। 
रियासती प्रशासन इतने निरंकुद जौर बत्याचारी थे कि अधिकांश प्रमुख प्रजा सण्डल 
कार्यकर्ताओं को बाध्य होकर अपना संधर्ष व्रिदिश भारतीय क्षेत्र से चलाना पड़ता 
था। राजपूताना के रियासती प्रजा मण्डलों के कार्यकर्ता अपना!संघर्ष आमतौर से 
अजमेर-मेरवाड़ा के छोटे प्रिव्शि-श्ात्तित प्रान्त से चलत्ते थे, क्योंकि राजानों की 
वहां कोई पेश न जाती थी। कार्यकर्ता जक््सर रियासतों को लालोचना करते हुए 
वक्तव्य भिकाला करते थे। परन्तु ऐसे सब वक्तव्य केवल ब्रिदिश भारतीय समाचार- 
पत्रों में हो छपते थे +रियासतों में समाचारपत्र थे ही नहों । वहाँ केवल ऐसे साम- 
घिक पत्र निकालने की इजाजत दी जाती थी जो रियासती प्रक्ञासन की हां सें हा 
मिलाते हों। 

भारत की राष्ट्रीयता के प्राक-गांधी युग सें राजपुताना में राजनीतिक जागृति 
अधिक न थीं। हां, जयपुर में अर्जुनलाल सेठी द्वारा ऋन्तिकारी दर की एक शाखा 
अददय संगठित की का चुकी थी। सेठों मद भी इस क्षेत्र के युवक समाज में राष्ट्रीय 
चेतना औौर राजनीतिक्त जागृति पैदा करने में बग्रणो माना जाता था। उसके धाद 
शाहपुरा का केसरी सिह बढ़त मेंदाल सें लाया। केवल उसी ने नहीं, उसके समस्त 
परिवार ने भी, उन दिनों क्रो ऋत्तिकारी गतिविधियों में प्रमुख भाग लिया। केसरी- 
सिंह और उसके पुत्र, प्रताप सिंह, को लम्वी-लम्ची सजायें कावनी पड़ी, दौर, दात्तव 
में, प्रतापसिह तो चजरदवन्दी में ही मरा भी। सर्देत्च त्याग करने चाले अन्य लोगों 
में खंडवा के राव गोपालसिहु और व्यावर के दामोदरदास राठी थे। 

भारत के राजनीतिक क्षेत्र में महात्मा गांधी के अवतरित होते ही तथा कांग्रेस 
के लोकप्रिय संगठन बनते ही, राजपुतादा कार राजनीतिक बस्दोलन चहुंमुस्ती प्रणति 
करने लगा। क्षेत्र तो पहले से ही कुछ हुद तक तेयार था; जतः जब 92! में प्रथम 
असह॒योग जात्दोलन शुरू हुआ तो उससें यहां के बहुत से लोगों ने भाग लिया। वाद 
के 930-32 बौर 7942 के शान्तिपुर्ण विरोध बान्दोहूनों में तो उन्होंने और भी जविक 
संख्या में भाग लिया। 

प्रशासतिक सुवारों की और करों में कमी की भांग के लिए जन-झान्दोलन 7920 
से आरम्भ हुए माने जा सकते हैं। जागीरदारी प्रथा भारत को लगनग सन्नी स्थिसतों 
में मौजूद थी; परन्ठु राजपूताना की रियासतों की यह सबसे बड़ी विशेषता थी। 
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इसके परिणासस्वरूप जागीस/्षेत्रों सें, जिन्हें ठिकादा' कहते थे, रहने वाले लोगों फो 
डबल दासता सें रहना पड़ता था। इसी जागीरदारी प्रथा के विरुद्ध लोग मिल कर 
एक हुए और उन्होंने विद्रोह क्र दिया । 

राजपृताना सें सबसे पहला कृषक राजनीतिक आन्दोलन उदयपुर रियासत्त में 
बिजोलियां ठिकाने में शुरू हुआ। इसका नेता विजर्यासह पाठिक था। हरिभाऊ 
उपाध्याय, माणिकलाल वर्मा, जयवारायण व्यास और गोकुलभाई भट्ट ने, जो तभी 
से राजपुताना स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी बने रहे, उसकी योजना सें सहायता दी। 
इस क्षेत्र के किसानों में सनमानी चुंगी और कर देने से इन्कार कर दिया और वाध्य 
होकर इनके विरुद्ध सत्याग्रह भी शुरू कर दिया। इस सत्याग्रह में, अन्त में, सफलता 
मिली, जिससे समस्त राजपूताना की प्रेरणा प्राप्त हुईं। सासन्‍्ती शोयण एवं नागरिक 
स्वतन्त्रता पर रोक के विरुद्ध जनता की शिकायतें अब संगठित ढंग से की जाने छगीं। 
बिजोलियां के केवल तीन साल बाद, अर्थात्‌ 92[ में, बेगुव ठिकाना (उदयपुर) के 
किसानों ने भी सत्याग्रह किया, जो सफल रहा । इसके वाद, बूंदी, सिरोही, जयपुर, 
जोघपुर तथा अन्य रियासतों सें प्रजा! मण्डल अधिक सक्तिय हो गये। ये मण्डल, जो 
अब तक राजपूताना प्रजा मण्डल की देख-रेख में प्हाम कर रहे थे, 927-28 में 
अ० भा० रियासती प्रजा परिषद का गठन हो जाने के बाद, उससे सम्बद्ध हो गये। 

जैसी कि आशा की जा सकती थी, इस आन्दोलन के साथ ही राजनीतिक फार्य- 
कर्त्ताओं पर दमन-चक्र चलने लगा तया जेलों में मोर बाहर पुलिस के अत्याचार शुरू 
हो गये । अलवर रियासत सें राजनीतिक आन्दोलन का बदर्छा लेने के लिए, एक 
पूरे गांव में, जिसमें 350 घर थे, आग लगा दी गयो और रूगभग 00 आदमी गोली 
से मार दिये गये। यह घटना 7925 में नीमूचना गांव में हुई । हताहतों की इतनी 
अधिक संख्या का कारण यह था कि अधिक कारगर होने के लिए रियासती सेना ने 
आत्दोलनकारियों पर सशीनगन से गोली वर्षा की थी। 

इस समय तक जयनारायण व्यास प्रमुख व्यक्तितयों की श्रेणी में आा गये थे। 
उन्होंने विभिन्न रियासतों के नेताओं का एक ऐसा केलद्बीय संगठन बनाने में सफलता 
प्राप्त की, जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं का पथ प्रदर्शन और आ्दोलन का दिशा- 
निर्देशन करता था। जोधपुर के वालमुकुन्द बीसा, जैसलमेर के सागरसल गोपा, भौर 
भरतपुर के रमेश स्वामी की आत्माहुति ने असन्तोष एवं बाद के आल्दोलनों की जाग 


सें घो का काम किया। न 
925 में 'नोमूचना गांव के जला देने तथा उसके 00 आदमियों को मार डालने 
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के कारण, अलवर प्रजा मण्डल रियासती प्रशासन को उदार बनाने के हेतु आन्दो- 
लग फरने के लिए वाघ्य हुआ । जब 945 में युद्ध समाप्त होने के वाद जलबर प्रजा 
सण्डल ने पूर्ण उत्तरदायी दासन के लिए आन्दोलन शुरू किया, तब भी रियासत 
की सरकार मे आन्दोलमकारियों को सद्ती से कुचल दिया। बहुत से कार्यकर्ता 
गिरफ्तार कर लिये गये और पुछित के अत्याचार मामूली वात हो गयें। प्रजा सण्डर 
के कार्यकर्ताओं को रियायत देने के लिए महाराजा ने रियासत-परियद में तीन छोक- 
प्रिय सत्नी शामिल करते की घोषणा फी। परल्तु प्रजा नण्डल ने इसे स्वीकार न किया। 
वह एक ऐसी सर्वागपुर्ण परिषद और लोकप्रिय उत्तरदायी सरकार चहहता था, जिससें 
महाराजा केवल संविधानीय (प्रतीक) अध्यक्ष सात्र रहे, इससे अधिक कुछ नहीं। 
आन्दोलन तव समाप्त हुआ, जब 948 में रियासत का मत्स्य-संघ में चिरूय हो गया । 

ऋरता की इस '्ंखल में ऐसी ही दुःखजनक एक और घटना जयपुर रियात्तत 
के सीकर ठिकाने में हुई। यहां भी ज्षान्दोलन का आधार कृषक-असन्तोष ही था। 
विगत युद्ध से पूर्व के वर्षों में व्यापक मल्दी जा गयी थी जिससे कृषि-पदायों की कीमतें 
बहुत रीचे गिर गयी थीं । इससे किसानों को बहुत कठिनाई हुई, विशेष रूप से इसलिए 
कवि ठिकानेदार अपनी आमदनी में हुई कमी को किसानों से पुरा करना चाहता था। 
संकट के इसी अवसर पर ठिक्ानेदार को जमीत का लगान बढ़ाते की विचित्र युविति 
सूझी, जबकि सीमा के उस पार ब्रिटिश भारत में किसानों को लगान में रपये में सात 
या आठ जाने की छूट दी जा रही थी। जब सभी प्रार्यतायें और याचनायें बेकार हो 
गर्यों, तो किसानों ने शान्तिपूर्ण आन्दोलन शुरू कर दिया। पर ठिकानेदर और उसके 
कर्मचारियों वे उसे सख्ती से कुचछ विया। अतिरिवत रूगान बसुरू करने और जुर्माने 
के नाम पर धन इकद॒ठा करने के समय हत्या, गोली-बार, छाठी-चार्ज , लूटपाट, तथा 
सम्पत्ति में आय लगाने की अनेक घटनायें हुईं। जो छोग किसानों की सहायता करते 
थें, उन्हें निर्वासित कर दिया जाता था; स्त्रियों से छेड़खानी की जाती थी, और पशु 
खोल लिये जाते थे। सीकर की घटनाओं ने केवल राजपुताना के एक कोने से दूसरे 
कोने तक ही नहीं, सारे देश में क्रोध की लहर फैला दी। सामान्य रूप से युक्तियुक्त 
समझोता क्वेवल तभी हो सका, जब समाचारपत्रों की आलोचना और अ० भा० 
रियासती प्रजा परिषद के दबाव के फलस्वरूप महाराजा जयपुर ने इस मामले को 
अपने हाथ में लिया। 

राजपुताने को अन्य रियासतों में भो लगभग इसी ढंग के अल्दोलन हुए। लस्वें- 
चोडे करों और राजाओं तया जागीरदारों के निरंकुश शासन के कारण, प्रजा सण्डल 
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जो 930 के बाद बने थे, 936 के पश्चात्‌ अधिक शक्तिज्ञाली होने लगे। इन मण्डतों 
के बन जाने से आन्दोलन को एक बड़ा आधार मिल गया। इस से राजनीतिक 
कार्यकर्ता परस्पर मिल गये और नागरिक स्वतन्त्रता एवं प्रशासनिक सुधारों के लिए 
आन्दोलन निर्दिष्ट सार्ग पर चलने रूगा। परन्तु बड़ी रियासतों की हम उन्हों खास- 
खास घटनाओं का उल्लेख करेंगे, जो रियासती जनता के स्वातन्त्य संघर्ष का अभिन्न 
अंग थीं। 

सबसे पहले हम जयपुर को लेते हैं। इस रियासत में शजनीतिक जागृति तब 
पेदा हुई, जब तत्कालीन महाराजा नाबालिग था। प्रजा मण्डल की स्थापना 93] 
में हो चुकी थी। परन्तु उसका पहला नियमित अधिवेशन कहीं !938 में जाकर 
जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ। उसी वर्ष प्रजा मण्डल ने व्यक्षितयों की 
तागरिक स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध के विरुद्ध तथा महाराजा के संरक्षण में उत्तरदायी 
इएसन की झांग के लिए सार्वजनिक आप्दोलन छेड़ दिया। जमनालाल बजाज, जो 
सरकारी निषेधादेश का उल्लंघन करके रियासत में प्रविष्ठ हुए थे, और हीराछाल 
धास्त्री तथा और भी कई नेता गिरफ्तार कर लिये गये और नजरबन्द,कर दिये गये। 
कुछ महीने बाद, प्रजा मण्डल के अन्य नेता भी जिनमें फपुरचन्द पाठनी, चिरंजीलाल 
मिश्र, हरिव्चन्ध शर्मा, और गुलाबचन्द कासलोवाल थे, गिरफ्तार कर लिये गये। इस 
समय तक आन्दोलन सम्पूर्ण रियासत में फैल चुका था। 


महात्मा गांधी के सक्रिय हस्तक्षेप तथा रियासती सरकार हारा अपनायी गयी 
दमन-तीति की देशव्यापी आलोचना के फलस्वरूप जयपुर दरबार ने प्रजा मण्डल 
के साथ समझौता कर लिया और सत्याग्रह वापस ले लिया गया। परन्तु जागीरों में, 
विशेषरूप से शेखावादी में, किसान आन्दोलन जारी रहा। अस्त में, जयपुर विधान- 
परिषद बनी। इससें 8/ सदस्य थे, जिनमें से अधिकांश निर्वाचित होते थे। प्रजा 
सण्डल ने निर्वाचन में भाग लिया और अधिकांश सीढों पर अधिकार कर ल्या। 

946 में जयपुर विधान परिषद ने एक प्रस्ताव पास करके के उत्तरदायी 
शासन की मांग की। सबसे पहले गैर-सरकारी मन्त्री ने 7246 में जयपुर-मलस्तरि 
सण्डल के सदस्य के रूप में शपथ प्रहण की। वह राजपृताना की किसी >क मे 
इस प्रकार नियुक्त किया जाने वाला पहला व्यक्ति था। मार्च 948 में जयपुर में 
अन्तरिस सरकार की स्थापना हुई, जो रियासतो विधान मण्डल के प्रति पूर्ण उत्तर- 


दायी थी। से 
जोधपुर में राजनीतिक जागृति का इतिहास अधिकतर जयताराय 
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जीवनचरित्र से जुड़ा हुआ है, जो इसी रियासत के रहनेवाले थे। 7920 में उन्होंने 
मारवाड़ सेवा संघ की स्थापता की, जो सबसे पहला अर्ध-राजनीतिक संगठन भा। 
उसके कुछ ही दिनों बाद, उन्होंने मारवाड़ी हितकारिणी सभा बनायो। 928 में 
उन्होंने मारवाड़ छोक परिषद की स्थपना की। यही संगठन 940 से 945 तक 
जनता के हित के लिए रूगातार जूझता रहा। 

जयनारायण व्यास, जो महाराजा क्लो स्वेच्छाचारिता और जागीरदारों के 
अत्याचार के विरुद्ध आन्दोलन के मुख्य संचालक थे, जोबपुर रियासत से निर्वासित 
कर दिये गये, कौर उन्हें अजमेर प्रास्त में जाकर व्यावर में रहना पड़ा। वहीं से दे 
आन्दोलन का संचालन करते रहे। रियासती जनता के हित्तों की रक्षा के लिए उन्होंने 
कई सामथिक पत्र और संमाचारपतन्र स्थापित किये । 940 में रियासती सरकार 
ने व्यास पर राजद्रोहपूर्ण लेख लिखने और भाषण देने का आरोप लछगा कर उन्हें 
गिरफ्तार कर लिया। शासक के विरुद्ध पड़यन्त्र करने के अपराध में उन्हें सात वर्षे 
के काराचास का दण्ड दिया गया और एक दरवर्ती एवं सुनतान किले सें नजरबन्द 
कर दिया गया। 

पुलिस की ऋरता, विशेष रूप से जेलों सें, जोधपुर सरकार की दमन नीति को 
सबसे बड़ी निद्षष्ठता थी। इसी क्रता के फलस्वरूप बालमुकुन्द वीसा को रियासती 
जेल में मृत्यु हुई। राजनीतिक विभाग पर दवाव के कारण तथा भारतीय समाचार- 
पत्नों में रियासती सरकार के कार्य की देशव्यापी आलोचना के कारण, जोधपुर सरकार 
कुछ ठंडी पड़ी मौर उसने जयनारायण व्यास तथा अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं 
को छोड़ दिया। जनता की मांग को पूरा करने के लिए रियासती सरकार ने कुछ 
कार्रवाई करने का निश्चय किया, परन्तु केवल नगर (म्युनिसिपल) स्तर पर। छोक- 
निर्वाचन और लोकप्रिय प्रशासकों की नियुक्ति की व्यवस्था करके, जोधपुर स्युनिसिपल 
कमेटी का पुनर्गठन किया गया। व्यास की भी एक प्रशासक के रूप सें तियुक्तित हुई। 
परन्तु सरकारी नौतियां अब भी वेसी ही अभियन्त्रित थीं, जैसी पहले । अतः कुछ ही 
भहीनों सें वे उनसे इतने खिन्न हो गये कि उन्होंने शीक्र ही यह पद छोड़ दिया और पुनः 
राजनीतिक आन्दोलनकारियों में शामिल हो गये। 

लोक-परिषद कार्यकर्त्ताओं की गतिविधियां केदल रियासत्त की राजचाती और 
शहरों त्क ही सोसित त थीं, छुछ जागीरें सी, जहां सीरदार हठी थे और किसानों की 
न्यायोचित मांगीं पर भी ध्यान नहीं देते थे, राजनीतिक गतिविधियों की घुरी बन गयीं । 
बह दमन, जिसके कारण चन्दवलू भौर दावरा के किसानों को ऋमदाः 942 और 
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947 में घोर यन्त्रणायें सहनी पड़ीं, जोधपुर रियासत के कृषक-विद्रोह के इतिहास में 
सदा याद रहेगा। 

उदयपुर कृषक-अज्ञान्ति से पहले ही हिल उठा था। अब उसे प्रशासन के लोक- 
तत्न्ीकरण और ऋमज्ञः उत्तरदायी शासन को स्थापना के लिए जनता की माँग का 
सामना करना पड़ा। यह सांग सेवाड़ श्रजा मण्डल द्वारा की गयी, जिसकी स्थापना 
938 में हुई थो। मण्डल को तुरन्त गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया। एक वर्ष 
बाद, जब प्रतिबसन्धों में ढोल हुई, तो मेवाड़ प्रजा मण्डल में एक होनहार नवयुवक, 
मोहनलाल सुखाड़िया, के शामिल हो जाने से, नयी स्फूर्ति पैदा हो गयी। माणिकलाछ 
वर्मा मंडल के अध्यक्ष थे। युद्धकाल में सुषुप्ति-अवस्था में रहने के बाद, 945 में 
मण्डल पुनः सक्रिय हो उठा और मेवाड़ के एकसात्र राजनीतिक संगठन के रुप में 
सामने आया। सांविधामिक सुधार के प्रइत पर, सेत्राड़ सरकार की ओर से काफी 
थकावट थी और हिच्कियाहट भी थी। परन्तु कुछ मिला कर उसका रुख राजपृताना 
की अन्य रियासती सरकारों की अपेक्षा अधिक अनुकूल' था। यदि एफ ओर इसका 
श्रेय वर्मा और सुखाडिया के नेतृत्व में प्रजामण्डल द्वारा जन-संगठन के मिरन्तर निरीक्षण 
को दिया जाय, तो दूसरी ओर उतनी ही सचाई से यह भी कहा जा सकता है कि जनता 
की मांग के प्रति महाराणा का रख आदि से अन्त तक, यदि सहानुभूति का नहीं तो, 
कस से कम विनश्नत्ता का अवश्य रहा। दहलाने वाले अत्याचार और अन्याय अब 
पुराने जमाने की चीजें बन गये थे---945 से पूर्व के युग की । 

बीकानेर में प्रजामण्डल कुछ विलम्ब से-942 में-स्थापित हुआ। परन्तु रियासत 
में राजनीतिक आन्दोलन 0 वर्ष पहले ही सिर उठाते लगा था। 932 में ही रिया- 
सती सरकार ने रियासती दण्डविधान की आपात व्यवस्थाओं के अधीन राजनीतिक 
कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें खूबराम सराफ, सत्य नारायण 
सराफ, स्वामी गोपालदास, घन्दनमल, वदरीप्रसाद, प्यारेलारू और सोहनलाल भी 
थे। ये लोग राजाओं के उस रुख की आलोचना कर रहे थे, जो उन्होंने गोलमेज 
सम्मेलन में अपनाया था । रून्दन से लौटने पर भहाराजा ने देखा कि वह अपनी 
प्रजा को ऐसी आलोचना की छूठ कभी नहीं दे सकता। इन नेताओं ने रियासती जनता 
के उस मामले का भी सार्वजनिक रूप से समर्थन किया था, जिसे अ० भा० रियासती 
प्रजा परिषद द्वारा लन्दन भेजे गये शिष्ट मण्डल ने ब्रिटिश जनता के सामने रजा था। 
परन्तु बीकानेर रियासत की दमन नीति ने आन्दोलन को रोकने के बजाय; उसे सम्पूण 
राजपुताना का चिन्तत विषय बना दिया। 
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यह देख कर कि स्विति विगड़ती जा रही है भौर रियासती सरकार जनमत का 
गछा घोंटनेवाली नीति पर तुली हुई है, जयनारायण व्यास 933 के आरम्भ में 
बीकानेर गये। उत्त समय वे अ० भा० रियासती प्रजा परिषद के प्रधान भन्त्री थे 
और अपने कारावास की अवधि पूरी होने पर हाल ही में अजमेर जेल से छूट 
कर बाये थे। बीकानेर से उन्होंने कई सार्वजनिक सभाओं में भाषण दिये और 
रिघासती जनता की ओर से एक ज्ञापन कांग्रेस और रियासती प्रजा परिषद के 
पास भेजा। 

राजनीतिक आन्दोलन से समर्थित सांविधानिक प्रगति की मांग ने झालावाड़ 
कोटा और बूंदी की हाड़ौती र्यासतों को भी बछूता न छोड़ा । 7940 से आरम्भ 
होनेवाले दशक के शुरू सें उदयपुर के आन्दोलन से इन रियासतों के राजनीतिक 
बातावरण को प्रभावित कर दिया था। सार्वजनिक कार्यकर्ताओं ने भील गांवों में 
उनके प्रवेश पर लगाये गये प्रतिवन्‍्ध का विरोध किया। यहां के भोलेभाले किसानों से 
उनका सम्पर्क अभीष्द नहीं समझा जाता था। परन्तु इस प्रकार का निषेधादेश स्वयं 
सार्वजमिक कार्यकर्ताओं के विरोध के लिए पर्याप्त कारण था। इन दीनों रियासतों 
के प्रजा घण्डलों ने रियासती अधिकारियों दर चेतावनी का मुकादिला फरते फा निदचय 
किया। सरकारी प्रतिवन्‍्ध और पुलिस जत्याचारों की परदाह न करते हुए उन्होंने 
भील-क्षेत्रों में प्रवेश किया। राजपुताने के इस पिछड़े और जंगलों से घिरे हुए इलाके 
में जागुति का यह आरम्भ था। जन-आन्दोलन के नेताओं में ्रजसुन्दर शर्मा, योपारू 
लाल कोटिया, नित्यानन्द मागर, ऋषिदतत मेहता, इच्धदत्त स्वावीन, रमेश सोनी, 
छुन्ददलाल चोपड़ा, प्रभुछाल विजय और श्रीमती मेहता थे। उन्होंने अ० भा० 
रियासती प्रजा परिषद के सन्देश को और उत्तरदायी शासन की सांय को हाड़ौती 
रियासतों के कोने-कोने में पहुंचा दिया । 


हेदराबांद 


निजाम सरकार की नीति ने उसकी हिन्दू और मृसलिम प्रजा में भेद पेदा 
कर दिया था। हिन्दुओं की संख्या अधिक थी और मुसलमातों की कम । प्रत्यक्ष 
रूप से हिन्दुओं के प्रति बरभाव दिखाये बिना अथवा हिन्दू-विरोधी उपाय अपनाये 
बिना, हैदराबाद सरकार अपनी इच्छा पूरी कर रही थी। ऐसा करने के लिए उसने 
दो स्पष्ड नीतियों का आश्रय लिया था । एक यीति के मानूसार, उर्दू रियासत 
की भाषा घोषित की गयी थी, ओर सब स्तरों पर सारा सरकारी काम उसी में 
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होता था। दूसरी के अनुसार, अधिकांश छोटे-बड़े सरकारी पदों पर ससलमानों को- 
नियुक्त किया जाता था । इस प्रकार निजाम एक ऐसा मुसलिमि शासन स्थापित 
करने में सफल हो गया जिसकी उसके प्रति तया उसकी रियासत के प्रति राज- 
भवित केवल सामान्य सजहब पर ही आधारित न थी, बल्कि स्वार्थ की सुदृढ़ 
आधार-शिला पर ठिकी हुई थी । रियासत की ऐसी स्वेच्छाचारी शासन-व्यवस्था से 
मुसलमानों को छाभ पहुंचता था; अतः वे स्वभावतः उसमें किसी भी प्रकार के 
हस्तक्षेप का विरोध करते थे। 

यदि बात इतनी ही होती, तो श्ञायद जनता का बहुमत हैदराबाद सरकार के 
विदद्ध छोहा न लेता । निजाम बहुत आगे बढ़ गया था । उसकी सरकार सब प्रकार 
की राजनीतिक गतिविधियों को राजब्रोहात्मक समझती थी। शिक्षा में मिमी 
व्यवसाय लगभग निषिद्ध था। सब प्रकार का सार्वजनिक क्रिया-कलाप सन्देह की 
वृष्टि से देखा जाता था। साहित्यिक गतिविधि भी राजनीतिक समझ ली जाती 
थी । सामाजिक, सांस्कृतिक या धामिक आदि किसी भी प्रकार के उत्सव के लिए 
अनुमति लेनी पड़ती थी, राजनीतिक समारोहों का तो कहना ही वंया ? “जनता 
के जीवन के समस्त सूत्रों पर मुसलिम अल्पतन्त्र का नियन्त्रण था। परतु मुसलमान 
शस्त्र धारण कर सकते थे और बेरोकढोक प्रयोग कर सकते थे । कानूनों का प्रयोग 
हिंदुओं के विरुद्ध होता था; मुसलमान कृपापात्र समझे जाते थे ।”* 

भेदभाव की इसी नीति के कारण तया रियासत में नागरिक स्वतन्त्रता के पूर्ण 
अभाव के कारण, जनता भारत की इस सबसे बड़ी रियासत फी सरकार के खिलाफ 
उठ खड़ी हुई। निजाम ने जिसे अपनी तोप समझ रखा था, वही उसकी सबसे बड़ी 
कमजोरी सिद्ध हुईं। उसका विश्वास था कि रियासत की हिन्दू-जनसंख्या को विभा- 
जित कर देने से लोग अपनी भावना को व्यक्त करने के छिए सम्मिलित प्रयत्त न कर 
सकेंगे। अतः हैवराबाद की जनता को तीन स्पष्ठ भाषायी समूहों में विभाजित कर 
दिया गया था--मराठवाड़ा सें रहने वाली मराठीभाषी जनता; तेलंगाना में रहने 
वाली तेल्गृुभाषी जनता; तथा कर्णाठक में रहते वाली कन्मड़भाषी जनता। सरकार 
की भें दभावपूर्ण नीति के कारण हिन्दुओं में जो उदासी की भावना छायी हुईं थी, उसने 


3क्के० एम० मुंशी के अनुसार, 75 प्रतिशत सामान्य अ्रशासनिक पदों पर और 
95 प्रतिशत पुलिस एवं सैतिक पदों पर मुसलमान नियुक्त थे।--"दी ऐंड आफ एन 
ईरा--पू 47 

2ैमोयर्स आफ हैदराबाद फ्रीडम स्ट्रग्ल”---स्वामी रामानंद तीर्थ--पु० 65 
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भाषायी भेदों को समाप्त कर दिया। उन्होंने तीनों भाषायी क्षेत्रों में मलग-अरूग 
अपने आपको गेर-राजनीतिक संगठनों में संगठित करना शुरू कर दिया। सबसे पहले 
तेलंगाना के समस्त लोगों ते, सामाजिक एवं साहित्यिक स्वरूप के मामूली से कार्यक्रम 
को लेकर, आन्ध्र महासभा स्थापित फी, जिसे रिशासत से किसी प्रकार सहन कर 
लिया। इसके बाद कर्णादक को जनता ने कर्णाटक सम्मेलन का गठन किया, जो 
स्वरूपतः गर-राजनीतिक था। अन्त सें मराठवाडा की जनता ने भत्यक्षतः मराठीभाषी 
जनता में साक्षरता के प्रोत्साहन एवं शिक्षा-कार्य के उद्देदय से महाराष्ट्र परिषद को 
स्थापना की। 


ये तीनों संगठन !926-37 में स्थापित हुए और अधिकतर विक्षा के क्षेत्र सें 
काम करते रहे। परन्तु कभी-कभी लोगों में परस्पर विचार-विनिमय से तथा अधि- 
कारियों के आम भय से इनकी बैठकों में कारंवाई का रूप बदल जाता था। अतः 
इसमें आदइचर्य नहीं कि सरकार शीघ्र ही इन संस्थाओं की गतिविधियों से शंकित 
हो गयी। परन्तु उन पर हाथ उठाना इसलिए कठित था क्योंकि वे वास्तव सें गेर- 
राजनीतिक थीं। घोीरे-घीरे इन संगठनों के अधिवेशनों ने, जिनके उद्देश्य लगभग 
समान थे, एकीकरण के लिए रास्ता साफ कर दिया और राजनीतिक आन्दोछून के 
बीज वो दिये। 


4937 और 938 सें महाराष्ट्र परिवद के वापिक अधिवेदनों में तागरिक स्व- 
तन्त्रता के विचार पर अधिक बल दिया गया। कुछ ही महीने पहले हेदराबाद शहर 
में साम्प्रदायिक दंगे हो चुके थे। सम्मेलन ने इन दंगों की खुली जांच की मांग की। 
4938 के सम्मेलन ने, जो उस्मानाबाद जिले में लाटूर में हुआ, जनता की मनो- 
वृत्ति का स्पष्ट परिचय दिया । मराठवाडा के प्रमुख नेताओं, डी० जी० बिन्दु, 
रामानन्द तीय॑, गोविन्दराव चानलू आदि ने सम्मेलन में सक्रिय भाग लिया। इन 
लोगों ने सम्मेलन सें देशभविति का जोद्य ही नहीं भरा, अपितु उसे हेवराबाद में 
रियासती जनता के संघर्ष के भावी नेतृत्व के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप 
में बदल दिया। 

उसी वर्ष हैदराबाद रियासत के सार्वजनिक कार्यकर्ततालों ने एक अस्थायी समिति 
बनायी, जिसे हैदराबाद रियासती कांग्रेस फे लिए, जिसकी स्यापना शीघ्र ही होनेवाली 
थी, सदस्य बनाने फा काम सोंपा गया। ज्यों ही रियासती सरकार को इसका पता 
लगा, उसने तुरन्त उसे गर-कानूनी संस्था घोषित कर दिया। इस उद्धत अधिसुचना 
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का एक मात्र समुचित उत्तर, जो जनता द्वारा दिया जा सकता था, वस्तुतः हैदराबाद 
रियासती कांग्रेस बवाना और सत्याग्रह के लिए तैयार होना था। कुछ ही दिनों में वे 
लोग, जो कांग्रेस में शामिल हुए या जो उसके उद्देश्यों से सहानुभूति रखते थे, सत्याग्रह 
की तैयारों करने लगे। कांग्रेसियों के पहले दल ने 24 अक्टूबर 938 को सत्याग्रह 
किया। 

ये हरूचले मराठवाडा तक ही सीमित न रह सकीं। वे कर्णाठक और तेलंगाना 
में भी फैल गयों। अब अस्थायी समिति भंग कर दी गयी और उसके स्थान पर रियासती 
कांग्रेस संगठन बन गया। पहली कार्यसमिति में सभी क्षेत्रों के कार्यकर्ता लिये गये। 
गोविन्दराव नानक इसके अध्यक्ष थे, रामहृष्ण घृत भत्त्रो, और जनादंनराव 
देसाई, रविनारायण रेड्डी, श्रीनिवासराव बोरीकर सदस्य। इस प्रकार रियासत में 
नागरिक स्वतन्त्रता और उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष के आदर्श ने विभिन्न भाषायी 

समूहों को एक मंच पर छाकर इकट्ठा कर दिया। 

हैदराबाद सरकार को समझाने तया सांविधानिक शासन की एक छोटी सी भांग 
मनवाने के सब प्रयत्त विफल हो जाने के बाद, कांग्रेस के सामने अब इसके सिवा 
कोई चारा न था कि वह सत्याग्रह आरस्भ करने की बात सोचे। “भव तक स्वामी 
रासानन्द ख्याति प्राप्त कर चुके थे। वे विशिष्ट योग्यता, निर्मल सत्यनिष्ठा और 
पवित्र विचारधारा के नेता थे।” सत्याग्रह आरम्भ करने से पहले, उन्होंने हैदराबाद 
रियासती कांग्रेस के प्रथम निदेशक फी हैसियत से नगर पुलिस आयुक्त, मवाव रहमत 
यार जंग बहादुर, को यह पत्र लिखा :-- 

/पप्रिय प्रियात्मा, 

मैं हैदराबाद रियासती कांग्रेस की कार्यतरमिति द्वारा उसका प्रथम निदेशक 
मनोनीत किया गया हूं, और सुझे कार्यसमिति के सब अधिकार दिये गये हैं। 
सैं आज साय॑ ३ बजे के बाद, पुतल्लो वावड़ी स्टेशन के समीप, अपने चार 
संगठन-मन्त्रियों के साथ, रियासती कांग्रेस का कार्य आरम्भ करता चाहता हूं । में 
आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कृपया इस पर ध्यान दें और आवश्यक कदम उठायें। 
ससम्मान, 
-. (शब्दों में) 
(ह० ) स्वामी रासानन्द तीर्थ” 





77हिस्ट्री आफ फ्रीडम भूवमेंट इन कर्पाटक '---जी ० एस ० हरूप्पा--प० 492 
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संगठन मन्‍्त्री :-- 
() बेंकटेंश जोशी 
(2) एस० राधवेन्द्र 
(3) राजा रेड्डी 
(4) अप्पा राव 


अगले सहीने एक और सत्याग्रह का प्रादुर्भाव हुआ। यह ऑरंगाबाद में हिन्दू 
नागरिक स्वतन्त्रता संघ द्वारा आरम्भ किया गया। देशभर के समस्त आर्य समाजी 
संगठनों ते संघ का समर्थत किया। इस द्विविध सत्याग्रह से कुछ भ्रान्ति पेदा हो 
गयी। हिन्दू नागरिक स्वतन्त्रता संघ तो पूर्णतया हिन्दुओं की संस्था थी और इसलिए 
साम्प्रदायिक कहा जा सकता था; परत्तु कांग्रेस, जिसके अधिकांश कार्यकर्ता अस- 
न्दिग्ष रूप से हिन्दू थे, उस आर्य सें साम्प्रदायिक संस्था न थी । उससें कुछ प्रमुख 
मुसलिम भी थे। उदाहरणार्थ, कांग्रेस का एक प्रमुख सत्याग्रही सिराजुल हसन तिर- 
मिजी था। 


जब दोनों संस्थाओं के वीतियों सत्याग्रही गिरफ्तार हो चुके तो महात्मा गांधी 
के संकेत पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हैदराबाद रियासती कांग्रेस को अपना सत्याग्रह 
रोक देने की सलाह दी। कांग्रेस ने हैदराबाद सत्याग्रह को पूर्ण समर्थन प्रदान किया 
ओर सितम्बर 938 में दिल्‍ली में हुई अ० भा० कांग्रेस समिति की बेठक में इस आशय 
का एक प्रस्ताव भी पास किया। परन्तु उसने सत्याग्रह रोकने का आग्रह इस डर से 
किया कि कहीं वह आर्येत्तमाजियों हारा आरम्भ किये गये सत्याग्रह में न सिल् जाय। 
अपनी इच्छा के विरुद्ध और युवकवर्ग के विरोध के बावजूद हेदराबाद रियासती 
कांग्रेस के नेता गांधी जी की सलाह के सामने झुक गये और उन्होंने सत्याग्रह रोक 
दिया । 


बावजुद इस बात के कि सत्याग्रह रोक दिया गया, हैदराबाद सरकार ने रियासती 
कांग्रेस पर से प्रतिवन्‍्ध हटाने से इन्कार कर दिया। उसको मुख्य आपत्ति यह थी कि 
काँग्रेस एक गैर-मुल्की संगठत है, और स्थानीय कांग्रेस एक बाहरी संस्था से प्रेरणा 
प्राप्त किया फरेगी। यद्यपि यह तर्क जितना बेहुदा था उतना ही हास्यास्पद भी था, 
फिर भी, रियासती कांग्रेस, गांधी जी की राय से, अपने संगठन का दूसरा नाम रखने 
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के लिए राजो हो गयी। फलतः उसका नाम घदल कर हैदराबाद राष्ट्रीय परिषद 
रखा गया।' | 

रियासती कांग्रेस के इस अनुरंजनकारी कदम का भी निजाम सरकार पर कोई 
प्रभाव न पड़ा। कांग्रेस पर से प्रतिवनन्‍्ध हटाने के बजाय रियासती सरकार का रुख 
और सछत हो गया तथा जेल में सत्याग्रहियों के साथ और भो बुरा व्यवहार होने 
लगा। ऐसे कई उद्यहरण थे, जिनमें नवयुवक सत्याग्रहियों को कोड़े मारे गये और 
घोर यातनायें दी गयीं। जब तक रियासती कांग्रेस ने अपना सत्याग्रह बन्द किया तब 
तक 400 व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके थे। 

परन्तु गांधी जी टस से मस नहीं होना चाहते थे। वे बातचीत के पक्ष में थे। 
वे हैदराबाद के प्रधान मन्‍त्री, सर अकबर हैदरी पर बहुत विश्वास करते थे । इसी 
बातचीत के दौरान संगठन का नाम बदला गया । बातचीत काफी लम्बी चली, परन्तु 
कोई फल ने निकला। इसो बीच रियासती कांग्रेस के नेता रोके नहीं रोके जा रहे 
थे। उन्होंने बार बार गांधो जी से पुनः सत्याग्रह आरम्भ करने के लिए अनुमति 
देने की प्रार्थश कौ; परन्तु गांधी जी शिल्ता कौ भांति अविचल थे। अन्त में, जंसे 


इस पर गाँधी जी के विचार, जो 3--940 के 'हरिजन' में प्रकाशित हुए, 
पढ़ने लायक हैं। एक सम्पादकीय टिप्पणी में, जिसका शीर्षक था “एक बुद्धिमत्तापूर्ण 
कदम, उन्होंने लिखा :-- 

“हैदराबाद रियासती कांग्रेस को काम करने में काफी कठिनाई हुई है। यद्यपि 
उसका भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस से कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी रियासत सांविधानिक 
संस्था के रूप में उसे तब तक मान्यता नहीं देगी, जब तक वह अपने को कांग्रेस कहती 
रहेगी। शब्द किसी का एकाधिकार नहीं है। यह एक सामान्य शब्द है, जिसका 
प्रयोग संसार में अनेक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। परन्तु किसी प्रकार राष्ट्रीय 
कांग्रेस अनेक रियासतों में अभिशाप बन गयी है। इसीलिए हैदराबाद में स्वयं शब्द 
ही सन्देह का विषय बन गया है। नेताओं ने यह मामला मेरे विचारार्थ भेजा था । 
मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें सलाह दी कि यवि ऐसा करने से उनकी वध 
गतिविधियों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता, तो केवल नाम के लिए लड़ने से कोई 
लाभ नहीं। नेताओं ने, अधिकारियों के साथ पत्रव्यवह्र करने के वाद, मेरी सलाह 
के अनुसार काम किया है और हैदराबाद राष्ट्रीय परिपद नाम रखे लिया है। अन्त 
भऊझा सो भरा ।” 
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ही स्थिति बदली और पूर्ण उत्तरदायी शासन को स्थापना के लिए रियासती कांग्रेस 
की भांग अधिक वलवतोी हुई, वेसे ही रियासत के मधिकारियों ने अधिकाधिक दसन 
का सहारा लेना शुरू कर दिया। हैदराबाद में तथा सामान्य रूप से समस्त भारत 
में स्थिति के परिवर्तन के साथ-साथ गांधी जी का रुख़ भी बदला और उन्होंने |942 
में रियासती कांग्रेस को पुनः सत्याग्रह आरम्भ करने की अनुमति दे दी। दूसरा सत्या- 
ग्रह आरम्भ करने से पहले स्वामी रामानन्द तीर्थ ने मिजाम को एक लम्बा पत्र लिखा। 
इस पन्न में तीन मांगें पेश की गयीं, जो इस प्रकार थीं :-- 
(4) हेदराबाद में निजाम के संरक्षण में पूर्ण उत्तरदायी शासन की तत्काल 
स्थापना तथा यह घोषणा कि वह स्वतन्त्र भारत के संघ में एक एकक 
के रूप में शामिल होने के लिए तेयार है। 
(2) पुर्ण नागरिक स्वतन्त्रता की तत्काल स्वीकृति तथा रियासती कांग्रेस से 
प्रतिबत्ध हृटाचा। 
(3) समस्त राजनीतिक वन्दियों की रिहाई।' 
जहां इतने अनुयोग विफल हो गये, वहां इस पत्र से भी यह भाश्या कैसे की जा 
सकती थी कि यह कोई अन्तर पेदा कर देगा। इसका निजराम और उसकी सरकार 
पर कोई प्रभाव न पड़ा । निदान पुनः सत्याग्रह शुरू किया गया । सबसे पहले गिरफ्तार 
होने वालों में डा० जी० एस० मेलकोटे, एच० सी० हेडा, रामकृष्ण घृत, रामानन्द 
तीर तया अन्य कई प्रमुख कांग्रेसी नेता थे। जिस समय हेदराबाद सें आन्दोलन पूरी 
तेजी पर था, उसी समय गांधी जी का भारत छोड़ो” आन्दोलन शुरू हो गया। 

राजनीतिक घटनाओं से देश में जो तीव्र उत्तेजना पेदा हुई, उसने देसी रियासतों 
और कांग्रेस को और भी पास ला दिया। बस्वई में, अगस्त 942 सें, महात्मा गांधी 
तथा अन्य नेताओं की गिरफ्तारी से ठीक पहले, अ० भा० कांग्रेस समिति और झ० भा० 
रियासती प्रजा परिषद की बेठकें साथ-साथ हुई--यह तथ्य उपयुक्त निष्कर्ष की भली- 
भांति पुष्टि करता है। 

हैदराबाद में सत्याग्रह चलता रहा। निजाम ने कुछ सांविधानिक सुघार आरम्भ : 

करने का निश्चय किया। परन्तु ये सुधार स्वरूप से और लछोकतन्‍्त्रीय तत्व की मात्रा 
की दृष्टि से !99 के मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों की अपेक्षा भी कहीं मधिक गये-बीते 
थे। हैदराबाद कांग्रेस से उन्हें स्वीकार करने के लिए कहा गया, परन्तु बह तो उन्हें 
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छूने के लिए भी तेयार न थी। वह आश्ञाओं और उमंगों से भरी हुई थी मौर अस्ताव 
को ठुकराने के उसके पास पर्याप्त कारण थे। स्वासी रासानन्द तीर्थ ने जनता की 
उस समय की सवोवृत्ति का सुन्दर चित्रण किया है। वे लिखते हैं :-- 


“हैदराबाद में स्वतन्त्रता आन्दोलन की मुल्य विशेषता यह रहो है कि 
युवक कार्यकर्ताओं का विशाल समूह, जो इस आन्दोलन में कूदा और उसे 
सफलता की ओर छे गया, केवल निरंकुश शासन से मुक्ति के ही स्वप्त नहीं देखा 
करता था, अपितु निहित स्वार्थों ददरा जबसमूह के शोषण से, विशेष रुप से 
जमीदारों हारा तेलंगाना के किसानों के शोषण से, मुक्ति के भी स्वप्न देखता था।”? 
945 के अन्त सें, जब बादल हुटे और आसमान साफ हुआ, तो हैदराबाद कांग्रेस 

से प्रतिवन्ध हटाये जाने की बात सुनायी पड़ने लगी। भारत में घदनायें इतनी तेजी 
से आगे बढ़ने छूगी कि उन्होंने रियासती भारत के सम्पूर्ण भविष्य को खाई में डाल 
दिया। रियासुती जनता को मनोवृत्ति बदल चुकी थी; और अ० भा० कांग्रेस समिति 
तया अ० भा० रियासती प्रजा परिषद के प्रस्तावों का भाव और स्वर भी बदल गया 
था। जून 7946 सें अ० भा० रियासत प्रजा परिषद की जनरर फौंसिल? ने अपनी 
बेठक में जो प्रस्ताव पास किया, वह इस प्रकार था :-- 

“जनरल कौंसिल को यह जान कर बड़ा आइचर्य हुआ है कि हेबराबाद 
रियासत में रियासती कांग्रेस पर अब भी प्रतिबन्ध छूगा हुआ हैं। जब कि 
सारा भारत स्वतन्त्रता के कगार पर खड़ा है और रूगभग सभी ने यह मान 
लिया है कि रियासतों में उत्तरदायी शासन होना चाहिए, तब शान्तिपूर्ण और 
वैध राजनीतिक गतिविधियों के मार्ग सें इस प्रकार का प्रतिवन्‍्ध रूगाया हैदरा- 
बाद के रियासती प्रशासन के निम्ततम पिछड़ेपन को जाहिर करता है। कौसिल 
ने इस बात पर ध्यान दिया है कि इस पिछड़े और सामन्ती प्रशासन की ओोर से 
स्वतन्त्रता का दावा किया गया है। भारत की किसी भी रियासत की ओर से ऐसा 
दावा काल्पनिक है और देश की मौजूदा स्थिति से पूर्णतया असंगत है। यह 
दावा उस हैदराबाद नेपेश किया है, जहां छोगों की कोई आवाजनहीं है--निशचय 
ही, यह सामन्ती प्रशासन को बरकरार रखने के लिए एक बेहूदा प्रयास है। 
कौंसिल ऐसे दावों को सहन नहीं कर सकती; और न यह किसी रियासत में 
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मामूली नागरिक स्वतन्त्रता के नियेध को हो सहन करने के लिए तंयार है। 
कॉसिल की राय में यह सोचना सूर्खता है कि हैदरावाद रियासत लोकतन्‍्त्रीय 
स्वत्न्त्र भारत के अन्दर एक पिछड़े, स्वेच्छाचारी और सामन्‍्ती द्वीप के रूप में 
रह सकती है। जो रियासत आरंभिक नागरिक्त स्वतन्त्रता भी स्वीकार नहीं 
करती, वह भविष्य के बारे सें किसी भी विचार-विभ्ं में भाग लेने के योग्य 
नहीं है। भारत का भविष्य निर्धारित करने वाली सभाओं में विचार-विमर्श 
की अधिकारिणी बनने से पहले हेदरावाद रियासत को अपने रबेये में मामूरूचूड 
परिवतंच करना होगा। 
यदि रियातती कांग्रेस पर प्रतिवन्ध जारी रहता हैं और अच्य नागरिक 
अधिकार निषिद्ध रहते हैं, तो उस स्थिति सें रियासती कांग्रेस को अधिकार 
होगा कि वह प्रतिवनन्‍्ध के बावजूद अपना काम करती रहे और पूर्ण नागरिक 
स्वतन्बता प्राप्त करने का प्रयत्त करे।” 
नयी सुधार योजना, जिसका उल्लेख पहुले किया जा चुका है, ठीक उसी समय 
प्रकाशित की गयी, जिस समय रियासती कांग्रेस से प्रतिवन्‍्ध हटाया गया। यह बोजना 
हैदराबाद सरकार ने एक संविधान परामर्शदात्री समिति द्वारा तँयार करायी थी, 
जिसके अध्यक्ष अय्यंगार थे। यह योजना इत्तती गयी-बीती और प्रतिगामिन्री थी कि 
स्वागत की अपेक्षा इसका उपहास अधिक हुला। इसमें एक ऐसे विधान सण्डल की 
व्यवस्था थी, जिसका निर्वाचन क्ार्यसम्बन्धी मताधिकार के आधार पर होता। 
कार्यरूप में इसका अर्थ था मुसलिम अल्पन्तत को इतना अधिक मतभार देवा, जिससे 
बह बहुमत में परिवर्तित हो जाय। इस सुधार-योजना तक का रियासत के कुछ घोर 
विरोधी तस्तों ने, विशेष रूप से इत्तिहाडुरू-मुसलमीन ने, विरोध किया। कांग्रेस 
द्वारा दूर से ही इस योजना के दुकरा दिये जाने से हैदराबाद के सरकारी क्षेत्र में उसके 
इतने झात्रु हो गये, जितने पहले कभी नहीं थे। इस चुधार योजना के अनुसार जो 
निर्वाचन हुआ, कांग्रेस ने स्वभावतः उसका वहिष्कार किया। 
अगस्त 947 सें, जब भारतवासियों के हाथ में सत्ता आयी और देश का विभाजन 
हुआ, तो हेब्रावाद एक गर्म कड़ाहु की भांति उबाल खा रहा था। अधिकांश लोग 
हुँदराबाद के भविष्य के बारे सें उत्तेजित हो उठे थे। तेलंगाना क्षेत्र में भसन्‍्तोष की 
लहर दौड़ गयी थी, और बहां साम्पदादी लोग जमोंदारों का प्रतिरोध करने के लिए 
संगठित हो रहे थे। रियासती कांग्रेस हेंदरावाद के भारतीय संघ में शामिल होने के 
पक्ष में लोकमत तेयार करने में व्यस्त थी । इस सस्वत्य में, उसने एक संगठन बताया 
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था, जिसका मुख्यालय वम्बई में था। यह महत्त्वपूर्ण है कि जयप्रकाश नारायण मे 
हैदराबाद-संघर्ष से केवल सम्पर्क ही स्थापित नहीं किया, अपितु उसके संगठन के लिए 
धन एकत्र करके उसकी सक्तिय सहायता भी की। 7 अगस्त 7947 को हैदराबाद 
रियासती कांग्रेस ने रियासत भर में “भारतीय संघसें मिलो दिवस” सनाया। इस 
अवसर पर हैदराबाद रियासत के विभिन्न जिलों में 7000 से अधिक कांग्रेसी पकड़े 
गये । | 

जिन लोगों ने स्वतन्त्रता के लिए विशेष बलिदान किये, उनमें काशीनाथ वैद्य, 
बी० एस० देसाई, शेख मोहीउद्दीन और तारानाथ मुख्य थे। 

भारत में अधिमिलन के प्रति निजाम के विरोध एवं रियासत सें आत्तरिक 
घठनाओं को शेष कहानी एक दूसरे अध्याय “तीन भठकी रियासतें” का भाग है। 


कश्मीर 

जम्मू और कश्मीर रियासत में स्वतन्त्रता और प्रशासन के छोकतन्त्रीकरण के 
लिए संघर्ष 930-3 सें आरम्भ हुआ । इसका मुख्य कारण रियासत के मुसलिम- 
जनसमूह में व्यापक असन्तोष था। हैदराबाद के हिन्दुओं की भांति उनका भी प्रति- 
निधित्व रियासत की नौकरियों में तथा आमतौर से रियासत के आ्िक एवं औद्योगिक 
जीवन में बहुत अपर्याप्त था। मुसलिमों की संख्या जम्मू एवं कश्मीर की कुल जन- 
संख्या का 78 प्रतिशत थी और कश्मोर घाटी में लगभग 49 प्रतिशत थी। फिर भी, 
एक वर्ग के रूप सें वे सच्चे अर्थों में अकिचन थे। 

अधिकांश मुसलिम किसान, सजदूर और कारीगर थे---ये ऐसे वर्ग थे, जो समाज 
के धनी चर्गो के, जिनमें अधिकतर गैर-सुसलिम थे, शोषण के उत्तम लक्ष्य बन जाते थे। 

अनेक वर्षों तक सुसलिस आधुनिक शिक्षा प्रणाली से कटे-कठे रहे। ऐसा मालुम 
पड़ता था मानो रियासत के स्कूछ और कालेज अधिकतर हिन्दुओं तथा अन्य गैर- 
सुसलिस सम्प्रदायों के लाभ के लिए चलाये जा रहे हों। जो मुसलिम किसी प्रकार 
इन संस्थाओं से पास होकर निकलते थे वे उपयुक्त नौकरी पाने में असमर्थ रहते थे। 

इस प्रकार कृषक-असन्तोष और रोजगार के अवसरों को कमी मुतलिम जन- 
समूह के लिए जम्मू और कश्मोर में डोगरा राज्य के विरुद्ध आन्दोलन के मुख्य प्रेरणा- 
स्रोत थे। धीरे-धीरे जैसे ही मुसलिमों में असन्तोष फैला, उन्होंने अपनी भावनाओं 
को व्यक्त करना और नौकरियों में अधिक हिस्से की भांग करना शुरू कर दिया। 
पहली गोली तब दगी जब सुसलिमों के एक शिष्टसण्डल ने वाइसराय छार्ड रीश्गि 


24 


आन्दोलन और संघ का विस्तृत व्यौरा 


को, 924 सें, उनके श्रीनगर आते पर, एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में जो सांगें पेश 
की गयो थों, वे इस प्रकार थीं--किसादों को भूमि पर स्वासित्व का अधिकार दिया 
जाय; मुसलमानों को अधिक संख्या में रियासत की सेवाओं में नियुक्त किया जाय; 
रियासत में मुसलमानों की शिक्षा की दद्या सुधारने के उपाय किये जायें; वेगार को 
प्रथा समाप्त की जाय; सहकारी विभाग का कास बढ़ाया जाय; और मुसलमानों 
की तस्राम मसजिदें, जो सरकारो कब्जे में हैं, छोड़ दी जायें तवा मुसलमानों को दे दी 
जायें ४४ रियासती सरकार ने अधिकारियों की एक समिति से क्वापन की जांच करायी, 
जिसने बताया कि उसमें कोई तत्त्व नहीं है। अतः उस ज्ञापन से मुसलमानों को कोई 
लाभ न हुआ। परन्तु अपनी मांगों को संगठित ढंग से पेश करने के लिए उसके आन्दोलन 
को उसने जरूर तेज कर दिया। 

मांगें पेश करते और सरकार द्वारा उत्त पर बेसन विचार करने का क्रम कुछ 
सालों तक चला। परन्तु फल कुछ न निकका। 930 म्रें कुछ मुसलिम स्तातकों से 
मृसलिम जनसम्‌ हु की समस्याओं पर विचार करने के लिए वाचनारूूय दल (रीडिग 
झूम पार्टी) नामक एक नया संगठन बनाया। उस स्नातकों में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 
भी था। वाचनालय दल ने बेठके करनी शूरू कर दीं, जिनमें रियासती जनता की 
कठिनाइयों और कष्ठपूर्ण हालतों पर अकाश डालने वाले भाषण दिये जाने लगे। 
रियासती सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से इस युवक-समूह के प्रति गंभीर रुख नहीं अपनाया 
और उन्हें सरकारी नौकरियां देकर सन्तुष्ट करने की बात सोची। परन्तु इससें उसे 
अधिक सफलता न सिली। अब्दुल्ला को अध्यापक नियुकक्‍त किया गया। उसने कुछ 
ही महीने बाद नौकरी छोड़ दी और अपने कुछ मित्रों के सहयोग से मुस॒लिस कास्फ्रेंस 
की स्थापत्ता की, जिसका बहू स्वयं ही अध्यक्ष बना। 

अब इस आन्दोलन की प्रतिध्वनि ब्रिटिश भारत में भी, विशेष रूप से मुस- 
लिम बहुमतवाले निकटवर्तो पंजाब प्रान्त में, सुनायी पड़ने लगी। लाहौर सें सर 
मोहम्मद इकबारू ने, जो एक कद्मीरी था, कश्मीरियों का पक्ष लिया और कश्मीर 
के मुसलिस जनसमूह की, उसके संघर्ष में सहायता करने के लिए, कश्मीर समिति 
गठित की । 

इस प्रकार शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपना राजनीतिक जीवन मुसलिम-हित- 
रक्षक के रूप में शुरू किया। परन्तु केवल इसी कारण से, कोई भी बुद्धिसान्‌ व्यक्ति 


प्रेमनाथ वजाज--- हिस्द्री आफ स्ट्रग्छ फार फ्रीडम इन कश्मीर --पृ० 434 
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उसे सम्प्रदायवादी' कौ संज्ञा न देगा। यदि कब्मीर की अधिकांश जनता मसलिम 
थी गौर यदि वही डोगरा राज्य का मुख्य शिकार बनी हुई थी, तो उसे कैसे दोप दिया 
जा सकता है। शेख अब्दुल्ला के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि केवल मुसलिम 
कान्फ्रेंस की स्थापना के बाद उसे पता लगा कि असली लड़ाई दो धामिक सम्प्रदायों की 
नहीं, अपितु घनी और निर्धन, उत्पोडक और उत्पीडित की है। आरम्भ से ही वह 
मुसलिम कान्फ्रेस का दायरा बढ़ाने के पक्ष में अपने विचार प्रकट करने रूगा। 935 
में उसने कश्मीर के सभी सम्प्रदायों के लोगों से अपोल की कि वे “तुच्छ साम्प्रदायिक 
संघर्षो से ऊपर उठ और जनसाधारण के कल्थाण के लिए मिल कर फाम करें।” 
उसने यह भी घोषणा को कि “मेरी लड़ाई देश की स्वतन्त्रता के लिए है।” 

शेख अब्दुल्ला के राष्ट्रीय दृष्टिकोण और समस्त रियासत की स्वतन्त्रता के लिए 
उसकी लड़ाई ने उसे लोकप्रिय बचा दिया। ज्यों-ज्यों उसकी प्रतिष्ठा जौर लोक- 
प्रियता बढ़ी, त्यों-त्यों मुसलिम कान्फेंस की भो बढ़ी। मुसलिस फान्फ्रेंस यद्यपि नाम 
से एक साम्प्रदायिक संस्था थी, परन्तु उसे देश को मुक्ति और जवता के मौलिक 
अधिकारों के लिए लड़ने वाली किसी भी राष्ट्रीय संस्था की श्रेणी सें रखा जा सकता 
था। सुसलिस कास्फ्रेंस ने आन्दोलन का रुख अपनाया था। उसकी गतिविधियों 
के फलस्वरूप काफी उत्तेजना और तनाव की सृष्टि हुई, जिससे जून 93 में साम्प्र- 
दायिक उपद्रव हुए। आक्रमण का सुख्य लक्ष्य हिन्दू सम्प्रदाय था, अतः उसी को भारी 
कष्ट सहना पड़ा। रियासती सरकार में 300 आदमी गिरफ्तार किये, जिनमें अब्दुल्ला 
भी था। कद्मीर में राजनीतिक जागृति का यह पहला उफान कहा जा सकता हूं, 
यद्यपि यह सास्प्रदायिक था। परन्तु दमत से कोई राम न हुआ। एक ओर दोनों 
सम्प्रदायों के मध्य और इसरी ओर जनता एवं रियासती सरकार के मध्य सम्बन्ध 
बिगड़ते ही चले गये। 

जुलाई 93। में रियासती सरकार और महाराजा के विरुद्ध एक विशाल प्रदर्शन 
हुआ। मुसलिम प्रदर्शककारी एक जेलखाने के बाहर इकट्ठे हो गये, जहां एक मुस॒लिम 
कटटूरपंयी पर मुकदमा चलू रहा था। भीड़ जबरदस्ती जेल में घुस गयी, जिससे 
पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इस घटना के फलस्वरूप 2 व्यक्ति पुल्सि को 
गोली से मर गये ॥ 


243 जुलाई का यह दिन, अब भी सारे कब्मीर में प्रतिवर्ष “शहीद दिवस” के 
रूप में मनाया जाता है। 
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कद्मीर के स्वात्तन्त्य-संघर्ष के इतिहासकार इस दिन को आधुनिक अयं में स्वतन्त्रता 
के लिए संघर्ष की शुरुआत समझते हैं। अपनी प्रतिद्ध पुस्तक “कद्सीर में स्वत्तन्त्रता 
के लिए संघर्ष” (स्टररल फार फ्रीडन इन कद्मीर) में, पी० एन० बजाज लिखते 
हैं :--/निःसन्देह 93। का संघर्ष प्रत्यक्षतः साम्प्रदायिक उत्तेजना से पूर्ण था; परन्तु 
जिनको आंखें बन्द नहीं हैं, वे देव सकते हैं कि यह तत्त्वतः स्वेच्छाचारों शासन के 
विरुद्ध अत्याचार से पीड़ित और दबे हुए लोगों का संघर्ष था। देर-सबेर इसका 
सीधे रास्ते पर आना सुनिव्िचित था ।/ 


कब्मीर के उफान की दूसरी विशेषता यह थी कि इसने पंजाब फ्े मुसलिस संगठनों 
को भी आकर्षित किया। पंजाब के अहरारों तथा अन्य मुसलिस संगठनों ते उसी वर्ष 
अगस्त में कश्मीर दिदस सनाया और कद्मीरी लोगों की मांगों का स्वयं कद्मीरियों 
की अपेक्षा अधिक मुखरता से समर्थन किया। अहरारों तथा अन्यों ने मुसलिस जन- 
समूह के साथ अपनी सहानुभूति का प्रदर्शत करने के लिए जम्मू और फर्सीर में स्वयं- 
सेवकों के जत्ये भेजने शुरू कर दिये। 

इस प्रकार यद्यपि हर चीज कइमीर के स्वतन्नता-संघर्ष को साम्प्रदाधिक रंग 
देती नजर आती है; फिर भी यह कहना पड़ेगा कि इस आन्दोलन के मुस॒लिस नेताओं 
तथा कद्मीरी हिन्दुओं ने भो, विशेष रूप से पंडितों ने, तसवीर के असली रूप को देख 
लिया, और मुसलिम कान्फेंस के आन्दोलन का समर्थन करने का निवपरय किया। 
सबसे पहुला हिन्दू, जिसने कान्फेंस के आदशों का समर्थन किया, प्रेमनाथ बजाज था। 
प्रेमताथ बजाज को यह विश्वास था कि कश्मीर में सबसे पहला काम यह होना चाहिए 
कि रियासत की राजनीति को धर्मनिरपेक्ष बनाया जाय। इसी उद्देश्य से उन्होंने 
अवदूबर 932 में “वितस्ता” नासक एक दैनिक पत्र निकालना शुरू किया। इस 
पत्र का उद्देश्य था रियासत में घरंनिरपेक्ष राजनीति का प्रचार तथा उत्तरदायी 
शासन की स्थापना के लिए संघ /। अब्दुल्ला ने तथा मुसलिम कान्‍्फ्रेंस के अन्य 
नेताओं ने बजाज का और उनकी विचारधारा के अन्य हिन्दुओं का स्वागत किया। 
अन्य गर-मुसलिमों में, जो आन्दोलन सें शामिल हुए, जियालाल किलम और बुधरसिह 
मुख्य थे। इनके मिल जाने से सामान्य उद्देश्य की सिद्धि के लिए सम्मिलित परामर्श 
होने लगा। सिद्धान्त का प्रचार करने तथा “रियासत में राष्ट्रवाद की आधार-शिला 
रखने” के लिए, अब्दुल्ला और बजाज ने मिलू कर एक और साप्ताहिक पत्र “हमदर्द! 
निकाला। हुसदर्द से रियासत के सामलों सें एक सयी ज्योति प्रज्बलित करने का 
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प्रयत्न किया। यह्‌ जाति और धर्म का विचार किये बिना समस्त कश्मीरियों को 
लोकतन्भीयता एवं एकता का ध्वजवाहक था ।॥”? 

इन सब गतिविधियों ने जम्मू-कश्मीर रियासत में घर्मनिरपेक्ष राजनीति की 
नौंव डाल दी। मई 936 सें मुसलिम कान्फ्रेंस दल ने रियासत भर सें उत्तरदायी शासन 
दिवस मनाया। अब्दुल्ला ने गर-मुसलिमों से समारोह सें शामिल होने की अपील की । 
रियासत के गेर-मुसलिमों पर उसकी अपील की अच्छी अनुक्रिया हुई। तुरन्त बाद ही, 
पी० एन० बजाज को देखरेख में कश्मीर युवक संघ नाम का एक और दल बना। 
यह दल “रियासत में सब लोगों की समानता में विश्वास रखता था और यह मानता 
था कि धार्मिक विश्वासों और मतों के आधार पर युवकों और युवतियों में कोई भेद 
नहीं है।” 

यह विश्वासहो जाने के बाद कि रियासतों सरकारसे लड़नेवाला और उत्तरदायी, 
शासन की स्थापना के लिए काम करनेवाला दल गेर-साम्प्रदायिक होना चाहिए 
जिससे रियासत की सब प्र गतिशील शक्तियां उससे मिल सकें, शेख अब्दुल्ला ने जून 
938 में मुंसलिम कान्फ्रेस की कार्यसमिति में निम्नांकित प्रस्ताव उपस्थित किया : 
“क्योंकि कार्य-समिति की राय सें वहु समय अब आ गया है, जब उत्तरदायी शासन 
की स्थापना के लिए संघर्ष करने के वास्ते देश की समस्त प्रगतिशील शक्तियों को एक 
झंडे के नीचे आ जाना चाहिए, अतः कार्य-समिति जनरल कौंसिल से यह सिफारिश 
करती है कि कान्फ्रेंस के आगामी अधिवेशन में संगठन का नाम और संविधान इस 
प्रकार परिवर्तित और संशोधित कर दिये जायें कि जो व्यक्ति इस राजनीतिक संघर्ष 
में भाग लेना चाहें, वे जाति, मत और धमं के भेदभाव के बिना कान्फ्रेंस के मेम्बर 
बन सके ।” 

मुसलिस कास्फेंस के कुछ सदस्यों ने, विशेष रूप से बख्शी गुलाम मोहम्मद और 
अफजल बेग ने, इस प्रस्ताव का विरोध किया। परन्तु शेख की त्कशीलता की विजय 
हुई, और मुसलिस कास्फ्रेंस का नाम नेशनल कान्फेंस में परिवर्तित करने का अस्ताव 
पास हो गया। 

परन्तु दुर्भाग्य से सुसल्तिम कास्फेंस का नाम-परिवरतंन अमिश्चित वरदान सिद्ध 
न हुआ । इसके लिए कद्मीरियों को दोष देना ठीक नहीं | वास्तव में दोष भारतीय 
राजनीति का है, जहां हर चीज विक्ृत और पेचीदा वन जाती है। कांग्रेस 6 प्रास्तों में 
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आन्दोलन और संघ का विस्तृत व्यौरा 


सत्तारूढ़ हो गयी थी और दो अन्य प्रान्तों, सिन्ध और असम, में भी शक्तिशाली बनी 
हुई यी। विभिन्न कारणों से भारत के अधिकांश शिक्षित मुसलिम कांग्रेस-विरोधी 
हो गये थे । इससे म्‌ सलिम छीग की शक्ति बहुत बढ़ गयो थी। इस घटना का प्रभाव 
जम्मू-कश्मीर को राजनीति पर भी पड़ा। जब रियासत के संगठन का नाम मुसलिस 
कान्फ्रेंस था, तो बहुत से शिक्षित मुसलिम यह सोचा करते थे कि वह रियासत की 
सेवाओं में मुसलिमों के लिए अधिक नौकरियों की मांग कर सकता है तथा उनके 
लए लड़ सकता है। अब क्योंकि इसका नाम नेशनल कास्फेंस हो गया था, अतः 
अधिकांश सुसलिस इससे तटस्थ हो गये। जिन्ना तथा भारत सें मुसल्िमि लीग के 
अन्य नेताओं के भाषणों से कश्मीरी सुसलिमों की ह॒त्तत्त्री झंकृत हो उठी। अतः 
ककसीरी सुसलिमों के लिए पृथक्‌ संगठन की मांग जोर पकड़ने लगी । 
इस घटना से शेख अब्दुल्ला निराश जरूर हुआ, परस्तु निरुत्साहित न हुआ। 
उसे यह आद्ा थी कि सदस्य-संख्या और सहायता की कमी गैर-मुसलिमों के अधिक 
संख्या में नेशनल कास्फ्रेंस सें आ जाने से पुरी हो जायगी। परन्तु दुख है कि यह भी 
ते हुआ। कश्मीर के हिन्दू और सिख अब भी शंकित थे और यह नहीं जानते थे कि 
शेख अब्दुल्ला की कल्पता की उत्तरदायी सरकार में अल्पमत की क्या स्थिति होगी। 


अतः शेख अब्दुल्ला के महान्‌ नीति-कौशल के प्रति उनकी अनुक्रिया अवरोध पैदा 
करनेवाली थी। 


देश भर में कांग्रेस और मुसलिम लीग दो प्रमुख राजनीतिक दलों के रूप सें उभर 
कर आ रहे थे। अधिकांश कश्मीरी नेता अपने आप से यही प्रइन पूछते थे कि नेशनरू 
कान्फ्रेंस को कांग्रेस के साथ रहना चाहिए अथवा सुसलिम लोग के साथ । एक विचार- 
धारा के लोगों का खयाल था कि नेशनल कास्फ्रंस को तटस्थ रहना चाहिए। परन्तु, 
जब अब्दुल्ला और उसके साथी अ० भा० रियासती प्रजा परिषद के समीप जाये तथा 
भारतीय नेताओं, विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी तथा खान 
अब्दुल गप्फार खां, के सम्पर्क में आये, तो वे उनसे बहुत प्रभावित हुए। ऐसा सालूम 
पड़ने लगा कि अब नेशनल कान्फ्रेस केवल अ० भा० रियासतो प्रजा परिषद के साथ 
ही नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ भी मिल कर काम करेगी । 

रियासत की भाषा के सम्बन्ध सें जो विवाद 939 में उठ खड़ा हुआ था, उसने 
कश्मीर सें राजनीतिक समस्या को और भी पेचीदा बना दिया। नेशनल कान्‍्फ्रेंस ने 
एक प्रस्ताव सें सिफारिश की, कि फारसी और देवनागरी दोनों लिपियों में लिखी 
जाने वाली हिन्दुस्तानी रियासत की सरकारी भाषा के रूप में इस्तेमाल की जाथ। 
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परन्तु क्योंकि लगभग एक शताब्दी से फारसी लिपि में लिखी जाने वालो उर्द जम्म- 
कश्मीर की भाषा रह चुको थी, लिएड्स सुसलिमों ने इसका विरोध किया। इससे 
कश्मीर के पृथक्तावादी मुसल्मि नेताओं को बहाना मिल गया। कश्मीर के लगभग 
सभी मुसलिमि समाचारपत्र नेशनक कान्फ्रेंस के विरोधो हो गये। 

4940 के आरस्म सें जवाहरलाल खान अब्दुल गपफार खां के साथ कद्मोर गये। 
नेहरू की रियासत-यात्रा के अवसर पर जनता में, विशेष रूप से हिहुस्ओों में, अपार 
उत्साह दिखायी दिया। उसने नेशचल कान्फेंस की खोई हुई प्रतिष्ठा, कम से कम 
हिन्दुओं में, कुछ ह॒द तक, वापस ला दी। प्रेमनाथ बजाज के अनुसार, जवाहरलाल 
की कश्मीर-पात्रा अब्दुल्ला के राजनीतिक जीवन में तथा स्वतन्त्रता आन्दोलन फे 
इतिहास में नया सोड़ सिद्ध हुई ४ बजाज का यह भी खयाल है कि कश्मीर के नये 
रीवान गोपालस्वामी अय्यंगार ने अब्दुल्ला को कांग्रेस की विचारधारा में छलांग 
लगाने के लिए उत्साहित कर बड़ी चतुराई का काम किया। उनका कहना है कि 
मेहरू की इस घाटी की यात्रा के प्रसंग ने स्वतन्त्रता के लिये लड़मेवाले अब तक के 
कान्तिकारी अब्दुल्ला की हत्या कर दी।* 


आगे फी घटनाओं ने अब्दुल्ला और नेशनल कान्फ्रेंत को अधिकाधिक कांग्रेस के 
आश्रय से आने के लिए बाध्य कर दिया। जो उससे सहमत म थे, वे भारत के सन्दर्भ 
में मुसल्ििम लीग का और कश्मीर के आन्तरिक मामलों में मुसलिम कान्फरेंस का खुला 
समर्थन करने छगे। विभेद स्पष्ट और तीत्र था । 

जिस समय अब्दुल्ला को यह निश्चय करना था कि बह्‌ कांग्रेस का साथ दे या 
मुसलिमि लीग का, तथा जिस समय ये दोनों प्रमुख भारतीय राजनीतिक दर नेदानल 
कान्फ्रेंस को अपनी ओर खींचने की प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, ठीक उसी समय घटनाओं 
का ऐसा क्रम चला कि कांग्रेस के पक्ष में पासा पड़ा। यह कहा जा सकता है कि अन्तिम 
निश्चय जवाहरलाल नेहरू और खान अब्दुल गपफार खां को यात्रा के समय किया 
गया। परस्तु इससे पहले ही अ० भा० रियासती प्रजा परिषद के सम्मेलनों में कांग्रेस 
नेताओं के साथ अब्दुल्ला के निकट सम्पके से यह निष्कर्ष निकाल लिया गया था कि 


उसका निद्चय प्रायः यही होगा। 
जब अगस्त 942 में कांग्रेस ने “भारत छोड़ो” आन्दोलन आरम्भ किया, तब 
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आन्दोलन और संघर्ष का विस्तृत ब्यौरा 


कश्मौर के नेताओं ने उसका समर्थन ही नहीं किया, अपितु नेशनल कान्फरेंस की कार्य 
समिति ने भारत छोड़ो” आन्दोलन के समर्थन में एक भाधिकारिक प्रस्ताव भो पास 
किया। इस निर्णय को लागू करने के लिए, 23 अगस्त 942 का दिल कद्मीर भर 
में राष्ट्रीय दिवस के रूप में सनाया गया । इस दिव उक्त आन्दोलन के समर्थन के 
लिए सभायें की गयीं और प्रस्ताव पास किये गये। अगले महीने, नेशनल कारन्फ्रेंस 
के अध्यक्ष, सरदार वुर्धासह, ने बाइसराय को एक पत्र लिखा, जिसमें कांग्रेस के सिद्धान्त 
पक्ष का पूर्ण समर्थन किया गया तथा कांग्रेस नेताओं की रिहाई और भारत की स्वतन्त्रता 
की घोषणा की मांग की गयी। अप्रैल 942 में, मीरपुर में, नेशनल कान्फेंस के वाधिक 
अधिवेशन सें कांग्रेस नेताओं की रिहाई की सांग फिर दुहराई गयी। 

जून 944 में जिन्ना कश्मीर घाटी गया। अपनी इस घोषणा के विपरीत कि 
में स्वास्थ्य-सुधार के लिए कश्मौर जा रहा हूं, रियासत की राजनीति को प्रभावित 
करने नहीं, जिन्ना ने नेशनल कान्फेंस के नेताओं को कांग्रेस से अलूग करने और उन्हें 
मुसलिम लीग के बाड़े सें छाने के लिए प्रयत्त करने की अपनी योजना लेकर सामने 
आने में देर न लगायी। लोक नेताओं ने, जिनमें नेशनल कास्फरेंस के शेख अब्दुल्ला 
तथा अन्य नेता भी थे, जिल्चा का स्वागत किया तथा अनेक बार उसके साथ विचार 
विनिमय किया। परन्तु उसका परिणाम मुसलिम लीग के नेता के लिए निराशा- 
जतक ही रहा। जिन्ना की वापसी के समय शेख अब्दुल्ला ने जो वक्तव्य दिया, उससे 
यह और भी स्पष्ट हो गया कि कदसीर सें जिन्ना की यात्रा पुर्णतया असफल रही। 

अगस्त 945, में नेशनल कान्फेंस के सोपोर अधिवेदन सें, जवाहरलाऊ नेहरू, 
खान अब्बुल गफ्फार खां और मौलाना आजाद विशेष मिमस्त्रण पर उपस्थित थे। 
अब्दुल्ला ने अपने अध्यक्षीय भाषण में “तये कब्सीर” के निर्माण की योजना पेश की । 
उसने घोषणा की कि “जस्मू-कश्मीर रियासत का भविष्य और स्वतन्त्रता भारत 
के भविष्य और स्वतन्त्रता के साथ दृढ़ता से जुड़े हुए हैं 

कबमीर में रियासती सरकार फे विरुद्ध जन-प्रतिरोध का अन्तिम दृश्य सई 4946 
में नेशनल कास्फ्रेस द्वारा शुरू किया गया आन्दोलन था। आत्दोलनकारियों का 
“कह्मीर छोड़ो” नारा पत्यक्षतः डोगरा जझासक और उसकी सरकार के लिए था। 
आए्दोलन शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद आन्दोलन का नेता अब्दुल्ला और उसके 
साथो गिरफ्तार फर लिये गये। कांग्रेस ने नेशनल कान्फ्रेंस के इस आन्दोलन का पुरा 
समर्थन किया। आन्दोलन के प्रति अपनी सहानुभूति प्रदशित करने के लिए जवाहरलाल 
नेहरू कश्मीर गये, परन्तु रियासती सरकार ने जम्मू और दशमोर सें उनके प्रवेश पर 
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प्रतिबन्ध लगा दिया। उस समय जवाहरलाल वाइसराय को प्रवन्ध-परिषद के 
उपाध्यक्ष थे। उन्होंने प्रतिबन्ध की उपेक्षा करते हुए रियासत सें घुसने को कोशिश 
की, परन्तु कोहाला सें वे गिरफ्तार कर लिये गये। वाइसराय के हस्तक्षेप के बाद 
प्रतिबन्ध हुदा लिया गया और तब नेहरू कश्मीर सें घुस सके । उनके बाद अन्य 
भारतीय नेता भी कश्मीर गये, जिनमें अरुणा आसफ अली, आचार्य कृपलानी और 
जयप्रकाश नारायण मुख्य थे। सबसे अन्त में महात्मा गांधी गये । जैसे-जैसे आन्दोलन 
जोर पकड़ता गया, बैसे-वैसे रियासती सरकार की दमन नोति भी सख्त होती गयी। 
उस समय कश्मीर का प्रधान मनन्‍्त्री रामचन्द्र काक था। उसकी नीतियां इतनी अलोक 
प्रिय थीं कि दसन के लिए उत्तरदायी समस्त सरकारी तन्‍्त्र का नाम काकशाही" 
पड़ गया। 

जब सीमापार के आक्रमणकारियों से कश्मीर की सुरक्षा को खतरा पैदा होने 
लगा और भहाराजा तथा उसकी सरकार आक्रमणकारियों के विरुद्ध सहायता के 
लिए भारत का मुंह ताकने को बाध्य हुए, तब कहीं अक्टूबर 947 के अन्तिम सप्ताह 
में शेख अब्दुल्ला और उसके साथियों को छोड़ा गया। 


दक्षिण की रियासतें 


कोल्हापुर को छोड़, दक्षिण को सभी रियासतें छोटी रियासतों की श्रेणी में आती 
थीं। प्रशासन और नागरिक स्वतन्त्रता के मामलों में इन रियासतों का भी वही 
हाल था, जो अन्य रियासत-समूहों का । 937 सें जब कांग्रेस बम्बई और मद्रास में 
सत्तारूढ़ हुई तो उसके बाद इन रियासतों की जनता ने, विशेषतया रामदुर्गं, सांगली, 
समिरज और जामखण्डी की जनता ने, भारी करों में कमी एवं प्रशासन के लोकतस्त्री- 
करण की मांय के पक्ष में जनमत जाग्रत करना शुरू किया। 

पहले के कुछ सार्वजनिक कार्यकर्ता, जिन्होंने पुन्ना में उस विचार विमर्श और 
बातचीत में भाग लिया, जिसके फलस्वरूप अ० भा० रियासती प्रजा परिषद की स्थापना 
हुई, इन्हीं रियासतों के रहने वाले थे। रियासती जनता के मामलों में भारत सेवक 
समाज (सर्वेन्ट्स आफ इंडिया सोसाइटी ) की विशेष रुचि होने के कारण, पूना रियासती 
जनता का अनधिकृत मुख्यालय बन गया था; और इसलिए जनता और दक्षिण फी 
रियासतों के शासक दोनों ही रियासत को समस्य/ओं के स्वरूप से परिचित थे। इन 
रियासतों में प्रजा मण्डलों की स्थापना अस्य किसी भी रियासत-समूह से पहले हुई थी। 
ये सब प्रजा मण्डल 930 से आरम्भ होने वाले दशक के शुरू में स्थापित दक्षिण 
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रियासती प्रजा परिषद की देखरेख में काम करते थे। इस परिषद ने 937 में सब 
रियासतों के प्रतिनिधियों की एक सभा की थी। 

यह कुछ आइचर्यंजनक लगता है कि इस क्षेत्र सें प्रजा मण्डलों के कार्यकर्त्ताओं 
. और दरबारों के मध्य उतने अविचारित टकराव नहीं हुए जितने अन्य रियासतों में। 
केवल रामदुर्ग, जामखण्डी और मिरज ही इसके विकल्प थे। 

मिरज में रियासत की कृषि-तीति ओर वहां नागरिक स्वतन्त्रता के अभाव के 
विरोध में एक सत्याग्रह आन्दोलन उठ खड़ा हुआ था। इस सत्याग्रह में एच० सौ० 
केलकर तथा भारत सेवक समाज के कुछ सदस्यों ने प्रजा मण्डल का समर्थन किया। 
उन्होंने जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए आन्दोलन सें भाग लिया । वह अहिसात्मक 
सत्याग्रह इस अर्थ में सफल रहा कि रियासतरी सरकार को अपनी दसननीति पर 
पुनविचार करने तथा जनता को आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों सम्बन्धी 
मुख्य मांगें सानने के लिए बाध्य होता पड़ा । 

रामदुर्ग और जामजण्डो पें भी प्रतिरोध जान्दोलनों में काफो सफलता मिली। 
रामदुर्ग से कुछ सत्याग्रहियों के (हिसात्मक कार्यों के समाचार अबध्य आये। आर० 
आर० दिवाकर, याल्गी और' हर्डीकर इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट गांधी जी को देने 
के लिए रामदुर्ग गये।” घटनाओं के हिसात्मक मोड़ ले लेने से गांधी जी को दुःख हुआ 
और उन्होंने प्रजासंघ के कार्यकर्ताओं तथा आमतौर से समस्त कांग्रेलियों को अहिंसा 
नीति के मार्ग से विचलित होने के विरुद्ध चेतावनी दी। उन्होंने कर्णादक प्रान्तीय 
कांग्रेस समिति से इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराने को कहा। 

यद्यपि जामखण्डी सें जनता की कुछ ही मांगें शासक भौर उसकी सरकार द्वारा 
स्वीकार की गयीं, फिर भी वहां सत्याग्रह आन्दोलन का परिणाम प्रतिकूल न रहा। 

945 के प्रभात के समय इच रियासतों के इतिहास में एक नयें अध्याय का 
सुत्रपात हुआ। यहां कुछ ऐसे अच्छे उदाहरण थे, जिनका प्रभाव चारों ओर पड़ा। 


ग्याली, जितकी सलाह पर रामदुर्ग संस्थान प्रजा संघ की स्थापना हुई थी, 
अप्रैल 938 में रामदुर्ग गये। संघ की ओर से जनता की माँगें तैयार की गयीं और 
शासक के सामने पेश की गयीं। अगले महीने, मई 958 में, दक्षिण रियासती प्रजा 
का एक सम्मेलन सॉँगली में सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुआ। सम्मेलन में विस्तार 
से विचार होने के बाद शंकरराव देव से कहा गया कि वे रामदुर्गे की जनता और 
शासक के मध्य मतभेदों को दूर करें। 
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आंघ के राजा ने 939 में उत्तरदायी शासन स्वीकार कर लिया था और तब से 
रियासत का काम सुचार रूप से तथा संतोषजनक ढंग से चलने रूगा था। फाल्टन के 
राजा ने भी कुछ समय से राष्ट्रवाद का सिद्धान्त स्वीकार फर लिया था और तबसे 
वह किसी अवसर पर अपने लोकतन्‍्त्र-प्रेम और देशभक्त के प्रदर्शन सें नहीं चुका था।' 

इन घटनाओं तथा सामान्य जागृति ने दक्षिण की रियाततों सें एक समझौतावादी 
वातावरण पंदा कर दिया। 946 के आरम्भ में ही इन रियासतों के शासकों ने 
अपनी रियासतों का एकसंघ बचाने के प्रश्न पर सोचना शुरू कर दिया था। उन्होंने 
पूत्रा में अपनी सभा की और गांधी जी से आश्ञीर्वाद सांगा। परन्तु गांधी जी ने इस 
विचार के लिए प्रोत्साहन नदिया और उनसे अन्य कांग्रेस नेताओं से सम्पर्क स्थापित 
करने को कहा। अन्त में, संघ तो बना, पर !7 रियासतों सें से केवल 8 ही उसमें 
शामिल हुईं। 

ठीक इसी समय जामखंडी के राजा ने घोषणा की कि यदि प्रजा चाहेगी तो में 
बस्वई प्रान्त में अपनी रियासत के विरूय के लिए तैयार हो जाऊंगा। प्रजा ने बड़े 
उत्साह से विलय के पक्ष में अपनी राय जाहिर क्षी। इससे दक्षिण की रियासतों में 
घटना के प्रवाह का रुख ही बदल गया। सभी प्रजामण्डल और उनके कार्यकर्ता 
बम्बई के साथ विलय के लिए अपनी पसन्द जाहिर करने लगे ( इस से तवनिर्मित 
संघ पर करारी चोद पड़ी और उसे भंग करना पड़ा। उसेके बाद, दक्षिण की सभी 
रियासतें बस्बई में मिल गयीं। 

सेसूर 

मैसुर रियासत सचमुच भारत की सबसे अधिक सुशासित और सबसे अधिक 
प्रगतिशील रियासत होने के लिए प्रसिद्ध थी। बात यह थी कि प्रतिनिधिक संस्थाओं 
और सांविधानिक प्रगति की दृष्टि से वह भ्रास्तों से भी आगे थी, परच्तु चह फेवल 
4920 तक, जब तक कि सांठेग्यू-चैम्सफोर्ड सुधार छागू नहीं हुए थे। 88! में, 
उस समय से पहले या रूगभग उसी समय जब ब्रिठिश भारत में स्थानीय त्वायत्त 


शासन अधिनियम (लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट) बना, मैसूर राज्य में प्रतिनिधिक 
विधान सभा सौजूद थी। विधान सभा का दो बार विस्तार हुआ और महाराजा ते 


।अन्त में जब फाल्टन का बम्बई में विलय हुआ, तो यह शासक बम्वई सरकार मे 
मन्‍्त्री बनाया गया। 
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घोषणा क्री कि मेरी नीति “प्रजा को अधिक से अधिक रियासत के प्रशासन सें साथ 
रखने को है ।” 

लगभग आधी शताब्दी तक सर्वत्र आचन्द जोर शान्ति दिखायी देती थी। परन्तु 
जब गोलमेज सम्मेलनों में तथा उनके ताद समस्त भारत में सांविधानिक विकास 
की गति तेज हुई, तो मैसूर के जन-नेताओं ने रियासत में उत्तरदायी शासन के विषय 
में सोचना शुरू कर दिया। अतः जब जून 934 में दीवान ने प्रतिनिधिक विधान 
सभा में दिये गये अपने एक भाषण सें उदसे यह कहा कि सांविधानिक प्रगति फो उसकी 
स्वाभाविक परिणति तक पहुंचाने का उसका कोई इरादा नहीं है तो उन्हें बहुत घकका 
रूगा। उसके असली झव्द ये थे-- मैं सदन को बह बता देना चाहता हुं कि संविधान 
में और परिवर्तन करने अयवा मैसुर सरकार के ढांचे को बदलने का कोई विचार नहीं 
है। में इस विषय में आइचर्य प्रकट किये बिना नहीं रह' सकता कि इस नीति का समर्थन 
तब किया जा रहा है जबकि संत्दीय लोकतन्‍्त्र सर्वत्र विवाशोन्मुख है।” 

इस बकक्‍तव्य ने जनता के विचारों को उत्तेजना प्रदान की और उससे भी अधिक 
आलोचता को। जब 93 7 में, कांग्रेस वस्वई और मद्रास में सत्तारूढ़ हुई, तो मैसुर 
की जनता का सोच-विचार कार्य रूप में प्रस्फुटित होने लगा। निकथ्वर्ती प्रान्तों में 
उत्तरदायी शमसन की स्थापना से मैसूर रियासत की जनता के हृदयों में भी ऐसी ही 
उमंग हिलोरें मारने लूगों। घारा का दख बदल गया था, अतः मेसुर की रियातती 
कांग्रेस ने दीवाच के तोन वर्ष पुराने वक्तव्य को चुनौती देने का नि्चय किया॥ 

सेंसर में कई राजनीतिक दल थे । उदाहरणार्य, प्रजामित्र मण्डली.की स्थापना 
49॥7 में रियासत के सुप्रसिद्ध नेता भाष्यम्‌ द्वारा की गयी थी। इस वल की चीति 
का सार इसके दो नारों में सिसठा हुआ है--सिव के लिए समान अवसर” और 
“न्याय सबको, अन्धाय क्ित्ती को नहीं” ॥ 930 में “जनता दल” नाम का एक नया 
दल लत्तित्व में आया, जिसका उद्देश्य महाराजा की छन्नछाया में उत्तरदायी शासन 
की प्राप्ति था। इसके बाद मैसूर कांग्रेस थी, जो रियासत में अधिकतर रचनात्मक 
और संगठनात्मक कार्य में व्यस्त रहती थी । 

स्पष्ट दाब्दों में उत्तरदायी शासन की सांग स्वीकार करने में मैसुर सरकार ने 
काफी आना-कानी को सौर वक्षोक्ति से भी काम लिया । दीवान तथा जन्य अधिकारियों 
मे जनता को बहुकाने के लिए “उत्तरदावी शासन” (रेस्पोंसिव्ल गवर्नमेंट ) के स्वान 
पर एक नया शब्द गढ़ा “श्रुतिदायी शासन” (रेस्पोंसिद गवर्नमेंट), और असली 
आवश्यकता उसी की बता कर प्रचार करना शुरू कर दिया। परन्तु इससे कोई भ्रम 
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न फैल सका। मैसूर की जनता राजनीतिक दृष्टि से पूर्णतया जागृत थी, वह कांग्रेस 
के आह्वान पर सदा कान देती थी। न केवल सेसूर रियासत से वाहर कर्णाटक में उसने 
स्वतन्त्रता-संघष में भाग लिया, “अपितु अन्य रियासतों की जनता के समक्ष भी सरफार 
को ब्रिदिश भारत की सरकार के स्तर पर लाने के लिए लोकतन्‍्त्रीय संस्थाओं के वास्ते 
युद्ध करने का एक उदाहरण उपस्थित किया।* 

930 में, रियासती प्रजा परिषद और मैसूर युवक परिषद ने (जिनके अधि- 
वेशन बंगलौर में हुए थे) लछोकतस्न्रीय संस्थाओं की आवश्यकता पर बल दिया था, 
क्योंकि अन्त में उन्हीं से रियासत में उत्तरदायी शासन को स्थापना हो सकती थी। 
तभी से जनता का तहिषयक विद्वास दृढ़ होगया था। 

एक और भी महत्त्वपूर्ण बात थी, जिसने मैसूर रियासत की जनता तथा वम्बई 
और मद्रास प्रान्तों की कन्नडभाषी जनता को एक-दूसरे के पास ला दिया । यह कर्णाठक 
के एकीकरण का आन्दोलन था। कर्णाठक एकीकरण संघ की स्थापना !924 में हुई 
थी। उसने उन प्रशासनिक एककों को, जहां कन्नडभाषी छोग रहते थे, सुदृढ़ कड़ियों 
से जोड़ दिया था । आरम्भिक वर्षों में, संघ मेसूर के राजवंश के प्रति कितनी सद्‌- 
भावना रखता था, इसका परिचय उस उत्साह से मिलता है, जो 927 सें उस 
समय दिखायी दिया, जब महाराजा मैसूर की रजत-जयन्ती समस्त कन्नडभाषी क्षेत्रों 
सें एकीकरण आन्दोलन के एक भाग के रूप सें सनायी गयी। 

936 में हैम्पी में आयोजित विजयनगर साम्राज्य के 600 वें वापिक उत्सव 
से इस आन्दोलन को और भी अधिक उत्तेजना प्राप्त हुई। 

ये गतिविधियां स्वयं तो सतह पर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक थीं; परन्तु इन्होंने 
कन्नडभाषी जनता को परस्पर मिला दिया और अन्त में उसके लिए एक सामान्य 
राजनीतिक मंच तैयार कर दिया। यह सर्वंतम्मत मंच कांग्रेस ने प्रदान किया। 
मैसूर रियासत की आगे की घटनायें इस बात को प्रमाणित करेंगी। 

4937-38 में जैसी स्थिति थी, उसका वर्णन हलूप्पा ने इन शब्दों में किया है :-- 

“ग्रत्तों सें कांग्रेस सरकारों के बनते ही रियासतों के राजनीतिक वातावरण 
में परिवर्तव होना अवश्यम्भावी था। रियासतों में लड़ाई लड़नेवाली जनता अब यह 
अनुभव करने लगी कि वह ब्रिटिश भारत की कांग्रेस की सक्रिय सहायता की वृढ़ता से 
आज्ञा कर सकती है । परिस्थितियों ने लोकप्रिय संघर्ष क्षे श्रति कांग्रेस के रस में 





3०हस्ट्री आफ फ्रीडम मूवमेंट इन कर्णाटक--हल्‍ूप्पा--पृ० 795 
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वन सम ( है हक रे 2 
न्दोलन और संघर्ष का विस्तृत ब्यौद् ८ 
भी परिवर्तेत कर दिया। प्रात्तीय चुनावों में कांग्रेस ने जो अभूतपुर्वे सफलता प्राप्त 
की, उसका रियासती जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश भारत के कुछ वामपन्‍्यी 
काँग्रेस-नेता सोचने लगे कि कांग्रेस को रियासती जनता की राजनीतिक आकांक्षाओं 
को पूर्ति में सक्तिय सहायता देनी चाहिए। रियासत के प्रति सक्तिय नीति अपनाते 
के लिए कांग्रेस पर दवाव डाला गया। जब रियासतों की घटनाओं को कांग्रेस चुपचाप 
खड़ी देखती नहीं रहु सकती थी। मैसूर सरकार ने रियासती कांग्रेस के प्रति जो दमन 
नोति अपनायी थी, उसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निन्‍्दा की ।7 

वर्तमान प्रवृत्तियों के साथ-साथ चलने के लिए, प्रजामिन्र मण्डली और जनता 
दल दोनों ने परस्पर मिल्ल कर “जन-संघ” (पीपुल्स फेडरेशन) नाम का एक नया 
संगठन बनाया। नयें दल का उद्देश्य पिछड़ी जातियों के लिये राजनीतिक अधिकार 
और न्याय प्राप्त कराना था। यह संगठन 934 में बन्ा। जन-संघ के नेता शौद्र ही 
यह अवुभव करने छगे कि रियासत से जनता के लिए प्रभावों अधिकार प्राप्त करने 
के लिए यह आावद्यक है कि दोनों प्रमुख इकों--कांग्रेस और जन-तंघ--को भी परस्पर 
मिला दिया जाय। यह एकीकरण 937 में हुआ |” इस घटनला ने मंसुर में राजनीतिक 
दलों के विकास को पूरा कर दिया। इसे राष्ट्रवाद की विजय कहा गया और लोग 
इसे समस्त दलों का कांग्रेस में विलय समझने रूगे । 

इस प्रकार रियासत में प्रमुख राजनीतिक दल का रूप धारण करने के बाद कांग्रेस 
उत्तरदायी शासन के लिए ठोस कार्यक्रम के अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकती 


कर बही---१० 466 

“संघ ने 46 अक्टूबर 937 को वंगलौर में अपने अधिवेशन में जो प्रस्ताव 
स्वीकार किया वह यह है: 

“चुंकि यह आवश्यक है कि ब्रिटिश मारत और देशी रियासतों दोनों को एक 
अखिल भारतीय संगठत के माध्यम से काम करता चाहिए---क्योंकि भारत एक और 
अविभाज्य है और संघ का सिद्धान्त सर्वसम्मत है--और चूंकि भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जिसका कार्यक्रम मैसूर जनसंघ के कार्यक्रम से बहुत-कुछ 
मिलता-जुलूता है, और चूंकि इसी कारण मैसूर जनसंघ को पृथक्‌ संगठन के रूप में 
जीवित रखना अनुचित और अवांछतीय पाया गया है; अत: यह अधिवेशन प्रवत्घ- 
समिति की कार्रवाई की पुष्टि करता है और निश्चय करता है कि मैसूर जनसंघ कांग्रेस 
में अपना विरूय कर दे।” 
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देसी रियासतों में स्वाघोनता संग्राम का इतिहास 


: थी। विशेष रूप से प्रास्तीय स्वराज्य मिलते ही निकटवर्तों मद्रात और वम्वई प्रात्तों 
में कांग्रेस सरकारें बनने के बाद, ऐसा करता आवद्यक हो गया। 

यद्यपि यह बिलकुल स्वाभाविक था कि मैसूर की जनता रियाप्तत में उत्तरदायी 
शासन की स्थापना के लिए व्याकुल होती, परन्तु यह परिवर्तन कदाचित्‌ अकस्मात्‌ 
नहीं हुआ। इसकी कुछ पृष्ठभूति थी। 933 में, जब मैसूर में उत्तरदायी शासन 
की प्राप्ति के उद्देश्य से एक सर्वदल-सम्मेलन हुआ, तभी सांविधानिक सुधारों के विषय 
में सोहेश्य विचार-विमशे आरम्भ हो गया था। कंदाचित्‌ इसी सम्मेलन की कारंबाई 
ने और उत्तरदायी ज्ञासव के लिए जनता के उत्साह-प्रदर्शन मे दीवान को 934 में 
सरकारी रुख सें दृढ़ता लाने तथा वह वक्तव्य देने के लिए उत्तेजित किया था, जिसका 
उल्लेख पहले किया जा चुका है। प्रत्यक्षतः दीवान का रख सरकार के उन इरादों 
का सुचक था, जो वाद को घटनाओं से पूर्णतया प्रमाणित हो गये। 

935 सें मैसुर के देहाती क्षेत्र के कुछ भाग आथिक कठिनाइयों की चपेट में 
जा गये, जिसका फल यह हुआ कि किसान रियासत की राजस्व-नीति में परिवर्तन के 
लिए आन्दोलन करने रूगे। जन-संघ हारा आयोजित किसान सम्मेजनों पर सरकार 
द्वारा प्रतिबत्ध लूगा दिये गये। इसका परिणाम यह हुआ कि कोई भी प्रस्तावित 
सस्मेलन न हो सका। किसानों को अपने कष्ठ में सहायता की प्रार्यना के लिए अधि- 
कारियों के पास जाने का भी निषेघ कर दिया गया। 

99 में मैसूर रियासती कांग्रेस अपना चुनाव आन्दोलन नये जोश और गाजे- 
बाजे के साथ आरम्भ करना चाहती थी। इस सम्बन्ध सें कमला देवी चट्टोपाध्याप 
को रियासत का दौरा करने के लिए आमन्त्रित किया गया; परन्तु उसके प्रदेश पर 
प्रतिवस्ध रूगा दिया गया। स्थानोय नेताओं में भाष्यम्‌ और कर्मारकर को भी इसी 
प्रकार उद्घाटन समारोह में भाग लेने से रोक दिया गया! मैत्तर रियासत कांग्रेस पर 
भी प्रतिबन्ध छगा दिया गया और उसे गैर-कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया। 
अब इसमें कोई सनन्‍्देह न रहा कि सरकार छोकप्रिय आन्दोलून को कुचलते के लिए 
दमन का सहारा छेने पर तुलो हुई थो। इसके बाद रियासत के कुछ भागों में सावे- 
जनिक सभाओं पर पूर्ण प्रतिवन्‍्ध लूगा दिया गया। 

26 जनवरी को स्वतन्त्रता दिवस पर सार्वजनिक स्थानों पर राष्टरृध्वज न फहराने 
के लिए आदेश जारी कर दिये गये। सिद्धलिगिया, होकर, मतानी जादि लोफनेतामों 
को घारा 44 के अघीन नोटिस दिये गये कि वे किसी सार्दजनिक सभा में भाषण न 
दें। वंगलौर शहर में, मैसुर पुलित विनियमावली फे अधीन बिना लाइसेंस लिए सब 
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आन्दोलन और का विस्तृत ब्यौरा 


.< सार्व्ननिक ० २5 निकालदा, मजे, 5००० के निषिद्ध 
प्रकार की सार्दमतिक सभायें करता कौर जुझूत निकालना, 6 महीने के लिए निणिद्ध 
का 


कर दिया गया सांदिधानिक्त घानिक्त उपाय श््ऊजल्ते ले लिए दिलाने प्रेपद 
कर दिया गया। सांदविधवानिक्त उपाय निकालने के लिए दियान-परिपद कौर विवान 

सभा सबसे अधिक उपयक्त मंच मालूस पहने परन्त नागरिक स्वतन्द्रता से लोगों 
पना सददस जआावक्त उपयक्त सच मालस पड़ेद रन्तु लागनारक्त सूततन्चता स लार 
2.5 


2 नमक न्‍् उपस्थित ण्ये जे स्तर सर्दचया 
को दंदित रखने के सम्बन्ध से जो स्पग॒न-प्रस्ताद उपस्यित किये गये उसके संर्दे- 


श 
/ 


दिये जामे से, चह भी ये चका 
दुकतरा दिये जाने से, वह भी सम्भव न हो तक्ता। 
सन्त समाचारपत्रो कक सचमद्रण न चयत्त क्या सटदुन.. कनल्‍मजक पिपेधा न 
पमत्त समादारपत्रा का सखचमद्रग क्रद का हवा प्रदत्त करा रा, राचा दपएधा- 


/ #न ७ 


देश और सार्वजविक कार्यक्र्ताओं का चालपन काप्ठी च थे। एक लोकप्रिय कन्नढ पत्र 
“ज्नवाणी” को प्रक्ताशन दन्‍्द करने के लिए दाष्य होना पढ़ा। 


मंसर रियासत का समस्त शिक्षित वर्ग स्वाततती छांग्रेत कान्दोलन के प्रभाद से 


5 





प्रभावित हो गया। बहुत से लोग स्वेच्छा से चलिदान के लिए तैयार हो गये। जनेक 
ब्रकीलों ने क्पदा व्यदत्ताय छोड़ दिया कौर दे बान्दोलन में गागमिल हो गये। वे गिरफ्तार 
हुए, जेल गए बौर उन पर नुकदमे चले। काफी वकीलों की सनदे छीद लो गयीं, लिससे 
वे बकालत भी न कर सके। ऐसे देदानकतों में प्रधाद एछ० मिजलियप्पा, एच० सिद्धैया, 


एच० सी० दासप्पा, के० दो० भाव्यन बच्यंगार, दी० एने० मनावल्लों, दी० सिद्ध 


2९ 





.. हम घ्समे ्् लअधिकाश >> पक कन-32> द्शर 
लिगय्या व्या, ढो० चुद्रक्ृपण्य बार पट्टाभिरामन्‌ थघूत इंदस से कांदर्क्ना३ देशभक्त लपनी 
सावलनों >> बंचित के क्रो ०-आ कारण समता चर कष्ट झोगते ००५० अचल 
जीविका के सावनों से बंद्धित होने के कारण निर्वचता का कष्ड भोगते रहे। 
कछ समय तक मंसर रियासती व्ग्रेस अपनी रक्ता सें ही रूपी रही। 4957 
जुणछ दल 5 श्र डह] एप -॥॥ ह्‌ 2] च्य्लू > 
्ध -- 9० है परिच्िदद द्िद्वादी ध्द्या खो मौलिक बअधिदारों दरार  .। 
क्या कनन्‍त मर उद्धक रख मं च्पप्ट परिददनस पदिद्धादा दया! जनता के सालक बाधदझार 
की रज्ा के लिए आवश्यक उपाय करने के किए उसे एक उंचर्ष-परियपद सियुक्त की 
सरकार की दस्त दीति के दिरोद में विधादन्ररिएद के लगभग सभी कांग्रेस-सरस्यों 
ने व्यागपत्र दे दिये। जिला कांग्रेस समितियों, सेंसर कौर बंगलौर की न्युनिसिपेलिटियों, 





सैछूर, शिमोगा और तुमकर के वकील संघों ठतवया बौर नो बहुत सी संस्वालों एवं संग 
और 


>> बय घोर दिरोध किया भा 
उनों ने सरकार की दसद नीति का घोर दिरोद किया औौ 


५| 


अर < 
पास किये! प्रन्चद सरकरर ने तक का बाद मसाचदद दार समय को उद्त समहझन 


हुए इस्कार कर दिया। 
दवला फठा। श्थासती काँग्रेस मे 
लन्त से, ऊनदरों १958 में बदला टा। रियात्ततों काँग्रेस ने 20 जनचरो 
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फहुंरानर था। सरकार न तुरन्त इंच दाताबाददाी पर रोक लगा दा। वद्यांप 
हक 
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प्‌ 
का दीत गया - सछ्ल्रत स्थिर को तोउचे 7० उनपता का 
दिवस दिका किसी घवता के दीत गया, फिर भी इ्तिदच्य काताइद क लिए ऊपता का 


देसी रियासतों में स्वाधीचता संग्राम का इतिहास 


जोश बढ़ता ही रहा। अप्रेल 938 में विदुराइवत्थम्‌ नामक ग्राम में हजारों लोग 
एकत्र हुये थे। कुछ तो राष्ट्रध्वज फहराने के सम्बन्ध में कांग्रेस के आशह्मान पर आये 
थे भौर कुछ तीर्थयात्री के रूप में आये थे, क्योंकि विदुराइवत्यम्‌ एक प्रसिद्ध तीर्यस्थान 
है। परन्तु पुलिस ने यह बहाना लेकर सीड़ पर भयंकर लाठी-वर्षा की कि उसने सार्द- 
जनिक सभाओं पर छूगे प्रतिबन्ध को तोड़ा था। छादी-चार्ज के बाद गोली-वर्षा की 
गयी, जिससे 32 आदमी सारे गये और 38 गंभीर रूप से घायल हो गये ।ँ 

यह घटना इतनी गम्भीर थी कि सारे देश का ध्यान इसकी ओर आकर्षित हो 

गया मैसूर सरकार ने घटना की जांच के लिए एक जांच-समिति नियुक्त की। महात्मा 
ग्रांघी ने सरदार पटेल और कृपालानी को स्थिति का अध्ययन करने तथा उनके समक्ष 
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बंगलौर भेजा। ये दोनों नेता महाराजा और दीवान, 
सर मिर्जा इस्माइल, से मिले तथा रियासती सरकार और कांग्रेस के मध्य विवाद 
सुलझाने में समर्थ हुए। जो समझौता हुआ उसकी सभी ने प्रशंसा की। समझौते 
को गतें इस प्रकार थीं :-- 

. सैसूर रियासती कांग्रेस को मान्यता दी जाय। 

2. सुधार-समिति उत्तरदायी शासन की योजना पर विचार करे और सिफारिशों 
करे। 

3, सभी सार्वजनिक अवसरों पर सैसूर रियासत का झंडा तथा कांग्रेस का झंडा 
साथ-साथ फहराये जायें। रियासती कांग्रेस की सभाओं में केवल कांग्रेस 
का झंडा फहराने की अनुमति दी जा सकेगी। 

4. कांग्रेस भांडा-सत्याग्रह तथा सबिनय अवज्ञा सम्बन्धी समस्त गतिविधियां 
बन्द कर देगो। सरकार अपनी ओर से समस्त राजनीतिक बन्दियों को 
रिहा करने तथा मैसूर रियासती कांग्रेस के विरुद्ध जारी फिये गये समत्त 
निषेधादेशों को वापस लेने के लिए सहमत हो गयी। 

कुछ समय तक सभझौते का पालन ठीक से हुआ, परन्तु केवल कुछ ही समय तक। 

लोगों की आंखें सुघार-समिति के परिणाम पर लगी हुई थीं। जब उसको रिपोर्ट 
अने में देर हुई तो लोगों का घरर्य छूटने लगा। ऐसा मालूम पड़ता है कि रियासती 
सरकार भी अपने अधिकार की पुनः प्रतिष्ठा के लिए तथा इस भ्रम को दर फरने के लिए 


उघटना के बाद जारी की गयी सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मृत और आहत 
ज्यवितियों की संख्या कमशः 0 और 40 थी। 
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उत्सुक थी कि वह रियातसतो कांग्रेस के सत्याग्रह से डर गयी थी। अतः विभिन्न स्थानों 
पर राजनीतिक गतिविधियां जारी रहीं, और उनसे सरकार को वहु अवसर सिल गया, 
जिसकी तल्‍ूझ में वहु थी। 7939 के अन्त में काफी राजनीतिक कार्यकर्ता जेलों में 
थे। इधर उनकी संख्या और भी बढ़ी थी। सत्याग्रही बन्दियों के साथ दुर्व्यवहार 
के समाचार आ रहे थे। रियासती सरकार को बाध्य होकर आरोपों की जांच करनी 
पड़ी। जांच करने के लिए न्यायाधिपति नागेबवर अय्यर को नियुक्त किया गया। 
न्यायाधिपति अय्यर मैसुर उच्च न्‍्यायारूय के न्यायाधीश थे। परन्तु कांग्रेस किसी 
बाहरी व्यवित से आरोपों की जांच कराना चाहती थी। अतः रियासती कांग्रेस ने जांच 
में भाग नहों लिया। स्यायाधिपति अय्यर ने सरकार को जो रिपोर्ट दी, उसे कांग्रेस 
ने स्वीकार न किया, और इससे आन्दोलन के लिए नया आधार मिल गया। 

अब 940 (का वर्ष) समाप्त होनेवाला था। यूरोपीय युद्ध पूरे जोर पर था, 
जिससे सांविधानिक सुधारों की मांग पृष्ठ भूमि में चली गयी थी। 

मेसूर के मामलों को दूसरी अवस्था अगस्त 942 में कांग्रेस के “भारत छोड़ों' 
आन्दोलन के साथ आरम्भ हुई। मेसूर की जनता ने इस आत्दोलन में जितना भाग 
लिया उतना और किसो रियासत की जनता ने नहीं लिया। महात्मा गांधी तथा अन्य 
वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के तुरन्त वाद रियासत भर में स्वेच्छा-प्रसुत 
प्रदर्शन हुए, बिद्रोह हुए और उपद्रव हुए। अधिकांश शिक्षा-संस्थायें और भौद्योगिक 
प्रतिष्ठान या तो सर्वथा पंगु होगये या उनके कार्य पर गम्भीर प्रभाव पड़ा। अपने 
नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में कर्मचारियों द्वारा दो सप्ताह की हड़तारू कर 
देने से 77 औद्योगिक संस्थानों में काम बिलकुल ठप्प हो गया। व्यापक उपद्रवों के 
कारण डाक-तार आदि संचार साधनों को भी क्षति पहुंची । सरकार ने अपने शस्त्रागार 
से प्रतिबन्ध और दसत के सभी शस्त्नास्त्र निकाल लिए। बंगलौर के चार देनिक 
समाचारपत्रों के सप्पादक मिरफ्तार कर लिये गये और समाचारपत्रों का प्रकाशन 
रोक दिया गया। वीसियों कर्मचारी बर्खास्त कर दिये गये। गिरफ्तारियों की कुल 
संख्या 2000 से भी ऊपर चली गयी। उपद्रवों के कारण 00 से अधिक व्यक्ति संघर्ष 
में या पुलिस की गोली से सर गये। सितस्व॒र के अन्त तक रियासत के कई भाणों 
में स्थिति सामान्य नहीं हो पायी थी। 

सबसे अधिक प्रसिद्ध और वास्तव में खूनी” घटना शिमोगा जिले के ईसूर ग्राम 
में घटी। इस क्षेत्र की जनता उत्साह और देशभक्ति की उत्कठता से पागल हो गयी 
थी। 26 सितम्बर को ग्रामवासी एकत्र हुए और उन्होंने समस्त ग्राम-अधिकारियों 
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को गिरफ्तार करके अपने ग्राम को स्वतन्त्र घोषित कर दिया। उन्होंने एक समानाग्तर 
सरकार भी स्थापित कर छो। परन्तु यह सरकार केवल दो दिन काम कर सकी। 
28 सितम्बर को एक विश्ञाल पुलिस दल जिले के मृध्याल्य से आ घमका। छोगों 
ने आवेशपूर्ण शब्दों और सारों से उसका स्वागत किया । फिर क्या था छाठी-वर्षा की 
झड़ी लग गयी। उसके तुरन्त बाद सेंसर के सैनिक दल ने भारी गोली-वर्षा को। 
/एक पक्ष तक उस ग्राम पर आतंक का राज्य छाया रहा, जिसका एकमात्र अपराध 
यह था कि वह देश की स्वतन्च्रता के लिए ऊछड़ा था। अपराधी और निरफ्राध सभी 

अन्धाधुन्ध गिरफ्तार कर लिये गये । पुलिस ने जो चाहा सो फिया। जो लोग शान्ति 
और व्यवस्था के रक्षक माने जाते थे, उन्हींने बाकायदा लूट की।”7 


इन अत्याचारों में बहुत से आदमी मारे गये और कम से कम 00 गिरफ्तार 
किये गये। इनमें से अनेक पर हत्या और आगजनी के अपराध सें मुकदमा चलाया 
गया। अन्त में 5 ग्राम-तेताओं को प्राणदण्ड क्वा आदेश दिया गया और उन्हें फांसी दे 
दी गयी। 


946 में, जब संशोधित संविधान के अनुसार, सरकार में उत्तरदायी मस्ती 
नियुक्त किये गये, तब कहीं जनता और मैसूर की सरकार में समझौते के लक्षण दिखायी 
दिये। फिर भी, कुछ विभाग सुरक्षित ही रहने दिये गये। कहीं दूसरे साल जाकर 
विधान सभा के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो पायी। इस सरकार 
के कर्णधार मै सूर रियासती कांग्रेस के प्रतिनिधि के० सी० रेड्डी थे, जो मैसूर के प्रथम 
मुख्य मस्त्री बने। 


पंजाब की रियासतें 


पिछड़ेपत और नागरिक स्वतन्त्रता-निषेध की दृष्टि से पटियाला, झींद, नाभा, 
फरीदकोट, कपूरथल्ा और सलेरकोटल्य आदि पंजाव.की रियासतें सबसे आगे फही 
जा सकती हैं। आमतौर से सभी रियासतें पिछड़ी थीं; परस्तु पंजाब की रियासतें 
तो सबसे अधिक पिछड़ी हुई थीं। पटियाला में जवता समय-समय पर कतिपय निपेषक 
कानूनों का विरोध करती रही थी। परन्तु कोई प्रतिरोध-भन्‍दोलन केवल इसलिए 
संगठित त्‌ किया जा सका क्योंकि रियासती प्रशासन इतना अधिक क्रूर था कि वह 


व बही: ही लू ० ३34 
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इस प्रकार की किसी चीज के लिए अनुमति ही न देता था।* पटियाला के प्रजा सण्डल 
कार्यकर्ताओं ने मिराद होकर महात्मा गांवी से सहायता की पार्यचा को। उनका पत्र 
और तत्पर्चात्‌ महाराजा पटियाला के साथ यांवी जी का पत्रव्यवहार बाद में हरिजत” 
में प्रकाशित किया गया। 

जनता को मृच्य शिक्षायत एक नये कानून के विरुद्ध थी, जो “हिदायत 79387 
कहलाता था। इसने जनता को नागरिक स्वतन्त्रता को काद-छांट कर न्यूचततम बना 
दिया था। इस कानून के लनुसार प्रजामण्डल के कार्यकर्ता किसी प्रकार का कोई प्रचार- 
कार्य नहीं कर सकते थे। इस हिदायत के विदद्ध जान्दोलत करने के सिलसिले में 
बहुत से कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गये। उनके साथ जेल सें जो व्यव्रह्मर किया 
गया वह लत्यन्त कठोर मौर क्रतापूर्ण घ्‌। इस आन्दोलन के ललादा, रियासत में, 
जमींदारों के खिलाफ किसानों का एक और आन्दोलन उसी दर्ष 939 में शुरू 
हो गया। 

नगस्त 939 में प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं का एक हिष्दमण्डल महाराजा से 
मिझा। बातचीत के सिलसिले में महाराजा ने उनसे कहा :-- 

“मेरे पूर्वजों ने तलवार के जोर से रियासत जीती हैं भौर तलदार के 
जोर से हो में इसे रखने के लिए कतमनिश्चय हुं। में अपनी प्रजा का प्रतिनिधित्व 
करते के लिए अथवा उसकी ओर से बोलने के लिए किसी संगठत को सान्यता 
नहीं देता। प्रजामण्डल ऊँसा कोई संगठत रियासत के अच्दर नहीं रहने दिया 
जा सकता। यदि आप कांग्रेस का काम करना चाहते हैं, तो रियासत से घाहुर 
चले जाइये। कांग्रेस केवल ब्रिटिश सरकार को भयभीत कर सकती है। परन्तु 
यदि यह कभी मेरी रियासत में हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगी, तो बह मुझे 
भयान्रक्त प्रतिरोध करनेवाला पायेगी। में अपनी सीमा में अपते झंडे के अलावा 
ओर किसी झंडे का फहराया जाना सहन नहीं कर सकता। आप अपने श्रजा- 
मण्डल की गतिविधियों को बन्द कर दीजिये, अन्यया में ऐसा दमनघक्र चलाऊंगा 
पंजाब की रियासती जनता के नेता अक्सर स्थिसतों की हालत की तुरूता 

पंजाव की हारूत से किया करते थे। इस बात से कोई असहमत न था कि जहाँ पंजाब 
में सत्याग्रह का अर्य था तार्वजनिक सम्मान और रूगनग विद्विप्द अतिथि जैसा व्यवहार, 
वहाँ पंजाव की रिवासतों में सदा इसका अर्थ था अकवतीय यातनायें, कुछ पिटाई जौर 
गन्दी गालियाँ 
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कि आपकी आतेवाली पौढ़ियां भो उसे न भूल सकेंगो। जब में अपने कुछ प्रिय 

प्रजाजनों को एक दूसरे सार्ग पर जाते देखता हूं तो मेरा हृदय क्षुव्ध हो जाता 

है। में आपको सलाह देता हूं कि आप प्रजामण्डल से अलूग हो जायें और सब 

प्रकार का आन्दोलन बन्द कर दें। अन्यथा, याद रखिये, मैं एक सैनिक आदमी 

हूं; मेरी बातें रूखी हैं और मेरी गोली सोधी।”7 

ये चीजे थीं, जिनके विरोध सें पटियाला की जनता उठ खड़ी हुई थी। इससे 
पहले 934-35 सें पटियाला रियासत के किसानों और किरायेदारों ने जमींदारों के 
कुछ आपत्तिजनक रिवाजों का संगठित रूप से प्रतिरोध किया था। आन्दोलन में भाग 
लेने के कारण कुछ किसान और प्रजामण्डल के कार्यकर्त्ता पकड़े गये थे। एक कार्य- 
कर्ता, सेवासिह ठीकरीवाला,” जिसे इस सम्बन्ध में सजा हो गयी थी, जेल से फभी 
बाहर ही नहीं आया। उसके विषय में बताया गया कि वह पुलिस द्वारा दी गयी यन्त्र- 
णाओं के कारण मर गया। बुषभान की अध्यक्षता में रियासती प्रजा मण्डल कभी 
खुल कर अपना काम नहीं कर सका। उसे अक्सर गैर-कानूनी संस्था के रुप सें कार्य 
करना पड़ता था और रियासती सरकार के चंगुल से बचने के प्रयत्न में अनेक आधात 
सहने पड़ते थे। 

नाभा, झींद और फरीदफोट की छोटी रियासतों के विषय में तो जितना कम कहा 
जाय उतना ही अच्छा। इन सब रियासतों में, 7730 से आरम्भ होनेवाले पूरे दशक 
में जनता सें नागरिक स्व॒तल्त्रता के निषेध के विरुद्ध और किसानों में उन जमीदारों 
के लालच के विरुद्ध असन्तोष के क्षण दिखाई देते रहे. जिन्हें रियासती सरकारों 


7एम० के० गाँधी--“दी इंडियन स्टेट्स प्राब्लम/--प्‌ृ० 368 

श्सेवासिह ठीकरीवाला रियासती प्रजामण्डल का अध्यक्ष था। उसने 930 
में लुधियाना में पंजाब रियासती प्रजा परिषद के सम्मेलन की अक्ष्यक्षता की थी 
वह तत्काल पटियाला सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, परन्तु पंजाब में 
आन्दोलन के फलस्वरूप 93 में छोड़ दिया गया था। 933 में वह फिर पकड़ 
लिया गया और उसे 6 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया। जेल में उसके 
साथ जो व्यवहार किया गया वह एकदम अमानुषिक और अत्यन्त ऋरतापूर्ण था। 
4954 में उसने जेल में भूख हड़ताल कर दी और वहीं ऐसी परिस्थितियों में मर गया, 
जिनसे अनेक प्रकार के अनुमान लगाये जाने छूगे । “इन्डिक्टमेंट आफ पटियाला” 
-+पृ० 9-20 
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का समसयंत्र प्राप्त था। कभी-कभी सामूली से प्रदर्शन भी हुए, परन्तु उसके दबाने 
के लिए वास्तव में जितनी शक्ति आवश्यक थी, उससे दस युत्री शक्ति से 
दक्षा दिये गये। ऐसी परिस्थितियों में किसी प्रकार का संगठित विरोध सम्भव 
नथा। 


नाभा जेल में जवाहरलाल नेहरू के अपनी नजरबन्दी और मुकदमे सम्बन्धी 
अनुभव से हमें उन परिस्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है, जो [920 से आरम्भ 
होनेवाले दशक में पंजाब की इन रियासतों में मौजूद थीं। रियासती सरकार के 
आदेश का उल्लंघन करके जवाहरलाल रियासती क्षेत्र में घुस गये थे, जिससे उन्हें 
गिरफ्तार कर लिया गया और उनपर पषड्यन्त्र का आरोप रूगा कर मुकदमा चला 
दिया गया। उनके हाथों में हथकड़ियां डाल दी गयीं और हवालात में बन्द 
क्र दिया गया। दो सप्ताह तक हवालात और जेल में रहने तथा एक तथाकथित 
अदालत में मुकदमा चलने से जवाहरलाल को जो अनुभव हुआ, उसके विषय में वे 
लिखते हैं :-- 

“दो या तीन दिन बाद हमें अपने मुकदमे के लिए अदालत ले जाया गया 
और बहां अत्यन्त असाधारण एवं गिलवर्टो ढंग की (हास्यास्पद एवं ऊटपटांग) 
कारंवाई रोज-रोज चलती रही। मजिस्ट्रेट या जज निपद अशिक्षित मालूम 
पड़ता था। वह अंग्रेजी तो निक्चय ही नहीं जानता था, परन्तु अदालती भाषा, 
उर्दू लिखना जानता था या नहीं मुझे इसमें भी सन्‍्देह है।” 


नेहरू ने अदालत को जो लिखित आवेदनपतन्न दिये, वे देखे भी नहीं गये और 
उन्हें बाहर से वकील लाने की भी अनुमति नहीं दी गयी । परन्तु इन सब बातों को 
उन्होंने खुशी-खुशी सह लिया। इस घटना का उल्लेख करते हुए वे अपनो आत्मकथा 
में लिखते हैं :-- 

“अधिकांश देशी रियासतें अपने पिछड़ेपन और अपनी अधंसामन्ती 
हालत के लिए प्रसिद्ध हैं। वे अपनो व्यक्तिगत स्वेच्छाचारिता के लिए भी 
प्रसिद्ध हैं, जिससें योग्यता अथवा उदारता तक का अभाव है। वहां बहुत सी 
विचित्र बातें होती रहती हैं, जो कभी प्रकाद सें नहीं आतों। फिर भी शासकों 
की अयोग्यता बुराई को कुछ कम कर देती है और उनकी दुःखो प्रजा के भार 
को हल्का कर देती है। कारण, वही अयोग्यता उनकी दुर्घल कार्येपालिका में 
प्रतिविम्बित होती है, जिसके फलस्वरूप अत्याचार और अन्याय में भी अयोग्यता 
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आ जाती है। इससे अत्याचार अधिक सह्य तो नहीं होता, पर फँछाव और 

व्यापकता में कम हो जाता- है।? 

लोहारू की छोटी रियासत राजस्थान की सीमा पर है, परन्तु पंजाब की रियासतों 
में परिगणित होतो है। यहां प्रजामण्डल के कार्यकर्त्ताओं ने रियासती सरकार द्वारा 
लगाये गये कुछ करों के विरोध का नि३चय क्िया। इनमें से एक कर का ताम था 
“अंद कर“--जो कोई ऊंट रखता या इस्तेमाल करता उसे कर देना पड़ता था। 
प्रजा मण्डल के कार्यकर्ताओं ने इस कर के विरुद्ध प्रदर्शन किया। रियासती सरकार 
ते प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी, जिससे तत्काल 20 आदमी मर गयें। यह 
घढना 935 में हुई। ज० भा० रियासती प्रजा परिषद द्वारा रियासती सरकार 
की आलोचना के फलस्वरूप बाद में इनमें से कुछ कर हठा दिये गये। 

झींद और कपुरथला रियासतों में भी कृषक-असन्तोष जन-आन्दोरून के रुप में 
प्रकट हुआ। वास्तव में झांद में असन्तोष की भावना अधिक व्यापक थी, बयोंक्ि 
रियासत का सुरुष मसन्‍त्री, बिहारीलाल धींगरा, अलोकप्रिय था तथा शासक 
अत्यन्त अयोग्य एवं उदासीन था। 936-37 का आन्दोलन, जो आसानी से ग्रामीण 
क्षेत्रों तक ही सीमित रह सकता था, मुख्य मन्‍्त्री की समानता की विकृत भावना के 
कारण नागरिक जनता में भी फैल गया। अधिकांश देशी रियासतों के किसान की 
भांति झींद का क्िंसान भी जमीदारों या जागीरदारों के शोषण-दोहन का शिकार बना 
हुआ था। राजस्थान की सीमा पर झींद रियासत के जिला दादरी के किसान सबसे 
अधिक पीड़ित थे। रियासती सरकार उनके कंष्टों पर कोई ध्यान नहीं देती थी। 
राहत के लिए उनकी निरच्तर मांग का उत्तर उसने नगर-निवासियों पर भी, सोददेश्य 
अथवा अकस्मात्‌, करभार बढ़ा कर दिया। 

इस व्यापक असन्तोष कली भावना ने रियासती प्रजा मण्डल के लिए प्रशासन में 
सुधार के पक्ष में लोकमत संगठित करने के वास्ते पर्याप्त अच्छा साधन उपस्थित कर 
दिया। मण्डल की सबसे पहली सांग यह थी कि सुझुय सत्त्री को हटाया जाय। जब 
शासक को दिये गये आवेदनपत्र निष्फल सिद्ध हो गये तो वे राजनीतिक विभाग के 
पास गये। परन्तु जब कहीं कोई सुनवाई न हुई, तो उन्होंने आन्दोलन और प्रदर्शन 
का मार्ग अयना लिया। रियासतों सरकार ने इसका उत्तर दमन से दिया, जिसके 
फलस्वरूप प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध वलप्रयोग किया गया और प्रजा मण्डल के नेताओं 


जवाहरलाल नेहरू--- एन आटोवायोग्राफी --प० !3 
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की अन्धावुन्ध गिरफ्तारियां की गयीं। पंजाब रियासती प्रजा मण्डल ने भी झौंद 
की जनता का पक्ष लिया; परन्तु विशुद्ध परिणाम यह था कि कभी-कभी सुधार के 
बचन दे दिये जाते थे, जो कभी पुरे नहीं होते थे और भजा मण्डल क्षे कुछ कार्यकर्त्ता 
छोड़ दिये जाते थे। 

कपुरयल्ा में भो असन्तोष का कारण रियासत की कृषिनीति थी, जो कृषक 
वर्ग की अपेक्षा जमींदार वर्ग के पक्ष में अधिक थी। रियासत का सबसे अधिक 
कूप्रभावित क्षेत्र सुलतानपुर की तहसील था, जहां किसानों को 938 में विद्रोह करना 
पड़ा। महाराजा तभी अपनी वारषिक विदेश-यात्रा से दापस आया था। उसने आते 
ही शिकायतों की जांच करने के लिए एक जांच समिति नियुक्त की। सुरूतानपुर 
के किसानों की मांगें पुरी तो हुईं, पर केवल अंशतः, फिर भी परिणाम अन्य पंजाब 
रियासतों की अपेक्षा अच्छा ही था। कपुरथल्ा रियासती प्रजा मण्डल पंजाब की 
किसी भी दूसरी रियासत के प्रजा सण्डल से अधिक सक्तिय था, और अधिकतर उसीके 
प्रयत्तों के फलस्वरूप सहाराजा ने एक विधान सभा स्थापित की, यद्यपि उसके आधे 
से भी कम सदस्य निर्वाचित होते थे। 

नाभा रियासत 7923 से 937 तक अर्थात्‌ लगभग 5 वर्ष तक राजनीतिक 
विभाग के सीधे प्रशासन में रही। परन्तु उत्तकी भी हारूत अन्य रियासतों को अपेक्षा 
अच्छी न थो। 7935 तक रियासत में फोई प्रतिनिधिक संस्था च थी; तन कोई 
स्युनिसिपल कमेटी थी और न कोई जिला बोर्ड था। किसी भी राजनीतिक 
गतिविधि की असह्यता के लिहाज से यह रियासत पंजाब की अन्य सभी रियासतों में 
आगे थी। प्रद्यासक वस्तुतः “राजा” से भी ऊपर राजा था, और प्रजा मण्डल को 
कुछ भी नहीं फरने देता था। आत्दोलन का सुक्ष्म संकेत भी सरकार के पिरुद्ध 
विद्रोह माना जाता था और आन्दोलवकारियों को सींखचों में बन्द कर दिया 
जाता था। नाभा प्रजा-मण्डल के सन्‍्तराम तथा अन्य नेताओं को अनेक बार जेल 
जाना पड़ा। 

राजस्थान के अन्दर भी नाभा की एक तहसील थी, जिसका नाम अठेली था। 
यद्यपि अदेली की मंडी चहुत बड़ी और समृद्ध थी, पर किसान अति निर्बन और पिछड़े 
थे। रियासत के मुख्य भाग से अलग पड़ जाने के कारण, केवल |अधिकारी ही नहीं, 
ताभा के घनी लोग भो किसानों छा शोपण करते थे। अठेली की जनता ने रियासती 
सेवाओं में अपने प्रतिनिधित्व के लिए तया प्रशासन में सुधार के लिए कुछ संगठित 
प्रयत्त भी किये। कभी-कभी ये प्रयत्त आन्दोलन और असहयोग का रूप धारण कर 
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देसी रियासतों में स्वाधीनतः संग्राम का इतिहास 


लेते थे। इसके फलस्वरूप एक बार जनता को हड़ताल करनी पड़ी और किसानों ने 
“लगान न दो” आन्वोलन छेड़ दिया। 


पंजाब की पहाड़ी रियासतें | 


पंजाब की पहाड़ी रियासतें, जो आमतौर से शिमला पहाड़ी रियासतें कहलाती 
थों, ऐसे पृथगवस्थित क्षेत्रों का जमघट थीं जिनका क्षेत्रफल केवल 20 वर्गमीछ से 
3000 वर्गंमील तक था। संचार के अभाव तथा पहाड़ों की निविड़ता ने बताब्दियों 
तक उन्हें जीवन की मुख्य धारा से पृथक्‌ रखा। यह भाग्य की विडम्बना है कि 
वहाँ भारत सरकार की प्रीष्म ऋतु की राजधानी की उपस्थिति भी उस पार्थक्‍्य को 
भंग न कर सकी। राणा लोग, जो किसी प्रकार की सन्धि-व्यवस्था के अनुसार 85 
से इन रियासतों पर शासन कर रहे थे, केवल अपने ही लिए जो रहे थे। सच कहा 
जाय तो उनसें से अधिकांश के पास किसी प्रकार के प्रशासन के कोई साधन ही न 
थे। उनमें से जो अपेक्षाकृत साधनसम्पन्न थे, वे उतने ही स्वेच्छाचारी और जनकल्पाण 
के प्रति उदासीन थे, जितने अन्य सामन्ती सरदार। लोगों को कड़ी चट्टानों में कठित 
परिश्रम और सख्त काम करना पड़ता था, और वे मुश्किल से जीविकोपा्जन कर 
पाते थे। इन लूघु-रियासतों की राजस्व-प्रणाली और क्षषि-नीति ऐसी थी कि दुभिक्ष 
और सुभिक्ष दोनों का छाभ शासक को ही मिलता था। जहां तक अपना खजाना 
भरने के लिए कर वसूल करने का प्रश्न था, ये शासक “चित भी मेरी, पट भी मेरी, 
अंदा मेरे बाप का” की नीति का अनुसरण करते थे। इन्हीं कठिनाइयों का मुकाबिला 
करने के लिए, 937 सें हिमालय रियासती प्रजा संघ की स्थापना हुईं। सिरमूर, 
कलसिया, संडी, चस्बा आदि कुछ रियासतों में काम करनेवाले प्रजा मण्डल भी उसीसे 
सम्बद्ध हो गये। इनमें सबसे अधिक सक्रिय सिरमूर का प्रजामण्डल था, जिसके 
अमुख कार्यकर्त्ता वाई० एस० परमार, रतरा, और शेर जंग थे। अधिकतर इन्हीं लोगों 
के प्रयास के फलस्वरूप सिरमूर प्रजामण्डल कई वर्षो तक छोक सेवा में सक्रिय रहा। 
930 से आरम्भ होनेवाले दशक सें तथा !940 से आरम्भ होने चाले दशक के आरम्भ 
में उसने रियासत की क्ृषि-नीति के विरुद्ध सफल अभियान संगठित किये। प्रायः 
परमार के ही प्रयत्नों के फलस्वरूप अ० भा० रियासतो प्रजा परिषद ने सिरमूर 
रियासत के मासलों पर विशेष ध्यान दिया, 7945-46 में, डा० पट्टाभि सीतारामय्य, 
जयनारायण व्यास आदि कुछ अखिल भारतीय नेता भी रियासत की राजधानी नाहन 


गयें। 
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आन्दोलन गौर संघर्ष का विस्तृत व्यौरा 


परन्तु, शिमला पहाड़ी रियासतों के ताजा इतिहास में सबसे वुरी घटना धामोी 
की छोदी रियासत में हुई। 939 में घामी के किसान राणा और उसके अधिकारियों 
से इतने ऋुद्ध हो उठे कि उनमें से कुछ सौ अपनी शिकायतें खुद पेश करने के लिए सहल 
की और चल पड़े। ध्यान से उतकी वात सुनने के बजाय, राणा मे अपनी पिस्तोौल 
उठाई गौर निश्ञाना ूूगा कर उन पर गोलियां दागनी शुरू कर दीं। चार आदमी 
वहों ढेर हो गये और अनेक घायल हो गये। इस घटना ने हिमालय रियासतो संघ 
'का ध्यान आकर्षित किया, जिसके प्रधान और कोई नहीं, उग्र संसद-बक्ता, सत्यमूर्ति, 
विधान सभा सदस्य (एस० एल० ए०) थे। ज० भा० रियासती प्रजा परिषद ने 
एक जांच-समिति नियुक्त की, जिसने अपनी रिपोर्ट में घामी के राणा की निन्‍दा की 
और सर्वोच्च सत्ता से निवेदन किया कि वह प्रशासन के प्रयोजन के लिए समस्त छोटी- 
छोटी रियासतों को मिलता दे। 

इन पहाड़ी रियासतों में कृपक-असन्तोष की दृष्टि से पहला स्थान कलूसिया 
को सिलछना चाहिए। यह छोटी रियासत जगाघरी के पास यमुना के क्िदारे स्थित थी। 
इसका एक भाग पंजाब में फीरोजपुर जिले के अन्दर था। इसका नाम चिराक था। 
यद्यपि इस भाग सें कुछ ही वीसी गांव थे, पर था यह बहुत उपजाऊ; और खेती-बाड़ी 
की दृष्टि से यह रियासत के अच्च भागों से बहुत बढ़ा-चढ़ा था। चिराक की जनता 
वर्षों से राजस्व-प्रणाली में ऐसे परिवर्तनों के लिए जोर दे रही थी, जिनसे वह पंजाब 
की राजस्व प्रणाली के समान हो जाय; क्योंक्ति वह चारों ओर पंजाब से घिरी हुई थी। 
कलसिया की कृषि-तीति से उसे बहुत हानि हो रही थी। जब रियासत ने चिराक 
की जनता की प्रार्यताओं जौर मावेदनों को चुदा-अनसुना कर दिया, तो उसते 938 सें 
“लगान न दो” आन्दोलत छेड़ दिया। महीनों तक वह अधिकारियों के कर-वसूली के 
प्रयत्तों का प्रतिरोच करती रही। बहुत से लोग गिरफ्तार कर लिये गये और उन्हें 
कड़ी यातनायें दो गयीं। परन्तु पंजाब रियासती प्रजा मण्डल और पंजाव के जनमत 
का समर्थन मिल जाने के कारण आन्दोलनकारियों ने घुठने नहीं ठेके । अन्त में दे 
अपनी शिकायतें दूर कराने में सफल हो गये। रियासत को झुकना पड़ा, और भूराजस्व- 
नीति सें वही संशोधन करना पड़ा, जिसकी जनता सांग कर रही थी। 


भध्यभारत की रियासतें 


जिन रियासतों का हमते अभी तक उल्लेख नहीं किया, उनमें सबसे बड़ा समूह 
मध्य भारत की रियासतों का है। इन रियासतों में से ग्चालियर, इन्दौर और भोपाल 
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देसी रियासतों में स्वाधीनता संग्राम का इतिहास 


लेते थे। इसके फलस्वरूप एक बार जनता को हड़ताल फरनी पड़ी और किसानों मे 
“हूगान न दो” आन्दोलन छेड़ दिया। 


पंजाब की पहाड़ी रियासतें : 


पंजाब की पहाड़ी रियासतें, जो आमतौर से शिमला पहाड़ी रियासतें कहलाती 
थीं, ऐसे पृथगवस्थित क्षेत्रों का जमघट थीं जिनका क्षेत्रफल केवल 20 बर्गमोल से 
3000 बर्गमील तक था। संचार के अभाव तथा पहाड़ों की निबिड़ता ने शताव्दियों 
तक उन्हें जीवन की मुख्य घारा से पुथक्‌ रला। यह भाग्य फी विडम्बना है कि 
वहाँ भारत सरकार की ग्रीष्म ऋतु की राजधानी को उपस्थिति भी उस पार्थक्य को 
भंग व कर सकी। राणा लोग, जो किसो प्रकार की सन्धि-व्यवस्था के अनुसार 85 
से इन रियासतों पर शासन कर रहे थे, केदल अपने ही लिए जी रहे थे। सच कहा 
जाय तो उनमें से अधिकांश के पास किसी प्रकार के प्रशासन के कोई साधन ही न॑ 
थे। उनसें से जो अपेक्षाकृत साधनसम्पन्न थे, वे उतने ही स्वेच्छाचारी और जनकल्याण 
के प्रति उदासीन थे, जितने अन्य सामन्‍्ती सरदार। लोगों को कड़ी चट्टानों में कठिन 
परिश्रम और सख्त काम करना पड़ता था, और वे मुश्किल से जीविकोपाजन कर 
पाते थे। इन लूघु-रियासतों को राजस्व-प्रणाली और कृषि-नीति ऐसी थी कि दुर्भिक्ष 
और सुभिक्ष दोनों का राभ शासक को ही मिलता था। जहां तक अपना खजाना 
भरने के लिए कर वसुल करने का प्रदन था, ये शासक “चित भी मेरी, पट भी मेरी, 
अंदा मेरे बाप का” की नीति का अनुसरण करते थे । इन्हीं कठिनाइयों का मुकाबिला 
करने के लिए, 937 में हिमालय रियासती प्रजा संघ की स्थापना हुई। सिरसूर, 
कलूसिया, संडी, चम्बा आदि कुछ रियासतों में काम करनेवाले प्रजा मण्डल भी उत्तीसे 
सम्बद्ध हो गये। इनमें सबसे अधिक सक्तिय सिरमूर का प्रजामण्डल था, जिसके 
अमुख कार्यकर्ता चाई० एस० परमार, रतरा, और शेर जंग थे। अधिकतर इन्हों लोगों 
के प्रयास के फलस्वरूप सिरमूर प्रजामण्डल कई वर्षो तक लोक सेवा में सक्रिय रहा। 
3930 से आरम्भ होनेवाले दशक में तथा 940 से आरम्भ होने वाले दशक के आरम्भ 
सें उसने रियासत की कृषि-तीति के विरुद्ध सफल अभियान संगठित कियें। प्रायः 
परमार के ही प्रयत्मों के फलस्वरूप अ० भा० रियासती प्रजा परिषद ने सिरमूर 
रियासत के मामलों पर विशेष ध्यान दिया, 945-46 में, डा० पट्टामि सीतारामय्य, 
जयनारायण व्यास आदि कुछ अखिल भारतीय नेता भी रियासत को राजधानी नाहन 
गये। 
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आन्दोलन और संघर्ष का विस्तृत ब्यौरा 


परन्तु, शिमला पहाड़ी रियासतों के ताजा इतिहास में सदसे बुरो घटना धामी 
को छोटी रियासत सें हुई। 939 सें घामी के किसान राणा और उसके अधिकारियों 
से इतने कुद्ध हो उठे कि उनमें से कुछ सौ अपनी शिकायतें खुद पेश करने के लिए महल 
की बोर चल पड़े। ध्यान से उनकी बात सुनने के बजाय, राणा ने अपनी पिस्तौरू 
उठाई और भिद्ञाना लगा कर उन पर गोलियां दागनी शुरू कर दीं। चार आदमी 
वहीं ढेर हो गये और अनेक घायल हो गये। इस घटना ने हिमालय रियासती संघ 
का ध्यान आकर्षित किया, जिसके प्रधान और कोई नहीं, उग्र संसद-वक्‍ता, सत्थमूर्ति, 
चिघान सभा सदस्य (एम० एल० ए०) थे। अ० भा० रियासती प्रजा परिषद ने 
एक जांच-समिति नियुक्त की, जिसने अपनी रिपोर्ट में धामी के राणा की निन्‍्दा की 
और सर्वोच्च सत्ता से निवेदन किया कि वह प्रशासन के प्रयोजन के लिए समस्त छोटी- 
छोटी रियासतों को मिला दे। े 

इन पहाड़ी रियासतों सें कृषक-असन्तोष की दृष्टि से पहुला स्थान कलूसिया 
की मिलना चाहिए। यह छोटी रियासत जगाधरी के पास यमुना के किनारे स्थित थी। 
इसका एक भाग पंजाब में फीरोजपुर जिले के अन्दर था। इसका नाम चिराक था। 
यद्यपि इस भाग सें कुछ ही वीसी गांव थे, पर था यह बहुत उपजाऊ; और खेती-बाड़ी 
को दृष्टि से यह्‌ रियासत के अत्य भागों से बहुत बढ़ा-चढ़ा था। चिराक की जनता 
वर्षों से राजस्व-प्रणाली में ऐसे परिवर्तनों के लिए जोर दे रही थी, जिनसे वह पंजाब 
की राजस्व प्रणाली के समान हो जाय; क्योंकि वह चारों ओर पंजाब से घिरी हुई थी। 
कलसिया की कृषि-नीति से उसे बहुत हानि हो रही थी। जब रियासत ने चिराक 
की जनता की प्रार्थनाओं और आवेदनों को सुता-अनचुता कर दिया, तो उसने 938 सें 
“लगान न दो” आलज्दोलन छेड़ दिया। महीनों तक वह अधिकारियों के कर-वसुलली के 
प्रयत्नों का प्रतिरोध करती रही। बहुत से लोग गिरफ्तार कर लिये गये और उन्हें 
कड़ी यातनायें दी गयीं। परन्तु पंजाब रियासती प्रजा सण्डछू और पंजाब के जनमत 
का समर्थत सिल जाने के कारण आन्दोलनकारियों ने घुठने नहीं ठेके । अन्त में ये 
अपनी शिकायतें दूर कराने में सफल हो गये। रियासत को झुकना पड़ा, और भ्राजस्व- 
नीति में वही संशोधन करना पड़ा, जिसकी जनता मांग कर रही थी। 


मध्यभारत की रियासतें 


जिन रियासतों का हमने जभी तक उल्लेख नहीं किया, उनसें सबसे बड़ा समूह 
मध्य भारत की रियासतों का है। इन रियासतों में से गयालियर, इन्दौर और भोपाल 
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में संगठित प्रजा सण्डल आन्दोलन विद्यमान था। ग्वालियर और इन्दौर में अ० भा० 
रियासती प्रजा परिषद की स्थापना के तुरन्त बाद हो प्रजामण्डल बन गये थे। परल्तु 
दो कारणों से, इन रियासतों में भी, स्वतन्त्रता आन्दोलन या तो श्रायः सुष॒प्तावस्था 
में पड़ा रहा या दबा रहा। पहला कारण तो यह था कि इन रियासतों के प्रशासन 
का आधार कुछ बड़ा था और इनके शासक अपेक्षाकृत प्रवुद्ध थे। यद्यपि प्रतिनिधिक 
संस्थायें बहुत कम और विरल थीं, फिर भी 7930 और 7940 से आरम्भ होने वाले 
दढकों सें किसी भी समय सांविधानिक सुधारों अथवा अच्छे शासन के लिए किया जाने- 
बाला कोई आन्दोलन जनता का समर्थन जैसी कोई चीज प्राप्त न कर सका। सुधारों 
तथा उत्तरदायी शासन के लिए मांगें निःसन्देह की जाती रहीं ; परन्तु जनसाधारण 
का समर्थंव नं सिलने के कारण उस ढंग के जत-आन्दोलन न हो सके, जैसे जयपुर, 
मैसूर या त्रवणकोर सें हुए। 

दूसरा कारण यह था, कि जोधपुर, बीकानेर तथा राजपृताना कौ कुछ अन्य 
रियासतों के विपरीत, ग्वालियर और इन्दौर में प्रजा मण्डलों का आन्दोलन अधिकतर 
समाज के शिक्षित दर्ग तक ही सीमित था। वह समाज के निम्न स्तर तक कभी नहीं 
पहुंच पाया । देसी रियासतों के सानक से यह कहा जा सकता है कि इन रियासतों 
के शासक तथा सरकारें भी, यदि उत्तरदायी नहीं तो, कम से कम कर्णदायी अवश्य 
थे; जिससे यहां प्र जा मण्डलों को वह लोकप्रियता कभी नहीं मिल सकी, जो अधिकांश 
अन्य रियासतों में ऐसे ही संगठनों को मिली थी । वी० पी० मेनन के साक्ष्य से इस तथ्य 
की पुष्टि हो जाती है। वे कहते हैं--मध्यभारत के कांग्रेस-संगठनों के प्रतिनिधि 
भी समय-समय पर मेरे पास आते रहे। परन्तु यहां यह कहना पड़ेगा कि ये संगठन 
शक्तिशाली नहीं थे, और ग्वाल्यिर तथा इन्दौर को छोड़ कर अन्यन्न फेवल नाममात्र 
की सत्ता रखते थे। 

सेनन ने विकल्प रूप सें रवालियर और इन्दौर फे जिन संगठनों का उल्लेख किया 
है, वे भी इतने शक्तिशाली न थे कि वे किसी राजनोतिक प्रइन को लेकर रियासत- 
व्यापी आन्दोलन छेड़ सकते। ग्वालियर में कुछ प्रमुख लोक नेता थे--मुख्य रूप से 
विजयवर्गोय और तख्तमल जैन--जो सर्वत्र आदर की दृष्टि से देखे जाते थे। परन्तु 
यह कहना अत्युक्ति न होगा कि वे महाराजा के प्रति भी उतने ही निष्ठावान्‌ थे, जितने 
अपने संगठन के प्रति । इसी प्रकार, इन्दौर में सी, वी० पी० द्राविड़ और मिश्नीलाल 
गंगवाल सरीखें नेता, विशेष रूप से मिश्वीछाल गंगबाल, इसी कोटि के थे। अतः 
स्वतन्त्रता से पहले के दश वर्षों में, जब अधिकांश रियासतों में बड़े पैमाने पर भान्दोलन 
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चल रहे थे, ग्वालियर और इन्दौर रियासतों में शायद हो कोई बड़ा उपद्रव हुआ हो । 
महाराजा ग्वालियर ने युद्ध की समाप्ति पर 945 सें हंघ शासच स्वीकार कर जनसत 
को और भी अधिक मुलायम बना दिया। इस ह्वंथध शासन में कुछ विभाग लोकप्रिय 
मन्वियों को सौंप दिये गये और कुछ शासक द्वारा अपने मनोनीत व्यक्तियों के माध्यम 
से प्रशासित किये जाने के लिए सुरक्षित रख लिये गयें। 
र भी, प्रजा मण्डल के आन्दोलन को इन रियासतों में कुछ आधार मिला। 

942 में, जब अ० भा० रियासती प्रजा मण्डल के तेताओं ने युद्ध-प्रयत्त के विरोध 
में एवं भारत की स्वतन्त्रता के पक्ष में जनमत संगठित करने का प्रयत्त किया तो उसका 
प्रभाव भी यहां दृष्टिगोचर हुआ। उसके फलस्वरूप बहुत से जन-मेता पकड़ लिये 
गये और भिन्न-भिन्न अदधियों के लिए जेल भेज दिये गये। 

इन्दौर के समीप झावुआ, रतकाम और सैलाना की तीन रियासतों में |940 
से आरम्भ होने वाले दद्यक के शुरू में, दरवारों द्वारा प्रजा पर, विशेष रूप से गरोब 
किसानों पर, किये गये अत्याचारों और कुशासन के विरुद्ध काफी आन्दोलन हुए। 
94 में झाबुआ में जो एक भयंकर दुःखान्त घटना हुई, वह आन्दोलन और छोक- 
प्रतिरोध का तात्कालिक कारण बन गयी। !7 जून 94 को जब भील किसानों 
का एक दल झात्रुआ रियासत के क्षेत्र में होकर इन्दौर रियासत में स्थित बासनिया की 
मुक्त (फ्री) मंडी को जा रहा था तो बिदवाई (झाबुआ) के उत्पाद-शुल्क एवं सीमा- 
शुल्क अवीक्षक तथा रियासती पुलिस ने बिना सूचता दिये उस पर गोली चला दी, 
जिससे 3 आदसी मर गये और लूगसग 40 सछत घायल हो गये । उत्तेजना का एक- 
मात्र कारण यह था कि झाबुआ रियासत यह नहीं चाहती थी कि उस क्षेत्र की कृषि- 
उपज, विद्येष रूप से कपास, वामनिया की शुल्कमुक्त मंडी में जाय। किसानों को 
अपनी कपास लेकर वामनिया जाने से रोकने का यही उपाय उन्हें सुझा। 

झाबुआ रियासती प्रजा परिषद ने जनमत संगठित करने तथा पीड़ितों को राहुत 
दिलाने के लिए अ० भा० रियातती प्रजा परियद से सहायता की अपील कौ। अ० 
भा० रियासती प्रजा परिषद के सन्त्री डा० के० बी० सेनन ने डी० एन० काचरू को _ 
घटना के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिए ज्ञाबुआ भेजा। इस जांच के फलस्वरूप 
मामले से सम्बन्धित सभी तथ्य प्रकाश में आये और समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए, 
जिससे रियासती जनता के आत्दोलन में बहुत तेजी आ गयी। प्रायः इसी आन्दोलन 
के, फलस्वरूप दुःखद घटना के पीड़ितों को कुछ राहत मिली और झाबुआ होकर 
सुरक्षित रूप से बामनिया जाने-आने छा आइवासन मिला। 
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भोपाल की रियासतो प्रजा परिषद काफी सुप्रतिष्ठित थी। उसकी स्थापना 
933 में हुईं थी । यद्यपि यह कहा जा सकता है कि रियासत का प्रशासन अच्छा था, 
परन्तु वहां सर्वंधा नोकरशाही और स्वेच्छाचारिता का बोलबाल्ा था। प्रजा फी 
वहां कोई आवाज न थी। भोपाल रियासती प्रजा परिषद प्रशासन में लोकप्रिय तत्त्व 
का समावेश करने तथा रियासत में किसानों के लिए राहत दिल्लने के वास्ते आन्दोलन 
करने रूगी; विज्येष रूप से उन किसानों के लिए, जो नवाब की निजी भूमि पर बसे 
हुए थे, जो हजारों एकड़ में फैली हुई थो। रियासती सरकार ,ने इन आन्दोलनों का 
प्रतिरोध किया और परिषद को गैरकानूनी घोषित कर दिया। उसके कार्यकर्त्ता 
गिरफ्तार कर लिये गये, और अ० भा० रियासती प्रजा परिषद के गैर-भोपाली कार्य- 
कर्ताओं के प्रवेश पर प्रतिबन्ध रूगा दिया गया। 

940 सें, जब प्रजा-परिषद के कार्यकर्त्ताओं ने कांग्रेस और अ० भा० रियासतो 
प्रजा परिषद के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन को मांग की, तो भोपाल को दमन-मीति 
अपने उम्नतम॒ रूप सें प्रकट हुई। शाकिर अछी खाँ, चतुर नारायण मालवीय, कुद्दस, 
सईद बाजमी तथा और भी कई परिषद-नेता गिरफ्तार कर लिये गये और लम्बी 
अवधि के लिए जेल भेज दिये गये। 

इन नेताओं के साथ जेल में जो दुर्व्यवहार किया गया वह ऐसा परिवाद बन गया 
कि अ० भा० रियासती प्रजा परिषद के प्रयत्नों से समाचारपतन्नों फो उनका पक्ष लेना 
पड़ा। जवाहरलाल नेहरू के दिल पर इतना असर हुआ कि उन्होंने नवाब को एक 
व्यक्तिगत पत्र लिखा और उसे जयनारायण व्यास के द्वारा उसके पास भेजा। जय- 
नारायण व्यास 94! में भोपाल गये। उसका कुछ असर हुआ। उसके बाद 'राज- 
नीतिक बन्दियों के साथ अच्छा व्यवहार होने लूगा, और उनमें से कुछ को 'ए' श्रेणी 
में रख दिया गया। 

धुर 947 तक भोपाल प्रजा परिषद एक सक्रिय संगठन बनी रही। उसके 
कार्यकर्ता रियासती सरकार के प्रतिबन्धों और दमन-कानूनों के बावजूद सांविधानिक 
सुधारों के लिए आन्दोलन करते रहे, यद्यपि उसके फलस्वरूप उन्हें अनेक कष्ठ उठाने 
पड़े और अनेक यन्त्रणायें सहनी पड़ीं। 


आवणकोर 


देशी सियासतों में से दक्षिण भारत की रियासतों में उत्तरवायी शासन के लिए 
रियासती जनता फे संघर्ष का इतिहास समय की वृष्टि से सबसे पुराना है। लगभग 


242 


आन्दोलन और संघर्ष का विस्तृत ब्यौरा 


उसी समय, जवक्कि वम्बई में अ० भा० रियासती प्रजा परिषद को स्थापना हो रहो 
थी, त्रावणकोर तया अन्य दक्षिण भारतीय रियासतों की जनता एक दक्षिण भारतीय 
रियासती प्रजा परिषद का गठन कर चुकी थी। इस परिषद का पहला अधिवेशन 
ऋ्रावणकोर में 929 में सर एम० विश्वेदवरण्य की अध्यक्षता में हुआ। पम्मेलन 
ने च्रावणकोर में तया अन्य दक्षिण भारतीय रियासतों में शासकों के संरक्षण में उत्तर 
दायीं शासन की स्थापना की मांग की। सम्मेलन ने जो योजना बनायी उसमें ऐसी 
व्यवस्था थी कि विधान मंडल पूर्णतया निर्वाचित हों और मन्त्री विवान मण्डलों के 
प्रत्ति उत्तरदायी हों । 

इस सम्मेलन ने जो ज्योति जलाबी उसी के प्रकाश के सहारे उसी वर्ष 
रियासती कांग्रेस को स्थापना हुई। कांग्रेस ने सूत्र एकत्र किये और उत्तरदायी शासन 
को स्थापना के लिए आन्दोलन शुरू कर दिया। परन्तु इस आन्दोलन का कुछ अधिक 
फल ने मिक्॒ला। रियासती सरकार बहुत चालाक थी। उसने अन्य रियायतें देकर, 
विशेषरूप से साम्प्रदायिकता के आधार पर सेवाओं में अधिक प्रतिनिधित्व देकर, 
आन्दोलतकारियों को वहुका दिया। सरकार की सुबिचारित नीति के फलस्वरूप 
तथा कुछ अन्य कारणों से, जन-आन्दोलन एक इसरी ही दिद्या में चल पड़ा। 

4937 में उत्तरदायी शासन का प्रइव फिर उठा। यह प्रइन डा० पट्टामसि सीता- 
रामय्य की अध्यक्षता में त्रावणकोर जिला कांग्रेस समिति द्वारा भायोजित एक राज- 
नीतिक सम्मेलन में उठाया गया। इस सम्मेलन के पश्चात्‌, स्वीकृत प्रस्ताव के क्रिया- 
न्वयन के लिए रियासती कांग्रेस ने त्रावणकोर रियासत में अनेक स्थानों पर सार्वजनिक 
सभायें को। 

भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन द्वारा रियासतों के सम्बन्ध में स्वीकृत 
एक प्रस्ताव के फलस्वरूप एक बार स्थिति फिर बदली। इस प्रस्ताव की हार्तों के 
अनुसार, कांग्रेस ने देशी रियासतों में काम करने वाली अपनी विभिन्न गाखाओं की 
सम्बद्धता समाप्त कर दी और 'रियासतों के अन्दरुनी मामलों में हस्तक्षेप ने करने की 
नीति फिर अपना छी। फलूतः त्रावणकोर में चआावणकोर रियासतोी कांग्रेस नाम का 
एक पृथक संगठन स्थापित किया गया। वह यही संगठन था, जिसने फरवरी 938 
में उत्तरदायी गासन के लिए आन्दोलन करने का भार संभाला। 

कुछ ही महीने बाद, त्रावणकोर के दौवान, सर सी० पी० रामत्वामी अय्यर ने 
ज्ञादगणकोर विधान सभा में एक वक्तव्य देते हुए कहा कि सन्बियों के अघीन ब्रिदिश 
सन्नाद के प्रति शासकों की जिम्मेदारियों के कारण रियासतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन 
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स्वीकार करना सम्भव नहीं है। यद्यपि ब्रिटिश संसद में अल विन्टरटन ने यहू कह कर 
इसका प्रतियाद कर दिया कि सर्वोच्च सत्ता की यह नीति नहीं है कि वह देशी रियासतों 
की सांविधानिक प्रगति के मार्ग में बाधा डाले; फिर भी सर सी ० पी० रामस्वामी अय्यर 
. अपनी वात पर अड़ा रहा। अब से आगे वह रियासती कांग्रेस के विरुद्ध इमननीति 

का प्रयोग करता रहा। ज्यों ही रियासती कांग्रेस ने अपने संघर्ष के कार्यक्रम की घोषणा 
की, त्योही सरकार ने ऋवणकोर के चार जिलों में से तीन में सार्वजनिक सभायें करने 
के विदद्ध निषेधादेश जारी कर दिया। आवणकोर का एक प्रसिद्ध वकील, ए० नारायण 
पिल्‍लइ, गिरफ्तार कर लिया गया और उसे राजद्रोह के अभियोग में 8 महीने के 
कारावास का दण्ड दे दिया गया। 


दो महीने बाद, ज्यों ही निबेधादेश हटा, रियासती कांग्रेस ने सार्वजनिक सभायें 
करना शुरू कर दिया। इस बार कांग्रेस के विरुद्ध और भी अधिक खतरनाक हथियार 
का प्रयोग किया गेया। सार्वजनिक सभाओं को भंग करने के लिए गुंडे रखे गये। इसके 
कारण जो रोष पंदा हुआ, उससे वस्तुतः कांग्रेस की शक्ति और बढ़ गयी । जब रियासती 
सरकार ने यह देखा कि उसकी चाल नहीं चली, तो उसने सार्वजनिक सभाओं पर फिर 
प्रतिबन्ध लगा दिया। रियासती कांग्रेस के विरुद्ध विरोधी संगठन खड़े करने के प्रयत्न 
फिये गये। इनसें से कुछ संगठन अत्तित्व में तो आ गये पर उनकी जड़े कभी नहीं जमीं | 
इनमें मुख्य थे--स्टेट पीपुल्स फेडरेशन, स्टेट पीपुल्स छीग और त्रावणकोर नेशनल 
कांग्रेस । 

त्रावणकोर सरकार ने रियासती कांग्रेस के विरुद्ध जिस मुख्य शस्त्र का प्रयोग 
किया चह था यह नारा कि कांग्रेस ईसाई सम्प्रदाय की सहेली है। हिन्दुओं को 
उत्तेजित करने के लिए सरकार उस पर यह दोष रूगाती थी कि वह त्रावणकीर में 
ईसाई राज स्थापित करना चाहती है। यद्यपि ईसाई त्रावणकोर रियासत की 
जनसंख्या में एक तिहाई से भी कम थे और रियासत में ईसाई राज स्थापित करने 
की बात कहना सरासर बेहृद्ापन था, फिर भी रियासती सरकार यह नारा बुलन्द 
करती ही रही । सचाई यह थी कि त्रावणकोर कांग्रेस हर दृष्टि से एक गेर-साम्प्रदायिक 
संस्था थी, और उसे सब सम्प्रदायों के छोगों का समर्थन प्राप्त था। 

रियासती कांग्रेस की शवित दिन-प्रति-दिन बढ़ रही थी और उत्तरदायी शासन 
के मारे को सब वर्गों के लोगों का समर्थन मिल रहा था। अतः उसने निषेधादेशों की 
अवहेलना फरके सार्वजनिक सभायें करने का निइचय किया। इसका फल यह हुआ 
कि रियासती सरकार अपनी दमनतीति के साथ खुल कर मंदान में आ गयो। कुछ 
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ही सप्ताहों में अनेक लाठों-चार्ज हुए और सेना एवं पुलिस ने स्थासत के विभिन्न 
शहरों में 6 बार गोली चलायी। इन गोलोवारों में एक दर्जन से अधिक व्यवित मारे 
गये और 20 घायरू हुए। रियासती विवान सभा के दो प्रमुख सदस्यों ने इन गोली- 
वारों के विरोध में अपने स्थानों से त्यागपत्न दे दिये। ये दोनों ही गर-कांग्रेसी थे। 
इनके विचार से ये गोलीवार अनावश्यक ही नहीं, अनुचित भी थे। इसके अलावा 
एक ही महीने में कुछ सौ व्यक्तियों ने अपने आपको गिरफ्तार कराया। जो लोग 
गिरफ्तार हुए, उनमें से अधिकांश विभिन्न सम्प्रदायों के नेता थे। गिरफ्तार होने 
बालों में 5 रिघातती विधान मण्डल के सदस्य थे। तीन समाचारपत्र, जिनकी 
प्रवार-संज्या अधिक थी, सरकार द्वारा बन्द कर दिये गये और रियासत के बाहर से 
आने वाले अनेक समाचारपत्रों के प्रवेश पर रोक रूगा दी गयी। इस प्रकार जनता 
को आतंकित करने तथा ऋावणक्तोर रियासती कांग्रेस पर रोक लगाने में सरकार 
ने कोई कसर न छोड़ी । 
आवणकोर में जो दुःखान्त नाटक हो रहा था, उसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
तथा देशनर के समाचारपत्रों ने निन्‍्दा की। महात्मा गांवी को भी, जो अह॒स्तक्षेप- 
नीति के मुख्य निर्माता थे और रियासतों के शासकों के प्रसिद्ध हितचिन्तक थें,-वाध्य 
हो कर यह कहना पड़ा कि यदि यह माद भी लिया जाय कि दमन की आवश्यकता 
है, फिर भी त्रावणकोर सरकार आवश्यकता से बहुत अधिक दमन का प्रयोग कर रही 
है। दमन-नीति के विरोध में महाराजा से की गयी उनकी अपील की कोई चुनवाई 
नहीं हुई। महात्मा गांवी ने रियासती सरकार की इस बात के लिए विशेष रूप से 
आलोदना की कि उसने श्रीमती कम॒लादेवी चट्टोपाध्याय का रियासत में प्रवेश रोक 
दिया जो “प्रयम श्रेणी की यू क्ति-सस्वन्धी भूल थी। 
अन्त में, जनमत के दवाव से, रियासती सरकार को वाध्य होकर अपनी नीति 
में थोड़ी ढील देनी पड़ी ।' अक्टूबर 938 में, महाराजा के जन्मदिवस पर त्रावणकोर 
में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के बन्दियों को आम क्षमादाद दे दिया गधा। फिर भी 
वातावरण तनावपूर्ण दना रहा। रियासती कांग्रेत के नेता अनेक स्थानों पर हुए गोली- 
कांडों की मिप्पक्ष जांच की मांग क्र रहे थे। आन्दोलन के दौरान जिन अनेक नेताओं 
का अपराध सिद्ध हो गया था, उन्हें दो साल के लिए प्रेबिटस करने से बंचित कर दिया 


उज्ादी घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि यह केवल एक चाल थी। रामचद्धन्‌ 


मिरफ्तारियाँ जारा रहा। 


| | 


आर प० थाबू पिलल्‍्ल्इ जऊत्च नताजा तथा अच्या का रत 
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5 


गया। विधान सण्डल में रियासती कांग्रेस दल के !9 सदस्यों को सन्मारम्भ से ठीक 
पहले अयोग्य घोषित कर दिया यया। सत्र का आरम्म जनवरी 939 में होने वाला 
था। जन्मदिवस के क्षसादान में सभी राजनीतिक बन्दी झासिल नहीं किये गये। 
उनमें से लगभग 200 फिर भी जेलों में सड़ते रहे। 

इससे रियासती कांग्रेस को यह महसूस हुआ कि त्रावणकोर सरकार का ह॒दय- 
परिवतंत बिलकुल' नहीं हुण। सितम्बर 939 में रियासतो सरकार ने एक विज्ञप्ति 
निकाल कर सांविधानिक सुधारों के विषय पर रियासती कांग्रेस के साथ किसी प्रकार 
की कोई बातचीत या विचार-विनिसय करने से इन्कार कर दिया। इन्हीं परिस्थितियों 
सें रियासती कांग्रेस की कार्य-समिति ने, फरवरी 7939 में एक प्रस्ताव पास करके 
सबिनय अवज्ञा का कार्यक्रम शुरू करने के' लिए 6 सप्ताह की अवधि निर्धारित कर 
दी थी। फलतः जनता का प्रतिरोध, गुप्त या प्रकट रूप से, चलता ही रहा, और उसी 
प्रकार सरकार की दमन-तीति भी । जिस समय यूरोप सें विश्व-युद्ध छिड़ा, उस 
समय न्रावणकोर रियासत की यह स्थिति थी। इस युद्ध से प्रशासन को युद्ध-प्रयत्व 
के नाम पर जन-आलन्दोलन को कुचलने का एक और बहाना मिल गया। 

4945, 946 और 947 न्रावणकोर रियासत के सासमलों का विवरण तथा 
स्वतन्त्र भारत का संविधान बनाने में उसकी भूमिका कुछ पुर्ववर्ती किसी अध्याय 
में और कुछ इससे आगे के अध्याय में दी गयी है। 
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देसी रियासतों के विषय में सदसे अधिक आइचर्य की वात यह है कि जब युद्धोत्तर 
घदनाओं तथा जाधिकारिक घोषणाओं से यह स्पष्टदतया इंगित हो गया कि अंग्रेजों 
के हाथों से भारतीयों के हाथों सें सत्ता का हस्तान्तरण होने वाला हैँ, तव भी राजाओं 
ने यह जानने की कोशिश न की कि देझ के भावी झासनकर्त्ता कौन होंगे। वास्तव में, 
946-4947 के ऋन्‍्तिक वर्षों सें, वे रियासतों में जनमत के बल का मूल्यांकन न 
कर सके और न उस नयी शक्तित का अनुमान छगा सके, जो कांग्रेस के संयुक्त या 
विभाजित भारत के राजनीतिक जीदन में सदसे अधिक शक्ष्तिशालो तत्त्व के रुप सें 
प्रकट होने के कारण उसे ज्ीघ्न प्राप्त होने वाली थी। कुछ हृ॒द तक इसका दोष उस कमी 
को दिया जा सकता है, जो ऐसी व्यवस्था में अन्तरनिहित रहती है, जिसका रूाभ, 
विशेषाधिकवारप्राप्त दर्ग अपने मन के लड्डू फोड़ने के लिए सामान्यतया स्वयं उठाने 
के लिए प्रदत्त होते हैं। युद्ध से पूर्व 2 वर्ष की अल्पावधि में 7 या 5 प्रान्तों में कांग्रेस 
के शासन से देशी रियासतों के सम्बन्ध में उस दल के कार्यक्रम का कुछ आभास उन्हें 
मिल जाना चाहिये था। परन्तु ऐसा प्रतीत होता हैं कि वे समय के संकेतों को न सामझ 
सके और यही सोचते रहे कि पहले 0 वर्षों की भांति शायद अब भी, कम से कम 
बड़ी रियासतों के लिए, अपनी व्यवस्थाओं में सौलिक्त परिवर्तत किये दिला, कांग्रेस 
के सिद्धात्त के साथ सहु-अस्तित्व रखना सम्भव हो सकेगा। 

जिस एक चीज का महत्त्व वे सही-सही नहीं आंक सके वह थी ब्रिटिश दृष्टिकोण 
में परिवतंन तथा युद्ध से पहले अनुदार दल के और युद्ध के बाद मजदूर दल के रुख 
में अच्तर। युद्ध से पहले ही, लार्ड विन्टरटन ने ब्रिटिश सरकार की ओर से स्पष्ट 
चेतावनी दे दी थी कि यदि राजा लोग यह सोचते हों कि वे ब्रिटिश भारत की सांबि- 
घानिक प्रगति को सदा के लिए अवरुद्ध कर सकते हैं तो वे गलती करते हैं। फिर 
भी चेतने के बजाय, रियासतें राजनीतिक विभाग और उसके अधिकारियों की सहा- 
यता से उस धक्के को सह गयों। राजा लोग सर स्टाफर्ड क्रिप्स के 942 के प्रस्तावों 
का आशय भी न समझ सके। वे अयनी ही एकता और कल्पित ज्क्ति पर निर्भर 
रहते रहे। 

जिन महीनों में स्वतन्त्र भारत के भविष्य का निर्णय हो रहा था, उनमें राजाओं 
की असाधारण निष्कियता और स्वतः प्रवृत्ति के अभाव का यही एकमात्र कारण हो 
सकता है। यदि एकीकरण और विलूयन की प्रक्रिया का, जो स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
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तत्काल बाद, भाष के इंजन की तरह चलने वाली थी, सही-सही अनुमान और कम- 
से कम आंशिक पूर्वज्ञान कुछ अग्मणी राजाओं को हो जाता, तो निःसन्देह आनेवाली 
चोजों का रूप वस्तुतः भिन्न ही होता। उदाहरणार्थ, यदि हैदराबाद, कश्मीर, भैसुर 
और बड़ीदा जैसी बड़ी रियासतें ठीक समय पर स्वेच्छा से अपनी प्रजा को उत्तरदायी 
शासन प्रदाव कर देतीं, और इस प्रकार राजनीतिक दृष्टि से देश के शेषभाग के साथ 
आ जातोीं, तो रियासतों के एकौकरण को प्रक्रिया की गति नि३चय ही धीमी हो जाती। 

कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि सरदार पटेल के अधीन रियासत विभाग छोटी 
रियासतों की अराजकतापूर्ण परिस्थितियों या दृसतरी रियात्तों के स्वेच्छाचारी शासन 
के साथ समझौता कर लेता; बह्कि यह, कि स्वतन्त्रता से बाद के वर्षो में भारत में 
राज्य-क्षेत्रों का जो एकीकरण हुआ वह राजतन्न्र की संख्या पर एकदम झाड़ न फेरता। 
तात्पयं यह है कि यदि कुछ राजा भारतीय हाथों में सत्ता के आने से पहले ही स्वेच्छा 
से सांविधानिक (प्रतीक) राजा बनना स्वीकार कर लेते और इस प्रकार अपनी प्रजा 
की आकांक्षाओं को पुरा कर देते, तो आमृल-परिवर्तनवादी भी सब राजाओं को पेंशन 
देकर विदा करने का आग्रह नहीं कर सकते थे। 

क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं हुई और क्योंकि अपनी प्रजा की न्‍्यायोचित मांगों 
को पुरा करने के बारे में अतिदिचत संकेत देने के अलावा कोई भी राजा उस लक्ष्य 
की ओर बस्तुत्ः बढ़ने के लिए उद्यत नहीं हुआ, अतः स्वतन्न्र भारत को सरकार को 
ही स्वयं भारतीय संघ और उसके घटक राज्यों का भविष्य निर्धारित करने के लिए 
मध्यस्थ को भूमिका स्वीकार करनी पड़ी इस प्रकार राजवर्ग के भविष्य का प्रइन 
एक गौण विवय बन गया, जिसे किसी न किसी प्रकार इस ढंग से सुलुझाना था कि 
राजाओं को कम से कम हानि हो, और वह लोकतन्‍्त्रीय आदर्शों एवं जनता की इच्छाओं 
के अनुरूप भी हो। फिर भी यह मानता पड़ेगा कि सरदार पटेल ने वह कठिन कार्य 
समझौतावादी भावना तथा अनुकरणीय औदाय से सम्पन्न किया। वास्तव में देश के 
एक परिवर्तनवादी वर्ग ने तो उन पर यह भी दोष रूगाया कि वे राजाओं के प्रति अत्य- 
घिक उदारता दिखा रहे हैं। सरदार के बुद्धिमत्तापुर्ण एवं राजनेतोचित अनुयोगों पर 
राजाओं मे उदारता से कान दिया; पर उनमें से बहुत से यह अनुभव करते थे कि वह 
उदारता कूर आवश्यकता से प्रसुत थी, जिससे वह उस गुण से विहीन हो गयी थी, जो, 
यदि वह पहले प्रदर्शित की जाती, तो राजाओं के लिए अधिक अच्छा दर्जा दिला सकता 
था। अब हम उन घटताओं का संक्षिप्त वर्णन करेंगे, जो 946-47 में, विशेषज्ञ 
से जून 947 के बाद, घीं। 
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यह ध्यान रखना चाहिए कि राजनीतिक संघटन और प्रशासनिक एकीकरण 
की प्रक्रिया, जो स्वतन्त्रता के तुरन्त बाद सरदार वल्लभंभाई पटेल के नेतृत्व में आरम्भ 
हुई, प्रायः रियासती जनता के आन्दोलन और अ० भा० रियासती प्रजा परियद के 
प्रयत्तों से अलग एक स्वतन्त्र घटना थी। यद्यपि अ० भा० रियासती प्रजा परिषद 
ने राज्य-क्षेत्रों के एकीकरण में कांग्रेस-नेतृत्व को पूर्ण सहयोग दिया, फिर भी इस 
घटना की रियासती जनता की आकांक्षाओं से अथवा उसके मुख्य संगठन, अ० भा० 
रियासती प्रजा परियद की मांग से सम्बद्ध करना इतिहास की दृष्टि से गलत होगा। 
यह घटना रियासतों के किसी जन-आन्दोलन से सीधे-सीधे सम्बद्ध वहीं की जा सकती। 
पह उन बड़ी घटनाओं का परिणाम्र थी, जो भारत में, और वाह्तव में, युद्ध के बाद 
समस्त संसार में, घटित हो रही थीं। उदाहरणार्थ, यदि ब्रिटिश सरकार भारत में 
जमे रहने का निर्णय कर लेती और राष्ट्र की स्वतन्त्रता की मांग का प्रतिरोध करती 
रहती, तो क्या र्यासतों को समस्या कांग्रेस नेताओं का उतना ध्यान आकर्षित जो 
सकती थी, जितना उसने क्विया ? और वया उस अवस्था सें उस समस्या का कोई 
ऐसा तात्कालिक हल निकल सकता था, जैसा सस्दार पटेल ने निकाला ? अतः इतिहास- 
कार को यह मानना पड़ेगा कि रियासती समस्या का जो हुरू सिकला, वह आयः परि- 
स्थितियों के शुभ और आकस्मिक सिलून का परिणाम था, और बह अंग्रेजों के स्वेच्छा 
से चले जाने पर, भारत को सिल्ली स्वतन्त्रता के साथ उपसिद्धान्त के रूप में जुड़ा आया। 

परल्तु इस तथ्य की स्वीकृति का अर्थ अ० भा० रियासती प्रजा परिपद के प्रभावी 
और वुद्धिमत्तयुर्ण नेतृत्व की निन्‍्दा करना नहीं है। और न इसका अर्य रियासती 
जनता को उस श्रेय से वंचित करना है, जो अगस्त 947 में भारतीय हाथों में सत्ता 
आने से पहले और बाद में हुई घटनाओं के लिए उसे मिलना चाहिए। यदि अ० भा० 
रियासती भ्जा परिषद का पूर्ण समर्थन और उसके नेताओं का अविवल सहयोग न 
मिलता, तो राष्ट्रीय संघटन का वह महान्‌ कार्य, जो सदा सरदार पटेल की सबसे बड़ी 
सफलता मानता जायगा, शायद ही पूरा होता। 

रियासतों में कुछ ऐसे तत्त्व थे, जो सर्वोच्च सत्ता की समाप्ति में एक नया अबसर 
देख रहे थे। वे भारतीय उपमहाह्वीप में स्वतन्त्र राज स्थापित करने के स्वप्न देख 
रहे थे और भारत को “पूर्व का बाल्कत” बनाना चाहते थे। त्रावणकोर के दीवान 
सी० पी० रास स्वामी अव्यर ने जून 947 में वस्तुतः रवतत्त्र आवणकोर की घोषणा 
कर दी। निजामस हेदरावाद ने, जो ऐसे ही विचार रखता था, उत्तका अनुकरण किया। 
उसके अभिकर्तता बंगाल को खाड़ी के लिए मार्ग खोजने के वास्ते सक्रिय पड़यत्त्र करने 
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लगे। जूनागढ़ के अतिरिक्त दूसरी रियासत, जिसने भारत सें सिलमे से इन्कार कर 
दिया और स्वतन्त्र रहना पसन्द किया, जम्मू-कश्मीर थी। यह भी भय था कि राज- 
स्थान के कुछ राजा पाकिस्तान और उत्तर-पर्चिमों भारत के मध्य स्वतन्त्र राज्य 
स्थापित करने की सोच सकते हैं। यद्यपि जोधपुर की रियासत भारतीय संघ में मिल 
चुकी थी, फिर भी महाराजा जोधपुर ऐसे स्वतन्त्र राज्य की स्थापना का स्वप्न देखने 
लगा था। संभवतः कुछ अन्य रियासतें भी, इन अनुयोगों से प्रेरणा पा कर, ऐसी हो 
महत्त्वाकांक्षा्यें रखती थीं। 

यह बात नहीं, कि राजा लोग बेखबर थे। और यह भी नहीं कि शिमला सम्मेलन 
के पश्चात्‌ तथा बाद सें ब्रिटिश प्रधान सनन्‍्त्री एटली के रेडियो भाषण के पश्चात्‌ वे 
यह न जान सके कि हवा का रुख क्या है। यह कहना सही होगा कि इन घढनाओं 
से राजाओं सें बेचेनी पैदा हो गयी थी। खतरे के ज्ञान से जो बेचेनी होती है, उसका 
अनुभव आमतौर से साधारण जनता को ही होता है; परन्तु भारत में विशेषा- 
घिकारप्राप्त शासक और राजा भी उससे प्रभावित होते हुए देखे जा सकते थे। महाराजा 
बीकानेर ने महाराजा पठियाल्ा को लिखा कि “युद्ध की सर्वोपरि आवश्यकताओं के 
कारण जो निष्कियता पैदा हो गयो थी, उसकी अवधि” अब समाप्त हो रही है। 
महाराजा ने यह ठीक ही सोचा कि संयुक्त राज्य (ब्रिटेन) और ब्रिठिश जनता एक ऐसा 
वास्तविक कदस उठाने के लिए अधीर हो उठ हैं, जो भारत को स्वशासन और उपनिवेज्ञ 
का दर्जा प्रदान करेगा। यह बात भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है कि महाराजा पटियाला 
इस विचार से पूर्णतया सहमत था । 

यह माचं 945 की घटना है। दो महीने बाद, नरेन्द्र मण्डल के अध्यक्ष, नवाब 
भोपाल ने रियासतों और ब्रिटिश भारत के मध्य राजनीतिक समन्वय के प्रश्न पर 
विचार करने के लिए शासकों और मन्सत्रियों की विशेष समिति की बैठक बुलाने का 
निदचय किया। इस बैठक में उन्होंने इस मामले पर सब दृष्टिकोणों से वारीकी से विचार 
किया परन्तु कोई ठोस हल न निकल सका। उसका एकमात्र कारण यह था कि वे 
अभी यह आज्ञा लिये बैठे थे कि ब्रिटिश सरकार प्रतिरक्षा सम्बन्धी अपनी जिम्मेदारी 
को पूरा करने अथवा “उपनिवेश सरकार हारा किये जाने वाले आथिक गलूघोद या 
भेदभाव के विरुद्ध गर-अधिमिलित रियासतों की रक्षा करने” में नहीं चूकेगी। 

संसदोय शिष्ट भण्डल, मन्त्रिमण्डल मिशन तथा भारत में महान्‌ परिवर्त॑नों की 
श्रृंखला सें हुए अनुयोगों एवं प्रति-अनुयोगों की कहानी पहले ही दी जा चुकी है 
राजा लोग भविष्य पर दृष्टि रख कर विचार-विनिमय करते थे; परल्तु उन्हें केबल 
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अपना ही घुंचला भविष्य दिखायी पड़ता था। उन्तपर अपने निर्वाब अधिकारों, अपने 
दर्जे और अपने विशेषाधिकारों की ऐसी भूतवाधा सवार हो गयी थी कि और किसी 
चीज को देखने ही नहीं देती थी। जिस समय राजाओं की ऐसी मनःस्थिति थी और 
उनकी सारी प्रजा विद्रोह पर तुलो हुई थी, उस समय रियासत विभाग के कुशल 
कारीगरों को रियासतों को भारत में मिलासे का कठिन काम करना पड़ा। 

ग्रह इस प्रकार हुआ। जब सभी राजनीतिक और सांविधानिक फलानुमान 
एवं अठकलबाजियां शान्त हो गयीं ठया सत्ता के हस्तान्तरण के लिए तारीख निश्चित 
हो गयी, तो सरदार पटेल ने राजाओं से सुलटने का कठिन कार्य अपने हाथ सें लिया। 
उनके सामने दो उद्देश्य थे--एक तो यह, कि यदि भारत का विभाजन करना पड़े 
तो वे भारत संघ में मिल जायें; और दूसरा यह कि रियासती क्षेत्र को देश के शेप 
भाग के साथ मिला कर अन्त में एकाकार कर दिया जाय। भारत का मानचित्र 
देखने से पत्ता चलेगा कि लगभग एक दर्जन रियासतों को छोड़ कर शेष सभी रियासतें 
भारतीय राज्यक्षेत्र में थों। केवल बहावलपुर, कलात, मीरपुर, चितराल और उत्तर- 
पश्चिमी भारत में कुछ सीमावर्ती रियासतें ही ऐसी थीं, जो भौगोलिक दृष्टि से प्रस्तावित 
पाकिस्तान में जाती थीं। कुछ ऐसी भी रियासतें थीं, जिनकी सीमायें भारत और 
पाकिस्तान दोनों से मिलती थीं--जैसे उत्तर-पश्चिम में कक्मीर, जोधपुर, बीकामेर, 
और जैसलमेर तया पूर्व में त्रिपुरा। इस प्रकार भारत संघ के लिए रियासतों की 
समस्या का विशेष महत्त्व था। 


अधिमिलन की कहानी 


3 जून 947 को छार्ड साउन्ट बैटन ने घोषणा की कि सम्राट्‌ की सरकार 
ओऔपनिवेशिक दर्जे के आधार पर दो सरकारों, भारत और पाकिस्तान, को सत्ता 
हस्तान्तरित करने के लिए तैयार है। इस घोषणा के साथ ही देसी रियासतों में 
घटना-चक्क पहले की अपेक्षा अधिक तेजी से चलने लगा। इसके प्रति कुछ रियासतों 
की, मुख्य रूप से न्रावणकोर, हैदराबाद और भोपाल की, तात्कालिक प्रतिक्रिया 
दुःखजनक थी। इन रियासतों के शासक सत्ता-हस्तान्तरण के साथ ही अपने आपको 
स्व॒तन्त्र घोषित करने को ताक में थे। भारतीय नेता इन पृथक्तावादी भ्रवृत्तियों को 
रोकने के लिए घटनाओं पर निगाह रख रहे थे। 

4[ जून को अ० भा० रियासती प्रजा परिषद की स्थायी समिति की बेठक हुई। 
उसने एक प्रस्ताव पास कर यह मांग की कि राजनीतिक विभाग और उसके अधिकरणों 
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को भारत सरकार के सुपुर्द कर दिया जाय अथवा राजनीतिक विभाग के काम फो 
करने के लिए तुरन्त ही एक नया विभाग खोला जाय। भारतीय नेताओं, छाई 
माउन्ट बेटन और राजनीतिक विभाग के अधिकारियों ने विचारविनिसय के बाद 
यह निश्चय किया कि रियासतों से सम्बन्ध रखने वाले मामलों को सुलझाने के लिए 
एक नया विभाग स्थापित किया जाय। प्रधान मन्त्री जवाहरल्‍ूाल नेहरू ने यह आग्रह 
किया कि 3 जून की सरकारी घोषणा का सब्तोषजनक स्पष्टीकरण होना चाहिए 
और यह आश्वासन मिलना चाहिए कि रियासतों में राजनीतिक और प्रशासनिक 
कार्य पूर्व॑ंवत्‌ जारी रहेंगे तथा सर्वोच्च सत्ता की समाप्ति पर कोई रियासत स्वतस्त्र 
न होगी। सज्ञाट के प्रति अपनी उन जि्मेदारियों से मुक्त होने के बाद, जो वाइसराय 
के साध्यस से रियासतों और केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों के मध्य बन्धन का काम 
करती थीं, रियासते प्रशासनिक शून्यता में नहीं रह सकती थीं। जिन्ना ने नेहरू के 
सिद्धान्त पक्ष का विरोध किया और रियासतों के भविष्य के बारे में अनेक विचारों तया 
कांग्रेस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने घोषणा की कि सर्वोच्च सत्ता की सम्राप्ति 
पर रियासतें सांविधानिक एवं कानूनी दृष्टि से सम्पुर्णप्रभुत्वसम्पन्न स्वतन्त्र राज्य 
हो जायेंगी। उसने कहा कि ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद या और कोई शक्ति 
अथवा संस्था रियासतों को, उनकी स्वतन्त्र इच्छा अथचा सम्मति के विरुद्ध, कोई 
काम करने को बाध्य नहीं कर सकती। 

जो स्थिति बनती जा रही थी, वह बस्तुतः निराशाजनक थी। वी० पो० मेनन 
के शब्दों में, शासकों की सामान्य प्रवृत्ति यह थी कि सर्वोच्च सत्ता की समाप्ति से उन्हें 
जो सौदा करने की स्थिति प्राप्त हो गयी थी, उससे वे पुरा लाभ उठाना चाहते थे।” 
इस तथ्य को नहीं भुलाया जा सकता कि द्वितीय विद्व-युद्ध के समय कई बड़ी रियासतों 
ने अपनी सशस्त्र सेनाओं को अधिक शक्तिशाली बना लिया था। अतः यह निश्चय, 
कि अंग्रेजों के हटते ही, देसी रियासतों को, जो क्षेत्रफल में देश का है भाग थीं, पूर्ण 
राजनीतिक पृथक्‍्ता की स्थिति में चला जाना चाहिए, देश की एकता के लिए गम्भीरतम 
खतरे से भरा हुआ था। इसीलिए निराशा और विषाद के भविष्यचक्ताओं ने भविष्य 
वाणी की कि भारतीय स्वतन्त्रता का जहाज रियासतों की चट्टान से ही दकरायेगा (7! 

25 जून को किये गये अन्तरिम सरकार के सन्त्रिमण्डल के नि३चय के अनुसार 
5 जुलाई 7947 को रियासत विभाग की स्थापना हैंई और सरदार पटेल उसके 


देसी रियासतों पर इ्वेतपत्र (हछाइट पेपर), !949--प० 48 
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कार्यभारी मन्त्री बने। उसी दिन, नये विभाग का श्रीगणेश करते हुए, सरदार पटेल 
ते एक स्म्रणीय वक्तव्य जारी किया, जिसमें देसी रिथासतों के प्रति तरकारी नीति 
का स्पष्डीकरण किया गया और साथ ही राजाओं के कुछ भय भी दूर किये गये। 
सरदार ने रियासतों को आइवासन दिया कि “प्रतिरक्षा, बेदेशिक मामले और संचार 
इन तीन विषयों में अधिमिलन के अतिरिक्त उनसे और कोई मांग नहीं की जायगी।” 
उन्होंने यह भी आइवासन दिया कि रियासतों के त्ताथ समानता की भावना से उचित 
व्यवहार किया जायगा और रस्थासत विभाग केवल पारस्परिक हित और कल्याण 
की बातों पर ही विशेष ध्यान देगा। परनंतु वास्तविकता के स्वर में पटेल ने यह भी 
कहा फि यदि रियासतें ओर प्ान्त न्यूचतम सामान्य हित के कार्यो में सहमोग करने 
में असमर्य रहे तो परिणास बहुत बुरा होगा। उन्होंने कहा कि “सामान्य हित के 
. कार्यों में सहयोग का विकल्प अराजकत्ा औौर अव्यवस्था है, जो सभी छोटे बड़ों को 

सासान्य विनाश के समुद्र में डुबो देगी। 

एक बहुत बड़ी संख्या में रियासतें भोगोलिक दृष्टि से भारत का भाग थीं। 
अतः इस घदना ने रियासतों के भारत उपनिवेश में अधिमिलन के प्रइन को विशेष 
महत्व प्रदान कर दिया। 25 जुलाई को वाइसराय ने नरेन्द्र मण्डल की एक विशेष 
बैठक वुलायी, जिसमें रियासतों के भारत में अधिमिलूत की द्वार्तो पर विचार करने 
के लिए एक वार्ता-समिति बनायी गयी। इस दिशा में जो पहला कदस उठाया गया, 
वह रियासत-विभाग और राजाओं के प्रतिनिधियों के मध्य विचार-विनिमय द्वारा 
अधिमिलन-पत्र तेयार करना था। 

अब एक ओर राजाओं और उनके परामर्शदाताओं तथा दूसरी ओर सरदार पटेल 
और रियासत विभाग के अधिकारियों के सध्य औपचारिक सम्मेल्नों की श्रृंखला 
शुरू हो गयी। पटियाला, ग्वालियर, वीकानेर और नवाचगर के ज्ञासकों ने तथा 
अन्य महत्त्वपूर्ण रियासतों के दीवानों ने पहले ॥0 जुलाई को और फिर 25 जुलाई 
को सरदार पटेल के साथ विचार-विनिमय किया। इस बातचीत का एक महत्त्वपूर्ण 
परिणाम यह निकला कि बहुत से शासक नवाब भोपाल से अरूग हो गये, क्योंकि यह 
पहले से ही मालूम था कि नवाव भोपाल रियासतों के भारत सें अधिमिलत का विरोधी 
था। अतः इन ज्ञासकों हारा उसके नेतृत्व का त्याग तथा अधिमिलन-पत्र पर हुस्ताक्षर 
करने का निर्णय एक महत्वपूर्ण घटना थी। 

अगस्त 7947 के पहले दो सप्ताह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थे। बड़ी भागदोंड़ फरनो थी; 
क्योंकि जो प्रमुख रियासतें भौगोलिक दृष्टि से भारत में थीं, वे यदि सत्ता-हस्तान्तरण 


253 


देसी रियासतों में स्वाधीनता संग्राम का इतिहास 


से पहले उसमें न मिलतों, तो क्या परिणाम होते, यह कोई नहों कह सकता। सरदार 
पटेल की सुझ-बूझ और लार्ड माउन्द बैदन की सलाह को घन्यवाद देना चाहिए, जिसके 
कारण उन सभी रियासतों के शासकों ने, जो भौगोलिक दृष्टि से भारत में थों, 5 
अगस्त तक अधिमिलत-पत्र| और यथास्थिति-करार पर हस्ताक्षर कर दिये। केवल 
हैदराबाद, कब्मीर, जूनागढ़ और काठ्ियावाड़ की दो छोटी रियासतों के श्ञासक हो 
ऐसे थे जिन्होंने हस्ताक्षर नहों किये। 

भारत में पड़ने वाली लगभग सभी रियासतों के इस प्रकार अधिमिलन से देश की 
मौलिक एकता सुरक्षित हो गयी । अब प्रशासनिक दृढ़ता और राजनीतिक एकत्ता में कोई 
सन्‍्देहु न रहा। जैसा कि मेनन ने कहा है, वह दरार, जिससे देश के वाल्कनीकरण का 
खतरा पैदा हो गया था, अन्तरिस सरकार की अधिमिलन-नीति की सफलता से भली- 
भांति बन्द हो गयी। 


मुख्य अधिमिलनपत्र पर केवल क्षेत्राघिकारीय रियासतों ने ही हस्ताक्षर किये, 
जिनकी संख्या /40 थी। काठियावाड़, गुजरात और शिमला पहाड़ी रियासतों 
आदि से ऐसे विभिन्न अधिमिलन-पत्नों पर हस्ताक्षर करने को कहा गया, जो उनके 
द्वारा उपभोग किये जाने वाले अधिकारों के अनुसार उन पर छाग होते थे। 
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पुर्वो भारत में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की रियासतें व्यापक्त आन्दोलन की चपेट 
में आजा गयी थीं, और समस्या के तत्काल समाधान के लिए बेचेन हो रही थीं। यदि 
तत्कारू समाधान न होता तो अव्यवस्था और अराजकता फैल सकती थी तथा रक्‍त- 
पात भो हो सकता था। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की रियासतों के शासक पहले ही 
प्रजामण्डल के आन्दोलनकारियों के विरुद्ध एक हो गये थे। जब मन्न्रिमण्डल सिद्यन 
के प्रस्ताव प्रकाशित हुए, तभी से वे अपनी हित-रक्षा के लिए अपनी रियासतों का एक 
संघ बनाने की वात सोचने लगे ये। जुलाई 947 सें, इन रियासतों का संघ बना और 
4 अगस्त से उसने काम करना शुरू कर दिया। कुछ रियासतों को छोड़ कर, मुख्य 
रूप से सयूरभंज और बस्तर की बड़ी रियासतों को छोड़ कर, शेष सभी रियासतें 
संघ में शामिल हो गयोीं। प्रत्यक्षतः संघ में ऐसे संघीय ढांचे की समस्त विद्येषतायें 
थीं, जिसमें साधन मिला लिये जाते हैं भौर शक्ति बांद दी जाती है। परन्तु आइचर्य 
यह था कि उसके संविधान में लोकप्रिय विधान मण्डल के लिए कोई व्यवस्था न थी। 
अतः इससें अचस्भे को कोई बात नहीं कि पूर्वी रियासत संघ के निर्माण का प्रजा मण्डलों 
के आन्दोलन तया उत्तरदायी शासन के लिए जनता की मांग पर कोई प्रभाव न पड़ा। 
नौलगिरि और धेवकनाल रियासतों से गम्भीर उपद्रवों के समाचार आने लगे। यहां 
आन्दोलनकर्त्ताओं ने शासकों के राजमहलों पर आक्रमण करने तथा समानान्तर 
सरकारें बनवाने की धमकी भी दी। 

उड़ीसा की सरकार ऐसी अराजकतता को तठस्थ दहंक की भांति खड़ी देखती नहीं 
रह सकती थी। उसने नीलूगिरि की स्थिति की सूचना भारत सरकार को दी। भारत 
सरकार ने उड़ीसा सरकार को रियासत का प्रशासन संभालने का अधिकार दे दिया। 
शासक इससे सहमत हो गया और उसने खुले तौर से स्वीकार किया कि उसके साधन 
इतने अपर्याप्त हैं कि वह रियासत को आधुनिक प्रद्मसन प्रदान नहीं कर सकता। 

नीलगिरि का प्रशासन संभालने से पहले ही, उड़ीसा का मुख्य मन्त्रों, हरेक्ृप्ण 
मह॒ताब, सरदार पटेल को उड़ीसा की रियासतों की शान्ति और व्यवस्था की बिगड़ती 
हुई हालत से अवगत कराने के लिए एक ज्ञापन भेज चुका था। उसने बताया था कि 
इन रियासतों तया उड़ीसा प्रान्त को, कम से कम कुछ महत्त्वपूर्ण विषयों सें एक सामान्य 
प्रशासन के अधीन लाने के लिए कुछ न कुछ करना ही पढ़ेगा । पूर्वी रियासत संघ 
बन जाने और इन रियासतों सें उत्तरदायी शासन के लिए आन्दोलन की गति तेज 
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हो जाने से रियासत मन्त्राछलूथ को उड़ीसा की समस्या पर तुरन्त ध्यान देता पड़ा। 
भारत और उड़ीसा सरकारों तथा रियासतों के क्षेत्नीय आयुक्‍त के मध्य आरंभिक 
वार्ताल्ाप एवं विचार-विनिमय के बाद यह निश्चित हुआ कि उड़ीसा की रियासतें 
आपस में मिल्ठ कर अपना कोई पृथक्‌ संघ नहीं बना सकतीं, क्योंकि उनके संघ की 
सीमा कई स्थानों पर प्रान्तीय क्षेत्र को काटती थी तथा रियासतें सिल कर एक अविभाज्य 
क्षेत्रःखण्ड नहीं बनाती थीं। अतः केवल दो ही विकल्प थे--या तो उड़ीसा और इन 
रियासतों के सध्य किसी प्रकार का प्रशासनिक सहयोग स्थापित किया जाय था इन 
रियासतों को उड़ीसा में तथा समीपवर्तों छत्तीसगढ़ की रियासतों को मध्य प्रान्त में 
मिला दिया जाय। अन्त सें सरदार पटेल और रियासत मन्‍्त्राहूय ने दुसरा विकल्प 
पसन्द किया। संयोग से यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट! में इंगित तक के अनुकूल 
भी था। रिपोर्ट सें पृथक्‌ उड़ीसा प्रान्त के निर्माण को सिफारिश की गयी थी और 
यह कहा गया था कि बाद में उड़ीसा की रियासतें भी उसका भाग बन सकती हैं। 
परन्तु इन रियासतों के उड़ीसा प्रान्त में विलयन का प्रस्ताव स्वीकार किये जाने 
के बाद एक कठिनाई प्रतीत हुईं। यह सोचा गया कि ऐसा कदम केवल एक हो महीने 
पहले वाइसराय लार्ड माउन्टबेटन और सरदार पटेल द्वारा राजाओं को दिये गये 
आहइवासनों के विरुद्ध होगा। यह भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तान्तरण के आरम्भ 
में ही शक्ति का अनुचित प्रदर्शन माना जाता। साथ ही रियासत मन्‍्त्राहूब उनकी 
आन्तरिक स्वतन्त्रता की रक्षा की गारन्टी के प्रति हल्कापन नहीं दिखा सकता था। 
अतः सरदार पटेल ने राजाओं को मनाने के लिए मंत्रीपूर्ण ढंग अपनाया और व्यवस्थित 
ढंग से कार्य शुरू किया। सरदार पटेल की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि वे 
अनुनय-दाक्ति, युक्ति-कौशल और कूटनीति के प्रयोग द्वारा, कुछ अपवादों को छोड़ 
कर रूगभग सभी शासकों को अपने सम्पूर्ण श्ासन-अधिकारों को त्यागने तथा अपने 
विशेषाधिकारों को स्वेच्छा से समपित करने के लिए मनाने में सफल हो गये। 
शक्ति की सबसे पहली परीक्षा पूर्वी क्षेत्र में होने वाली थी। सरदार पटेल इस 
बात में विद्वास नहीं करते थे, कि समय पर सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जायगा। 
उड़ीसा की रियासतों के शासकों के साथ बातचीत करने के लिए वे दिसम्बर 947 
के द्वितीय सप्ताह में कटक के लिए रवाना हो गये। वी और सी श्रेणी को रियासतों 
से सुलठने में अधिक कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि वे आकार में छोटी थीं और प्रजा मण्डलों 
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के आन्दोलन का सासना विशेषरूप से उन्हों को करता पड़ता था। सरदार पढेल ने 
शासकों से कहा कि अपने ही हित्त में आपको सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बनने 
से बचना चाहियें। भारत मुसीवतों में होकर गुजर रहा है। इसलिए ऐसा खत्तरा 
मोल लेना ठोक नहीं। उन्होंने कहा कि यदि आप अपने शासन-अधिकारों को भारत 
सरकार को सम्रपित करने के लिए राजी हो जाते हैं, तो आपकी रक्षा, आपके राज्य- 
क्षेत्रों में बान्ति और प्रगत्ति, आपके तया आपके परिवारों के जीवन-निर्वाह के लिए 
पुष्कल प्रिवी-पर्त और आपके राजवंध की अभंगता निद्चिचत हो जाती है। 

प्रिवी पर्सो के रूप में निश्चित की जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में कुछ बाद- 
विवाद के पश्चातू, शासक सरदार पटेल की सलाह सानने के लिए राजी हो गये और 
उन्होंने विछूय-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये। विलूय-पत्र का एक प्रारूप ची० पी० सेनन 
की जेब में पहले से ही या। ए श्रेणी की वड़ी रियासतों के शासकों से सुलूटने में कुछ 
कठिनाई हुई। परच्तु मेनन उसे दूर करने में सफल हो गये और उन्होंने एक दिन बाद 
उन्हें भी विलप-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए सना लिया। इस प्रकार, दिसस्वर 
4947 के मध्य तक उड़ीसा की समस्त रियासतें उड़ीसा प्रान्त में विलीन हो गयीं। 

प्रशासनिक दुष्ठि से सयूरभंज रियासत उड़ीसा-रियासतों का भाग नहीं थी, 
इसलिए इस रियासत का शासक विलूयन सम्बन्धी बातचीत से अलूग ही रहा। 
विजूपन-सम्बन्धी बातचीत में उसके भाग न लेने का दूसरा कारण यह भी था कि उसने 
पहले ही अपनी प्रजा को उत्तरदायी शासन प्रदाद कर दिया था। परन्तु कुछ ही महीनों 
में मालूम हुआ कि रियासती मामले गड़बड़ा गये हैं और अपनी रियासत को समीप- 
वर्ती प्रान्त में न मिछ्ता कर उसने गलती की है। शासक की स्पष्ट इच्छा के कारण 
और उड़ीसा प्रान्त के साथ सांस्कृतिक और भाषायी एकता के कारण, मयूरभंज को 
भी उड़ीसा प्रान्त में मिल्रा छिया गया। 


छत्तीसगढ़ की रियासतें 


छत्तीसगढ़ की रियासतों से सुलुट्ने के लिए सरदार पदेल कटक से नागपुर पहुंचे। 
यहां भी उत्तरदायी शासन की प्राप्ति के लिए जन-आन्दोलन चरमोत्कप पर पहुंचा 
हुआ था । यह आन्दोलन प्रजामण्डलों द्वारा ज० भा० रियासती प्रजा परिषद की 
छत्रछाया सें और उसी के सहयोग से चल्लाया जा रहा था। इसने सरदार पटेल के 
लिए शासकों के साथ बातचीत के दास्ते अभीष्द वातावरण तेयार कर दिया था, 
वयोंकि उनके सामने जो संकट मुंह बाये खड़ा था, उससे उनके दिमाग दुरुस्त हो गये 
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थे। नागपुर सें सरदार के पहुंचते हो, छत्तीसगढ़ की रियासतों के शासकों के साथ बैठकों 
और सम्मेलनों का ताँता शुरू हो गया। सबसे पहले नन्‍्दगांव की रानी ने (जो वहां 
के राजा की तावालिगी सें राज्यभार संभाले हुई थी)विलूप-पत्न पर हस्ताक्षर किये 
और इस प्रकार कार्य का श्रीगणेश हुआ। जैसे-जैसे वातचीत आगे बढ़ी और शासकों 
को सरदार पटेल के प्रस्ताव का अर्थ हृदयंगम हुआ, वैसे ही एक-एक करके सभी 
शासकों ते समझौते के प्रारूप पर हस्ताक्षर कर दिये। 

समस्त पूर्वी रियासतों के उड़ीसा और मध्य श्रान्त में विलय के साथ ही पूर्वो 
रियासत-संघ स्वतः ही समाप्त हो गया। इसके बाद, भारत सरकार ने उड़ीसा और 
सध्य प्रान्त की सरकारों को उनमें विलीन रियासतों पर उसी प्रकार शासन करने का 
अधिकार दे दिया, जिस प्रकार प्रान्त के जिलों पर किया जाता है। केवल कुछ ही 
विषय अपने लिए सुरक्षित रखे। 


विन्ध्य प्रदेश 


वर्तमान मध्य प्रदेश के विछासपुर जिले तथा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और 
झांसी जिलों के बीच सें रियासतों का एक और समूह था, जिसे बुन्देलखंड और बघेल- 
खण्ड कह॒ते थे। ये रियासतें उन बुन्देछा और बधघेला बीरों की याद दिलाती थीं, जो 
उस क्षेत्र में कभी लुठेरों की तरह घूमते थे और कभी मुगल-सेना के सेनापतियों के रूप 
में दिखायी पड़ते थे। स्वतन्‍त्रता-प्राप्ति के समय ये 34 रियासतें अपने पिछड़ेपन 
तथा संचार-साधनों के पुर्ण अभाव के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध थीं। बघेलखण्ड में 
रीवा रियासत ही इनसें ऐसी रियासत थी जो बड़ी और जीवनक्षम कही जा सकती थी। 
जब इन रियासतों के संघटन का प्रश्न उपस्थित हुआ, तो कई विकल्प सामने आयें। 
यह सुझाव दिया गया कि वघेलखण्ड और बुन्देलखण्ड को ऋमशः मध्यश्रान्त और 
युक्‍त प्रान्त में मिला दिया जाय। परन्तु यह्‌ इसलिए ठीक न जंचा क्योंकि मध्य प्रान्त 
में हाल ही में छत्तीसगढ़ की बहुत सी रियासतें मिलाई जा चुकी थीं ओर युक्त प्रान्त 
पहले ही इतना बड़ा था कि संभाले नहीं संभल रहा था। रीवा की रियासत तथा उसके 
महाराजा को दी गयी कुछ रियासतों के बदले में रीवा का महाराजा समस्त रियासत्तों 
का एक संघ बनाने के लिए राजी हो गया। परन्तु उसने जो शर्ते रखीं, वे प्रत्यक्ष रूप 
से इतनी अयुवितियुकतत थीं, कि सामला कुछ समय के लिए वहीं लटका रह गया। 

सबसे अधिक आहचर्य की बात तो यह है कि रीवा के छोकप्रिय नेता महाराजा 
की मांगों का पूर्ण समर्थन कर रहे थे। महाराजा के साथ मेनन का व्यवितगत 
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विचार-वितिमय आशाजनक सिद्ध हुआ और उन्होंने महाराजा को तथा इन रियासतों 
के अन्य शासकों को, समस्त रियासतों का एक संघ बनाने की प्रजा सण्डलों की सांग 
को स्वीकार करने के लिए राजी कर लिया। कुछ और विचार-विमज्ञ के बाद 
समझौता हो गया और विन्ध्य प्रदेश नाम की रियासत बनी, जिसके राजप्रमुख रीवा 
के महाराजा बनायें गये। 

आरस्भ सें इस संघ के दो सस्त्राल्य थे--एक बुन्देलखण्ड के लिए और दूसरा 
वर्धेछलण्ड के लिए। परन्तु दो पृथक मन्‍्त्रालुयों का यह प्रयोग असफल रहा और 
शीघ्र ही समस्त क्षेत्र के लिए एक संयुक्त मस्त्राऊय बनाया गया। इस सल्त्रालय से 
भी भ्रष्टाचार, कुलपक्षपात और अदक्षता के मामले में नये कीतिमान स्थापित किये; 
यहां तक कि विभिन्न प्रकार के अपराधों में मन्त्रियों तक पर अभियोग चलाना पड़ा। 

इसके कारण महाराजा रीवा और महाराजा पन्ना के साथ नये सिरे से घातचीत 
करने की आवश्यकता हुई। पुराना समझौता रद्द करके नया तैयार किया गया। 
इसके अनुसार प्रत्येक दासक से कहा गया कि वह अपनी रियासत के दासन-सम्बन्धी 
पूर्ण और अचन्य अधिकार, क्षेत्राधिकार और सत्ता भारत सरकार को सौंप दे। रूस्बे 
विचार-विनिमय के बाद, शासकों ने एक-एक करके नये समझौते पर हस्ताक्षर करते 
झुरू कर दिये। केचल महाराजा रीवा अलग रहे। परन्तु व्यक्तिगत एवं वित्तीय 
लाभ का ध्यान करके उन्होंने भी [अपना विचार वदल दिया और नये समझौते पर 
हस्ताक्षर कर दियें। विन्ध्य प्रदेश कांग्रेस सम्रति का रुख़ बड़ा निराशाजनक था; 
उसने रियासत सन्त्राल्‍ूय के प्रस्ताव और नये समझौते के विरुद्ध एक प्रस्ताव ही पास 
कर दिया। 

परन्तु सरदार पटेल को अभी एक आइचरय्य और दिखाना था। उन्होंने युक्तप्रान्त 
और मध्य प्राच्त के मुख्य सन्त्रियों को इस उद्देशय से नयी दिल्‍ली बुहूाया कि वे आपस 
सें मिल कर यह तय करें कि ये रियासतें उनके दोनों प्रान्तों सें मिलाये जाने के लिए 
किस प्रकार विभाजित की जा सकती हैं। परन्तु मुख्य मन्त्रियों में कोई समझौता न हो 
सका। तब हार कर सरदार पटेल ने यह काम अपने हाथ में लिया। उनके सामने इसके 
अतिरिक्त और कोई विकल्प घन था कि विस्ध्य प्रदेश को केखशासित क्षेत्र के रूप सें 
अपने अधीन कर लिया जाय। उन्होंने उसे एक उपराज्यपाल के अधीत कर दिया। 


काठियावाड़ की रियासतें 
रियासतों का एक और समूह, जिससे रियासत-मन्त्रालय को सुलटना था, काठिया- 
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बाड़ था; यह देशी रियासतों का अविभाज्य खण्ड था। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की 
रियासतों के समोयवर्ती प्रात्तों में विलयन से दिशा का निर्देश पहले ही हो गया 
था; परल्तु काठियावाड़ की रियासतों की स्थिति कुछ भिन्न थी। वहां शान्ति और 
व्यवस्था की समस्‍यायें भिन्न प्रकार की थीं। समीपवर्तो वम्बई प्रान्त का क्षेत्र, उड़ीसा 
की तरह, रियासती क्षेत्रों से जगह-जगह कटा हुआ न था; अतः बातचीत करने 
वालों के सामने कई विकल्प आये । सबसे पहले तो यह सोचा गया कि समस्त 
काठियावाड़ राज्य क्षेत्र को चार एककों में पुनरगंठित कर दिया जाय, जिनमें प्रमुल 
भाषनगर और नवानगर जैसी बड़ी रियासतें हों। परन्तु छोटी रियासतों मे इस पर 
आपत्ति की। उन्होंने सोचा कि बड़ी रियासतों को और मोटा करने के लिए उन्हें 
बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जीवन-क्षमता की दृष्टि से भी यह प्रतीत हुआ कि 
काठियावाड़ सें चार एकक बहुत हो जायेंगे और जनसंख्या और साधनों की दृष्टि 
से उनमें से प्रत्मेक बहुत छोटा रहेगा। 

दूसरा बिकल्प यह्‌ था कि समस्त रियासतों को बस्बई में मिला दिया जाय। 
परन्तु न तो यह संभव जान पड़ा और न आवश्यक ही, क्योंकि इन दोनों 'राज्य-क्षेत्रों 
के मध्य बड़ोदा की रियासत थी। हर किसी को जो विकल्प सबसे अच्छा लगा, वह 
यह था कि सब रियासतों को मिला कर एक एकक बना दिया जाय । रियास्तत-मब्त्रालय 
के अधिकारियों ने इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया। सभी छोटी बड़ी 
रियासतों को मिला कर संयुक्त काठियावाड़ रियासत नाम का एक एकक बनाने के लिए 
एक योजना तैयार की गयी। 

इस क्षेत्र की सबसे अधिक स्वागतयोग्य घटना भावनगर के शासक हारा उसे 
पूर्ण उत्तरदायी शासन प्रदान करवा थी। भावनगर रियासत ने, जो का्ियावाड़ 
की एक बड़ी रियासत थी, सबसे पहले उत्तरदायी शासन की मांग के दबाव का अनुभव 
किया। उसके महाराजा ने गांधी जी और सरदार पटेल के परामर्श से यह मांग 
स्वीकार कर ली । यह निश्चय हुआ कि इस योजना के अनुसार बलवन्त राय 
मेहता भावनगर के प्रथम प्रधान मनत्री होंगे। भावनगर में उत्तरदायी शासन का 
शुभारम्भ सरदार पटेल ने 5 जनवरी 7948 को किया। इस प्रकार काठियावाड़ में 
एक अच्छी शुरुआत हुई। 

भावतगर से अब हम आपको राजकोट ले चलते हैं। यहां बी० पी० मेनन ने 
सरदार पटेल के निदेशानुसार काठियावाड़-रियासतों फे शासकों के साथ बार्तालाप 
आरम्भ फिया। सेनत ते अपने भाषण सें अपने कार्ड सब के देखने के लिए मेज पर 
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खोल कर रख दिये। पूर्वी रियासतों का उदाहरण देते हुए मेनन ने कह! कि काठिया- 
वाड़-रियासतों की समस्‍यायें भिन्न प्रकार की नहीं हैं। उन्होंने उन विभिन्न विकल्पों 
के अर्थ समझाये जो उनके सामने थे। अपने उद्बोधक भाषण की समाप्ति पर सेनन 
ते कहा :-- 

“तथ्यों का अर्थ समझना ही होगा। काठियावाड़ की 222 रियासतों 
के लिए यह सम्भव नहीं है, कि वे आधुनिक परिस्थितियों में बहुत अधिक समय 
तक अपनी पृथक्‌ सत्ता बनाये रखें। रियासतों की पृथक्‌ सत्ता की समाप्ति 
रुचिकर भले हो न लगें, परन्तु यदि काठियाबाड़ में स्थिति को सुदृढ़ बनाने के 
लिए समय पर कुछ न किया गया तो घठत्ाप्रवाह और भी अधिक अरुचिकर 
परिणास उपस्थित कर सकता है। जो सत्य किसी भी बाहरी प्रेक्षक के लिए 
प्रत्यक्ष है, वह आपको स्वीकार कर लेता चाहिए अथवा आपको उसी प्रकार 
चलते रहना चाहिये जिस प्रकार अब तक चलते रहे हैं और उन खतरों को 
उठाना चाहिए जो भव्रिष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं--इसका निर्णय अकेले आप 
ही श्रीमानों को करना है। भारत सरकार क्ाठियावाड़ के एकीकरण की क्विसी 
भी ऐसी योजता को सह॒र्ष रवोकार करेगी, जो आपको रुचिकर हो, और मुझे 
पूरा विश्वास है कि ऐसी योजना को महात्मा गांधी का भी आइ्ार्वाद प्राप्त 
होगा ।7/ 
बातचीत का पहला दोर आश्ञाप्रद सिद्ध हुआ। भावनगर पहले ही उत्तरदायी 

शासन देना स्वीकार कर चुका था। पश्रांगत्ना के शासक ने सेनन की क्ाठियावाड़- 
रियासतों के एकीकरण की योजना का खुल कर समर्थत किया। अब बहुत-कुछ 
नवानगर के जाम साहव पर निर्भर था। जाम साहब के पक्ष में इतना अवश्य कहा 
जा सकता है कि उसने यह समझ लिया कि संयुक्त काठियावाड़ का विकल्प रियासतों 
का विघटन होगा, जो या तो बच्चई में मिला दी जायेंगी या किसी दूसरे प्रकार से 
समाप्त कर दी जायेंगी। आपस में कुछ और विचार-परामश के बाद, काव्यावाड़ 
के शासक एक संघ बनाने के लिए सहमत हो गये। यह नि३चय हुआ कि पूर्ण उत्तर- 
दायी शासन के आधार पर नयो रियासत बनाने के लिए एक संविधान सभा निर्वाचित 
की जाय। यदि सभी गुजराती भापी क्षेत्रों को सिला कर कोई भाषायी प्रान्त बनाया 
जाय तो काठ्यावाड़ संघ स्वत: उस एकसापायोी एकक में मि्ल जाय। यह भी निदचय 


3“दी स्टोरी आफ दी इल्टीग्रेशन आफ दी इंडियन स्टेट्स--पृ० ॥77 
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हुआ कि वस्वई उच्च न्यायारूय का क्षेत्राधिकार काठियावाड़ तक तब तक बढ़ा दिया 
जाय, जब तक उसका अपना उच्च न्यायालय न हो जाय। सलामी-रियासतों के 
शासकों ने अपनी एक परिषद बनायी और जाम साहव को रियासत का प्रथम अव्यक्ष 
या राजप्रमुख चुना। अन्य बतें एक प्रतिज्ञा-पत्र सें लिख ली गयीं, जिस पर सब शासकों 
, ने हस्ताक्षर कर दिये। काठियावाड़ के शासकों ने जिस प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर 
किये, वह आदर्श समझा जाने रूगा, और बाद में अन्य रियासत-संघों ने भी उसका 
अनुसरण किया। यह एक सर्वागपूर्ण और सुक्ष्मनिरूपित अभिलेख है।* 
प्रतिज्ञा-पत्र पर सलामो-रियासतों और गेर-सलामी रियासतों के शासकों ते 
हस्ताक्षर किये। परन्तु अर्ध-अधिकार-क्षेत्रीय एवं गैर-अधिकार-क्षेत्रीय रियासतों और 
तल्‍्लुकों के शासकों से एक समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा गया, जिसके 
द्वारा बे अपनी जागीरों और ताल्लुकों के संयुक्त काठियाबाड़ रियासत में विलूयन 
के लिये सहमत हो गये। 
प्रतिज्ञापत्न पर हस्ताक्षर और संयुक्त काठियावाड़ रियासत का गठन एक बड़ी 
घटना थी। वह स्वतन्त्र भारत में होने वाली क्रान्ति की प्रतीक थी। इसकी छाया 
काठियावाड़ राज्यक्षेत्र से बाहर और भारत से भी वाहर दूर-दुर तक पड़ रही थी। 
काठियावाड़ की जनता शताब्दियों से राजाओं के व्यक्तिगत शासन में रहती चली आ 
रही थी। अतः अपने अधिकारों से विदा लेते समय राजाओं का भावविभोर होना 
स्वाभाविक था। वी० पी० मेनन ने, जो इस चाढक के सुख्य सूत्रधार थे तथा जो 
उस अवसर पर उपस्थित थे, इस दृश्य का वर्णन इस प्रकार किया है :-- 

/एक महीने पहले तक भी कोई शासक यह नहीं सोचता था कि उसे 
इतनी जल्दी अपनी रियासत और शासन से विदाई लेनी पड़ेगी। जो चीज 
उनके बंश में पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आयी थी और जिसे वे पत्रित्र समझते थे, 
वह मानो निमेषमात्र सें ही लोप हो गयी थी । यद्यपि सभी अपने को साहसी और 
प्रसन्न दर्शाते थे फिर भी मानसिक बेदना की मोटी रेखायें उनके चेहरों पर उभरी 
हुई थीं। न तो कठक में और न नागपुर में हो मैंने ऐसा दृश्य देखा था जैसा 
राजकोट में देखा। यहां का दृश्य अन्तिम अंश तक हृदय-द्वावक था और मेरे 
स्पृति-पटल पर सदा अंकित रहेगा।”2 





पूरे पाठ के लिए परिशिप्ट (ख) देखिए । 
श्वही---१० 485 
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संयुक्त काठियावाड़ रियासत का शुभारम्भ सरदार बल्लभभाई पटेल ने जामनगर 
सें [5 फरवरी 948 को किया। जात साहब को राजप्रमुख के पद की शपथ दिलायी 
गयी। शासनाध्यक्ष मण्डल के सदस्यों ने भी शपय ग्रहण की। चलवन्तराय सेहता 
के प्रस्ताव पर यू० एन० ढेबर मन्त्रिदल के नेता चुने गये। 


यह सोचा जा सकता हैं कि का्ियावाड़ के शासक इन घटनाओं को अनिवार्य 
समझते होंगे और निराशा अथवा उदासी की भावना से उन्हें स्वीकार कर सन्तुष्ट 
हो गये होंगे। परन्तु ऐसा सोचना गलत है। इन शासकों सें सबसे अधिक अभिमानी 
जाम साहब ने राजप्रमुख फी हैसियत से जो भाषण दिया, उससे यह धारणा ग़लत सिद्ध 
हो जाती है। उसने अपने भाषण सें कहा|:-- 


“मैं काठियाबाड़ के राजवर्ग की ओर से जिस बात को स्पष्ट करना 
चाहता हूं, बहु यह है: यह बात नहीं है कि हम थके हुए शासक थे, जिन्हें हवा 
करके सुलझा दिया गया है। यह भी नहीं है कि हमें आज्ञापालन के लिए बाध्य 
किया गया है। हमने स्वेच्छा से अपनी सम्प्रभुताओं को पुंजीभूत किया है और 
हम इस नयी रियासत्त के गठन के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हुए हैं, जिससे संयुक्त काठिया- 
वाड़ रियासत और भारत की एकता अधिक पूर्णत्ता को प्राप्त हो सके तथा जिससे 
हमारी प्रजा को उस ढंग का दासन मिल सके, जो आज उसे सबसे अधिक स्वीकार्य 
है और जो, में भाशा करता हुं तथा प्रार्भना करता हूं, उसके लिए लाभदायक 
सिद्ध होगा।” 


जूतागढ़ के अधिसिलन का प्रश्न अन्त में जतमत संग्रह द्वारा तय हुआ था; 
अतः जूनागढ़ रियासत भी जनवरी 949 में संयुक्त काठ्यावाड़ रियासत सें मिल 
गयी। एक पूरक प्रतिज्ञा-पत्र तैयार किया गया, जिसमें जूनागढ़, मन्नवदार, मांगरोल, 
बांतवा, वाबरियावाड और सरदारगढ़ के सौराष्ट्र के साथ एकीकरण की व्यवस्था 
थी (का््यावाड़ की नयी रियासत तब सौराष्ट्र कहलाने रूगी थी)।॥ इसके साथ 
काठियाबाड़-रियासतों का एकीकरण और उनका एक एकक सें संघटन पुरा हो गया। 
सौराष्ट्र के निर्माण तथा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की रियासतों के समीपवर्तो प्रान्तों में 
बविलयत के बाद यह कहा जा सकता है कि सरदार पटेल ने रियासती समस्या की कमर 
तोड़ दी। गणित की दृष्टि से उन्होंने अपना आधे से अधिक कास पूरा कर किया था; 
परन्तु, जैसा कि आगे की घटनाओं से पता चलेगा, वस्तुतः समस्या का फौलादी वीर्ष 
तो अभी शेष ही था। 
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दक्षिण और गुजरात की रियासतें 


उत्तर सें काठियावाड़ और बम्बई के मध्य !7 अधिकार-क्षेत्रीय रियासतों तथा 
427 अर्ध-अधिकार-क्षेत्रीय और गेर-अधिकार-क्षेत्रीय एककों का एक और समूह था। 
बड़ौदा की भी बड़ी रियासत थी, जिसको राजनीतिक दृष्टि से स्व॒तन्त्र सता थी, और 
जो गुजरात एजेंसी का भाग न थी। बम्वई प्रेसीडेंसी के दक्षिण में 8 रियासतों का 
एक और समूह था, जिन्हें दक्षिण की रियासतें कहते थे; कोल्हापुर भी इन्हीं में शामिल 
था। काठियाबाड़ की रियासतों के भविष्य का निपटारा करने के बाद, रियासता 
सन्त्रालय ने अपना ध्यान बस्बई प्रान्त के दोनों ओर स्थित रियासतों के इन दोनों 
समूहो पर केन्द्रित किया। 

दक्षिण की रियासतों के शासकों ने घटना-प्रवाह के अनुमान से लाभ उठा कर 
कुछ बृद्धिमत्ता दिखाई थी । जुलाई 2946 में ही, इनमें से कुछ रियासतों के शासकों 
ने एक संघ बचाने का निर्णय कर लिया था। अच्छी शुरुआत के लिए वे चाहते थे 
कि गांधी जी तथा अन्य भारतीय नेता इस प्रस्ताव के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान 
करें। भप्रतिज्ञापत्र तैयार करने का भार उन्होंने के० एस० मुंशी को सौंपा । उनके 
प्रस्ताव के प्रति गांधी जी की प्रतिक्रिया अधिक उत्साहवर्द्क न थी; वर्योंकि वें 
प्रस्तावित संघ की स्थापना की अपेक्षा प्रजा को उत्तरदायी शासन के प्रदान पर अधिक 
बल देते थे। फिर भी शासक अपने निर्णय प्र आरूढ़ रहे। उन्होंने कांग्रेस का भी 
सहयोग प्राप्त कर लिया। कांग्रेस मे शासकों के प्रिवी-पर्स निश्चित करने के लिए 
डा० राजेद्धप्रसाद, डा० बी० पद्ामि सीतारामय्य और शंकरराब देव की एक उप- 
समिति बनायी। प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर हुए और संघ बना, परन्तु 77 रियासतों 
में से केवल 8 ही उसमें शामिल हुईं। 

जो रियासतें अलग रह गयीं, प्रत्यक्षतः उनकी स्थिति अच्छी न थी। संघ बनते 
ही जामजण्डी के राजा ने घोषणा की कि यदि मेरी प्रजा चाहती है तो मैं बम्बई प्रान्त 
में अपनी रियासत के विलयन के लिए तैयार हूं। जामखण्डी प्रजा मण्डल ने राजा की 
इस इच्छा की पुष्ठि कर दी। इस घटना ने जनता का ध्यान नये विकत्प की ओर 
फेर दिया, जिससे संघ का वह आकर्षण जाता रहा, जिसकी द्यासक आशा कर रहे थे। 
संघ का काम भी ठीक से नहीं चल रहा था। सन्त्रियों की नियुक्ति के विषय में तीन्न 
मतभेद था और परस्पर स्वीकार्य समाधान के सब प्रयत्व विफल हो यये थे। 

ऐसा प्रतीत होता है कि विलयेच्छू रियासतों के प्रजामण्डलों से ठीक से राय नहीं 
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लो गयी थी। उनमें से कुछ बस्वई के साथ बिलयन के पक्ष से थे। जाद और आकलकोट 
रियासतों के प्रजामण्डलों का जो शिप्टमण्डल दिल्ली में वी० पी० मेनन से मिला, 
उसने ऐसे ही विचार प्रकट किये थे। इसके वाद, दक्षिण की रियासतों के शासकों 
का एक शिष्ट मण्डल दिल्‍ली गया था और सरदार पढेल से मिला था। सरदार ने 
उनको सलाह दी कि यदि उनकी रियाततों की प्रजा चाहती है तो उन्हें अपनी रियासतों 
के बम्बई के साथ विलूयन के लिए राजी हो जाना चाहिए। 

दो सप्ताह परचात्‌ जब उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की रियासतों के समीपदर्तो 
प्रात्तों में विलयत की घोषणा हुई, तो विरूयन के प्रस्ताव के पक्ष में झुकाव का होना 
स्वाभाविक था। उत समस्त रियासतों के शासकों ने, जो संघ में शामिल नहीं हुई थीं, 
बम्बई सें विलयत के पक्ष सें अपनी इच्छा की घोषणा कर दी। दक्षिण रियासत संघ 
की घटक रियासतों के प्रजा मण्डलों ने भी विलूयन के पक्ष में आन्दोलन शुरू कर दिया। 
संघ की पविधान सभा के पहले ही अधिवेशन में इस आशय का एक प्रस्ताव पास किया 
गया कि संयुक्त दक्षिण रियासत की समस्त घटक रियासतें भारतीय संघ के प्रान्त में 
विलीव होती हैं।” 

948 के आरम्भिक महीनों में, दक्षिण की रियासतों के मासले कुछ असाधारण 
घटनाओं के कारण पेचीदे हो गये। इन घटनाओं ने व्यापक उपद्रव एवं अशान्ति 
और अव्यवस्था की स्थिति पैदा कर दी। महात्मा गांधी की हत्या के बाद, जब यह 
सालूम हुआ कि हत्यारा एक महाराष्ट्री ब्राह्मण था, तो इन स्थानों पर दंगा, लूटपाट, 
आगजनी आदि की व्यापक घटतायें हुईं। आक्रमण का सुख्य लक्ष्य ब्राह्मण जाति थी। 
शान्ति और व्यवस्था की स्थिति, जो पहले से ही खराव थी, इन दुःखद घटनाओं के कारण 
ओर भी अधिक बिगड़ गयी। यह सम्भव है कि इन्हीं सब बातों से प्रभावित होकर 
दक्षिण की रियासतों के शासकों ते शान्ति और व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी 
अपने ऊपर न ले कर रियासतों के मामलों को वस्वई सरकार को सोंपने का निर्णय किया 
हो। सम्रीपवर्तो कोल्हापुर रियासत की राजनीतिक घटनाओं पर भी इन सब बातों 

का प्रभाव पड़ा। कोल्हापुर इस क्षेत्र की सबसे बड़ी रियासत थी, पर चह दक्षिण की 
रियासतों में नहीं गिनी जाती थी। 

फरवरी 4948 तक, दक्षिण की रियासतों के समस्त शासकों को बाध्य होकर 
रियासत भन्त्रालूय से यह प्रार्थना करनी पड़ी कि समझौतों पर हस्ताक्षर होने से पहुले 
ही वह वम्वई में उनको रियात्तों का विरूयन स्वीकार करे। जब सामान्य सिद्धान्त 
के अनुसार प्रिवी पर्सो का प्रशच हुल हो गया, और राजाजं को अधिकारों तया विशेषा- 
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धिकारों के सम्बन्ध में सासान्य आइवासन दे दिये गये तथा स्वीकार कर लिये गये, 
तो फरवरी में इन में से (4 रियासतों का प्रशासन वम्बई सरकार ने अपने हाथ में 
ले लिया। केवल सावन्तवाड़ी और जंजीरा ही ऐसी दो रियासतें थीं, जिन्होंने अब 
तक अनुक्रिया न की थी। परन्तु कुछ सप्ताह वाद उनको भो ऐसा हो करना पड़ा। 
सावन्तवाड़ी की स्थिति बहुत खराब हो गयी थी। प्रजामण्डल ने समानान्तर सरकार 
स्थापित कर ली थी और रियासत के सभी अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। 
फलस्वरूप राजा ने प्राथंना की कि उसकी रियासत को बम्बई सें मिला लिया जाय। 
जंजीरा के मामले में कोई कठिनाई उपस्थित नहीं हुई, क्योंकि रियासत की शान्ति 
और व्यवस्था का प्रशासन पहले, ही से बम्बई सरकार के हाथ में था। नवाव को केवल 
विलय-पत्र पर हस्ताक्षर करने थे। 


अब हम गृजरात की रियासतों के मामले पर विचार करेंगे। यह अस्वाभाविक 
त्त था कि संयुकत काठियावाड़ रियासत का निर्माण गुजरात की रियासतों के शासकों 
के हृदयों में इस प्रकार की आशाओं का संचार करता कि हम भी ऐसा ही संघ बनाये 
और यदि सम्भव हो तो बड़ौदा को भी सिलाने की कोशिश करें। यही एक ऐसा मार्ग 
था, जिससे वे अपनी पृथक्‌ सत्ता कायम रख सकते थे। परन्तु वे किसी न किसी प्रकार 
बम्बई में विलयन से बचना चाहते थे। परन्तु जब वे बड़ौदा के शासक के पास गये, 
तो उसने उनका बड़ौदा से मिलने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद रियासत- 
मन्त्राल्य और गुजरात की रियासतों के शासकों के मध्य बातचीत आरम्भ हो गयी। 
शासक विलयन-प्रस्ताव का अन्त तक विरोध करते रहे। अन्त में उन्हें विश्वास हो 
गया कि अब इसका कोई दूसरा विकल्प नहों है। 


जेसा कि अन्य मामलों में हुआ, प्रिवी-पर्सो का प्रश्न सामने आया। जब वह 
तय हो गया और ज्ञासकों को तसल्ली हो गयी, तो वे अपनी रियासततों को बस्बई प्रान्त 
सें सिलाने के लिए राजी हो गये। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि “हमने प्रसन्नता 
से कर्तव्य की पुकार का अनुश्रवण किया है और अपनी रियासतों का वम्बई प्रान्त 
के साथ एकीकरण करके महागुजरात प्रान्त बनाने में प्रथम कदम उठाने का निर्णय 
किया है। # 


दांता की छोटी रियासत को, जिसने विलूयन-समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये 
थे, कुछ महीनों बाद ऐसा करने के ।लिए सना लिया गया। डांग्स की रियासत, जो 
बस्बई के सूरत और नासिक जिलों के बीच में थी, बम्बई मान्त का एक पृथक्‌ जिला 
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बना ली गयी। उसकी विचित्र स्थिति और उसकी जदतंद्या की रचना के कारण 
ऐसा किया गया। डांग्स के अधिकांश निवासी आदिवासी हैं। 

इस क्षेत्र में अब केवल दो ही रियासतें निपदारे के लिये शेष थीं--वम्बई के उत्तर 
में बड़ीदा और दक्षिण में कोल्हापुर। ये दोनों ही रियासतें जीवन-क्षम थीं; अतः 
उन्हें वाइसराय के आइवासनों के अनुसार, परिसमाप्ति के लिए बाध्य नहीं किया 
जा सकता था। परल्तु कोल्हापुर रियासत में 948 के आरम्भ में जो बड़े पैसाने पर 
उपद्रव हुए , उनके फलस्वरूप वहां की स्थिति इतनी बिगड़ गयी कि शासक स्वयं भारत 
सरकार द्वारा नामजद प्रशासक को रखने के रियासत-मन्त्रालूय के प्रस्ताव को स्वीकार 
करने के लिए तैयार हो गया। महाराजा ने, जिसे अपनी प्रजा की पूर्ण राजभव्ति 
प्राप्त न थी, शान्तिप्रिय पुरुष की भांति व्यवहार किया ।* जब फरवरी 949 में उसे 
बातचीत के लिए नयी दिल्ली बुलाया गया, तो वहु बिना अधिक ननु-तच के अपनी 
रियासत के वम्चई में घिलूपत के समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी हो गया। 
शान्ति और व्यवस्था की असन्तोषजवक स्थिति तथा रियासत की दुर्बल वित्तीय 
व्यवस्था के कारण विल्‍ूयन के पक्ष सें निर्णय करने सें उसे देर न लगी; इसके फलस्वरूप 
उसे पुष्कल भिवी-पर्स भी प्राप्त हुआ। कोल्हापुर के विलूवन के साथ, दक्षिण की 
रियासतों का भविष्य सदा के लिए निश्चित हो गया ।? 


सध्यभारत संघ 
सौराष्ट्र की भांति, भारत के ठोक मध्य में एक बहुत बड़ा राज्यक्षेत्र देसी राजाओं 
के शासनाधीन था। सेन्द्रल इंडिया एजेंसी सें इन रियासतों की संख्या 25 थी और 
इनका क्षेत्रफल 47000 वर्ग मील था। ये रियासतें प्रायः एक अविभाज्य राज्य क्षेत्र- 


+ 940 सें कोल्हापुर के शासक की मृत्यु के बाद, एक शिशु गोद लिया गया 
और उत्तराधिकारी मान लिया गया तथा उसकी शैज्ववावस्था में शासनग्रवन्ध के लिए 
एक संरक्षक परिषद स्थापित कर दी गयी। कुछ समय वाद 947 में वच्चा मर गया। 
अब राजनीतिक विभाग ने देवास-सीनियर के महाराजा को कोल्हापुर के शासक 
के रूप में मास्यता दे दी। विधवा महारानी इस उत्तराधिकार से कभी सन्तुष्ट न 
हुई। उसका विरोध और यह तथ्य कि नया शासक उसकी प्रजा की दृष्टि में एक 
बाहरी व्यक्ति था, उसके मार्ग में गंभीर वावा सिद्ध हुए। 

* बड़ौदा के विलयन के सम्बन्ध में १० 276 देखिये। 
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खण्ड बनाती थीं। मुरुष रियासतें ग्वालियर ([श्षेत्रफल 26387 वर्ग मील, जनसंख्या 
37 लाख) और इन्दौर (क्षेत्रफल 9902 वर्ग मील, जनसंख्या 75 लाख) थीं। 

ये दोनों ही! रियासतें जीवन-क्षम थीं; अतः विलयन का विषय बड़ी सावधानी 
से सुलझाना था। महाराजा ग्वालियर ने पहले ही दिसस्वर 946 में अपनी प्रजा 
को उत्तरदायी शासन देने के अपने इरादे की घोषणा कर दी थी; और मई 947 
में उसने वस्तुतः जन-प्रतिनिधियों की अन्तरिस सरकार बना दी थी। एक संविधान- 
लिर्सान्नी संस्था भी बनायी गयी थी। यह एक अत्युत्तम अग्रसरता थी, क्योंकि अभी 
तक कोई भी इसरी बड़ी रियासत प्रजा की इच्छाओं की पूर्ति की दिशा में इतनी आगे 
नहीं बढ़ी थी। ठीक इसी समय मध्य भारत की अन्य छोटी रियासतों के प्रतिनिधि 
आपस में मिले और उन्होंने ग्वालियर तथा इन्दौर फो भी मिला कर एक बड़ा रियासत 
संघ बनाने के पक्ष में अपनी राय जाहिर की। इससे रियासत मन्त्रारूय के लिए 
यह आवश्यक हो गया कि वह इस विषय सें सहाराजा ग्वालियर के मन की थाह 
ले। रियासत मन्‍्त्रालय और ग्वालियर, इन्दौर तथा अन्य रियासतों के महाराजाओं 
के सध्य लफ्ने विचार-विमदो के परचात्‌ सिद्धान्त रूप से यह निश्चित हुआ कि इस क्षेत्र 
की सभी रियासतों का एक संघ बनाया जाय। 

विगत महायुद्ध में, इन्दौर के महाराजा ने अपनी कत्तंव्य-सीमा को लांघ कर भारत 
की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पुति की अनिवार्य आवश्यकता पर बल देते हुए, अमेरिका 
के राष्ट्रपति को एक पत्न लिखा था। वही महाराजा अब संघ-निर्माण में अपनी सहायता 
देने के लिए अनिच्छुक था। यह कम निराशाजनक बात न थी। बह अब रियासतों 
से “तीसरी शक्ति” के जन्म की बात सोचने रूगा था। 

उड़ीसा की रियासतों के विलूयन के पढचातू, जब एकीकरण का श्रइन उठा, तो 
रियासत मंत्रालय को जिस सुख्य समस्या का सामना करना पड़ा वह यह थी कि ग्वालियर 
और इन्दौर की दो जीवन-क्षम रियासतों को किस प्रकार एक संघ में आबद्ध किया जाय। 
अनेक विकल्प उपस्थित किये गये और शासकों तथा रियासतों में काम करने वाले 
राजनीतिक संगठनों ने उन पर विचार किया। परन्तु अन्त में ग्वालियर और इन्दौर 
तथा मध्य भारत की अन्य रियासतों का संघ ही एक ऐसा विकल्प था, जिसे इन रियासतों 
के प्रजामण्डलों के प्रतिनिधियों ने पसन्द किया। वी० पी० मेनन इन प्रतिनिधियों 
से बम्बई सें मिले थे । परन्तु रवालियर और इन्दौर की ओर से कुछ विरोध हुआ। 
ये दोनों ही रियासतें जीवन-क्षम एकक थीं। यह भी कहा गया कि विनाश के लिए 
केबल मराठा रियासतें चुनी गयी हैं, जबकि जोमपुर, बीकानैर और जयपुर जैसी 


268 


एकोकरण की ओर 


राजपूत रियासतें जढ़ती छोड़ी जा रही हैं। वास्तविक विरोधाभास तो यह था कि 
ग्वालियर और इस्दैर दोनों जीदत-क्षम होने के कारण ही अस्तित्व में रहने के लिए 
अपनी स्पष्ट अधिमान्यता प्रकट नहीं कर रहे थे, अपितु उन्हें प्रवल स्थानीय छोकमत 
का भी समर्यन प्राप्त था। इन रियासतों सें गही के प्रति राजभक्ति की सच्ची भावता 
विद्यमान थी। 

ऐसी स्थिति में सरदार पटेल स्वयं मेदाव सें आये और उन्होंने ग्वालियर के 
महाराजा से बातचीत की। उन्होंने यह्‌ तर्क उपस्थित किया कि यदि जीवन-क्षम 
रियासतों को पृथक एककों के रूप में रहने दिया गया, तो शासकों के अधिकार और 
विशेषाधिकार स्थानीय विधान-मण्डलों की दया पर अवरूम्बित रहेंगे, और यह आभा 
नहीं की जा सकती कि स्थानीय नेता शासकों के साथ न्याय करेंगे। थे दो संघ बनाने 
के भी विरुद्ध थे। सरदार पटेल के तर्क का महाराजा ग्वालियर पर कुछ प्रभाव पड़ा 
और प्रिद्दी पर्तों के तथा कुछ अन्य विशेषाधिकारों के प्रइन के सन्‍्तोष॒जनक समाधान 
के बाद अन्त में वह और महाराजा इन्दौर दोनों अपनो रियासतों के एक संघ में एकी- 
करण के लिए राजी हो गये। अपने ही हित में उन्होंने वह लेवा स्वीकार किया, जो 
उन्हें दिया जा रहा था। सर्वनाशें समुत्पत्ने अद्ध त्यजति पण्डित:। अर्द्धेन कुर्ते 
' कार्य सर्वनाशों हि दुःसहः। 

इसके बाद प्रतिज्ञापत्र तैयार किया गया और भोपाल को छोड़ कर मध्य भारत 
की रियासतों के अन्य शासकों के प्रिदी पर्सों और विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में अन्य 
नियमित समझौते किये गये। प्रतिज्ञापन् पर अप्रैछ्न 948 सें हस्ताक्षर हुए, और सई 
948 में मध्य भारत संघ का उद्घाटन प्रधान मन्‍नी नेहरू हारा किया गया। 


पंजाब रियासत संघ 


पंजाब की तात्कालिक स्थिति से उत्पन्न कुछ विचित्र आरस्भिक कव्ताइयों से 
पार होने के बाद, जुलाई 4948 में, पूर्वी पंजाब की 6 रियासतों पटियाला, नाभा, 
झींद, फरीदकोट, सलेरकोटला और कपूरथला को मिला कर पटियाला और पूर्वी 
पंजाब रियासत संघ (पेप्सू) की रचना की गयी। वेश के विभाजन और परिचिम' 
पाकित्ताव से बहुत बड़ी संख्या में गर-तुसलिस शरणार्थियों के आज्नजन तथा इन 
रियासतों सें रहने वाले मुसलिस जनसमुदाय के प्रव्नजन के फलस्वरूप, ये रियासतें 
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तथा शेष पंजाब भी उस समय असाधारण परिस्थितियों की चपेट में आ गये थे। 
ठीक उसी समय, जबकि रियासतों के शासकों के साथ अनौपचारिक विचार-विमर्द 
शुरू होने वाल था। फरीवकोट में राजा और रियासती प्रजा परिषद के सध्य संघर्ष 
उठ खड़ा हुआ। उस वर्ष रियासती प्रजा परिषद का अध्यक्ष शेख अब्दुल्ला था। 
ऐसी रिपोर्ट मिलीं कि राजा राजनीतिक बन्दियों तथा मुसलिम रिष्कान्तों के साथ 
दुर्व्यवहार कर रहा है। शिकायतें इतनी गम्भीर थीं कि रियासत भन्त्रालूय को हस्तक्षेप 
करना पड़ा। अन्त सें छार्ड साउन्ठ बेटन ने इस मामले पर विचार करने के लिए 
ग्वालियर, बीकानेर, पटियाला और नवानगर के शासकों की एक मौटिग बुरूयी। 
नि*चय हुआ कि इस कठिनाई से बाहर निकलने का सर्वोत्तम उपाय यह होगा कि 
भारत सरकार फरीदकोट रियासत का प्रशासन अपने हाथ सें ले ले। तत्काल ऐसा 
ही किया गया। 

जैसा कि अन्य रियासत-समूहों के मामले सें हुआ था, पूर्व पंजाब रियासतों के 
भविष्य के बारे में भी अनेक विकल्प उपस्थित किये गये। यह सुझाव दिया गया 
कि ये रियासतें पंजाब में मिला दो जायें। एक दूसरा प्रस्ताव यह था कि पांचों छोटी 
रियासतें पटियाला में मिला दी जायें, क्योंकि पटियाला रियासत सबसे बड़ी थी। 
और भी कई संयोजनों और क्रमचयनों पर राजनीतिज्ञों और प्रशासकों ने विचार 
किया। परन्तु रियासत मन्त्राल्य के विचार से सबसे अच्छा हल यह था कि छहों 
रियासतों को मिला कर एक संघ बना दिया जाय। नाभा, कपुरथला, झींद और 
मलेरकोटल/! के दएसकों ने इस प्रस्ताव पर कोई गम्भीर आपत्ति नहीं की, परन्तु महा- 
राजा पटियाला की अनुक्तिया उत्साहजनक न थी। वह इस पक्ष में था कि रियासत 
भन्‍्त्राक्य अथवा स्थानीय जनता चाहे कुछ भी झर्ते रूगाये, पर पदियाला पृथक्‌ एकक 
ही रहे। अन्त में जब उसे जीवन भर के लिए संघ का अध्यक्ष चुन लिया गया तो उसकी 
अनिच्छा दर हो गयो। उसको तथा पटियाला रियासत को दूसरी रियायत यह दी 
गयी कि ऋये एकक का नाम पटियाला और पूर्वी पंजाब रियासत संघ रख दिया गया। 
कलूसिया और नलगढ़ की छोटी रियासतें भी, जो अब तक पंजाब की पहाड़ी रियासतों 
में शामिल थीं, मुख्य रूप से इस लिए पेप्सू में मिला दी गयीं कि उनके राज-परिवारों 
और महाराजा पटियाला सें घनिष्ठ सम्बन्ध था। पटियाला और पूर्वी पंजाब रियासत 
संघ का उद्घाटन पदेल ने 75 जुलाई 948 को किया। 

इसके बाद नये संघ के भावी प्रशासन से सम्बन्धित अन्य समस्‍यायें सुलझायी 
गयीं। मुरूय समस्या लोकप्रिय स्त्रियों के चुनाव की थी। वस्तुतः प्रत्येक प्रतिज्ञा- 
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बद्ध रियासत में प्रजा मण्डल थे। इसके अतिरिवत, सिस्रों का मुख्य संगठन अकाली 
दल था। विल्‍ूयन से छुछ हो महीने पहले, छोकसेवा सभा नानक एक और संगठन 
अस्तित्व में भा गया था। ये तभी संगठन अपने-अपने सामितों के पक्ष सें खींचातानी 
करने लगे। कांग्रेस और प्रजा सण्डलों की एक न चली अन्त सें एक अभीक्षक (केअर- 
देकर) सरकार बनायी गयी, जिसका मुख्य सनन्‍्त्री पटियाला रियासत का एक अधिकारी 
ज्ञानसिह रेड़ेवाला हुआ। इस प्रकार संघ की वेसेल गाड़ी चल पड़ी। परन्तु अनेक 
कमजोरियों और अनुवर्ती उथरू-पुयरू के बावजूद, प्रशासनिक दाढय से प्राप्त राम 
इतने भारी सिद्ध हुए कि उन्होंने संघ के मामलों को अन्त में पर्याप्त कार्यक्षम आधार 
प्रदान कर दिया। 

उच्त 6 रियासतों के अलावा, जिनसे पटियाला और पूर्वो पंजाब रियासत संघ 
बना, दक्षिण-पूर्वी पंजाब में मुसलिम शासकों के अघीन तीन छोटी रियासतें और थीं, 
जिनके नाम थे लछोहारू, पटोदी और दोजाना। ये सब अपनी भौगोलिक स्थिति और 
छोटे आकार के कारण पूर्वो पंजाब में मिला दी गयीं। 


हिमाचल प्रदेश 


एक और बड़ा संघ हिमारूय की उन रियासतों का बनाया गया, जिन्हें शिमला 
पहाड़ी रियासतें कहते थे। इनकी संख्या 25 थी । इनके साथ कुछ भिन्न व्यवहार 
किया गया। इनके संघ को, जो हिमाचल प्रदेश कहलाता था, संघीय क्षेत्र का दर्जा 
दिया गया और उसे भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक मुल्य आयुक्त (चीफ कमिश्नर ) 
के अधीन कर दिया गया। सत्ता-हस्तान्तरण के समय, इत रियासतों की हालत इतनी 
खराब थी, कि युकेत, वालूसन और चम्बा के दासकों ने अपनी रियासतों का प्रशासन 
स्वयमेव भारत सरकार को सॉंप दिया। कुछ कारणों से केवल व्रिकासपुर की एक 
रियासत अलग रखी गयी और वह एक पुृथक्‌ सुख्य आयुक्त के भधीन कर दी गयी। 
भाजड़ा बांध का निर्माण-स्थल इसी रियासत सें था, और उस समय बांध बन रहा 
था। इसलिए इसे तब तक पृथक संघीय क्षेत्र मानना आवश्यक था, जब तक यह जल- 
विद्युतू-परियोजना पूरी न हो जाती ४ 

राजस्थाव 
जितने ध्यान ओर साववानी फी अपेक्षा राजपुताता फी रियासतों के एकीकरण 


बाद में ।954 में विछासपुर की रियासत भी हिमाचल प्रदेश में मिला दी गयी । 


टकढ। 
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में हुई उतनी अभी तक अन्य किसी रियासत-समूह के एकीकरण में नहीं हुई थी। 
सबसे पहले तो ये 22 रियासतें (9 सलामी और 3 गेर-सलामी) रूगभग 0 
शताब्दियों के अपने सतत अस्तित्व के आधार पर कुछ न कुछ ऐतिहासिक महत्त्व 
रखने का दावा कर सकती थीं। इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि इनमें से कुछ रियासतें 
नयी थीं, फिर भी कुल मिलता कर सारे क्षेत्र की एक सुदृढ़ और जभग्त राज-परम्परा 
थी। दूसरे, राजपुत राजा अति संवेदनशील थे और आपस में कठोर पदक्रम कायम 
रखते थे, जो लगभग जाति-व्यवस्था जैसा था। तोसरे, राजत्व भावना की जड़ें भारत 
के और किसी क्षेत्र सें इतनी गहरी नहीं गयी थीं, जितनी राजपुताना में) यहां प्रजा 
व्यक्तिगत शासन की इतनी अभ्यस्त हो गयी थी कि राजा के प्रति राजभक्ति उनके 
स्वभाव का एक भंग बच गयी थी। इसके अलावा स्थानीय परिस्थितियां और अन्य 
हालतें भी थीं, जिन्होंने मिल कर इन रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया को मन्द 
और ऋमिक बना दिया । 

राजपुताना की रियासतों का एकीकरण 5 अवस्थाओं में पूरा हुआ। पहली 
अवस्था में दक्षिणी राजपुताना में स्थित चार रियासतों, अछूवर, करोलो, धालपुर 
और भरतपुर का विलय पुरा हुआ। ऐसा हुआ कि अलवर और भरतपुर देश-विभाजन 
से पहले और बाद में साम्प्रदायिक उपद्रवों से काफी दहल गये थे। 947 में डा० 
एन० बी० खरे अलवर का प्रधान स्त्री था। वह एक दुराग्रही हिन्दू महासभाई था। 
बताया जाता है कि मेव सम्प्रदाय के विरुद्ध हिन्दुओं को भड़काने में उसी का हाथ था। 
मेव अपने धार्मिक विश्वास से मुसलिम थे और परम्परा से जिंगो। भरतपुर और 
धौलपुर में भी मेतवों की जनसंख्या काफी थी। कहा जाता है कि अलवर की घटना 
के बाद ये रियासतें भी साम्प्रदायिक भावना से प्रभावित हो गयीं। मानों इतना काफी 
न था, अलवर पर यह भी सन्‍्देह किया गया कि वह महात्मा गांधी की हत्या के पड्यस्त्र 
से सम्बन्धित था। यह कहा गया कि गांधी जी का ह॒त्यारा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक 
संघ से सम्बन्धित अन्य व्यक्ति अलवर में गुप्त बैठकें किया करते थे और गोली चलाने 
का अभ्यास किया करते थे। इसलिए महात्मा गांधी की हत्या के तुरन्त वाद डा० 
खरे और महाराजा अलवर को दिल्ली बुलाया गया और उन्हें शहर ही में चजरवन्द 
क्र दिया गया। अलवर का प्रशासन रियासत मन्‍्त्राकय ने अपने हाथ में ले लिया। 

इसी बीच महाराजा अलवर और महाराजा भरतपुर तथा डा० खरे के विरुद्ध 
लगाये गये आरोपों की जांच शुरू हो गयी। भरतपुर का प्रशासन भी भारत सरकार 
ने अपने हाथ में ले लिया। अधिक प्रतीक्षा न करके, भारत सरकार ने इन दोनों रियासतों 
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शव 
तथा धौलपुर एवं करोली की समीपवर्तो रियासतों को मिला कर एक संघ बनाने का 
निरचय कर लिया। इसका नाम सत्स्य संघ रखा गया और इसका शुभारम्भ सारँ 
948 सें हुआ। 

राजस्थान का यह पहला संघ था। राजस्थान के एकीकरण की ओर दूसरा 
कदम उठाने में कोटा, झालावाड़ और डूंगरपुर के शासकों के प्रगतिशील रुख के कारण 
सुविधा हुईं। थे शासक संघवद्ध होने के विचार से पहले हो सहमत थे और विभिन्न 
रियासतों के मन्‍्त्री इस विषय पर कुछ विचार-विमझे भी कर चुके थे। इस रियासतों 
के प्रजा मण्डलों तथा कांग्रेस संगठनों के परासशे से यह नि३चय किया गया कि कोटा, 
बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, क्रिशनगढ़ और शाहपुरा को मिला कर एक संघ बनाया 
जायथ। ढोंक की रियासत भी इसी संघ सें शामिल हो गयी--मालवा में स्थित इसका 
एक राज्यक्षेत्र मध्यभारत में चछा गया। कोटा का शासक 'ाजप्रमुख चुना गया। 

इस संघ के निर्माण के कुछ ही दिनों वाद, उदयपुर के महाराणा ने इसमें शामिल 
होने की इच्छा प्रकट की। इस बात को देखते हुए कि सभी राजपुत रियासतें और 
विशेष रूप से वे, जो दूसरा संघ बनाने के लिए परस्पर मिल गयी थीं, उदयपुर के 
राजवंद् का सदा से विशेष सम्माव करती चली आयी थीं, महाराणा के संकेत का स्वागत 
किया गया और उदयपुर रियासत भी संघ में शामिल हो गयी। कोटा के शासक ने 
प्रसन्नता से राजप्रमुख का पद महाराणा के लिए खाली कर दिया और स्वयं उपराज- 
प्रमुख बन गया। यह राजस्थान का तोसरा संघ था। 


जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर से वातचौत चल रही थी। ये रियासतें 
अभी संघ में शामिल नहीं हुई थीं। सरदार पटेल ने सुझाव दिया कि इन चारों रियासतों 
को भी राजस्थान संघ में शामिल हो जाना चाहिए। राजप्रमुख के निर्वाचन तथा 
राजघानी के चुनाव के प्रइन पर काफो सोदेवाजी हुईं। इन प्रदनों के सन्‍्तोषजनक 
समाधान के पश्चात्‌ समस्त शासक सौजूदा संघ सें शासिल होकर महाराजस्थान 
बनाने के लिए राजी हो गये। जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, माणिकलाल 
वर्मा और गोकुलभाई भट्ट आदि लोकप्रिय नेताओं के परामर्दों से यह निउ्चय किया 
गया कि उदयपुर के महाराणा को महाराजस्थान का महाराजप्रमुख नियुक्त किया 
जाय। राजप्रमुख का पद जयपुर के महाराजा को दिया गया। जोघपुर और कोठा 
के शासक प्रवर उपराजप्रमुख तथा बूंदी और डूंगरपुर के शासक अवर उपराजप्रमुख 
बनाये गये। 

राजपुताना की रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया को पुरा करने की दिद्ा में 
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जो अन्तिम कदस उठाया गया, बह था मत्स्य संघ को महाराजस्थान में मिलाना। 
भरतपुर और धौलपुर के भविष्य के विषय में सतभेद था; अतः यह निश्चित हुआ कि 
यह जानने के लिए बाद में जनमत-संग्रह किया जाय कि अधिकांश जनता राजस्थान 
में ही रहता चाहती है, अथवा निकटवर्तो युक्तप्रान्त से सिलना चाहती है। जनमत की 
प्रवृत्ति पर रिपोर्ट देने के लिए शंकरराव देव, आर० के० सिधवा और प्रभदयाल 
हिम्मतसिहका की एक समिति बनाई गयी। समिति की रिपोर्ट के अनुसार भरतपुर 
ओर धौलपुर राजस्थान में ही रहे। 


सिरोही 


« राजपुताना को ए क रियासत का भाग्य अब भी अधर में लटका था। यहु सिरोही 
थी, जो गुजरात की सीमा पर स्थित थी। सरदार पटेल को सुझाव दिये गये कि राज- 
पृताना की कुछ रियासतें, जहां अधिकांश जनता गुजराती बोलती थी, पश्चिचमी भारत 
एवं गुजरात रियासत अभिकरण को स्थानान्तरित कर दी जायें। ये रियात्ततें थीं: 
सिरोही, पालनपुर, दांता, ईदर, विजयनगर, डुंगरपुर, बांसवाडा और झाबुआ । 
प्रादेशिक आयुक्त और स्थानीय प्रजामण्डल नेताओं के स्राथ विचार-विमर्श के बाद 

' यह निद्िचत हुआ कि केवल पालनपुर, दांता, ईदर और विजयनगर को पश्चिमी 
भारत एवं गुजरात रियासत अभिकरण को स्थानान्तरित किया जाय। फरवरी 
948 में यह काम पुरा हो गया। बाद में सिरोही को भी पश्चिमी भारत एवं गुजरात 
रियासत अभिकरण सें मिला दिया गया। 

' आबू पहाड़ सिरोही रियासत में ही है। पिछले कुछ दक्षकों में सिरोही को अपने 
शासकों के कारण बड़े बुरे दिन देखने पड़े थे। रियासत को घटनाओं के समाचार 
ब्रिटिश भारत के समाचारपत्रों में प्रायः प्रमुख स्थान पाते थे। वर्तमान शताब्दी के 
आरम्भिक वर्षों में गद्दी के लिए उत्तराधिकार का प्रश्न लूगातार विवाद का विषय 
बना रहा। शासक के पक्षपात और सेदसावपुर्ण दृष्टिकोण के कारण रियासत की 
सेवा सें सदा बाहरी लोगों की भरमार होती रही। 

इसके अलावा, सिरोही के भविष्य के विषय सें भी कुछ मतभेद रहा । गुजराती 
लोग यह सोचते थे कि परम्परा एवं इ तिहास की दृष्टि से आबू पहाड़ की संस्कृति गुज- 
राती रही है। अतः वे यह मांग कर रहे थे कि सम्पूर्ण रियासत को बम्बई में मिला 
दिया जाय। इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि संस्कृति की दृष्टि से यहु रियासत राजस्थान 
की अपेक्षा गुजरात से अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध रखती थी। परन्तु राजस्थान फे लोग 
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उल्दा ही सोचते थे। आवू पहाड़ पर राजपुताना के लगभग सभी झासकों के महल थे, 
क्योंकि इस क्षेत्र सें एक मात्र यही पहाड़ी स्थान था। जब सिरोही के लोगों को राय 
ली गयी, तो उनमें भी मतभेद पाया गया। अन्त सें रियासत को विभाजित करना पड़ा 
--आवबू रोड और दिलवार। की तहसीलें वम्बई में मिला दी गयीं और शेष रियासत 
राजपूताना में मिला दी गयी। इसके साथ राजपुताना की रियासतों के एकीकरण 
और दृढ़ीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गयी। नये संघ का नाम राजस्थान रखा गया, 
जो अब तक बने समस्त रियासत-संघों में सबसे बड़ा था। 


आवणकोर-कोचीन संघ 


धुर दक्षिण में ल्थित आवणकोर और कोचीन की रियासतें अपनी प्रजा के प्रगति- 
शील दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध थीं। वर्षों से इन रियासतों में साक्षरता का प्रतिशतक 
भारत में सवते अधिक था। 

वाइसराय के 3 जून 947 के वक्तव्य के प्रति न्नावणकोर के दीवान, सर सी० 
पी० रामस्वामी अय्यर, की प्रथम प्रतिक्रिया का उल्लेख पहले किया जा चुका है। 
उसने त्रावणकोर की स्वतन्त्रता के पक्ष में अपनी राय जाहिर की थी। रियासत्त की 
प्रजा उसके विचार से कभी सहमत नहीं हुई। कुछ ही महीने बाद, बाइसराय तया 
रियासत भन्त्राऊप के प्रतिनिधियों के साथ अपनी बातचीत के फलस्वरूप, जब सर 
सी० पी० रामस्वामी अय्यर अधिमसिल्‍लन के श्रइत पर पुनत्रविचार करने लगा, तो 
ऋ्रावणकोर के सहाराजा ने अधिमिलन-पत्र पर हस्ताक्षर करने को स्वीकृति तार 
द्वारा भेज कर अपनी देशभक्ति का पूर्ण परिचय दिया। 


कोचीन रियासत के भारत-अधिसिलन के सम्बन्ध सें तो कभी कोई कठिनाई 
प्रतीत नहीं हुईं। महाराजा ने पहले ही एक वक्तव्य निकाल कर भारत-अधिमिलन 
के पक्ष में अपनी राय जाहिर कर दी थी और अपनी प्रजा को उत्तरदायी शासन का 
वचन दे दिया था; यही नहीं, उसने एक प्रकार से अपनी रियासत को भावी मरूयारूम- 
भाषी प्रान्त में मिलाने को इच्छा भी प्रकट कर दी थी। इस बात के बावजूद कि 
त्रावणकोर और कोचीन रियासतों के पारस्परिक सम्बन्ध अच्छे न थे, दोनों रियासतों 
की जनता दोनों राज्यक्षेत्रों का एकोकरण चाहती थी। जनता की राय जानते ही 
रियासत मन्‍्त्रालय ने यहु काम अपने हाथ में ले लिया । उसके सामने असंल्य कठिनाइयां 
थीं, जिनमें से कुछ भावुकताजन्य थीं जो परंपरा पर आधारित थीं, और कुछ आर्थिक 
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और भौगोलिक थीं। इचसें से एक बड़ो कठिनाई यह थी कि चावणकोर की अह्प- 
संख्यक तमिलभाषी जनता गद्गात प्रान्त में शामिल होने की भांग कर रहो थी। 
नी० पी० सेनन और रियासत सन्‍्त्रालय के उनके साथियों की प्रशंसा में यह 
कहना पड़ेगा कि अपनी नियुणता और घैर्यश्ीलता के कारण, वे सब समस्याओं को 
सुलझाने तथा इन दोनों रियासतों के विलय को वास्तविक बचाने सें समर्थ हुए । 
मेनन ने ऐक्य-केरल के प्रश्न को अछूता ही छोड़ दिया। उन्होंने आइवासत दिया कि 
सभी सलूयालमभाषी क्षेत्रों के एकीकरण का प्रइन बाद में तथ किया जायगा। 
जुलाई 7949 सें त्रावणकोर-कोचीच संघ का उद्घाटन हुआ। न्रादणकोर के 
सहए्राजा राजप्रमुख बताये गये और राजधानी तिरुअनन्तपुरम्‌ में रखी गयी। 
समूहीकरण और एकीकरण की प्रक्रिया ज्ञीत्र ही समाप्त हो गयी; क्‍योंकि कुछ 
रियासतें ऐसी थीं, जिनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता था। वे इतनी 
छोटी थीं कि जीवनक्षम प्रशासनिक एकक नहीं बच सकती थीं और क्योंकि वे प्रान्तीय 
क्षेत्रों से घिरे हुए द्वीपों के समान थीं, इसलिए अन्य रियासतों से नहीं मिल सकती थीं। 
युवतप्रान्त सें रामपुर और बनारस, मद्रास में पुड़डुकोट्टाई, पश्चिम बंगाल में कूच 
बिहार, तथा और भी कई ऐसी ही रियासतें थीं। ये सब निकटवर्तो प्रान्तों में मिला 
है गयीं। इससे रियासती जनता को सन्तोष हुआ और शासकों ने भी अधिक विरोध 
न किया। 
अब भी जो रियासतें दोष रहीं, थे ऐसी थीं जिनके साथ और भी भिन्न प्रकार 
का व्यवहार करता था, और जिनसे एक-एक करके सुलटना था। ऐसी रियासतों में 
मैसुर सबसे पहली थी। उससे सुलदने में कोई कठिनाई न हुईं। महाराजा सम्पूर्ण- 
सत्ता निर्वाचित विधान सभा को सौंपने, उत्तरदायी शासन श्रदान करने और स्वयं 
रियासत का सांविधानिक (प्रतीक) अध्यक्ष बनने के लिए तुरन्त राजी हो गया। 
कुछ जनसत मैसूर और उसके बाहर के कन्नडभाषी क्षेत्र के एकीकरण के पक्ष में 
था। परन्तु मैसूर की जबता में इस विषय में मतभेद था ! संभवतः अधिकांश छोग 
इस बात के लिए उत्सुक थे कि मैसुर अपना स्वरूप वनाये रखे। यद्यपि इस विषय में 
महीनों ससाचारपत्नों और सार्वजनिक सभाओं में तर्क-वितर्क चलते रहे, परन्तु अन्त 
में रियासत मन्त्रालूय ने मैसूर के कांग्रेस नेताओं फो बम्बई भर मद्रास प्रान्तों के कन्ड़- 
भाषी जिलों को मिलाने तया एक संयुक्त फलन्नडभाषी रियासत बनाने फे लिए राजी 
कर किया । यह बात ध्यान देने की है कि अन्य सभी मामलों में केबछ देसी रियासतें 
अन्य क्षेत्रों से मिली थी। परन्तु इस मामले में ब्विटिश भारत के प्रान्तों के कुछ जिले 
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मैसूर से मिलने को उत्सुक थे। इस प्रकार भारत में केवल मैसुर ही एकमात्र ऐसी रिया- 
सत थी, जो स्वतन्त्रतोत्तर राजनीतिक परिवर्तेनों से प्रभावित हुए बिना पहले की 
तरह कायम रही; हां, वस्बई भौर सद्रात प्रेस्ीडेंसियों का कुछ भारतीय क्षेत्र मिल 
जाने से उसमें वृद्धि अवब्य हुई। 


०३ 


बड़ोदा का मापला 

यदि कुछ प्रतिकूछ घटनायें न होतीं, तो हेदराबाद के साथ भी ऐसा ही व्यवहार 
किया जाता तथा बड़ौदा के साथ व्यवहार में समुचित परिवर्तन कर दिये जाते। 
हैदराबाद को छोड़ कर पहुले हम बड़ौदा की घटनाओं का वर्णन करेंगे। इस रियासत 
के विलय की कहानी इसके शासक के हास्यास्पद व्यवहार से और भी अधिक रोचक 
हो गयी है। बड़ौदा का महाराजा प्रतापसिह इतना खर्चोला था कि राजाओं के 
मातक से भी उड़ाऊ समझा जाता था। अपने शासन के कुछ ही वर्षो में उसने भारत 
में तया विदेशों में 8 करोड़ रुपये खर्च कर डाले। वह अवांछनीय मित्रों और सलाहकारों 
से घिरा रहता था, जो पापकर्मों में उसकी सहायता हो नहीं करते थे, अपितु उसे उकसाते 
भो रहते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि महाराजा अस्थिर बुद्धि था, जिससे वह 
कोई निर्णय नहीं कर पाता था और निर्णय करने के बाद उस पर दृढ़ नहीं रहता था। 

सेनन सहाराजा के साय विचारविमर्श के लिए बड़ोदा गये। परन्तु वे मुश्किल 
से बड़ोदा से बाहर आये होंगे कि महाराजा ने अपने और रियासत-मन्‍्त्रालुय के 
प्रतिनिधि के बीच जो कुछ तय हुआ था, उसके बारे में अपना विचार बदल दिया। 
अतः सरदार को स्वयं वहां जाना पड़ा। सरदार पटेल ने महाराजा को सलाह दी 
कि वह वम्बई सें विलय के लिए राजी हो जाय । क्योंकि यदि बड़ौदा को पृथक्‌ रियासत 
के रूप में भी रहने दिया जाता, तब भी यह विश्वास नहीं किया जा सकता था कि वह 
सांविधानिक (प्रतीक) अध्यक्ष के रूप में भी रह सकेगा । इससे पहुले वह अपने प्रधान 
सन्‍्त्री डा० जोवराज मेहता और उसके साथियों को समस्त सत्ता सौंपने के लिए दिये 
गये अपने चचनों को भंग कर चुका था। जब तक सरदार बड़ौदा सें रहे, तब तक महा- 
राजा सदाशय बना रहा और रियासत-मन्त्री को सलाह सानने के लिए राजीहों गया। 

परन्तु ज्योंही सरदार पर्टेल दिल्‍ली पहुंचे, राजा फिर मुकर गया। इससे सरदार 
की स्थिति अधिक दृढ़ हो गयी; क्योंकि वे अपराध-वृत्तिवालों से सुलटना जानते थे। 
विशुद्ध परिणाम यह हुआ कि बड़ौदा को वम्बई सें मिला दिया गया। 

पूर्व में मणिपुर को टेढ़ी-सेढ़ी रियासत थी, जो सामरिक महत्व के कारण संघीय 
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क्षेत्र धोषित कर दी गयी । अब भी वह संघीय क्षेत्र है। पद्चचम बंगाल में त्रिपुरा 
की रियासत के साथ भी यही व्यवहार किया गया। 


भोपाल 


भोपाल अगस्त 947 सें भारतीय उपनिवेश (डोमिनियन) में मिल गया था। 
ऐसा करने के वाद नवाव ने अपनी पहली सख्ती त्याग दी और भोपाछ को एक पृथक्‌ 
सत्ता के रूप सें कायम रखने का स्वप्न सदा के लिए भुला दिया। अब उसका रुख 
बदल गया और यह कहा जा सकता है कि उसने अपने को नयी स्थिति के अनुरूप 
ढालने सें सच्ची कोशिश की। यह देख कर कि रियासत में सुधार अनिवार्य है उसने 
रियासती प्रजा मण्डल से बातचीत शुरू को और अप्रेल 948 में वह ॒छोकप्रिय 
नेताओं का मन्त्रि-मण्डल बनाने के लिए सहमत हो गया। 

परन्तु यह बड़े दुर्भाग्य की वात थी कि नवाब ने यह अच्छा कदम अति विलम्व 
से उठाया। अब तक लोग कुछ आगे बढ़ गये थे और भोपाल के मध्यभारत संघ में 
विल्‍ूय की मांग करने रूगे थे। सांग के बाद आन्दोलन शुरू हो गया था। शान्ति भंग 
की आशंका से सवाव ने सरदार पटेल से परामर्श किया। पढेल के दूत वी० पी० मेनन 
के साथ बातचीत के परिणामस्वरूप नवाब ने मन्त्रिमण्डल को त्यागपन्न देने के लिए 
मना लिया और रियासत का प्रशासन अपने हाथ सें ले लिया। लगभग एक वर्ष बाद, 
जून 949 सें, रियासत मन्त्रारय ने रियासत को अपने अधीन कर लिया और उसे 
मुख्य आयुक्‍त (चीफ कमिइनर) का प्रान्त बना दिया। भोपाल में मुसल्मि अल्पमत 
की विशिष्ट स्थिति के कारण, भारत सरकार ने रियासती जनता को परिवर्तित परि- 
स्थिति के साथ अपना सामंजस्य स्थापित करते के लिए प्रवंघ-संचालनार्थ कुछ अधिक 
समय देना अनूचित न समझा। 

4957 सें, जब राज्य पुनर्गग्न आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप राज्यों को 
सीमायें फिर से निर्धारित की गयीं, तो भोपाल भी, सध्यभारत संघ के साथ, मध्य- 
प्रदेश में सिला दिया गया। 

इस प्रकार, दो वर्ष से भो कम समय में, सरदार पदेल ने भारत के राजनीतिक 
संघटन का सहान्‌ कार्य पूरा कर दिया। यह ऐसा कार्य था, जिसकी गिनती भारत 
के इतिहास में सबसे अधिक कठिन कार्यो में की जानी चाहिए। विभिन्न आकार- 
प्रकार की 500 से अधिक रियासतों का भारत संघ में एकीकरण किया गया। सभी 
रियासतों का लोकतन्‍्त्रीकरण किया गया और सभो राजनीति एवं संविधान की 
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एकीकरण की ओर)» ' 


दृष्टि से देश के शेष भाग के समकक्ष बनायी गयीं। हमें सरदार पटेल को धन्यवाद देना 
चाहिए कि उन्होंने यह कार्य बिना रक्त की बूंद मिराये और बिना गोली चलाये पूरा 
किया। वे राजाओं को अपने अधिकार और विशेषाधिकार स्वेच्छा से समपित करने 
के लिए मनाने में समर्थ हुए। 


..._ भारतीय और विदेशी लेखकों ने देसी रियासतों के सफल एकीकरण और संघटन' 
को संसार की सबसे बड़ी ऋन्‍्ति बताया है। संसार के इतिहास में केवछ एक ही घटना 
इसके तुल्य कही जा सकती है, और वह है जर्मनी का एकीकरण, जो राजकुमार विस्मार्क 
ने 49 वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में किया था। यद्यपि स्वतन्त्रता के साथ ऐसे अवसर 
आये थे, जिन्‍्होंते ऐसे परिवर्तत के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर दिया था, फिर 
भी कायं इतना महान्‌ और इतना जदिल था कि सुन कर सिर चकराने लगता था। 
जिस वेग और शान्ति से यह कार्य पुरा हुआ, अन्तिम विश्लेषण सें उसका श्रेय सरदार 
पटेल की टूरदशिता, निपुणता, सुझबूझ एवं कुदल नेतृत्व को मिलना चाहिए, जिन्होंने 
हर अवस्था में यह कार्य व्यक्तिगत स्तर पर किया। 


रियासतों के एकीकरण के बाद की घठनायें अमेक समस्‍यायें अपने साथ लेकर 
आयीं, जेसे--सेवाओं का एकीकरण, कुछ सीमाओं का निर्धारण, नथी परिस्थितियों 
के अनुकूल रहने का अभ्यास, आदि। ये सभी समस्‍यायें कष्ठसाध्य और नाजुक थीं। 
यद्यपि राजनीतिक विकास के विभिन्न स्तरों पर पहुंचे हुए ओर शासन की विभिन्न 
परम्पराओंवाले बीसियों प्रशासन, सुविधा की दृष्टि से समूहों में विभाजित कर दिये गये 
थे, परन्तु उनको समूहबद्ध करता आसान काम न था। 


विभिन्न सेवाओं का एकीकरण तथा पहली रियासतों के समस्त कर्मचारियों 
के साथ उचित न्याय एक ऐसी समस्या थी, जिसे सुलझाने में !0 वर्ष से भी अधिक 
समय लगा। शायद इससे भी अधिक मसहत्त्वपुर्ण उन विभिन्न एककों के आन्तरिक 
एकीकरण की समस्या थी, जो इस समय समूहों में विभाजित कर दिये गये थे। क्षेत्र- 
भेद के कारण प्राय: प्रतिस्पर्धा उभड़ कर तल पर आ जाती थी, जिससे प्रशासन का 
कास कठिन और उलझनपूर्ण हो जाता था। राजवंज्ञीय खिचाव भी थे, जिनसे जनता 
की राजभक्त में तनाव पैदा हो जाता था। 


शासनाधिकारमुक्त राजाओं को जो हूम्बे-लम्बे पर्स दिये गये थे, उन्होंने प्रशासन 
के पहिये में एक और आरा लगा दिया, क्योंकि भूतपुर्व शासकों में से कई यह समझते 
थे कि उन्हें चालाकी से उतके विशेषाधिकार की स्थिति से वंचित किया गया है। 
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जब तक सरदार पटेल जीवित रहे, तब तक वे इन सब समस्याओं पर सबसे 
अधिक ध्यान देते रहे। उनके बाद भी रियासत-सल्त्राछलय उन्तके दिखाये मार्ग पर हो 
चलता रहा। 
955 में रियासत मन्त्राल्य समाप्त कर दिया गया। परन्तु समस्‍यायें तो पेदा 
, होती ही रहीं। इस मन्त्रालय की सम्ताप्ति पर ये समस्‍यायें स्वभावतः स्वराष्ट्र मन्‍्त्रालय 
के सुपुर्द कर दी गयीं। 
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तीन भटकी रियाप्तें 


हम देख चुके हैं कि 5 अगस्त 947 तक, हैदराबाद, कह्मीर और जुनागढ़ 
को छोड़कर, भारतीय क्षेत्र की समस्त रियासतों ने अधिसिलन-पत्र पर हस्ताक्षर 
कर दिये थे। कश्मीर जोर हेदराबाद ने भारत और पाकिस्तात दोनों में से किसी 
में भी सिलता अस्वीकार कर दिया था, परन्तु जूनागढ़ पाकिस्तान सें मिलना चाहता 
था। जूनागढ़ का ज्ासक सुसलिम था और रियासत की 80 प्रतिशत से भी अधिक 
जनसंख्या हिन्दू थी। जूनागढ़ काठियावाड़ के दक्षिण-पूर्व में स्थित है और लगभग 
चारों ओर अन्य देसी रियासतों से घिरा हुआ है। ये सभी रियासतें भारत में मिल 
चुकी थीं। जूवागढ़ का केवल दक्षिणी और दक्षिण-पर्चिमी भाग ही ऐसा था, जो 
अरब सागर से मिला हु आ था। रियासत की कुल जन-संख्या 7 लाख से कुछ कम थी। 
रियासत राज्यक्षेत्र का एक अविभाज्य खण्ड न थी। इसके कुछ भाग गोंडल, भावनगर 
और नवानगर रियासतों सें पड़ते थे। इसी प्रकार भारतीय क्षेत्र के भी कई भाग 
जूनागढ़ क्षेत्र से गुंये हुए थे, जिससे जूनागढ़ में होकर ही इन क्षेत्रों में पहुंचा जा सकता 
था। जूनागढ़ हिल्‍दुओं और जैनियों का प्रसिद्ध तीर्यस्थान भी था, जहां बहुत बड़ी 
संख्या में भारत भर के तीर्थयात्री आया करते थे । इसकी रेल-तार-डाक संचार 
व्यवस्था भारतीय संचार व्यवस्था का ही एक अविभाज्य अंग थी। 

5 अगस्त 947 को, जूनागढ़ के लये दीवान सर शाहनवाज भुट्टो ने नवाब 
की ओर से जूतागढ़ के पाकिस्तान में अधिमिलनत की घोषणा कर दी। यह प्रकट रूप 
से उस गुप्त बातचीत का परिणाम था, जो कुछ समय से एक ओर जूनागढ़ के नवाब 
भौर दोवान के बीच तथा दूसरी ओर दीवान और जिन्ना के बीच चल रही थी। 
इस अप्रत्याशित घोषणा से भारत सरकार को बड़ा आइचर्य हुआ और काठियाबाड़ 
भर में ऋध की रूहर दौड़ गयी। भारत सरकार ने तुरन्त इस प्रइन पर जूनागढ़ के 
अधिकारियों तथा पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत शुरू कर दी। सरदार पटेल 
ने इस गलत निर्णय को दुरुस्त कराने के लिए वी० पी० मेनन को तुरन्त जूवागढ़ भेजा । 
बातचीत के दौरान जूनागढ़ के दीवान ने स्वीकार किया कि भारत सरकार को बिता 
बताये, पाकिस्तान में जूनागढ़ के अधिमिलन की अन्तिस रूप से घोषणा करके उसने 
गलती की है। उसने यह भी स्वीकार किया कि रियासती जनता की एक बहुत बड़ी 
संख्या भारत में मिलते के पक्ष में है ।' 
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जूनागढ़ स्वयं बड़ौदा की करद रियासत थी, फिर भी वह दो छोटे राज्यक्षेत्रों-- 
मांगरोल और बावरियावाड--से, जो उसकी सीसा के अन्दर थे, कर चसुल करती 
थी। ये दोनों छोटी जागीरें भारत में सिलल गयी थीं । जूनागढ़ का तवाव, जो अस्थिर- 
मति था, कई सप्ताह तक इसी दुविधा में पड़ा रहा कि भारत और पाकिस्तान में से 
किसको चुनना चाहिए। भारत के पक्ष में उसकी प्रजा की इच्छाओं और स्पष्ट निर्णय 
का उस पर तथा उसके प्रधान मन्‍्त्री शाहनवाज भूद्दो पर कोई असर न हुआ। यह भी 
मालूम हु आ कि नवाब को पाकिस्तान सें शामिल होने के लिए मनाने के वास्ते जिन्ना 
वह सब कुछ कर रहा था जो कर सकता था ।? पाकिस्तान से मिलने के बाद, नवाब 
ने सांगरोल के शेख पर भी दवाब डाला कि वह अपने क्षेत्र का भारत में अधिमिलन 
अस्वीकार कर दे। शेख ने ऐसा ही किया। परन्तु बाबरियाबाड़ के मामले में उसे 
सफलता नहीं मिली; अतः उसने बहां के शासक को भारत-अधिमिलन अस्वीकार 
करने के लिए मनाते के वास्ते अपनी सेना वहां भेज दी। 

इसके तुरन्त बाद, जूनागढ़ रियासती प्रजामण्डल और अ० भा० रियासती प्रजा 
परिषद ने जूनागढ़ दरबार के पाकिस्तान अधिमिलन के निरचय के विरुद्ध प्रबल 
आन्दोलन आरस्भ कर दिया। उन्होंने जूनागढ़ के पाकिस्तान अधिमिलत के विरुद्ध 
जनमत जागृत किया और उसके भारत-अधिमिलन के पक्ष में वकालत की। अ० 
भा० रियासती प्रजा परिषद के नेता यू० एन० ढेबर, बलवन्‍्तराय मेहता, सांवलदास 
गांधी और रसिकभाई पारीख बस्बई सें वी० पी० सेनन से मिले और उनसे बलपूर्वक 
कहा कि जू नागढ़ का प्रतन अत्यधिक सहत्त्वपूर्ण है, पर भारत सरकार ने नवाब का 
निर्णय बदलवाने के लिए काफी प्रयत्न नहीं किया है । इस नेताओं ने मेनन से कहा 
कि जूनागढ़ और समीपवर्तो रियासतों की जनता घैर्य खो चुकी है और यदि सरकार 
उसे समुचित और प्रभावी कारंवाई का आइवासन न देगी, तो वह कानून अपने हाथ 
में ले लेगी और जूनागढ़ पर घावा बोल देगी। 

इसी दर्म्यान भांगरोल के शेख द्वारा जूनागढ़ के नवाब के दवाव से लिखे गये एक 
पत्र में अपने भारत-अधिमिलत को अस्वीकार कर दिये जाने से मामला और भी पेचीदा 
हो गया। परन्तु क्योंकि मांगरोल का अधिमिलन वाइसराय ने पहले ही स्वीकार 


3 वाकिस्तान में जूनागढ़ के अधिमिलन में जिन्ना की दिलचस्पी की कहानी 
ल्योनार्ड मोसले ने दी है। वह कहता है कि जिन्ना जूनागढ़ को पाकिस्तानी थत्रे के 
एक भाग के रूप में उतना नहीं चाहता था जितना “बन्धक” के रूप में । --पृ० 85 
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कर लिया था, अतः शेख के पत्र पर कोई ध्यान न दिया गया। इसके विपरीत बावरिया- 
बाड़ ने, जिसमें कुल 5 गांव थे और जो प्रशासन की दृष्टि से जनागढ़ का एक भाग 
था, सीधे ही भारत से अधिमिलन के अपने अधिकार की घोषणा कर दी। भारत 
सरकार ने उसका अधिमिलन स्वीकार कर लिय्रा। यह सुन कर जूनागढ़ ने अपनी 
सेना वावरियावाड़ भेज दी और यह शंका होने लगी कि थदि समय पर ये घटनायें 
न रोकी गयीं, तो परिस्थिति बिगड़ सकती है। 

24 सितम्बर को भारत सरकार ने इस छोटी रियासत की, जो भारत संघ में 
मिल गयी थी, रक्षा के लिए एक पल्टन (ब्रिगेड) भेजने का निदह्चय किया। सरवार 
पटेल ने वावरियावाड़ सेना भेजने का औचित्य सिद्ध किया और इस तक के आधार 
पर उसे वहां से हटाने से इन्कार कर दिया कि जूतागढ़ ने अतिक्रमण किया है। 

एक ओर भारत और पाकिस्ताव के मध्य तथा दूसरी ओर भारत सरकार के 
प्रतिनिधियों और नवाब जूनागढ़ के प्रतिनिधियों के सध्य एक महीने तक लम्बी बातचीत 
चली। कराची से, जो केवल समय की प्रतीक्षा कर रहा था, कोई सीधा उत्तर न 
मिलने पर, सरदार पटेल ने मांगरोल, बावरियावाड़ और सन्नवदार पर अधिकार 
करने का आदेश दे दिया। यह बताया गया था कि मन्नवदार का खान अपनी ग्रजा को 
सता रहा था। इन क्षेत्रों का प्रशासन भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। 
इन अनिश्चित परिस्थितियों के कारण जूनागढ़ को खाद्य-स्थिति खराब हो गयी, 
और इससे जो स्थिति पहले ही से पेचोदा थी, उससें एक नया तत्त्व और मिल गया। 

यह अतुभव करके कि घटनाचक्र उसकी योजना के अनुसार नहीं चला, जूनागढ़ 
का नवाब अकस्मात्‌ होश-हवास खो बेठा और अक्टूबर के अन्त में अपने परिवार 
के साथ कराची भाग गया।' बाद में मांगरोल का शेख और मन्नवदार का खान भी 





 हयोना़् मोसले ने इस घटता का वर्णन इस प्रकार किया है :-- 

“तवाब पहले ही अवबते वायुयान द्वारा पाकिस्तान सागर गया था। उसने अपनी 
चार पत्नियाँ और इतने अधिक कुत्ते वायुयान में भर लिये थे, जितने भर सकता था। 
अन्तिम क्षण, उनमें से एक पत्नी को पता चला कि उसका बच्चा पीछे महल में छूट 
गया है। अतः उसने नवाब से प्रार्थना की कि जब तक वह उसे लाये तव तक इन्तिजार 
करे। हवाई अडडे से उसके जाते ही, नवाब ने दो कुत्ते और चढ़ा लिये और अपनी 
पत्ती के विना ही चला गया। अपने और अपने परिवार की भावी सुख-सुविधा के 
लिए उसके पास काफी रत्न, आभूषण आदि थे, पर और सव चीजें बह यही छोड़ गया 
था।” “दी लास्ट डेज आफ ब्रिटिश राज”--पृ० 486 
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पाकिस्तान चले गये। नवाब के गलत निर्णय से भूतपूर्व शासकों और जनागढ़ को 
जनता की जो दुर्दशा हुई, उसका सुस्पष्ट वर्णव दीवान सर शाहनवाज भुट्दो ने 27 
अक्टूबर को जिन्ना को लिखे गये अपने पत्र में किया है। उसने लिखा :-- 

“हमारे राजस्व के मुख्य साधन, रेलें और आयात-निर्यात कर, समाप्त 
हो गये हैं। यद्यपि पाकिस्तान ने उदारतापूर्वक खाद्यान्न देकर हमें बचाया है, 
फिर भी खाद्य-स्थिति भयानक और संकटपूर्ण बनी हुई है। काठियावाड़ रेल- 
सार्य से जो मुललिस यात्रा करते हैं, उतके साथ कठोर व्यवहार किया जाता 
है, उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और नीचा 
देखना पड़ता है। इसके अलाबा, नवाब साहब और उनके परिवार को जूनागढ़ 
छोड़ कर भाग जाना पड़ा है, क्योंकि हमारी गुप्तचर सेना मे उनकी यहां उपस्थिति 
और सुरक्षा के लिए गम्भीर परिणामों की सूचना हमें पहले ही दे दी थी। यद्यपि 
अधिमिलन के तुरन्त बाद, नवाब साहब और मुझे, मुख्य रूप से मुसलिमों की 
ओर से, इस निर्णय के लिए बधाई के सैकड़ों सन्देश प्राप्त हुए, परन्तु आज हमारे 
भाई उदासीन और निष्ठुर बन गये हैं। इसीलिए काठियाबाड़ के मुसलिमों 
का पाकिस्तान के प्रति सारा जोश ठंडा पड़ गया है।”? 

8 नवम्बर को जूनागढ़ के दीवान ने भारत सरकार से रियासत के प्रशासन 
का उत्तरदायित्व संभालते की प्रार्थता की। इस प्रार्थना को स्वीकार कर, रियासत 
सन्‍्त्रालय ने अपना एक अधिकारी वहां भेज दिया और रियासत का प्रशासन अपने 
हाथ में ले लिया। तीन महीने बाद, फरवरी 948, में जूनागढ़ के अधिमिलन का 
प्रहन, एक पूर्व निश्चय के अनुसार, जनमत-संग्रह के लिए दे दिया गया। जनमत- 
संग्रह में लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में भारत के पक्ष में मत दिये। जनता की इच्छा 
के अनुसार बाद में जूचागढ़ को नव-ति्मित सौराष्ट्र संघ में मिल्ला दिया गया। 

जूनागढ़ रियासती प्रजामण्डल तथा अ० भा० रियासती प्रजा परिषद के नेताओं 
ने जनागढ़ की जनता का उत्साह कायम रखने, वहां शान्ति और व्यवस्था बनाये 
रखने तथा भारत-अधिमिलत की मांग पर दृढ़ रहने के लिए जो कुछ किया वह वास्तव 
में चिरस्मरणीय रहेगा। उनके शान्तियु्ण और ठोस काम से भारत सरकार की 
रियासत में सेना भेजने की कारंवाई में काफी सुविधा हुई तथा हुम्बी प्रक्रिया को 
आदि से अन्त तक पूर्णतया छोकतन्त्रीय बनाने में भी सहायता मिली। 


30दी स्टोरी आफ इन्टीग्रेशन आफ दी इंडियन स्टेट्स--पुृ० /36 
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हेदराबाद 


हैदराबाद की समस्या जूवागढ़ की समस्या से बहुत अधिक गम्भीर थी। हैदरा- 
बाद रियासत भारत की प्रमुख रियासत थी और आकार में फ्रांस के बराबर थी। 
इसको जनसंख्या 4 करोड़ 70 लाख थी, जिसमें मुसलिम केवल 74 प्रतिशत थे। 
निजाम एक स्वतन्त्र राज्य का सस्पुर्णप्रभुत्दसम्पन्न शासक बनने का स्वप्न देखा 
करता था। उसकी कुचालों में इत्तिहाद-ए-मुसल्मीन जैसे युद्धलोलप मुसलिम संगठन 
उसकी सहायता करते थे। इतिहाद-ए-मुसल्मीन को अपनी निजी सेना थी, जो 
रजाकार कहलाती थी । 

पाकिस्तान ले बहुत दूर होने के कारण तथा उसके साथ कोई भौगोलिक सम्बन्ध 
भी न होने के कारण, निजास उससे नहीं सिल सकता था। पर वह भारत से भी नहीं 
मिलना चाहता था; अतः उसने एक साल के लिए भारत के साथ यथास्थिति करार 
कर लिया और इतने समय के लिए प्रतिरक्षा, संचार और बेदेशिक मामलों का नियन्त्रण 
उसे सोप दिया। इसी समय निजास ने नवाव छत्तारी की जगह मीर लायक अली को 
प्रधान सन्‍त्री नियुक्त कर दिया, क्योंकि तवाव छत्तारी हैदरावाद के भारत-अधिमिलन 
के पक्ष में था, जबकि लायक अली का झुकाव पाकिस्तान की ओर था। प्रत्यक्ष रूप 
से लायक अली की सलाह पर हो निजाम ने पाकिस्तान को ऋण दिया था और मुद्रा- 
प्रचलूम की व्यवस्था के सम्बन्ध सें एक ऐसा अध्यादेश निकाल्‍ा था, जिसका उद्देदय 
भारत को हानि पहुंचाना था। 

रजाकार, जो अपने साम्प्रदायिक उत्माद और पृथक्तावादी मनोवृत्ति के लिए 
पहले ही से मदाहुर थे, अब और भी अधिक युद्धलोलुप हो गये और हिन्दुओं को परेशान 
ही नहीं करने रूगे, उद पर आक्रमण भी करने रूगे। उनके डराने-धमकाने और 
उत्पीडन से आतंकित होकर हैदराबाद के लाखों हिन्दू सुरक्षा की खोज में रियासत 
छोड़ कर भाग गये। रजाकारों ने हँदरावाद के अन्दर युद्ध का उद्घोष कर दिया। 
रियासत की राजवाती तया अन्य नगरों में संनिक व्यूहों में कवायद करने के अलावा, 
उन्होंने देहात में भी हिन्दुओं को सताना शुरू कर दिया। स्पष्टतया उत्तका उद्देश्य गर- 
मृसलिस लोगों को डराना-धमकाना था, जिससे वे रियासत छोड़ने के लिए बाध्य 
हो जायें। ज्ञीत्र ही कानून का राज्य समाप्त हो गया और रियासत भर में उपद्रव 
शुरू हो गये। रजाकार यहां तक आगे बढ़े कि हैदराबाद क्षेत्र में होकर जानेवाली 
रेलगाड़ियों को रोकने रूग और यात्रियों को लूटने लगें। सीमा पर स्थित भारतीय 
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सेता भी इन आक्रमणों से न वच सकी। संविधान सभा में प्रधान मन्‍्त्री के वक्तव्य 
के अनुसार, वे भारतीय क्षेत्र पर कम से कम 700 आक्रमण कर चुके थे। 

रजाकारों की इस गतिविधि के साथ-साथ निजाम सरकार भी बाहर से हस्त्रास्त्र 
और युद्ध-सामग्री खरीदने की जी-तोड़ कोशिश कर रही थी । कराची की द्रारत 
से हैदराबाद में अवेध रूप से वायुयान द्वारा सैनिक सामग्री आनी शुरू हो गयी। एक 
ब्रिटिश लागरिक काटन ऐसा करते हुए रंगे हाथों पकड़ा भी गया। 

आतंक के इस राज्य का भारत सरकार ने जो उत्तर दिया, वह था हैदराबाद 
की आथिक नाकेबन्दी। निजाम से रजाकारों को नियन्त्रण में रखने तथा शान्ति 
और व्यवस्था स्थापित करने के लिए जितनी अपीलें की गयीं, वे सब उसने सुनी-अनसुनो 
कर दों। इन सब अपीलों का एकमात्र उत्तर जो उसने दिया वह था संयुक्त राष्ट्र की 
सुरक्षा-परिषद से यह प्रार्थना कि हैदराबाद और भारत का विवाद सुलझाया जाय। 
भारत ने स्वभावतः इस प्रा्थंता का विरोध इस आधार पर किया कि हैदराबाद भारत 
का एक अंग है। 

रजाकारों की निरन्तर बढ़ती हुई ज्यादतियों के कारण, भारत में जनता का रोप 
खतरे की सीमा तक पहुंच गया था। अतः सरकार को कार्रवाई करने का निर्णय 
करना पड़ा। उसने हैदराबाद को सरकार को अन्तिम चेतावनी दी कि वह शरारत 
बन्द करे तथा रजाकारों की गतिविधियों पर अंकुश लगाये। जब इस अन्तिम चेतावनी 
पर भी कोई ध्याव न दिया गया, तो उसकी अवधि की समाप्ति पर, 3 सितम्बर 
948 को, भारतीय सेना ने तीन ओर से हैदराबाद को घेर लिया | यह भारत सरकार 
की “पुलिस कार्रवाई” थी। इसका नाममात्र को भी प्रतिरोध न किया गया. “पुलिस 
कारंवाई” 4 दिन में समाप्त हो गयी। 7 सितम्बर को रियासती सेना ने हथियार 
डाल दिये और बिना शर्तं आत्म-समर्पण कर दिया। इसके फलस्वरूप हँँदराबाद 
रियासत मुक्त हो गयी और बाद में उसका लछोकतन्‍्त्रीकरण हो गया। 

रियासत का प्रशासन संभालने के बाद, उसे कुछ समय के लिए एक संनिक 
राज्यपाल के अधीन कर दिया गया। उसे भारत संघ के अन्तर्गत एक रियासत का 
दर्जा दिया गया और निजाम को उसका राजप्रमुख बनाया गया। 


कद्मीर 


जनागढ़ और हैदराबाद के दासकों की भांति कदमीर का महाराजा हरिसिह 
भी अधिमिलन के प्रइदन पर कोई निर्णय न कर सका। भारतीय नेताओं और लाई 
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माउन्टबेटन के किसी न किसी पक्ष सें निर्णय करने के लिए उसे मनाने के सारे प्रयत्न 
निष्फल सिद्ध हुए। ॥4 अगस्त को कव्मीर ने पाकिस्तान के साथ एक यथास्थिति ' 
करार कर लिपा। महराजो को यह आशा थी कि वह कश्मीर को भारत और पाकिस्तान 
से तथा सम्भवतः अन्य शक्तियों से भी एक स्वतस्तन्र रियासत के रूप में स्वीकार करा 
लेगा। 

कद्सीर के शासक हारा अधिमिलन-पत्र पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर देने 
के बाद, जब भारत सरकार और उसके मध्य बातचीत चली तो मालूम हुआ कि महा- 
राजा हर्रिसह दोनों लोकों की सिद्धि के लिए उत्सुक है और भारत एवं पाकिस्तान 
दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखना चाहता है। वह स्वतन्त्र कश्मीर का स्वतन्त्र 
राजा रहना चाहता था। रियासत के लोकप्रिय संगठन, जम्मू-कश्मीर राजनीतिक 
परिषद, पर प्रतिबन्ध रूगा दिया गया था, और उसके नेता, जिनका मुखिया शेख 
अब्दुल्ला था, जेल में बन्द कर दिये गये थे। बातचीत यद्यपि उत्साहवर्धक न थी, 
फिर भी वह टूटे बिना, बहुत दिनों तक चलती रही । 


रियासत का प्रधान मन्‍्त्री, रामचर्द्व काक, जिसने शासक को स्वतन्त्रता की 
सलाह दी थी, अपने पद से हटा दिया गया। उसके स्थान पर पहले सेजर जनकसिह 
को नियुक्त किया यगरा और उसके दो महीने बाद सेहरचन्द महाजन को, जो कश्मीर 
के भारत-अधिसिलत के पक्ष सें था। उसने शासक के रुख सें नरमी लाने की प्रक्रिया 
शुरू ही को थी कि अकस्मात्‌ विस्फोटक घठनायें आरम्भ हो गयीं, जिन्होंने महाराजा 
को भारत में अधिमिलन के लिए बाध्य कर दिया। ये घटनायें थीं उत्तर-पद्चिमी 
सीमा प्रान्त के पार से मुजफ्फराबाद में होकर कबीलों के हमले। कबीलों के झुंडों ने 
बारामूला तक रास्ते में जो कुछ मिला सब नष्ठ कर दिया। उन्होंने शहरों में आग 
लगा दी और विता किसी जाति-धममं के भेदभाव के सब को लूठा। 

अक्टूबर के अन्त तक, श्रीनगर में रियासती सरकार को यह बात मालूम हो गयी 
कि कइ्मीर पर यह बड़ा आक्रमण प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की साजिदाय से किया 
गया है। उसकी सेना इस भलीभांति आयोजित आक्रमण को रोकने में असमर्थ रही। 
अतः उसने भारत सरकार से सहायता की प्रार्थना की और उसके बदले में भारत से 
अधिमिलन की इच्छा प्रकट की। सन्त्रिमण्डल हारा शीक्षता में किये गये निर्णय के 
बाद, वायुयान द्वारा भारतीय सेना कश्मीर भेजी गयी। यदि एक भी दिन का विलम्ब 
हो जाता तो कश्मीर के हवाई अड्डे पर आक्रमणकारियों का अधिकार हो जाता। 
भारतोय सेना की पहली टुकड़ी ठोक समय पर हवाई अड्डे पर उतर गयी और उसने 
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आक्रमणकारियों को पीछे खदेड़ दिया, यद्यपि इस कार्रवाई में काफी प्राणहानि हुई। 
शीघ्र ही घादी के एक बहुत बड़े भाग से आक्रमणकारियों का सफाया कर दिया गया। 
नेहरू ने पाकिस्तावी क्षेत्र में होकर भारत पर आक्रमण करने का प्रइत संयुक्त 
राष्ट्र के हवाले कर दिया, और वहां वह अभी यों ही अनिर्णात पड़ा हुआ है। ठोक उस 
समय, जबकि हमारी सेता सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर क्षेत्र से आक्रमणकारियों का सफाया 
करनेवालो थी, हम निष्पक्ष प्रेक्षकों के कहने से युद्धनविराम के लिए सहमत हो गये, 
यद्यपि वह भारत के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ। 
शीघ्ष ही कश्मीर में नागरिक प्रशासन फिर से स्थापित कर दिया गया और 
उसे भारतीय रियासतों में एक चिशेष दर्जा दे दिया गया। लोकप्रिय सरकार की 
स्थापना की गयी और शेख अब्दुल्ला को प्रधान मन्त्री बनाया गया। अन्य रियासतों 
की तरह, उसके भी समस्त शासनतन्‍्त्र का लोकतत्त्रीकरण और आधुनिकीकरण 
किया गया । कुछ औषचारिक उपबन्धों के अतिरिक्त; जो भारतीय संविधान की 
घारा 372 के अधीन कश्मीर को एक विद्येष प्रकार का दर्जा प्रदान करते थे, स्यासत 
को सांविधानिक आवश्यकता, शासन-प्रणाली और निर्वाचन-प्रणाली के मामले में 
भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष बना दिया गया। 
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अ० भा० रियासती प्रजा परिषद 
का मूल्यांकन 


देशी रियासतों के सरल विलूयद और लोकतल्त्रीय विधि से शासित प्रान्तों के 
साथ एकीकरण का सम्बन्ध कुछ ऐसी आकस्मिक घटनाओं से जोड़ने की प्रवृत्ति देखने 
में आयी है, जिनसे सरदार पटेल की दृरदशिता और कुद्दल नेतृत्व ने राष्ट्रीय दृढ़ीकरण 
के कार्य में लाभ उठाया। इस महान्‌ कार्य की सिद्धि में पढेल के अद्वितीय योगदान को 
कोई नहीं झुठला सकता। परन्तु यह नहीं भूलना चाहिये कि पटेल की शक्ति का 
एक जल्ोत अ० भा० रियासती प्रजा परिषद और वहु विश्वास था, जो उनके नेतृत्व 
ने देशभर में उसके नेताओं और कार्यकर्त्ताओं में पैदा कर दिया था। जिन्हें स्वतन्त्रता 
से पृ म० भा० रियासती प्रजा परिषद के कार्य का तथा स्वतन्त्रता के तुरन्त परचातृ, 
जब सरदार पढे ल ने राष्ट्रीय दृढ़ीकरण का महान्‌ कार्य अपने हाथ में लिया, तब उसके 
नेताओं और कार्यकर्ताओं की भूमिका का प्रत्यक्ष ज्ञान है, उन्हें इस महान्‌ कार्य की 
सफल सिद्धि में परिषद के महत्त्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट 
नहीं हो सकती। 

इस कार्य की सफलता की सबसे वड़ी विशेषता यह थी कि यह बिना गोली चलाये 
और बिना खून बहाये पुर्णतया छोकतन्‍्त्रीय विधि से पुरा हुआ। निःसन्देह इसका 
श्रेय कुछ राजाओं को भी देना होगा, जिन्होंने समय के संकेतों को समझा और सरदार 
पटेल की देशभक्तिपुर्ण कार्यप्रेरण का अनुश्रवण कर लोकतन्‍्त्र की शक्तियों के साथ 
कदम से कदम समिल्‍्ा कर चलते को सहमत हुए। यह सच है कि उनकी देशभक्ति 
की भावना से यह कार्य भकष्ठकारक हुआ; परन्तु कोई भी इस बात से इनकार नहीं 
कर सकता कि जिस वातावरण ने राजाओं के रुख को इतनी आकस्मिकता से बदल 
दिया, वह लोगों के सतत प्रयत्नों से तैयार किया गया था। बया यह भुलछाया जा सकता 
है कि जनवरी 947 में हो नरेन्द्र मण्डल मे अपने अध्यक्ष के साध्यम से संविधान 
सभा के उद्देश्यों का विरोध किया था, क्योंकि 'राजा लोग इस विचार को स्वीकार 
नहीं करते थे कि “गणराज्य अपनी शक्ति और अधिकार जनता से प्राप्त करेगा। 

जब कुछ रियासतों फा विलय सिद्धान्ततः निश्चित हो जाता था, तब भी प्रदत 
का वास्तविक निपटारा और अनेक विकल्पों में से एक का चुनाव उन रियासतों के 
जन-प्रतिनिधियों के पक्ष प्रहण से ही चुगसता से हो पाता था। ऐसे कई लवसर 
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आये, जब रियासत सन्त्रालय बचनबद्ध होने के कारण राजाओं को स्वेच्छा से अपने 
शासनाधिकारों और विशेषाधिकारों का समर्पण करने के एकमात्र सही विकल्प को 
स्वीकार करने के लिए बाध्य न कर सका। तब भी अभीष्ट परिणाम की प्राप्त क्ले 
लिए प्रजा मण्डल और जन-आन्दोलन तत््ववेत्तोक्त देवी शक्ति की भांति ठीक समय 
प्र आ उपस्यित हुए। रियासतों के विरूयन एवं प्रान्तों के साथ एकीकरण की 
समस्त प्रक्रिया रियासत सन्‍त्रारूय ते रियासती प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं के घनिष्ठ 
सहयोग और सक्रिय सहायता से हो पुरी की। 

पहले हम अ० भा० रियासती प्रजा परिषद की विगत युद्ध से पूर्व की, अर्थात 
4927 से 940 तक की, गतिविधियों पर विध्वार करेंगे। रियासतों में उत्तरदायी शासन 
के पक्ष सें उनके अन्दर तथा बाहर जनमत संगठित करने के लिए इस संगठन ने जो 
प्रशंसवीय कार्य किया वह सर्वविदित है, और उसे दुहराने को आवश्यकता नहीं है। 
रियासती जनता फा पथ्-प्रदर्शन और समय पर सहायता करने के अलावा, अ० 
भा० रियासती प्रजा परिषद ने भारत में तथा संयुक्त राज्य (ब्रिटेन) सें प्रवुद्ध वर्ग 
को रियासती जनता की शिकायतों और उन अनेक कष्ठों को, जिन्हें वह सह रहो थी, 
जानकारी देने फे लिए एक व्यवस्थित कार्यक्रम आरम्भ किया। 

देशी रियासत जांच समिति नियुक्त होने पर अ० भा० रियासत्ती प्रजा परिषद 
ने ही रियासती जवता के हित का काम अपने हाथ में लिया भर जांच-समिति के 
अध्यक्ष सर हारकोर्ट बटलर के पास एक ज्ञापन भेजा । यह दूसरी बात है कि समिति ने 
उस पर विचार करने में अपनी असमर्थता प्रकट की और ज्ञापनदाताओं को साक्ष्य के 
लिए नहीं बुलाया। इस व्यवहार से असन्तुष्ट होकर, अ० भा० रियासती प्रजा परिषद 
ने त्रिटिग जनता को रियासती जनता के कष्ठों तथा राजाओं फे अत्याचारी शासन 
से अवगत कराने फे लिए एक वावितशाली शिष्टमण्डल हूत्दन भेजा। श्षिष्टसण्डल 
को काफी सफलता सिली और वह सजदूर तथा उदार बलों के नेताओं को देशी रियासतों 
को सांविधानिक सुधारों के मामले में प्रान्तों की पंक्षित में छाने के पक्ष में प्रभावित 
करते में समर्थ हुआ। इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि यदि वह दिष्ट 
मण्डल प्रयत्त न करता तथा अ० भा० रियासती प्रजा परिषद और भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस के अन्य नेता अपनी राय जाहिर न करते, तो यह उंसव था कि त्रिटिश जनमत 
#स्क्रैप्स आफ पेपसे” के लेखक ऐ चिसत और सर छैस्‍्छी स्काट जैसे लोगों फे प्रतिगामी 


देखो प्‌ ० 298-30 
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विचारों को मानने के लिए तैयार हो जाता। उन्होंने इस बात की वकालत की थी 
की भारत एक नहीं दो देश हैं, अतः एक नहीं, दो संघ बनने चाहिए--एक ब्रिटिश 
प्रान्तों का और दूसरा देशी र्यासतों का। इस चाल से देश की भोगोलिक और 
राजनीतिक एकता ही खतरे में पड़ जाती। 

938-9239 के निर्णायक वर्षों में अ० भा० रियासती प्रजा परिषद कांग्रेस 
संगठनद तथा उसके मन्त्रिमण्डलों की सहायता से यह वात प्रभावपूर्ण ढंग से प्रदशित 
फरने में समर्थ हो सकी कि रियासती जनता की समरयायें भारत की सामान्य समस्या 
का ही एकजंग हैं और दोनों को अलग-अल्‍लूग रखने से वे कभी नहीं चुलझायी जा सकतों । 
ब्रिटिश अधिकारियों और राजवीतिक विभाग से इस विचार को वाणिज्य, व्यापार 
और संचार के मासले में स्वीकार कर लिया था, पर राजनीतिक और सांविधानिक 
क्षेत्रों में स्वीकार नहीं किया था। अ० भा० रियासती प्रजा परिषद निरन्तर इसी 
वृष्ठिकोण को बकारूत करती- रही, जिससे बहुत से गर-कांग्रेती भारतीय नेता और 
अनेक प्रमुख अंग्रेज उसके समर्थक घन गये। जिस समय सन्धियों का उल्लेखमात्र 
रियाततों सें प्रशासनतन्त्र के सुधार की किसी सी सांग को अस्वीकार करने के लिए 
पर्याप्त तर्क माना जाता था, उस समय पर्दे को हटा कर सन्धियों को अपने ठीक ऐंति- 
हासिक पर॑पेक्ष्य में रखने का श्रेय अ० भा० रियासती प्रजा परिषद को ही है। 939 
के मध्य तक सम्धियों के रहस्य का भण्डाफोड़ हो चुका था। अवर भारत मन्‍त्री ला 
विन्दरटन को यह मानना पड़ा कि पुरानी सन्धियों के उपबन्ध रियाचती जनता फो 
उत्तरदायी शासन से सदा के लिए वंचित रखने के लिए पर्याप्त तक के रूप सें उपस्थित 
नहीं किये जा सकते। 

स्वतन्त्रता के पदचात्‌, जब सरदार पटेल ने रियाप्ततों की समस्या को सुरुझाना 
आरम्भ किया, तो अ० भा० रियासती प्रजा परिषद से उन्हें काफी सहायता मिली। 
जब रियात्तत मन्त्रा््य के अधिकारियों के सामने कोई कठिनाई आती थी, विज्ञेष 
रूप से जब वे राजाओं को दिये गये अपने वचनों और उन्तकी प्रजा तथा समस्त राष्ट्र 
के प्रति अपने कर्तव्य का ध्यान कर क्िकत्तेव्यविमृढ़ हो जाते थे, तब रियासती प्रजा 
परिषद ही चट से उनकी सहायता करती थी। र्यासतों को समूहों में रख कर संघ 
बनाने का काम प्रजा मण्डलों के विश्वसनीय समर्थन से ही सम्भव हो सका। जब 
पूर्वी भारत में प्रथम रियासत-समूहु का सामझा हाथ में लिया गया और उड़ीत़ा में 
नीलगिरि और घेनकमाल आदि रियासतों के शासकों के साथ चलने बाली बातचीत 
के दलदल में फंसने को आशंका हो गयी, तो प्रजा मण्डलों ने ही उसे चुलज्ञाया। शात्तकों 
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को चरम बनाने तथा उन्हें रियासत भन्‍्त्रालय के विचारों के अनुकूल ढालने के लिए, 
प्रजा मण्डल था तो विश्वासजनक प्रदर्शन करते थे था अपनी गतिविधियों के हारा 
रियासतों में शान्ति और व्यवस्था की स्थिति के लिए खतरा पैदा कर देते थे तथा 
कभी कभी समानान्तर सरकारें भी स्थापित कर देते थे। फलस्वरूप शासकों को गलत 
रास्ता छोड़ कर सही रास्ते पर आना पड़ता था। कुछ शासकों ने अपने निजी हितों 
की रक्षा के लिए दक्षिण की रियासतों का जो संघ बनाया था, वह उन रियासतों के 
प्रजामण्डलों द्वारा संगठित जनमत की चट्टान से टूठ कर चकनाचूर हो गया। इस 
प्रकार एक किये हुए काम पर केवल इसलिए पावी फिर गया कि प्रजा भण्डलों ने 
एकसत हो कर उन रियासतों के वम्बई सें विलय का निदचय कर लिया था। जब 
काठियावाड़ की रियासतें सौराष्ट्र संघ में मिलीं, तब भी ऐसा ही हुआ । जूनागढ़ 
की समस्या बहुत कठिन थी। यदि जूनागढ़ प्रजामण्डल समय पर सहायता न देता, 
तो बहू और भी कठिन हो जातो। अन्त में जूनागढ़ में जनमत-संग्रह और उसके फल- 
स्वरूप सौराष्ट्र में उस रियासत का विलय रियासती प्रजा भण्डल की एक और विजय 
थी और यह॒काउठियावाड़ के एकीकरण में उसका योगदान था। 


ग्वालियर, इन्दौर आदि बड़ी रियासतों से सुलठते समय, रियासत मन्त्रालय 
के सासने एक और पेचीदा समस्या उपस्थित हुई। गवनेर जनरल हार्ड माउन्द बेटन 
ने घोषणा की थी कि किसी भी जीवन-क्षम रियासत को किसी समीपवर्तो प्रान्त में 
या रियासत संघ में मिलने के लिए बाध्य न किया जायगा। पटेल और रियासत 
मन्त्राह्य ने इस आइवासन का समर्थन किया था। जब मध्य भारत की रियासतों 
के सामले पर विचार किया जा रहा था तो सरदार पटेल और उनके अधिकारियों 
ने सोचा कि सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि इन्दौर और ग्वालियर को मिला कर 
इस क्षेत्र की तमाम रियासतों का एक संघ बनाया जाय। परन्तु गवर्नर जनरल के 
आश्वासन को देखते हुए, इन रियासतों के शासकों को पृथक्‌ सत्ता के बजाय विलय 
स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था और शासक वास्तव सें भारत 
संघ के अन्दर अपनी स्वतन्त्र सत्ता अधिक पसन्द करते थे। यहां भी प्रजा मण्डला 
की सहायता ने ही संघ-निर्माण के पक्ष में पलड़ा झुकाया, यद्यपि सार्वजनिक कार्यकत्ताओं 
तक में सिन्धिया और होल्कर के प्रति राजमक्ति फी प्रवक्त भावना भरी हुई थी। 
इसी प्रकार दूसरी रियासतों के साथ सुलदने में भी, चाहे वे संघों में समूहित की गयीं 
या निकटवर्तो प्रान्तों में मिलायी गयों अथवा उनके साथ अस्थायी रूप से भिन्न प्रकार 
को व्यवहार किया गया, रियासत मन्त्रालय का एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मस्त्र अ० 
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भा० रियासती प्रजा परिषद मौर उसके स्थानीय एककों की संगठित शक्ति था। 
यह शक्ति सदा ही जनता के हित सें सर्वोत्तम विकल्प के पक्ष में रम्भा (लीवर) के 
रूप में इस्तेमाल की जा सकती थी। 

यदि हम रियासत मसन्त्रालय के सचिव के रूप में ची० पी० सेनद हारा प्रकट 
किये गये विचारों पर ध्यान दें, तो यह वात और भी स्पष्ट हो जायगी। उन्होंने 
सरदार पटेल को सलाह दी कि वे राजाओं से केवल तीन विययों सें भारत से मिलने 
को कहें--प्रतिरक्षा, संचार मर वेदेशिक मामले। सरदार को अब भी सन्देह था। 
परन्तु मेनन फो विश्वास था कि कोई राजा अधिमिलन के प्रध्ताव को अस्वीकार 
नहीं कर सकता। उन्होंने अपने भन्‍त्री को उत्तर दिया ;-- 

“बिकेसे सदा कर सकते हैं? अब तक अंग्रेज प्रत्येक्त रियासत की उपद्ववों 
से रक्षा करते थे। जब कभी राजनीतिक या साम्प्रदायिक आन्दोलन होते थे 
तो अंग्रेज इस वात का ध्यान रखते थे कि शान्ति स्थापित हो जाये । परन्तु अब 
अंग्रेज जा रहे हैं। यह सही हैं कि कुछ बड़ी रियासतें अपनी निजी सेनाओं के 
बल पर थोड़ी-बहुत शान्ति स्थापित कर सकती हैँ। परन्तु यदि जनता बिगड़ 
जाती है और स्वतन्त्रता के अधिकार या भारत से मिलने की मांग करते लगती 
है; यदि जन-आन्दोलन शुरू हो जाता है और शासकों के शासन, सुरक्षा एवं 
जीवन तक को खतरा पैदा हो जाता है, तो वे अपनी रक्षा के लिए हमारो ओर 
न ताक कर और किघर ताकेंगे २”! 


शायद इससे भी अधिक महत्वपूर्ण सेवा, जो अ० भा० रियासती प्रजा परिषद 
ने की, यह थी कि, उसने रियासती जनता की निराशा और असहायता के क्षणों में 
उसे सुरक्षा-वाल्व (कपाट) अदान किया। प्रवन्ध ओर न्याय दोनों के प्रशासन की 
सभी प्रक्रियायें राजाओं और उनके कृपापात्रों का चक्कर कादती रहती थीं। यदि 
संयोग से कभी कोई उन्हें असन्तुष्ट कर देता था, तो उसे जेल की हुवा खानी पड़ती थी। 
अपील के लिए ऐसा कोई न्यायाधिकरण न था, जहां से वह न्याय मिलने की आशा करता 
या अपनी शिकायतें टूर कराता। ऐसे मामलों में केवछ अ० भा० रियासती प्रजा 
परिषद ही शिकायतें सुनती थों, और उन पर विचार के लिए अपना सार्वजनिक संच 
प्रदान करती थी । ऐसे सामलों में भी, जहां जनता के कष्ठों का प्याला लवालूब भर जाता 
था, अ० भा० रियासती प्रजा परिषद ही सहायता दे कर उसे घेय॑ और सान्त्वना प्रदान 
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करती थी। ऐसे मामलों को जनता के सासने लाने और इस: प्रकार उन पर ध्यान 
केन्द्रित कराने से अ० भा० रियासती प्रजा परिषद एक प्रकार का अनधिकृत न्यायालय 
बन गयी, जिसने जनता में हो नहीं, प्रायः राजाओं में भी विश्वास पैदा कर दिया। 

जब जनता की शिकायतें अधिक गम्भीर होती थीं अथवा संख्या में अधिक होती 
थीं, तो अ० भा० रियासती प्रजा परिषद उन पर रिपोर्ट देने तथा जनता की मांगों 
का पता रूगाने के लिए अनधिकृत जांच समितियां नियुक्त किया करती थी। 
ज० भा० रियासती प्रजा-परिषद द्वारा नियुक्त ऐसी जांच समितियों में कदाचित्‌ सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण दो समितियां थीं जो !935 सें (4) पटियाला जेल में प्रजा मण्डल 
के एक प्रमुख कार्यकर्त्ता सेवासिह ठीकरीवाला की मृत्यु के कारणों, तथा (2) पटियाला 
जेल में राजनीतिक बन्दियों की हालतों की जांच करने तथा रिपोर्ट देने के लिए बनायी 
गयी थीं। दोनों जांच समितियों की रिपोर्ट “दी इंडिक्टमेंट आफ पटियाला” शीर्षक 
से पुस्तक फे रूप में प्रकाशित कर दी गयों। यद्यपि राजनीतिक विभाग और सन्नाद्‌ 
के प्रतिनिधि ने महाराजा पदियाला को बचाने के लिए सब कुछ किया, फिर भी इस 
पुस्तक का महाराजा और राजनोतिक विभाग प्र अच्छा प्रभाव पड़ा। इससे भी 
अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि इस प्रकाशन ने रियासती जनता को रियासतों में स्वेच्छा- 
चारी शासतों के विरुद्ध संघर्ष के लिए और अधिक प्रोत्साहित कर विया। इसने 
अ० भा० रियासती प्रजा परिषद और उससे सम्बद्ध प्रजा भण्डलों के कार्यकर्त्ताओं में 
भो कर्तव्य फी भावना भर दी। 

अ० भा० रियासती प्रजा परिषद द्वारा रियासतों के प्रशासनों की जांच के लिए 
नियुक्त ऐसी जांच-ससितियों की संख्या एक दर्जन से भी अधिक थी। ऐसी समितियों 
सें अधिक महत्त्वपुर्ण वे थीं, जो नवानगर, मेसूर, उड़ीसा की रियासतों, झाबुआ, 
शिमला पहाड़ी रियासतों, हैदराबाद आदि के मामलों के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिए 
बनायी गयों। 

अ० भा० रियासती प्रजा परिषद के एक प्रस्ताव के अनुसार, 928 में रियासती 
प्रजा का एक शिष्ट मण्डल इंगलेंड भेजा गया ८ इसका उद्देश्य ब्रिटिश जनमत फो 
देशी रियासतों की, जहां साढ़े सात करोड़ से भी अधिक लोग रहते थे, वास्तविक स्थिति 
के बारे में जानकारी देना था। यह भी इरादा था कि रियासती जनता का सासला 
बटलर समिति के सामने पेश किया जाय, जिसकी बेठकें रन्दन में शुरू हो गयी थीं। 
स्यासती प्रजा केवल यह चाहती थो कि राजा लोग उसे सामान्य नागरिकता फ्े 
अधिकार और सांविधानिक स्वतन्त्रता प्रदान कर दें। प्रत्येक सुघार अधिनियम 
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चल 


इंगलेंड में तैयार होता था और ब्रिटिश संसद द्वारा पास होता था; अतः यह अत्यावश्यक 
था कि देसी रियासतों में, जहां कोई प्रतिनिधिक संस्या न थी तथा जो ब्रिटिश भारत 
में चलनेवाले विधान-पंत्र के कार्यक्षेत्र से वाहर थीं, अच्छे और स्वच्छ प्रशासन 
के पक्ष में त्रिव्शि जनमत का समर्थन प्राप्त किया जाया 

शिष्ठम्रण्डल में रामचद राव, जी० आर० अम्यंकर, ए० डी० होद और पीो० 
एल० चुदगर थे। इंगलेंड में यह शिप्ट्सण्डल कई संसदीय वक्ताओं तया सार्वजनिक 
कार्यकर्ताओं से मिला। इसने बदलूर समिति के सामने पेश करने के लिए एक चक्‍्तव्य 
भी तैयार किया। उसकी पभ्रतियां संसद-सदस्यों और इंगलेंढ के प्रमुव व्यक्तियों में 
वितरित की गयीं। दक्ततव्य में भारत की रियासती प्रजा के मामले पर प्रकाश डाला 
गया था। ब्रिदेस फे छुछ समाचारपत्रों ने, विशेष रूप से “मान्वेस्टर गाजियन कौर 
यू छीडर” ने, दवतव्य का स्वागत किया और उस पर अनुकूल टिप्पणी की । इस 
वक्तव्य के आधार पर, लार्ड ओलाइवर ने राज्य सभा (हाउस आफ लाईंस) में एक 
वाद-विवाद खड़ा कर दिया और लोकसभा (हाउस वराफ कासन्‍्स) में भी इस पर 
अनेक प्रइन किये गये। 

इंगलेंड में अ० भा० रियासती प्रजा १रियद की सफलूताओं फा भली प्रकार 
मूल्यांकन यह जानने के बाद ही किया जा सकता हैँ कि उसने वहां प्रमुख व्यक्तियों 
से भेट करके, भारतीय मामलों पर वाद-विवादों और भापणों को प्रोत्साहन देकर 
तथा समाचारपत्रों में लेख जौर पत्र छप्ा कर जनमत को कितना भभ्नावित किया। 
राज्य सभा (हाउस आफ छाईस) में भाषण देते समय लछाडे ओलाइवर ने भारतीय 
रियासतों की समस्या का उल्लेख किया। शिष्ट्मण्डरू का ज्ञापन मिलने के बाद ही 
उसने वाद-विवाद उठाया था। रार्ड ओलाइवर ने कहा :--- 

“यदि सब नहीं तो अधिकांश रिथासतें स्वेच्छाचारी और निरंकुश 
शासन के अघोन हैं। सब कुछ शासक को सर्वोपरि इच्छा पर निर्भर रहता हैं। 
कानून के सम्बन्ध सें, राजस्व के प्रशासन के सम्बन्ध में, न्‍्यायाघीशों की नियुक्ति 
के सम्बन्ध में तया और भी कई प्रकार के ऐसे मामले हैं, जो हमारे संविधात 
में सम्नाद्‌ के अधिकार ते बाहर कर दिये गये हैं; परन्तु ये मामले भारतीय 
राजाओं के पूर्णतया अधिकार में हैं। इनका दुल्पयोग हो सकता हैं और कभी- 
कभी जानवूझ कर किव्रा जाता हैं। उन राजाओं को भारतीय प्रजा के नधिकांग 
लोग इस स्थिति का बड़ी त्ीद्नता से अनुभव करते हैं। हाल ही सें उन्तका एक 
शिष्ट्मण्डल एक विशिष्ट भारतीय सेवाधिकारी (सेवक्क) के नेतृत्व में इंगलेंड 
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आया था, जिसने भारतोय रियासतों के वर्तमान संविधानों की कुछ आलोचनायें 
बड़े शान्तभाव से प्रस्तुत कीं। ये संविधान कुशासन को सदा सम्भव और फभी- 
कभी अनिवार्य बना देते हैं। जब आप भारतीय सरफार का समग्र हांचा फिर 
से तेयार कर रहे हैं और इस प्रइन पर विचार कर रहे हैं कि देशी रियासतों का 
शासन उस ढांचे में किस प्रकार फिट किया जा सकता है, तो में समझता हूँ, इस 
प्रइन की उपेक्षा करना असम्भव हो जायगा कि क्या राजाओं के निरंकुश अधि- 
कार को किसी अंश में सीमित नहीं करना चाहिए तथा उसे दूसरों को नहीं 
सॉंपना चाहिए। यह प्रइन उठेगा और में स्वयं इस पर अपनी कोई राय जाहिर 
« नहीं करता।”* 
लोक सभा (हाउस आफ कासन्‍्स) में कई दिन प्रदन काल में भारतीय रियासतों 
तथा उतकी अन्दरूती हालतों के बारे में रोचक प्रइत पूछे गये। शिष्टमण्डल रियासती 
जनता के अधिकारों के प्रति उदार और सजदूर दलों के सदस्यों की रुचि पैदा करने में 
कहां तक सफल हुआ, यह निम्नलिखित प्रइनोत्तरों से स्पष्ठ हो जायगा :-- 
मिस्टर रैती स्मिथ (सिस्टर वालहैड की जगह) ने उपभारत मस्त्री (अंडर- 
सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया) से प्रश्न किया कि क्या आप इस सदन को यह बतायेंगे 
कि भारतीय रियासतों के सुशासन के लिए सर्वोच्च सत्ता की क्‍या जिम्मेदारी है और 
रियासतों के आन्तरिक प्रशासन में सर्वोच्च सत्ता के हस्तक्षेप की क्या शर्तें हैं; तथा 
यह कि क्या किसी भी रियासत में ऐसी कोई व्यवस्था है, जिसके द्वारा रियासतो प्रजा 
अपनी शिकायतें सर्वोच्चि सत्ता तक पहुंचा सफे, अथवा आवश्यकता पड़ने पर ऐसी 
शिकायतें दूर कराने के लिए हस्तक्षेप की प्रार्थना कर सके। 
उत्तर : अर्ल विन्दरटन : प्रिश्न के पहले भाग के सम्बन्ध में सें मानतीय सदस्य 
से कहूंगा कि वे 27 मार्च 726 को वाइसराय द्वारा हिज एक्जाल्टेंड हाइनेस निजाम 
हैदराबाद को लिखे गये पत्र में दी गयी सर्वोच्च सत्ता के अधिकारों और कर्त्तत्यों की 
व्याख्या देखें, जिसकी एक प्रति उन कागजों में शासिल्ल कर दी गयी थी, जो उस समय 
सदन में उपस्थित किये गये थे (7926 का कमाण्ड पेपर सं० 262। ) । दूसरे भाग क्के 
सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि विभिन्न रियासतों अथवा रियासत-समूहों के लिए 
नियुक्त राजनीतिक अधिकारी ऐसी समस्त स्थानीय जानकारी सर्वोच्च सत्ता को देने 
के लिए उत्तरदायी है, जो उसके सम्यक्‌ कत्तेब्य-पालन के लिए आवश्यक है !! 
प्रश्न : मिस्टर थहिल्स : “क्या इस उत्तर से हम यह समझें कि इनमें से किसी 
भी रियासत के नागरिक को यह अधिकार है कि वह ऐसी शिकायत को लेकर भी 
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राजनीतिक अधिकारी के पास जा सकता है जो उस रियासत के शासक के विरुद्ध हो ? ” 

उत्तर : अर विन्दरटन : “वास्तव में क्या स्थिति है इसको संसदीय प्रइन के 
उत्तर की सीमा के अन्दर सही-सही व्यरृघा करना असम्भव है। यह अत्यन्त सहत्त्व- 
पूर्ण विषय है क्योंकि यह रियासतों के साथ सञ्नाट के सस्बन्धों को प्रभावित करता है। 
यदि साननीय सदस्य किसी खास विषय की जानकारी चाहते हैं, तो उन्हें विधिवत 
प्रदचन उपस्थित करना चाहिए। यदि दे भूतपुवं वाइसराय के उस पत्र को पढ़ेंगे, जिसका 
मैंने उल्लेख किया है तो उन्हें इस विषय का बर्णन वहां मिलेगा।” 

मिस्टर वैलकाक ने उपभारतमन्त्री से प्रइन किया कि क्या सम्राट्‌ की सरकार 
अथवा भारत सरकार का ब्रिटिश भारत के साथ देझी रियासतों के भावी सम्बन्धों 
पर अपनी राय जाहिर करने के लिए रियासतो प्रजा को भी वे ही सुविधायें देने का 
इरादा है जो उनके राजाओं को। 

उत्तर : अर्ल विन्टरटन : “ब्रिटिश भारत और देक्षी रियासतों के सम्बन्धों 
का प्रदव मुख्यतः सांविधानिक प्रश्न है और इस पर सम्बन्धित विधिवत्‌ सुगठित 
सरकारों द्वारा ही विचार किया जा सकता है। परन्तु मुझे इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है, 
कि रियासतों के जो लोग इस विषय सें अपनी राय जाहिर करना चाहेंगे, उन्हें ऐसा 
करने के लिए साधत मिल जायेंगे।” 

प्रइन : कर्तल घंजबुड : “क्या सरकार इस समिति से यह नहीं कह सकती कि 
जनता स्वयं इस समित्ति की रिपोर्ट सें सबसे अधिक रुचि रखती है ? 

उत्तर : अल विन्दरटन : 'प्रक प्रइन के उत्तर में पुछा गया यह बहुत बड़ा 
प्रदत है। परन्तु में छाननीय सदस्य और वीरपुरुष के इस पक्ष को स्वीकार नहीं कर सकता 
कि इन लोगों को इस समिति के सामने अपना सासला रखने का कोई अधिकार है। 
जैसा कि माननीय वीर पुरुष महोदय अपने प्रशासनिक अनुभव से भली भांति जानते 
हैं, प्रश्िया का विषय हर हालत में सदा समिति के अध्यक्ष से सम्बन्ध रखता है।” 

प्रदत : सिस्टर बैलकाक : “क्या इन आठ करोड़ लोगों को अपनी स्थिति बताने 
का अधिकार नहीं है २” 

उत्तर : अल विन्टरटन : “वे अखबारों में छपा कर, राजनीतिक सभायें करके 
तथा अन्य कई प्रकार से अपनी स्थिति का ज्ञान करा सकते हैं। परन्तु यह प्रश्न इससे 
सर्वथा भिन्न है कि वे इस कमीशन के सामने साक्ष्य दे सकते हैं या नहीं। 

प्रेस-प्रचार की दृष्टि से सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण वे सम्पादकीय टिप्पणियां हैं, 
जो “लिन्दव ठाइस्स” और “प्रास्चेस्टर गाजियन” ने अपने सम्पादकीय स्तम्भों में 


297 


देसी रियासतों में स्वाधीनता संग्राम का इतिहास 


प्रकाशित कों। यहां हम केवल एक ही टिप्पणी उद्धृत करेंगे। अ० भा० रियासती 


अजा 


परिबद के ज्ञापन का उल्लेख करते हुए, “गाजियन” ने "प्रजा का सासला” 


(केस फार दी पीपुल्स) ज्ीर्षक के नीचे लिखा: 
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+ज्ञापन में यह तक॑ उपस्थित किया गया है कि विचार्य विषयों में “रियासत” 
शब्द राजा और प्रजा दोनों का बोधक होना चाहिए तथा यह कि यदि प्रजा 
राजाओं से अधिक नहीं तो कम्त से कम उनके समान अवश्य ही प्रभावित है। 
शिष्टसण्डल का यह तक है कि रियासतों के शासकों के साथ सर्वोच्च सत्ता के 
वर्तमान सम्बन्धों में प्रजा को स्वीकृति के बिना कोई परिवर्तत नहीं किया जा 
सकता। 

ज्ञापन में कहा गया है कि सर छेस्‍्ली रकाट ने प्रत्यक्षतः इस वात की 
वकालत की है कि सब उच सत्ता को राजाओं और उनको प्रजाओं के मध्य हत्त- 
क्षेप बन्द कर देना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में रियासत का कोई भी व्यक्त 
शासक की आज्ञा से कारागार में डाला जा सकता है, और उसे बचाने का कोई 
कानूनी तरीका नहीं है। कभी-कभी भारत सरकार की राजनयिक कारंवाई 
से रिहाई हो जाती है। अक्सर शासकों द्वारा सम्पत्ति जब्त कर लो जाती है। 
भारत सरकार से अपील ही बचने का एकमात्र वर्तमान उपाय है। यदि सर्वोच्च 
सत्ता बचाव की कार्रवाई बन्द कर देगी, तो प्रजा पूर्णतया अपने शासकों की 
दया पर निर्भर हो जायगी। 

/जित सन्धियों पर राजा लोग निर्भर हैं उनके अनुसार, तथा राजनीतिक 
व्यवहार के विकास के कारण, राजाओं ने निश्चित जिम्मेदारियां ले रखी हैँ, 
जिनमें सुशासन की गारन्ठी और प्रजा के सुख और कल्याण की चूद्धि भी शामिल 
है। जो राजा सर्वोच्च सत्ता द्वारा अपने अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतें 
करते हैं, वे स्वयं अपनी प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पुरा करने में भसफल 
रहे हैं। पुराने समय में सांविधानिक स्वतन्त्रता से बंचित किसी रियासत मे 
यदि जनता उत्पीडन का शिकार बन जातो थी तो उससे बचाव का उपाय खुला 
विद्रोह था। सर्वोच्च सत्ता ने यह अधिकार छीन लिया है। राजा लोग यह 
समझते हैं कि शासकों और शासितों के सध्य संघ में सर्वोच्च सत्ता निश्चय 
ही शान्ति और व्यवस्था की सुरक्षा के वहाने राजाओं का साथ देगी। इसके 
फलस्वरूप राजा लोग प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य को भूल गये हैं। कुछ अपवादों 
को छोड़ कर, किसी भी रियासत में कानून का राज्य नहीं है। व्यवितगत सम्पत्ति, 


अ० भा० रियासती प्रजा परिषद का सूल्याकत 


संस्था, सावंजनिक सभा अथवा समाचारपत्र सम्बन्धी कोई स्वतन्त्रता नहीं है। 
स्वतन्त्र न्यायपालिका भी नहीं है। 
“बशिष्टसण्डर राजाओं के इस मत का विरोध करता है कि सन्यियों 
द्वारा रथापित उनके सम्वन्ध इंगलेंड के सन्नाद के साथ हैं, ब्रिटिश भारत की 
सरकार के साथ नहीं। बह ब्रिटिश भारत और रियासतों के वित्तीय और आर्थिक 
सम्वन्धों के सम॒त्वय की पूरी सार्वजनिक जांच की भी मांग करता है और यह 
भी चाहता है कि इन मासलों में प्रजा की प्रभावी आवाज हो।” 
इंगलेंड के प्रमुख समाचारपन्नों में ऐसी टिप्पणियां छपने के बाद, “सम्पादक 
के नाम पत्रों” का तांता छग गधा। कुछ पत्र रियासती जनता के पक्ष का समर्थन करते 
थे तो कुछ शिष्टमण्डल की युक्तियों का सण्डत। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि 
राजाओं फे समर्थन में जितने पत्र प्रकाशित हुए वे लगभग सभी उनके मन्त्रियों अथवा 
भूतपूर्व मस्त्रियों के थे, जो संयोग से उस समय इंगलेंड में ही थे। 
शिष्य मण्डल की गतिविधियों के सम्बन्ध में यूरोप महाद्वीप के समाचारपत्रों में 

जो समाचार और सम्पादकीय टिप्पणियां छपी, बे भी कम रोचक सन्‌ थीं। पेरिस 
के एक प्रमुख लोकतन्‍्त्रवादी ससाचा रपत्र छा ज्यून रिपव्लिक' ने प्रोफेसर जी० जार० 
अम्यंकर के साथ भेद का एक रोचक वर्णन प्रकाशित किया । यहां उसका हिन्दी अतु- 
बाद दिया जाता है: 

ला ज्यून रिपब्लिक (पेरिस, ।9 जनवरी, 929) 

“एक भारतीय प्रोफेसर ने हमें एक पुराने जीण्ण-शीर्ण एकत्तनत्र के बोझ के नीचे 
कराहती हुई भारतीय जनता के राजनीतिक कष्ठों के बारे में बताया * ' * 

देखने में हृष्ठ-पुष्ठ, आय सें 50 से अधिक, रंग में कांसे के समान भूरा और रूप सें 
समोहक, जिसके अंग-अंग से उत्साह फूटा पड़ता है, ऐसा यह भारतीय प्रोफेसर यूरोप आया 
है। वह इरादा करके “ला ज्यून रिपक्लिक” के कार्यालय में भी आया, क्योंकि वहु जानता 
है कि यह पत्र न्याय, स्वतन्त्रता और शान्ति के समस्त विचारों का पोषक है। ' * ' 

वह चाहता है कि हम भारत के मासले सें रुचि लें, उस ब्रिटिश भारत के मामले 
में, जहां कोई भी राजनीतिक स्व॒तन्न्रता के विकास की पहले से ही निन्‍दा कर सकता 
है; परन्तु विशेष रूप से वह देशी रियासतों के मामले में हमारी रुचि बढ़ाना चाहता 
है, जो एक सन्दिग्ध और लोलुप एकतन्‍्त्र के असह्य भार के नीचे अब भी दवी हुई हैं। 

हम प्रोफेसर जी० आर० अभ्यंक्र से तुरच्त पुछते हैं। 

प्र०--देशी रियासतों की कया दमा है? 
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देसो रियासतों में स्वाधोनता संग्राम का इतिहास 


प्रोफेसर अभ्यंकर उत्तर देते हैं : जहां तक राजनीतिक अधिकारों को मान्यता 
का प्रइन है, देसी रियासतें अत्यन्त दयनीय अवस्था में हैं। उनकी हालत बहुत पिछड़ो 
हुई ओर गयी-बीती है। रियासतों में स्वच्छन्द राजतत्त्र है, जहां किसी को मगरिकता 
के छोटे से छोटे अधिकार भी प्राप्त नहीं हैं। न सम्पत्ति की सुरक्षा है, न स्वत्न्न 
न्यायपालिका है, न प्रेस था सभा की स्वतन्त्रता है, और न किसी प्रकार की श्रति- 
निधिक सरकार है। रियासतों का राजस्व भी शासक अपने कब्जे में रखते हैं । 

प्र०--कया ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप नहीं करती ? 

उ०--बह देशो रियासतों का इस्तेमाल अपने प्रयोजनों के लिए करती है। 
उसने शासकों को सैनिक बल से वंचित कर दिया है, पर बदले में उन्हें प्रजा पर अधिक 
से अधिक स्वच्छन्दता के साथ शासन करने की छूट दे दी है। वह रियासत के घरेल 
मामलों सें हस्तक्षेप नहीं करती। 

प्र०--फिर भी ऐसे निरंकुश राजतस्त्र के विरुद्ध प्रजा विद्रोह क्यों नहीं करतो 
और सरकार को सांविधानिक शासन पद्धति स्थापित करने के लिए बाध्य क्यों नहीं 
करती ? 

दुःखी हृदय से प्रोफेसर साहब ने उत्तर दिया : प्रजा के पास सीधी कार्रवाई का 
कोई साधन नहीं है। केद्रीय सरकार ने शासकों को बाहरी आक्रमण ओर भीतरी 
ऋत्ति दोनों से रक्षा का वचन दे विधा है। इस प्रकार प्रजा असहाय है और शासकों 
तथा ब्विदिश सरकार दोनों के भत्याचार का शिकार बनी हुई है। 

प्र०--अन्त में हमने प्रोफेतर साहब से पूछा : अन्य देश देशी रियासतों के लिए 
क्या कर सकते हैं ? 

उ०--राष्ट्र संघ निश्चय ही हमारी सहायता कर सकता है। अब जनता का 
आत्मनिर्णय का अधिकार स्वीकार किया जा चुका है। हम चाहते हैं कि ब्रिटिश सरकार 
हमें आदेशाधीन क्षेत्र समझे और समय-समय पर हमारी रियासतों की राजनीतिक 
एवं प्रशासनिक स्थिति की जांच करतो रहे। राष्ट्रसंघ के सदस्य जो नेतिक दवाव 
डालेंगे, उससे रियासतों के 7 करोड़ 80 लाख लोगों की मुक्ति में महत्त्वपूर्ण सहायता 
मिलेगी। ये लोग आजकल ऐसी राजनीतिक दासता में रह रहे हैं, जो सम्यता से कोसों 

र है। 

हे न भा० रियासती प्रजा परिषद के शिष्टमंडल ने इस प्रकार इंगलेंड में और 
यूरोप महाद्वीप सें काफो महत्त्वपूर्ण रचवात्मक कार्य किया। उसके जानकारो-प्रचार 
आल्वोलन के फलस्वरूप बहुत से ब्रिटिश जन देशी रियासतों में रहने वाली जनता की 
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अ० भा० रियासती प्रजा परिषद का मूल्यांकन 


कठिनाइयों और असुविधाओं से परिचित हो गये। रियासती प्रजा के मासले की 
सचाई से ब्रिटेन सें लोकमत काफी प्रभावित हुआ। यह बात ब्रिटिश संसद सें भारत 
सम्बन्धी विवादों सें और उस देह के स्वतन्त्र राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय समाचारपत्रों में 
अभिव्यकत विचारों में असन्दिग्ध रूप से प्रकृद हुई। 

परन्तु भारत में प्रचार के क्षेत्र में अ० भा० रियासती प्रजा परिषद की सफलतायें 
कहीं अधिक महत्त्वपृर्ण थीं। परिषद का अपना एक अंग्रेजी साप्ताहिक था और कई 
हिन्दी तथा दूसरी भाषाओं के सामयिक पतन्न थे। इसके अलावा, जैसा कि पहले कहा 
जा चुका है, परिषद ने बहुत सी पुस्तकें और पुस्तिकायें भी प्रकाशित कीं, जो या तो 
कतिपय रियासतों की खास-खास घटनाओं के सम्बन्ध सें थीं या उन क्षेत्रों को राजाओं 
के स्वेच्छाचारी शासन से मुक्‍त करने की सामान्य समस्या के सम्बन्ध सें। ब्रिदिश 
भारत के समाचारपत्रों मे रियासती प्रजा फे आन्दोलन सें उस के पक्ष को प्रकाश में 
ला कर स्वेच्छा से जो सहयोग दिया वह विशेष महत्त्व का था। ब्रिटिद भारत से 
जो पन्न प्रकाशित होते थे, उनमें से अधिकांश कांग्रेस-समर्थक थे और वे रियासती 
प्रजा के आत्दोलन को विशाल स्वतन्त्रता संग्राम का ही एक प्रमुख अंग समझते थे। 
अ० भा० रियासती प्रजा परिषद के कई सक्रिय कार्यकर्ता पत्रकार तथा पत्न-संवाद- 
दाता थे; अतः बह शक्ति के इस ज्ञोत से पूरा लाभ उठाती थी और उन पत्रों की 
रियासती समाचारों की भूख को पूर्णतया शान्त करती रहती थी।' 

वास्तविक संकट की घड़ी में अ० भा० रियासती प्रजा परिषद के नेताशासकों 
के ऋषध का प्रहार सहने के लिए चट से सामने आ जाते थे। यदि कहीं कोई रियासती 
सरकार प्रजा पर अत्याचार करके उसे सत्याग्रह के लिए उत्तेजित करती थी तो रियासती 
प्रजा परिषद प्रतिरोध के रिए सदा आगे आने को तेयार रहती थी। उसकी सहायता 
के बिना किसी रियासत में सत्याग्रह नहीं हो सकता था। चाहे पंजाब में पटियाला, 
लोहाऊ या क्षुद्र दुजाना हो; चाहे राजस्थान से अलवर और प्रगतिशील जयपुर, 
जोधपुर एवं बीकानेर हो; चाहे धुर दक्षिण में 'प्रवुद्ध/ सेसुर और त्रावणकोर हो; 
चाहे मध्यभारत के सुश्षे मेदानों में दुरवर्तो झावुआ हो; और चाहे शिमला के आसपास 


4 “जन्ममूमि” ने आवश्यकता के समय रियासती प्रजा-परिषद की बहुत सहायता 
की। रूगभग सभी बड़ी रियासतों में उसके संवाददाता थे। वम्बई में उसका कार्यालय 
आ० भा० रियासती प्रजा परिषद के समस्त भारत में फैले हुए कार्यकर्त्ताओं के लिए 
अड्डा बन गया था। 
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देसी रियासतों में स्वाधीनता संग्राम का इतिहास 


हिमालय की उपत्यकाओं से घिरे धामी जैसे क्षुद्र राज्यक्षेत्र हों; सर्वन्न प्रतिरोध 
आन्दोलन सदा अनिवार्य रूप से प्रजा परिषद हारा ही, यदि बस्तुतः संचालित नहीं 
तो कमसे कम समर्थित अवश्य होता था। चह स्वेच्छा से सभी कष्ठ सहती थी और 
स्थानीय जनता के हृदयों में उत्साह का संचार करती थी। उसके नेता पकड़े जाते 
थे और सध्ययुगीन जेलों सें बन्द कर दिये जाते थे। परन्तु संघर्ष जारी रखने के जिए 
तथा प्रत्येक छोटी-बड़ी घटना को अखिल भारतीय प्रइन बनाने के लिए वे सब कुछ 
सहते रहते थे। 

जानकारी-प्रचार अभियान से तथा उस सक्तिय सहायता और पथप्रदर्शन से जो 
उसने प्रजा के कष्ट के समय किया, रियासती प्रजा परिषद को रियासतोी जनता की 
निगाह में वही दर्जा मिल गया जो ब्रिटिश भारत सें कांग्रेस को मिला हुआ था। 7927 
से 4947 त्तक 20 वर्ष पर्यन्त प्रजा और राजा भी, यद्यपि वे जाहिरा तौर पर ऐसा 
नहीं कहते थे, परिषद को रियासती प्रजा का प्रामाणिक संगठन मानते रहे । संघर्ष 
के दिनों में यह बात बहुत मूल्यवान्‌ सिद्ध हुई, परन्तु उसके बाद जब सरदार पटेल 
ने रियासतों के सोमा-निर्धारण की योजना आरम्भ की, तो इस संगठन को और भी 
अधिक भहत्ववुर्ण भाग लेना पड़ा। 

एकोकरण के विबय में अन्यत्र काफी कहा जा चुका है। यहां कैवल यह बताना 
है कि रियासतों के निकठवर्ती प्रान्तों में विलय से अथवा पुथक्‌ संघों के निर्माण से एक 
ऐसी सांविधानिक समस्या पैदा हो गयी, जो केवल रियासती प्रजा परिषद की सहावता 
से ही सुलझायी जा सकी । ज्यों ही कोई रियासत लोकतन्त्रीकरण की प्रक्रिया में शामिल 
होती थी, त्यों ही भारत की संविधान सभा और स्थानीय तदर्थ सभा में उसकी प्रजा के 
प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पड़ती थी। परन्तु चूंकि बहुत सी रियासतों में प्रति- 
निधिक यंस्थायें ही न थीं, अतः उनके प्रतिनिधि प्रजा मण्डलों और रियासती प्रजा 
परिषद को चुनने पड़ते थे। राजस्थान, सौराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश भीर 
मणिपुर में तो प्रथम बार लोकप्रिय मन्‍त्री भी रियासती प्रजा परिषद के स्थानीय 
कार्यकर्ताओं में से ही चुने गये। इससे अधिक अच्छी और रियासती प्रजा परिषद के 
लिए अधिक भाग्यशाली और क्या वात हो सकती थी कि व्यावहारिक अनुभव के 
विद्यालय में उसके द्वारा प्रशिक्षित कार्यकर्ता विधानमण्डलों और प्रशासन की जिम्मेदारी 
संभालने के लिए सामने आ रहे थे। 
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कुछ प्रासंगिक मन्तव्य 


अब से लगभग 20 वर्ष पहले, देशी रियासतें राजनीति और संविधान के विचार 
से संघटित हुई थीं और प्रान्तों तथा जिसे भारतीय भारत कहते थे उसके बीच भेद 
समाप्त हो गया था। शात्तकों को पेशे देकर हटाने तथा उन्तकी रियासतों को शेष 
भारत के साथ मिलाने के बाद, भारतीय संघ बीरे-धीरे अपना स्वरूप ग्रहण करने 
लगा। संकड़ों छोटे-बड़े राज्यक्षेत्र, जहां कभी स्वेच्छाचारी राजाओं और नवावों का 
शासन था, अब अतीत क्ी वस्तु वन गये हैँ, जिन्हें केवल पुरानी पीढ़ी के लोग हो' 

जानते हैं। अब उस अतीत की केवल स्मृति ही शेष है। केवल राजनीतिक प्रवृत्तियां 
कभी-कभी वेसुरीला राग अलाप कर अथवा किसी बात पर विशेष वल देकर उन 
क्षेत्रों की याद दिला देती हैं, जो कभी व्यक्तिगत शासन में थे। 

पीछे की ओर निगाह डालने पर तथा विगत चोथाई शतावदी की घटनाओं पर 
विचार करने पर यह लोभ होता है कि कुछ मन्तव्य प्रकट किये जायें, कुछ टिप्पणियाँ 
की जारयें--इतिहास के “अगर-मगर” के बारे सें ही नहीं, कतिपय घटनाओं के बारे 
में भी, जो ऐसे मिष्कर्षो की ओर संकेत करती प्रतीत होती हैं, जिनकी भविष्य के लिए 
कुछ संगति हो सकती है। यदि इसे विद्याव्यसनी का व्यायास भी सान लिया जाय, 
तो भी छुछ प्रासंगिक सन्तव्य उपस्थित करने के लिए इसका पर्याप्त ऐतिहासिक 
आऔवचित्य होगा। 

(4) यह सोचने का प्रलोसन होता है कि यदि 936-39 में र/जा लोग अपेक्षित 
संख्या में मधिमिलन-पत्र पर हस्ताक्षर कर देते, जिससे ब्रिटिश सरकार भारत शासन 
अधिनियम 935 के संघ-सम्बन्धी भाग को लागू कर सकती, तो कया होता ? यदि 
राजा लोग अपनो मानसिक संकीर्णता से वाहर निकलने में सफल हो जाते और प्रस्तावित 
संघ में मिलने के लिए राजी हो जाते, तो रियासती प्रजा और ब्रिठिश भारत के राज- 
नीतिक दलों की यह सांग, कि राजाओं को संघीय विधान मण्डल सें नामित प्रतिनिधि 
न भेज कर निर्वाचित प्रतिनिधि भेजने चाहिए, संघ निर्माण में दाधक न होती। यदि 
राजा छोग अधिमिलन-पत्र पर केवल हस्ताक्षर ही कर देते, तो भी बाइसराय लगभग 
निरिचत रूप से समस्या का हुल कर डालता भर संघीय विधान सण्डल में रियासती 
प्रतिनिधियों के भेजने के तरीके की उपेक्षा करके, प्रान्तीय स्वशासन के साथ ही अथवा 
उसके तुरन्त बाद, भारतीय संघ छा शऔीगणेश कर देता। 

यह भी उतना ही सही है कि एक या दो वर्ष में यह विचाद स्वयमेद शान्त हो जाता। 
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राजा लोग सिद्धान्त रूप सें प्रतिनिधियों का निर्वाचन आमतौर से स्वीकार कर छेते। 
मेसूर, बड़ौदा, ग्वालियर आदि कुछ रियासतों के राजाओं ने तो ऐसा करना स्थीकार 
भी कर लिया था। 

अब यह सोचने की कोशिश कीजिए कि यदि 939 में महायुद्ध के आरम्भ होने 
से पहले ही संघ बन जाता तो स्थिति क्या होती। यह स्पष्ट दिखायी देता है कि यदि 
एऐसाहो जाता तो देशी रियासतों की स्थिति अधिक वृढ़ हो जाती और बे सत्ता-हस्तान्तरण 
के समय तथा उसके बाद संविधान-निर्माण के कार्य में अधिक प्रभावी ढंग से भाग 
ले सकती थीं। यही नहीं, उस अवस्था में, सौदा करने के लिए भो बे अच्छी स्थिति 
में होतीं। मोस्ले! का कहना है कि साउन्ट बेटन राजाओं को “भिनगों का ऐसा गुच्छा 
बताया करते थे, जिन्होंने कांग्रेस की बढ़ती हुई शक्ति को देख कर भी अपने प्रश्ञासनों 
का लोकतन्त्रीकरण नहीं किया और 7935 में अवसर मिलने पर भी भारतीय संघ 
में शामिल होने का प्रयत्त नहीं किया।" 

यह भी सम्भव है कि थदि ऐसा हो जाता तो भारत में राजनीतिक अ्वृत्तियों में 
कुछ मूलायमी आ जाती और उन्हें एक नयी दिशा मिल जाती। पिछले वर्षों में 
कांग्रेस और मुसलिम लीग ने जो कड़ा रुख अख्त्यार किया था, उस पर निःसन्देह प्रभाव 
पड़ता। यह सोचना गलत न होगा कि यदि भारत के इन दोनों राजनीतिक दलों के 
सझुत और परस्पर-विरोधी रुखों में नरमी आ जाती तो देश का विभाजन अनिवार्ष 
तन बनता। अपने ही हित सें राजा लोग उस साम्प्रदायिक समस्या का कामचलाऊ 
राजनीतिक हल निकालने के लिए तत्पर हो जाते, जिसने कांग्रेस और मुसलिम लोग 
दोनों को परेशान कर दिया था। 

राजाओं को संघ में मिलाने के लिए ला लिवलियगो ने जो सच्चे और गम्भीर 
प्रयत्न किये, उनकी भी उन्होंने कोई परवाह व की। इसके लिए उनके माथे पर कर्क 
का यह ठीका सदा लगा रहेगा कि उन्होंने देशंभवित और दुरद्शिता का काम महीं 
किया। यद्यपि यह विदित हो चुका है कि अधिकतर राजनीतिक विभाग के अधिकारी 
ही राजाओं को बहकाते रहते थे और इस प्रकार सम्राद्‌ के प्रतिनिधि के साथ घिश्वास- 
घात करते थे; फिर भी राजा लोग स्वयं स्वार्थों और बुद्ध होने के दोष से मुक्त नहीं 
किये जा सकते। 

4946-47 में, जब अग्रणी राजाओं ने स्थिति की वास्तविकता से अपनी आंखें 
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मृंद लीं, तो स्वार्थपरता और अद्रदशिता के आरोप की और भी पुष्टि हो गयो। 
यद्यपि उनमें से कुछ ने, विशेष रूप से जयपुर ग्वालियर ओर मंसूर के राजाओं ने, 
946-47 में उत्तरदायी ज्ञासत का वचन दे दिया था, फिर भी उन्होंने समय पर 
अपना बचन पूरा करने की वृद्धिमानी नहीं दिखायी। राजाओं के सबसे अच्छे मित्र 
सर कानरेड कारफीड के भी, जुलाई 947 में भारत से विदा होते समय, ऐसे ही 
विचार थे। वह सम्राट के प्रतिनिधि का राजनीतिक परामशंदाता था। उसका कहना 
है कि :-' 

#/इस अन्तिम अवस्था में भी शासकों के लिए यह समझना कठिन हो 
गया कि सम्राट की सरकार उनका साथ छोड़ रही है और उन्हें नयी सरकारों 
से सुलह करने के लिए छोड़े जा रही है--और वह भी ऐसी परिस्थितियों में, 
जबकि पूर्ण श्ासन-सत्ता उनके राजनीतिक विरोधियों को हस्तान्तरित की जा 
रही है। यदि वे अपने शासन का सांविधानिकीकरण करने, अपने निजी खर्चे 
को सीमित करने तथा अपनी रियासतों को जीवन-क्षम एककों में समूहित करने 
की सम्राट्‌ की सरकार की पुरानी सलाह को सान लेते तो बातचीत करने के लिए 
उनकी स्थिति अधिक दृढ़ हो जाती 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रजा के हाथों में सत्ता न सोंपने के कारण हो राजा 

लोग उसे अपने बद्य में व कर सके, और अपनी रक्षा के लिए अन्घे बन कर सर्वोच्च 
सत्ता की क्षमता पर निर्भर रहते रहे, जिससे उत्का सर्ववाश हुआ। 946-47 सें 
भी, यदि अधिमिलन-पत्र पर हस्ताक्षर करने से पुर्चें, वे अपनी रियासतों के सांविधानिक 
(प्रतीक) अध्यक्ष बच जाते तो यह नितान्त सम्भव था कि उनमें से अधिकांश अपने 
दर्जे, अपने विदोषाधिकारों और अपने पद को अक्षुण्ण बना सकते थे। यदि प्रजा को 
पूर्ण छोकतन्त्रीय अधिकार मिल जाते, तो अधिकांश मामलों सें वह ने केवल अवने 
महाराजाओं को ही बना रहना पसन्द करती, अपितु उनके लिए रड़ती भी। यह कुछ 
निशचयपूर्वक कहा जा सकता है कि ऐसी परिस्थितियों में रियासतों के सम्बन्ध में 
अ० भा० रियासती प्रजा परिषद की अथवा किसी भी राजनीतिक दल को भूमिका 
भिन्न हो होती। रियासत मन्त्राहूप की उसकी अनधिकृत अग्रिम सेना के रूप में सहा- 
यता करने के बजाय अ० भा० रियासती प्रजा परिषद अपने सत्तत्‌ शासकों की वास्त- 
बिक अंगरक्षक” बन जाती। 
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(2) यदि सत्ता-हस्तान्तरण से पहले कुछ बड़ी जीवन-क्षम रियासतों में पूर्ण 
उत्तरदायी सरकार बन जाती, तो विलय का इंजन उतनी तेजी से न चलता, जितनी 
तेजी से चह चछा। कम से कम कुछ रियासतों में दृढ़ स्थानीय राजभविति अवश्य 
विकसित हो जाती, जिसे छोकतन्त्र, आात्महित की सदरभावना और सांविधानिक 
व्यक्तिगत शासन को स्थायों बनाने की अभिलाषा से बल सिल्ता। 

आदर्श उदाहरण के रूप सें हम ग्वाल्यिर के मामले पर विचार करेंगे। महा- 
राजा सिन्धिया को इतना अधिक समर्थन प्राप्त था तथा प्रजा में उसके प्रति इतनी 
अधिक सद्भावना थी, कि यदि वह, जैसा कि उसने वचन दिया था, 946 में ही 
अपनी रियासत का सांविधानिक (प्रतीक) अध्यक्ष बन जाता, तो ग्वालियर की जनता 
रियासत के स्वरूप की रक्षा अवश्य करती और इस बात का प्रथवत्त करती कि सिन्धिया 
ही आजीवन' उसका अध्यक्ष रहे ।* 

यह मत असंगत नहीं है। इसकी सत्यता उस विरोध से प्रमाणित हो जाती है, 
जिसका सामना मंसुर में कर्णाटक के एकीकरण के समर्थकों को करता पड़ा। तक 
की दृष्टि से मान छीजिये, यदि मैसूर को पूर्ण उत्तरदायी सरकार पहले हो मिल जाती, 
तो यह बहुत कस संसव था कि सैसूर रियासत की जनता अपना विरोध बापस लेते फे 
लिए राजी हो जाती और बम्बई तथा मद्रास के कन्नड भाषी जिलों को उससें मिल 
जाने देती । 

यद्यपि पूर्ण उत्तरदायी शासन मिलने में देर थी ओर बारह बर्ष पुराने सांविधानिक 
संघर्ष की दुःखदायी स्मृतियां भी लोगों के दिमागों में ताजा थीं, फिर भी मैसूर के 
अधिकांश लोगों ने समीपवर्तो कन्नडभाषी क्षेत्रों को उससे मिलाने के प्रस्ताव का 
विरोध किया, और यह तब, जबकि कर्णाटक के एकीकरण के लिए वर्षो से प्रबल और 
धुंआधार लोकग्रिय आन्दोलन चल रहा था। यदि राज्य पुनरगंठन आयोग एकीकृत 
भाषायी राज्य बनाने के पक्ष में पहले से ही हृतनिश्चय न होता, तो उसके सामने जो 
साक्ष्य उपस्थित था, उसी के आधार पर बह यह सिफारिश कर सकता था कि मैसूर 
रियासत वैसी ही रहे जेसी अब तक रही है, और बस्बई, मद्रास तथा हैदराबाद के 
कन्नडभाषी जिलों के लिए कुछ और व्यवस्था कर सकता था। जब तक प्रइन सांविधा- 


“बालियर के कम से कम दो चोटी के नेताओं ने, जो 960 में उत्तरदायित्व- 
पूर्ण पदों पर विराजमान थे, लेखक के साथ निजी बातचीत में इस तथ्य को प्रमाणित 


किया। 
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निक सुधार का तथा मैसूर को भारतीय संघ का एक घटक राज्य बनाने का रहा, 
तब तक मेसुर का वच्चा वच्चा केक्क का समर्थन करता रहा; परन्तु जव राज्यों के 
पुत्रगठन का प्रइतत उपस्थित हुआ, तो पुरानी भावनाओं को तिलांजलि दे दी गयी, 
कर्णाव्क के एकीकरण का प्रस्ताव उठा कर ताक में रख दिया गया, और मैसुर की 
सीमाओं को घथातथा बनाये रखने के पक्ष में जनमत दृढ़ हो गया। राज्य पुनर्गठन 
आयोग से अपनी रिपोर्ट में लिखा है :-- 

“राज्यों के पुनर्गग्न के जीवन्त राजनीतिक प्रदत बनते हो, प्रस्तावित 
कर्णाटक राज्य की क्षेत्रीय व्यवस्थिति के बारे में हाल ही सें कुछ मतभेद पैदा 
हो गये हैं। ये मतभेद मुख्य रूप से दो चीजों के बारे में हैं---एक तो कर्णाठक 
राज्य का वित्तीय भविष्य और दूसरी प्रस्तावित कर्णादक राज्य में उस मंसूर 
रियासत को मिलाने की वाछतोयता, जो विशिष्ट प्रशासनिक और सांस्कृतिक 
परम्पराओं का दावा करती है। ** 'मैसुर के बाहर कर्णाठक के क्षेत्र अर्थ- 
विकसित समझे जाते हैं और उनसे वित्तीय घाटे की सम्भावना हो सकती है। 
बतः पिछले दो या तीन वर्षो सें कर्णाठक के अस्य क्षेत्रों के साथ मैसूर के एकीकरण 
के विरुद्ध विरोव बढ़ने रूगा है।? 
सीमाओं में किसी प्रकार के परिवर्तन के बिना मैसूर रियासत के इसी रूप में 

बने रहने के पक्ष में जतमत बदल जाने के कारण, रियासत्ती सरकार को फरवरी 
954 में एक तथ्य-जांच समिति नियुक्त करनी पड़ी । बहुत सी सामग्री की छातबीन 
करने तथा आथिक विकास, भूराजस्व प्रणाली, सरकारी तौकरों के वेततमान, शान्ति 
और व्यवस्था की स्थिति आदि अनेक विषयों पर विस्तारपुर्वक विचार करने के बाद, 
समिति ने सिकारिश की कि-- 

#हेंदराबाद और बस्वई के कन्नडभाषी जिलों को पृथक्‌ कमिश्नरियों 
सें समूहवद्ध करना पड़ेगा और उन्हें एक कमिइनर के प्रशासनिक नियस्त्रण में 
रखना होगा, जिसे निर्णय करने और उन्हें क्रियान्वित करने के व्यापक अधिकार 
होंगे।? 
इस घटना पर किसे आइचय हो सकता है और कोच यह नहीं कह सकता कि ऐसी 

परित्यितियों में कुछ अन्य रियासतें भी, तथाकथित सांस्कृतिक और भाषायी समानता 


राज्य पुरर्गंणन आयोग की रिपोर्ट--प० 90 
श्वथ्य-जाँच समिति की रिपोर्ट--पुृ० 44 
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के बावजूद, उसी प्रकार दूसरे क्षेत्रों के साथ अपने विछय का विरोध करतीं, जिम 
प्रकार मेसूर ने किया। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो दोष अधिकतर स्वयं उन राजाओं 
का है, जिन्होंने अपनी प्रजा के प्रामाणिक प्रतिनिधियों को रियासत-मन्त्रालय के साथ 
बातचीत करने का अधिकार देने के बजाय स्वयं बातचीत को अथवा अपने दीवानों 
से करायी । 

(3) पिछले 20 ब्षों की घटनाओं के प्रकाश सें यह कहा जासकता है कि हमारे 
संघीय ढांचे में एक कमी यह है कि संघ के अधिकांश घटक राज्य आकार में बहुत 
बड़े हैं; और जिस अनुपात सें वे बड़े हैं, उसी अनुपात में उनको समस्‍यायें भी वड़ी 
और पेचीदा हैं। अधिकांश सामलों में, आकार बड़ा होने के कारण, राज्यों के साधनों 
में बहुत भिन्नता आ गयी है। उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 9 
करोड़ और क्षेत्रफल लगभग 294364 वर्ग किलोमीदर है तथा भवनि्भित नागालेंड 
राज्य की जनसंख्या 4 लाख से भी कम और क्षेत्रफल 6488 वर्ग किलोमीटर है। 
आकार सें इन दोनों की असमानता को देख कर सिर चकराने रूगता है। यह तो माना 
जा सकता है कि नागालेंड को छटाई नहीं रोकी जा सकती; परन्तु यह समझ में नहीं 
आता कि उत्तर धदेश के सामले भें एक ही राज्य सें इतना विशाल क्षेत्र क्यों इकट्ठा 
किया गया है। 

स्वतन्त्रता के बाद राज्यक्षेत्रों के संघटन के समय एकता और एकीकरण पर जो 
अधिक बल दिया गया, उस्ती का यह परिणाम था । कम से कम समय में रियासतों के 
एकीकरण की सर्वोपरि आवश्यकताओं के सन्दर्भ सें बड़े आकार के राज्य बनाने की 
बात तो कुछ-कुछ समझ में आती है, परन्तु जो बिहकुछ समझ में नहीं आती वह 
राज्य पुनर्गठन आयोग की वह मनोवृत्ति है, जिसने संघ में राज्यों के ढांचे को युक्ति- 
संगत बनाने के वजाय किसी-किसी मामले सें उसे और अधिक काबू से बाहर कर दिया। 
पुनर्गठन पर भाषायी सिद्धान्त लागू करने की उत्धुकता सें, आयोग ने बड़े-बड़े राज्य 
बनाने की गलती कर दी। कहने का अभिश्राय यह नहीं है कि उसने समस्या का 
आगा-पीछा सोचे बिना ऐसा किया। रिपोर्ट से प्रकट होता है कि विचार के समय उसने 
छोटे या उचित आकार के राज्य बनाने के पक्ष और विपक्ष सें सभी तथ्यों पर ध्यान 
दिया। परन्तु समस्या के हल के समय उसने छोटे राज्यों के पक्ष के सब तकों को रद्दी 
की टोकरी में डाल दिया। इस सम्बन्ध में आयोग के निष्कर्ष कितने गलत थे यह उन 
कारणों पर दृष्टिपात करने से प्रकट हो जायगा, जिन्होंने उसे छोटे राज्यों के बजाय 
बड़े राज्य बनाने के लिए प्रवृत्त किया। रिपोर्ट के अनुच्छेद 2/2 में कहा गया है कि :-- 
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“लिर्वाचक्त सण्डल और प्रतिनिधियों सें घनिष्ठ सम्बन्ध रहने से जनता 
और उसके शासन का भार संभालते वालों के मध्य दृष्टिकोण और हितसाम्य 
की वास्तविक एकता स्थापित करने सें सहायता मिलेगी।* 
इस अपवादरहित निर्दोष सिद्धान्त को भी आयोग ने अनुच्छेद 24 में यह तर्क 

देकर अस्वीकार कर दिया कि :-- 

“पहले तो इसी सें सन्देह है कि प्रत्यक्ष लोकतन्त्र का आदरदों, स्विट्जर 
लेंड के केन्टनों को छोड़ कर, और कहीं प्राप्त भी हो सका है। जहां तक स्थानीय 
आवश्यकताओं की जानकारी का सम्बन्ध है, इस प्रयोजन की पूत्ति के लिए 
आयोजन-तन्त्र मौजूद है। यह नितान्त असम्भव है कि छोटी रियासत अपनी 
परियोजनाओं में घद रूगा सकेगी। वर्तमान स्थिति में इन परियोजनाओं पर 
राष्ट्रीय स्तर पर विचार किये जाने की कोई सम्भावना भो नहों है।” 
इस मनुच्छेद में जो तक उपस्थित किया गया हैँ वह सत्य सिद्ध नहीं हुआ यह 

इस बात से प्रमाणित हो जाता है कि आयोजन-तत्त्र सभी सासलों में स्थानीय आव- 
इयकताओं की जानकारी प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका। आमतौर से हमारी 
योजनाओं की आलोचना में कहा जाता है कि उन्होंने रोटी पर मक्खन केवल चुपड़ा 
है, रखा नहीं है। इससे भी आयोग की भाज्ा झूठी सिद्ध हो जातो है। और जो यह 
कहा गया है कि छोटी रियासतों में अपनी उत परियोजनाओं पर धन खर्च करने की 
क्षमता नहीं है, जिन पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार करना असम्भव है, सो राज्य पुनर्गठन 
अयोग का अध्यक्ष रवयं अपनी हिमाचल प्रदेश सम्बन्धी टिप्पणी सें इसका खण्डन 
कर चुका है। पृथक्‌ हिमाचल प्रदेश की वकालत करते हुए तथा पंजाब के साथ उसे 
मिलाने का विरोध करते हुए, सर फजल अली ते अपनी टिप्पणी में स्वयं आयोग द्वारा 
पहले किये गये एक निर्णय का उद्धरण दिया है। यह निर्णय अनुच्छेद 86 में दिया 
हुआ है, जो इस प्रकार है :- ' 

#भारत की विकास-योजनायें ऐसी परियोजनाओं का स्थान निश्चित 
करने के लिए तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए अधिकाधिक केन्द्र-संचालित 
प्रयास का रूप ले सकती हैं, जिनका उद्देय कम से कम समय में अधिक से अधिक 
लाभ पहुंचाना है। यह लाभ सारे देश को भिलेगा, उसके किसी खास क्षेत्र या 
प्रदेश को नहीं। यदि ऐसी किसो विकास योजना या योजवाओं से अधिक से 
अधिक लाभ उठाना है, तो केद्रीय आयोजनतन्त्र को कार्य-प्रणालियों और 
धनविनियोग के चुनाव में कम से कम मियन्त्रणों के अधोनव रहु कर काम करना 
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चाहिए तथा संघ के अन्दर संकीर्ण प्रबृतियों को निरुत्साहित करना चाहिए।” 

संक्षेप में, भारतीय संघ में छोटे राज्यों की संख्या 30 से भी अधिक हो सकती 
है। परन्तु इनकी वकालत का अर्थ रियासत मन्त्रालय अथवा राज्य पुनर्गठव आयोग 
की आलोचना करना नहीं है। सच्ची बात यह है कि 947 के दाद परिस्थिति इतनी 
तेजी से बदली कि एक ओर अभिधारणायें और स्वतःसिद्ध प्रमाण तथा दूसरी ओर 
राजनीतिक कार्यसाधन और आदर्श प्रायः बुरे तरह से मिल गये। जो वास्तव में 
कालोचित साधनमात्र होता था, चह प्रायः अपरिवरंचीय सत्य दिखायी पड़ता था और 
सत्य ही मान लिया जाता था। इसका फल यह हुआ कि कुछ अनुभान प्रमाण मान 
लिये गये और अभिधारणायें स्वयंसिद्ध तथ्य यम गयीं। 

शायद भारत जैसे विश्ञाल देश के मामलों पर विचार व्यक्त व्हरना उसके साथ 
खिलवाड़ करना ही है। फिर भी यह आवश्यक है कि नेता लोग विश्वास के पात्र 
बनें और इसलिए वे समय-समय पर स्थिति की जांच करने के लिए तथा आवश्यकता- 
नूसार समुचित सामंजल्य करने के लिए तैयार रहें। 

इन तथ्यों के प्र काद्य में दो विचार उपस्थित किये जा सकते हैँ। एक तो यह 
कि भाषायी एकता के सिद्धान्त का यह अर्थ नहों है क्ि एक भाषा बोलने वाले समस्त 
क्षेत्रों या प्रदेशों को अनिवार्य रूप से एक ही राज्य में लाकर इकट्ठा कर दिया जाय। 
आथिक, प्रशासनिक और विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं को देखते हुए उन्हें दो या 
दो से अधिक राज्यों में विभाजित किया जा सकता.था ऑर लाभ उठाया जा सकता 
था। दूसरे यह कि द्विभाषी बम्बई के साथ सौराष्ट्र को तथा विज्ञाल मध्य प्रदेश के 
साथ मध्य भारत को मिलाना न तो आवश्यक था और न वांछनीय ही। 

(4) एक और प्रइत अक्सर यह पूछा जाता है कि लोकतस्त्रीय व्यवस्था में 
राजतन्त्र की संस्था का क्या स्थान हो सकता है ? हमारे देश के सन्दर्भ में इसका यह 
अर्थ है कि क्या विशाल आकारवाले और ऐतिहासिक परम्परा तथा सांस्कृतिक विकास 
के मामले सें लगभग असीमित विविधता वाछे राज्यों के संघ में ऐसे घटक राज्य नहीं 
बनाये जा सकते थे, जो राज्यपालों के अधीन भी रहते और सांविधानिक अध्यक्षों 
के रूप में वंशक्रमागत शासकों के अधीन भी रहते। भारत में ऐसा होना सम्भव था, 
इससें कोई सल्देह सहीं। परन्तु नहीं हुआ, यह एक तथ्य है। अब हम इस बात पर 
विचार करेंगे कि यदि राज्यों के अध्यक्ष राज्यपाल और राजा दोनों ही रहते तो क्या 


व्यवस्था अधिक अच्छी न हो जाती । 
चंशऋसागत राजा के व्यक्तिगत शासन से बहुत लाभ हैं, विशेष रूप से लोक- 


30 


कुछ प्रासंगिक्त मन्तव्य 


तत्त्रीय संविधान के अन्दर, जबकि जनता चौकन्नी हो जाती है और राज्याध्यक्ष के 
अधिकार एवं प्राधिकार-क्षेत्र सीमित तथा स्पप्ठतया निर्धारित हो जाते हैं। ऐसा 
राज्याध्यक्ष जनता के भधिक मिकद होता है, इसलिए जनता उसे अधिक पत्तन्‍द करती 
हैं। इसके अलावा वह प्रत्येक कार्य सें अधिक अग्रस॒रता दिखा सकता है। अपने 
कर्तव्य के पालन में उसे मासित राज्यपाल की अपेक्षा अधिक मूल्य चुकाना पड़ता 
है। यदि कुछ बड़ी रियासतों को आवश्यकतानुसार मामूलो क्षेत्रीय समंजनो के बाद 
ज्यों का त्यों बना रहने दिया जाता तो ऐसी व्यवस्था सम्भव हो सकती थी। 

यदि यह भी सान लिय( जाय कि रियासतों के वंशक्मागत शासकों का बना रहना 
अतीत की व्यथा का स्मरण दिलानेवारा था, फिर भी यह सोचने की बात है कि कया 
पदम्‌ पत्त राजा भारतीय संघ में राजनीतिक जोवन से लिए गये राज्यपालों की अपेक्षा 
अधिक अच्छे राज्याच्यक्ष न ठहरते; अथवा राज्यपाल और भूतपुर्व राजा एक तिद्चित 
समय के लिए ही, राज्याध्यक्ष के रूप में साथ-साथ क्हाम करते तो क्या अच्छा न रहता । 
संघ-सरकार की ओर से राजाओं के साथ जो विभिन्न करार और समझौते किये गये, 
उनसे यह साफ जाहिर होता है कि उस समय कुछ ऐसी व्यवस्था राजाओं के ही नहीं, 
सरदार पटेल के भी दिमाग सें थी। राज्य पुनर्गठन आयोग ने चाहे कुछ भी सिफारिश 
की; परन्तु यह समझ में नहीं आता कि संघ-सरकार कुछ राजाओं को आजीवन 
राजप्रमुख बनाने के अपने बचन से #से पीछे हट गयी (राजप्रमुख और राज्यपाल में 
कोई अन्तर न था)। तात्कालिक इतिहास का विद्यार्थी कम से कम यह जानने की 
अपेक्षा अवव्य रखता है कि क्या उन राजाओं के सामने कोई युवित॒युक्त विकल्प रख 
कर बचन पुरा करते का कोई प्रयत्न किया गया, जो राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप, 
उस पद से वंचित हो गये थे, जिसका कुछ ही वर्ष पहले संघ सरकार ने निश्चित वायदा 
किया था। और जब हम यह सोचते हैं कि ऐसा करना कितना आसान था, अर्थात्‌ 
जनता के कल्याण ओर हमारे राष्ट्रीय आद्शों से मेल न खानेबाली परिस्थितियां 
पैदा किये बिना ही दिया हुआ वचन पुरा किया जा सकता था, तो हम इस गलूती के 
लिए दुखी हुए बिना नहीं रह सकते! कोई इस बात से इस्कार नहीं कर सकता कि 
कुछ भूतपुर्वे बासक, राज्यपालों के रूप में, उस ऊंचे किन्तु मुख्यतया शोभा के पद पर 
नियुक्त राजनीतिक नेताओं की अपेक्षा जतता का अधिक विद्वास और अधिक आदर 
प्राप्त कर सकते थे। 

(5) देशी रियासतें और लिचलियगों 

देशी रियासतों के उन सांविधानिक सुधारों का ऋ्रमवद्ध वर्णन, जिनके कारण 
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देसी रियासतों में स्वाधोनता संग्राम का इतिहास 


अन्त में उनका एकीकरण और निकदवर्ती प्रान्तों में विलयल हुआ, राडे लिनलियगो 
के उस योगदान के उल्लेख के बिना पूरा नहीं हो सकता, जो उसने वाइसराय और 
गवर्नर जनरल की हैसियत से समस्या के समाधान को सररू बनाने के लिए किया। 
इस प्रइन के निष्पक्ष अध्ययन से यह बात प्रमाणित हो जायगी कि कम से कम जहां 
तक छोटी और मध्यम आकार की रियासतों का सम्बन्ध था, लिनलिथगो ने ही उनके 
समूहीकरण की आधारशिला रखी थी। उसने उसके विचार को राजाओं से मनवा फर 
ही नहीं, बल्कि वस्तुतः प्रयोग आरम्भ करके, उसका सुत्रपात किया। 7938-39 
में वह इस बात पर बल देने सें कभी नहीं चूका कि समूहीकरण की संभावना और 
ओऔचित्य पर जोर दिये बिना रियासती समस्या का हल होना असम्भव है। भाचे 
939 में नरेन्र-मण्डल के अधिवेशन का उद्घाटन करते समय, लिनलियगों ने 
निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण विचार प्रफट किया :-- 
“किसी भी मामले सें सहयोग और मेल की आवश्यकता इतनी स्पष्ट, 
इतनी निश्चित और इतनी तात्कालिक नहीं है, जितनी छोटी रियासतों के 
मामले में। इन रियासतों के साधन इतने सीमित हैं कि वे अलग-अलग आधु- 
निक मानकों के अनुसार अपनी प्रजा की आवश्यकताओं की पूति नहीं कर 
सकतीं। अतः वास्तव सें उनके सामने इसके अलावा और कोई व्यावहारिक 
विकल्प है ही नहीं। इस अवसर पर में पूरे जोर के साथ यह बात इन रियासतों 
के शासकों को हृदयंगम करा देना चाहता हूं कि बुद्धिमानी इसी में है कि चे 
प्रशासनिक सेवाओं के मासले में अपने पड़ौसियों से, जहां तक व्यावहारिक रूप 
सें सम्भव हो सके, मिलने के लिए जल्दी से जल्दी कदम उठायें। 
इसके लगभग तुरन्त बाद, कुर्को योजना (अटेचमेंट स्कीम) चालू हो गयी, जिसके 
अनुसार पर्चिमी भारत, उड़ीसा और शिमला पहाड़ी की बहुंत सी रियासतें प्रशासन 
के प्रयोजनों के लिए समूहबद्ध कर दी गयीं। अधिकांश मामलों में उन्तके न्‍्याय-अधि- 
कारी, पुलिस, राजस्व, चिकित्सा और वन-अधिकारी एक ही रहे। 

अदेचसेंट स्कीम के प्रति राजाओं की प्रतिक्रिया आमतौर से प्रतिकूछ थी। उनमें 
से अधिकांश इसे खूंटे की पेनी नोक समझते थे। परन्तु इससे लिनलियगो विचलित 
न हुआ। तीन वर्ष पश्चात्‌ बह और आगे बढ़ा और समूहीकरण योजना (पग्रूपिग 
स्कीम) आरम्भ कर दी, जिसके अनुसार छोटी रियासतों को प्रशासनिक प्रयोजनों 
के लिए अपने किसी बड़े पड़ीती से मिलना था। 

गुजरात की कुछ रियासतें बड़ौदा से और कुछ नवानगर तथा कुछ अन्य रियास्तों 
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कुछ प्रासंगिक मन्तव्य 


से मिला दी गयीं। इस कदम से राजाओं के इस सन्‍्देह की पुष्टि हो गयी कि उनकी 
क्षेत्रीय स्थिरता जब पवित्र और अभेद्य नहों रही तथा सर्वोच्च सत्ता की निगाहों में 
अब प्रशासनिक सुविधा का स्थान सन्धि-अधिकारों से पहले हो गया। 

संभवतः ला्ड लिनलियगो रियासतों में प्रशासनिक मानकों के मासले सें अपने 
सरल रुख के कारण अधिमिलन-पत्न पर राजाओों के हस्ताक्ष र कराने में असफल रहा। 
भण्य की कैसी विडस्वना है कि लार्ड लिनलिथगो की तत्परता और सदुद्देश्यों ने ही 
उसे राजाओं से मिलने वाले श्रेय तथा भारत की जनता से मिलने वाली स्ान्यता से 
वंचित कर दिया। 
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दिसम्बर 4927 में वम्बई में आयोजित 
अ० भा० रियासती प्रजा परिषद के अधिवेशन में 
दीवान बहादुर एम० रामचन्द्र राव के 
अध्यक्षीय भाषण से उद्धरण 


नरेश और भारत का राजनीतिक विकास 


एक और भी आधारभूत बात है, जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। हार्ड 
ओलिवर के बाब्दों में, बहु बात यह है कि “क्या वे सम्बन्ध, जो इस समय सम्राद्‌ 
और समस्त देशी रियासतों के मध्य विद्यमान हैं, भारत की उस राष्ट्रीय सरकार को, 
जो आज की तरह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी न हो बल्कि एक संघीय भारतीय 
विधान सभा के प्रति उत्तरदायी हो, हस्तान्तरित किये जा सकते हैं और कंसे हस्ता- 
न्तरित किये जा सकते हैं ?” पिछले दो या तीन वर्षों सें, विधान सभा में, भारत के 
लिए औपनिवेशिक स्व॒राज्य के विषय पर विचार के समय, भारत सरकार के प्रवक्‍ताओं 
ने, लक्ष्य कर के यही प्रश्व एक से अधिक बार उठाया। सर माल्कम हेली ने कहा 
कि भारत सरकार यह जानना चाहेगी कि "क्या रियासतें आज की तरह ब्रिटिश 
संसद के प्रति उत्तरदायी सपरिषद गवर्नर जनरल के साथ अपना सम्बन्ध रखेंगी 
अथवा वे भारतीय विधान सभा के प्रति उत्तरदायी कार्यपाल्िका सरकार के साथ 
अयना सम्बन्ध रखेंगी ? क्‍या भारतीय स्वराज्य केवल ब्रिटिश भारत तक ही सीमित 
रहेगा अथवा उसका विस्तार रियासतों में भो होगा ? क्या वे सम्राट पर आश्रित 
रहेंगी अथवा वे ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी सरकार द्वारा नियन्त्रित होने के 
बजाय केवल भारतीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नयी सरकार द्वारा नियन्वित 
होंगी ?” न्‍ 

लाड ओलिवर और सर माल्कम हेली द्वारा इस प्रकार उठाये गये सांविधानिक 
प्रइन का, प्रमुख भारतीय राजनेता, जो भारत की सांविधानिक विधि के माने हुए पंडित 
हैं, अनेक बार उत्तर दे चुके हैं। यह तर्क निराधार है कि देशी रियासतों ने गवर्नर 
जनरल के साथ सन्धि-सम्बन्ध उस समय उसकी ब्रिटिश सम्नाट के प्रतिनिधि को 
हैसियंत से स्थापित किये, च कि भारत सरकार के कार्यपालक अध्यक्ष के प्रतिनिधि 


परिश्षिष्ठ (क) 


की हैसियत से। सर पी० एस० शिवस्वामी अय्यर ने हाल हो में इस प्रइत की फिर 
से जांच की और स्पष्टतया यह मत व्यवत्त किया कि सन्धियां केवल व्यक्षिगत 
अधिकार और ज़िम्मेदारियां ही नहीं देतीं, देशी रियासतों के तत्कालीन शासकों पर 
तत्कालीन भारत सरकार का भार संभालने दाले प्राधिकारियों के प्रति जिम्मेदारियां 
भी डालती हैं।” अतः यह कहना सही नहीं है कि क्िटिश भारत की इस संप्रभुता को 
ध्यान में रखे बिना सम्राद के साथ सम्धियां की गयीं; और जब सम्राद्‌ ब्रिटिश संसद 
की स्वीकृति से ब्रिटिश भारत की यह संप्रभुता भारत की राष्ट्रीय संसद को सौंप 
रहा है, तब देशी रियासतें सरकार से अरूण केवल ब्रिटिश समझाद के साथ किसी प्रकार 
का ऐसा सांविघानिक सम्बन्ध रखने का दावा नहीं कर सकतीं, जेसा कि चये संविधान 
में परिभाषित है। 

सर माल्कम हेली ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि, जैसा भारत सरकार 
को अनेक बार सुझाया गया है, हमारा उद्देशय एक प्रकार का संघ स्थापित करना है। 
उसके भाषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि उसकी राय में ऐसा संघ आवश्यक तो है, 
परन्तु ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के मध्य पहले वे शर्ते तय हो जानी चाहिए, 
जिनके आधार पर बह स्थापित किया जाय। सर साल्कम को भारत के राजनीतिक 
विकास के सम्बन्ध में देशी नरेशों की सार्वजनिक घोषणाओं को नहीं भुलना चाहिए 
और न उनके रुख के विषय में उसे कोई सनन्‍्देह होना चाहिए। बीकानेर का महाराजा 
दस वर्ष पहले ही इस प्रइनतों का सामान्य रूप से उत्तर दे चुका था। उसने कहा धा-- 
/इससे अधिक गलत धारणा और कोई नहीं हो सकती कि देशी नरेश भारत सें राज- 
नोतिक विकास को घुणा या भय की दृष्टि से देखेंगे। इसके विपरीत वे भारत को 
ब्रिटिश झंडे के नीचे सांविधानिक मार्ग पर राजनीतिक प्रगति करते हुए देख कर प्रसन्न 
होंगे।” मुझे ऐसा भी कोई कारण दिखायी नहीं देता, जिससे राजाओं को केवल 
भारतीय विधान सण्डल के प्रति उत्तरदायी सरकार के साथ सांविधानिक सम्बन्ध 
रखने सें हिचकिवाहट हो। रियासतों को संघीय मासलों के नियन्त्रण के लिए अस्तित्व 
में आनेवाले संघीय विधान मण्डल में और संघीय कार्यपालिका में तथा अन्य सभी 
संघीय संस्थाओं में समुचित प्रतिनिधित्व सिलेगा । संघीय विधान मण्डल और : 
संघीय कार्यपालिका, जिनके निर्माण में राजाओं और रियासती प्रजा की आवाज 
होगी, उनके अधिकारों को निःसन्देह अच्छे ढंग से सुरक्षित रख सकेंगे। वे उनके 
अधिकारों की रक्षा उस सरकार से, जो उनके प्रति उत्तरदायी नहीं है, तथा उस 
संसद से भी, जिससें उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, अधिक अच्छी तरह से करेंगे। 
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अतः मुझे यह विश्वास नहीं होता कि देशी नरेश सामूहिक रूप से ब्रिटिश भारत के 
साथ प्तघवद्ध होने में तथा भारत के राजनीतिक पुर्वानिर्माण सें हमारे साथ सहयोग 
न करेंगे।' हमारी सातृभूमि के राजनीतिक स्वातन्व्य के आदर्श की प्राप्ति में उनका 
सक्रिय सहयोग और सहायता आवश्यक है। समूचे भारत की जनता की आकांक्षाओं 
के साथ एकरूपता स्थापित करते के लिए हम उनकी उच्चकोटि की देशभवित पर निर्भर 
रह सकते हैं। 
मैंने समस्या के इन महस्वपूर्ण पहलुओं पर थोड़ा सा प्रकाश डाला है और अब 
आगे विस्तार से विचार करने में आपका अधिक समय नहीं लेता चाहता। में उनमें 
से किसी योजना का भी उल्लेख करना नहीं चाहता, जो इस समय हमारे सामने हैं। 
हमारी शक्ति ऐसी योजना तंयार करने सें लगनी चाहिए जो राजाओं तथा देशी 
रियासतों और ब्रिटिश भारत की जनता को स्वीकार्य हो। संघीय संविधान के 
अन्य विचरणों पर, जैसे संघीय विधान सण्डल या संघीष कार्पपालिका फी 'रचना, 
संघीय सरकार के कारों, संघीय वित्त की व्यवस्था, राज्यों के आत्तरिक मामलों में 
संघीय सरकार के लिए सुरक्षित किये जानेवाले हस्तक्षेप के वास्तविक अधिकारों 
तथा अन्य विविध विषयों पर विस्तार से विचार बाद में किया जा सकता है। इन 
विषयों पर विचार तभी किया जाय जब रियासतें निम्नांकित श्रेणियों में सुत्तीवद् 
हो जायें-- (7) वास्तविक सम्पुर्णप्रभुत्वसस्पन्न रियासतें, (2) सामंतती रियासतें, 
और (3) सर्वथा गैर-सम्प्रभुतावाली रियासतें। इसके लिए, मुझे विश्वास है, आप 
सामान्य सिद्धान्तों को स्वीकार करते हुए, एक उपयुक्त समिति नियुक्त करेंगे, जो एक 
योजना तैयार करेगी, जिसे रियासती प्रजा के इस अधिवेशन में अथवा निकट भविष्य 
में होनेवाले अन्य अधिवेशलनों में अन्तिम स्वीकृति के लिए उपस्थित किया जायगा। 


आन्तरिक प्रशासन 


सबसे अधिक प्रगतिशील रियासतों सहित समस्त रियासतों को मुख्य विशेषता 

ग्वाद की घटनाओं ने यह दिखा दिया कि वक्‍ता महोदय भारतीय संघ की स्थापना 
में राजाओं की भूमिका के बारे में आवश्यकता से अधिक आश्ावादी थे। यद्यपि 
दीवान बहादुर रामचन्द्र राव ने जो कुछ कहा, उसके लिए पर्याप्त कारण था, परल्तु 
वे यह न सोच सके कि जब राजाओं से वस्तुत अधिमिलन-पत्र पर हस्ताक्षर करव 
के लिए कहा जायेगा, तो वे अपने रूच्छेदार उपदेशवाक्यों से मुकर जायेगे। 
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राजा का व्यक्तिगत शासव और विधिनिर्माण, प्रशासन एवं न्याय पर उसका नियन्त्रण 
है। रियासत विकास की विभिन्न अवस्थाओं में हैं--कहीं वृद्ध पुरुष का शासन 
(पैद्वियाकों) है तो कहीं सामन्तशाही (फ्रयूडलिज्म) है; कहीं अधिक उन्नति हुई 
है तो कहीं प्रतिनिधिक संस्थायें स्थापित की गयी हूँ, जो ब्निटिश भारत की संस्याओं 
की बुंघली और बेढंगी तकल मात्र हैं। मैसूर के नये संविधान की काफी प्रशंसा हुई 
है। हाल के वर्षो में रियासतों में यही एक सांविधानिक महत्त्व की बड़ी घटना है। जो 
सरकार दासक के व्यक्तिगत चरित्र के कारण उन्नति करती है, वह प्रगति की गारन्टी 
कभी नहीं दे सकती। अकवर एक बड़ा शासक्त था, परन्तु ऐसी व्यवस्था करता उसके लिए 
भी असस्भव था कि उसका उत्तराधिकारी भी अकबर' ही हो। एक निश्चित संवि- 
धान ही जनता की रक्षा का एकसात्र उपाय है, जो जनता के प्रति प्रशासन की जिस्मे- 
दारी स्वीकार करता है तथा लोकप्रिय शासन के समस्त आवद्यक त्तत््व रखता है। 


नयी व्यवस्था 


बहुत से राजा विदव राजनीति की गर्म धाराओं सें गोते रूगा चुके हैं मौर भारत 
के सम्बन्ध में विदव शक्तियों की प्रतिक्रियाओं को भी देख चुके हैं। राष्ट्र संघ के सदस्यों 
की हैसियत से वे यूरोप के नक्शे को नया रूप देने के प्रयत्नों में भाग ले चुके हैं तथा 
छोठे राष्ट्रों के आत्म-निर्णय के भधिकार और अल्पसंब्यक जातियों के संरक्षण फो 
वकालत कर चुके हैं। वे संसार के वहुत से देशों के वित्तीय, भा्थिक एवं राजनीतिक 
पुर्नलिर्साण सें तथर उतर क्यों में भी भाएए ले चुके हैं, जिन्होंने समस्त रा्ट्रों व्हो मानवता 
की नयी भावना प्रदाव की है। फिर वे अपनी ही मातृभूमि के राजनीतिक पुनर्निर्माण 
में सहयोग देने तथा सहायता का हाथ बढ़ाने से कैसे इन्कार कर सकते हैं ? राष्ट्रसंघ 
के सदस्पों की हैसियत से उन्हें संसार के प्रत्येक देश की राजनीतिक स्थिति के सर्वेक्षण 
का मौका मिला है और वे यह भलीभांति जान गये हैं कि राजवर्ग का देवी अधिकार 
अब अतीत की वस्तु वन गया है। तब अपनी रियासतों में वे उसे पुराने भाघार पर 
कायम रखमे की आशा कंसे कर सकते हैं ? महाराजा बीकानेर ने भारत के राजाओं 
की ओर से राष्ट्रसंघ को विश्वास दिलाया था कि पूर्णतया कानूस के शासन की स्थापना 
के पक्ष में हैं। फिर न्‍्यायतः वे देशी रियासतों में उसी कानून के शासन के विस्तार 
का विरोध कैसे कर सकते हैं ? साम्राज्य परिषद (इम्पीरियल कास्फेंस) के सदस्यों 
की हैसियत से, कुछ राजाओं ने भारत के लिए नये सांविधानिक अधिकारपत्र और 
ओऔपनिवेशिक स्व॒राज्य की स्थापना के लिए जोरदार वकालत की हैं। 
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निष्कर्ष 


महानुभावो ! इस ब्ष आपकी परिषद की कार्यवाही विशेष महत्त्वपूर्ण रही 
है। इसका महत्व कई कारणों से है। ल्लिटिश भारत सें स्वराज्य की स्थापना के लिए 
राष्ट्रीय आन्दोलन की गति और प्रवलता बढ़ गयी है तथा अब हम नये संविधान में 
मौलिक परिवर्तनों के लिए दबाव डाल रहे हैं। कुछ समय पूर्व छार्ड लिटन ने भावी 
भारत सरकार के लिए हमारे आदशों को संक्षेप में इस प्रकार निर्दिष्ट किया था:--- 

(7) हम भारत को किसी भी विदेशी आधिपत्य से मुक्त देखना चाहते हैं। 

(2) हम भारत को ऐसी सदस्त्र सेनाओं से प्रतिरक्षित देखना चाहते हैं, जो 
हमारी ही जनता से बनी हों तथा हमारी ही सरकार के आदेश पर चलती हों। 

(3) हम भारत को एक कार्यपालिका से शासित देखना चाहते हैं, जो हमारी 
ही जनता द्वारा निर्वाचित संसद के प्रति उत्तरदायी हो। 

ब्रिटेन के समाचारपत्रों में हमारे राजनीतिक विश्वास के तौन आधारभूत आदशों 
के इतने सही और इतने निर्भ्ान्तर निरूषण के लिए हम लाडे लिदन को धन्यवाद 
देते हैं। में यह विश्वास कभी नहीं कर सकता कि देशी रियासतों में, क्या राजा 
और क्या किसान, ऐसा कोई व्यक्ति होगा, जो इन आदशों को हृदय से स्वीकार ने 
करेगा और उनकी प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक प्रयत्व व करेगा। भारत के राज- 
नीतिक भविष्य का एक विशाल स्वरूप भारत-भर में समस्त वर्गो की जनता के मनों 
में समा गया है और इस सुख्य प्रइत पर ल्विटिश भारत और देशी रियात्तों की जबता 
में निश्चित रूप से न कोई मतभेद है और न हो सकता है। स्वतन्त्र, दृढ़, एकतावद्ध, 
स्वगासी और स्वावरूम्वी भारत हमारा लक्ष्य है और यही हमारा आदर्श है। अतः 
रियासती जनता को हमारे राष्ट्रीय आद्शों से परिचित कराने के लिए, आपकी सेवायें 
अमूल्य हैं; और यह परिषद ब्रिटिश भारत की राजनीतिक घटनाओं के साथ रियासतों 
का सामान्य सामंजस्य स्थापित करने का पुरा प्रयत्व कर रही है। इस समय भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस, मुसलिम लीग, राष्ट्रीय उदार संघ (नेशनल लिबरल्‍ फरेंडरेशन), 
हिन्दु महासभा, तथा ब्रिटिश भारत के अन्य राजनीतिक संगठन भारत के लिए नए 
संविधान के प्रदन पर विचार करने सें सक्तिय रूप से संलग्न हैं। अ० भा० कांग्रेस 
समिति ने देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के परामर्श से एक योजना तयार फरवे 
का भार कांग्रेस की कार्य समिति को सौंपा है। में सच्चे हृदय से आद्ा फरता हूँ कि 
यह समिति तथा अन्य राजनीतिक संगठन नये संविधान में देशी रियासतों की स्थिति 
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को अपरिभाषित छोड़ कर केवल ब्रिटिश भारत के ही सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार करके 
सस्तुष्ट न हो जायेंगे। यह बड़े दुर्भाग्य को बात होगी। जतः यह अत्यन्त चाँछनीय 
है कि परिषद की प्रबन्ध-समिति ब्रिटिश भारत के राजनीतिक संगठनों का सहयोग 
अविल्ष्ब प्राप्त करे तथा समस्त भारत के लिए एक नया सांविधानिक ढांचा तेयार 
करने में उनको सहायता दे। 
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प्रतिज्ञा-पत्र 
संयुक्त काठियावाड़ रियासत संघ के निर्माण के लिए 


कार्ठियावाड़ की रियासतों के शासकों 
द्वारा अभिविहित 


बज 0 +++त 


हम फाठियाबाड़ की कुछ रियासतों के शासक इस बात से आश्वस्त होकर- कि 
इस क्षेत्र की जनता का भलीभांति कल्याण एक ऐसी रियासत की स्थापना से ही हो 
सकता है जिसमें काठियावाड़ की अनेक रियासतें, जागीरें और ताल्लुके समाविष्ट 
हों और सबकी कार्यपालिका विधानमंडल तथा न्यायपालिका भी एक ही हों; 

तथा यह संकल्प कर के, कि उस रियासत के लिए, भारत के, जिसमें हम पहले 
ही मिल गये हैं, संविधान तथा इस प्रतिज्ञापत्न के ढाँचे के अनुसार, एक लोकतन्नीय 
संविधान की रचता का काम, जनता के निर्वाचित प्र तिनिधियों से बनी एक संविधान 
सभा को सौंप दिया जायगा; एतदूद्वारा, भारत सरकार की सहमति और गारन्टी के 
साथ, निम्नलिखित प्रतिज्ञा से आबद्ध होते हैं। 


अनुच्छेद | 

इस प्रतिज्ञा पत्र में, 

(क) 'प्रितिज्ञा-बद्ध रियासत” का अथ है अनुसूची (!) में उल्लिखित ऐसी 
कोई रियासत, जिसके शासक ने स्वयं अथवा विधिवत्‌ प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा इस 
प्रतिज्ञापन्ष पर हस्ताक्षर किये हैं; 

(ख) प्रतिज्ञाबद्ध सलामी रियासत” का अर्थ है ऐसी कोई प्रतिज्ञान्वद्ध 
रियासत, जो अनुसूची () के भाग (क) में वर्णित है; 

(ग) “्रतिज्ञा-बद्ध गेर-सलामी रियासत” का अर्थ है ऐसी कोई ग्रतिज्ञानबद्ध 
रियासत, जो अनुसूची (7) के भाग (ख) में चणित है; तथा 

(घ) यदि विबय या सन्दर्भ में कोई विरोधी चीज नहीं है, तो रियासत के वातक 
अथवा ताल्‍लुके के ताल्लुकेदार से उस व्यक्ति या व्यक्ति-समूह का भी बोध होगा, 


परिद्षिष्ट (ख) 


सम्पूर्ण भारत को सांविधानिक स्व॒राज्य के अन्तर्गत होना चाहिए न तो एक भाग 
अपमानजनक विदेशी प्रभुत्व सें रहे और न दूसरा निरंकुश देशी शासन में। प्रत्येक 
भारतीय देशभक्त की प्रेम-पुष्ठ राष्ट्रीय आकांक्षा एक भारतीय संघ बनाने की है, 
चाहे उसे भारतीय संघ कहिए, चाहे और किसी उपयुक्त नास से पुकारिये। यह संघ 
स्वशासी र्यिासतों और प्रान्तों का हो, जिसमें रियासतें अपने वंशक्रमागत शासकों 
के अधीन रहें और शासक उन पर सांविधानिक अध्यक्ष के रूप में शासन करें। उनकी 
भक्ति एक सुदृढ़ उत्तरदायी केन्द्रीय सरकार के प्रति होनी चाहिए, जो रियासतों और 
प्रान्तों दोनों का सही अर्थ में प्रतिनिधित्व करती हो । 


बठलर' समिति 


महानुभावों ! मेरे छुच्छ विचार से बटलर-समिति अपनी नियुवित के उद्देश्य 
की दृष्टि से खराब थी। उस समय की दृष्टि से खराब थी, जो उसकी नियुवित के 
लिये चुना गया था; अपने विचाय विषयों फी दृष्टि से खराब थी; अपने सदस्यों की 
दृष्टि से खराब थी और अपनी जांच-प्रणाली की दृष्टि से भी खराब थी; तथा उसकी 
रिपोर्ट तर्कविधि में खराब है और निष्कर्ष निकालने में भी खराब है। ऐसा कहते समय 
में उस कट आलोचना के यूण भौर परिसाण से बेखबर नहीं हूं, जो ऐसी भाषा का 
प्रयोग करने में सेरी धुष्ठता के लिए मेरे सिर पर रादी जायगी, जो इतनी स्पष्ठ और 
इतनी निर्भीकता से अग्रशंसात्मक है। परन्तु आलोचना सुनना तो किसी भी कुशल 
सार्वजनिक कार्यकर्ता के लिए उसके दैनिक कार्य का एक अंग है। में समझता हूं 
हमारे कुछ राजाओं ने, जो विवेकद्यीर होने की अपेक्षा उत्साही अधिक हैं, इस समित्ति 
की सांग की थी; मांग क्या की थी आफत सोल ली थी। कुछ शब्द का प्रयोग मैंने 
इसलिए किया है, क्योंकि उनमें से कुछ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण राजा इसे नहीं चाहते थे 
या इसकी परवाह नहीं करते थे। मुझें बताया गया है कि भिन्न मत रखने वाले 
एक राजा ने विनम्न बब्दों में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था कि "सोते शेर को 
त जगाओ”। थह एक तथ्य है कि राजा लोग भारत सरकार के साथ रियासतों के 
सम्बन्धों से पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं हैं। मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि उनके व्यक्तिगत 
सम्बन्ध अप्रिय हैं, अथवा सरकार ने उन्हें सब प्रकार की उपाधियों से लादने में 
सुस्ती से काम जिया है। बल्कि उन्हें यह विद्वास हो गया है कि कुछ अधिकार, जो 
सन्धि से उन्हें मिले हैं और वस्तुतः उनके होने चाहिए, किसी न किसी तके पर उनसे 
छीन लिये गये हैं और थे इस भय से मुक्त नहीं हैँ कि यह प्रक्रिया जारी रह सकती 
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है और यदि यह जारी रही तो उनको व्यक्तिगत रूप से रोष होगा तथा उनकी रियासततों 
की हानि होगी?) 


खेदजनक लक्षण 


परन्तु उन्हें केसी सम्रति मिली और उससे क्या सन्‍्तोष प्राप्त हुआ ? उनके 
प्रति किसी प्रकार का अनादर प्रकट किये बिना मैं यह कहूंगा कि इसके लिए उन्होंने 
गरूत समय चुना और गठत ही तरीका चुना। मैं कुछ राजाओं की उस सहानुभूति 
की कृतज्ञतापुर्वेक प्रशंसा करता हूं, जो उन्होंने ब्रिटिश भारत में राजनीतिक सुधारों 
के लिए किये जाने व(ले सांविधानिक आन्दोलन के प्रति प्रकट की है। उनमें मुख्य 
महाराजा गायकवाड़, स्व० महाराजा सिन्धिया और महाराजा बीकानेर हैं। पर 
साथ ही, जिस प्रकार 97-8 में में यह कहे बिना न रह सका, उसी प्रकार अब 
भी यह महसुस किये बिना और कहे बिना नहीं रह सकता कि ठीक उस समय, जबकि 
ब्रिटिश भारत में सुधारों का श्रीगणेश या विस्तार विचाराधोन है, अपने अधिकारों 
के लिए अतिशयोक्तिपूर्ण चिन्ता प्रकट कर राजाओं ने यह दुर्भाग्यपूर्ण घारणा पैदा 
कर दी है कि वे अपने ही देशवासियों के उद्देहयों और प्रयोजनों में वही विश्वास रक्षने 
के लिए तैयार नहीं हैं, जो वे ब्रिटिश सरकार में रखते हैं, वही ब्रिटिश सरकार, जिसके 
विषय में उनकी शिकायत है कि उसने उनके सन्धि-अधिकारों की रक्षा में पूरा न्याय _ 
नहीं किया। 


सबसे बड़ी दरारत 


सर हारको्ट बटलर और उनके साथियों ने भारत को इतना आघात पहुंचाया 

है कि उसके लिए उनकी कड़ी से कड़ी निन्‍दा होनो चाहिए और वह निन्‍दा उन्हें स्वीकार 

करनी चाहिए तया इसके लिए नरेन्द्र मण्डल की स्थायी समिति के राजाओं को 

पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उनके प्रति किसी प्रकार का अनादर प्रकट किये बिना 

मैं यह कहूंगा कि वे भी इस पाप में भागीदार हैं। सम्नराद्‌ के साथ सीधा सस्वत्थ 

के नये सिद्धान्त से जो भी गुप्त-पकठ अर्थ निकालने का इरादा है, उसका सर लेस्ली 
स्काट ने नोचे उद्धुतअंश में अत्यन्त नग्त रूप में वर्णव किया है :-- 

“सर्वोच्च सत्ता की हैसियत से ब्रिटिश सरकार ने समस्त रियरसतों को 

प्रतिरक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए उस जिम्मेदारी को सिभाने 

के छिए जितनी सैनिक तथा नाविक दाक्ति की आवश्यकता होगी, उसके साथ 
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परिदिष्ट (ख) 


वह भारत में रहेगी। इस शक्ति को वह और किसी दूसरी सरकार को नहीं 

दे सकती--न फ्रांस या जापान जैसी दूरवर्तो विदेशी शवितयों को दे सकती है, 

न कनाडा था आस्ट्रेलिया जैसी औपनिवेशिक सरकारों को दे सकती है, और 

न ब्रिटिश भारत को ही दे सकती है ।” 

नेहरू समिति से, जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू, सर तेजबहादुर सप्र्‌ और सर 
सैयद अली इसास सरीखे उच्चकोटि के वकील थे तथा सर शिवस्वामी अय्यर और * 
सर रामस्कामी अय्यर ने, जो उसी कोटि के वकील थे, सर लेस्ली स्काद के उदत कथन 
की बैधता की जांच की और उसे सर्वेसम्मति से अस्वीकार कर दिया। 


रियासतों का शासन 


अब मैं रियासतों के आन्तरिक शासन के विषय पर आता हूं, जिससे, मैं समझता 
हूं, इस परिषद के सदस्य इस समय अधिक चिन्तित हैं। महानुभावो, जहां तक में 
आपकी स्थिति को समझा हूं, आप में से कोई यह नहीं चाहता कि रियासतें समाप्त 
हो जाये और ब्रिटिश भान्तों में बदल' जायें। यदि आप चाहते होते, तो में साफ 
कहता हूं कि में यहां न होता। परन्तु आप नहीं चाहते। यदि आप चाहते होते तो 
अस्वाभाविक होता। कोई प्रजा स्वदेशी शासन को विदेशी शासन से बदलने की 
इच्छा कैसे कर सकती है? जैसा कि कहा जाता है, यह सच है कि जिस स्व॒राज्य का 
आप उपभोग कर रहे हैं, वह वह स्वराज्य नहीं है, जिसे आप और हम समान रूप से 
चाहते हैं अर्थात्‌ जनता के हएरा, जनता के लिए, जनता की सरकार”। इस परिषद 
का उद्देश्य रियासतों के शासन के स्वरूप और संविधान में ऐसा परिवर्तेन करना है, 
जिससे वह अन्नाहम लिस्कन हारा उस ऐतिहासिक वाक्यांश में परिभाषित आदझें 
के निकट आ सके, जिसे सेंने उद्धत किया है। ब्रिटिश भारत और भारतीय भारत 
दोनों में सांविधानिक शासन ही अभीष्ठ है। 


संघीय संविधान 


रियासतों में उत्तरदायी शासन की ओर ले जाने वाले सुधार ब्रिबिशि भारत 
के उत्तरदायी शासन से मिल कर रियासतों और प्रान्तों का एक संघ बनाने में सुविधा 
पहुंचायेंगे। यह संघ सम्पूर्ण भारत के लिए एक संघीय सरकार के अबीन होगा 
तथा प्रत्येक बड़ी रियासत और प्रत्येक राज्यपाल का प्रान्त उसके एकक होंगे। 
सांविधानिक समस्याओं के एक बड़े विशेषज्ञ ने भावी भारत सरकार के आवश्यक्र 
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तत्त्व ये बताये हैं :-- () भारत का संविधान सख्त होना चाहिए; (2) संघात्म- 
कता संविधान का सांकेतिक शब्द होना चाहिए; (3) रियासतों और प्रान्तों को 
स्वशासन; (4) अन्तिम अधिकार केचद्धीय सरकार के; (5) देसी रियासतों का 
वही दर्जा होना चाहिए जो पृथर्‌ प्रान्तीय एककों का हो। (6) पृथक निर्वाचक- 
मण्डल न हों; (7) केद्दीय विधान सण्डल में दो सदन हों; (8) अवर सदन (लोभर 
चैम्बर) जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए और प्रवर सदन (अपर चैस्वर) 
एककों के रुप सें प्रान्तों भौर रियासतों के आधार पर होना चाहिए। 


क्या संघ तत्काल सम्भव हे ? 

में अत्यन्त आदर के साथ किन्तु विशेष बलपुर्वक राजाओं से पुनः कहूंगा कि उनके 
सबसे घनिष्ठ मिनत्न और सच्चे हितेषी भारतीय नागरिक सेवा (इंडियन सिविल सर्विस ) 
में था राजनीतिक विभाग सें अथवा भारत या इंगलेंड के अंग्रेजों में नहों मिलेंगे ; 
बल्कि वे उन्हींकी राजभक्त भा में तया ब्रिदिश भारत की जमताए में मिलेंगे। इस 
सत्य को उन्हें अच्छी तरह हृदयंगम कर लेना चाहिए। यदि यह हो गया तो फिर 
और सब कुछ अपेक्षाकृत आसान हो जायगा। यदि रियासतों और प्रान्‍्तों में सहयोग 
हो सके तो हमारे लिए स्वराज्य उतना ही निश्चित है जितना कल पूर्व दिशा में पुनः 
सुर्य का उदय होना। 
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45 और 46 फरवरी 4939 को लुधियाना में आयोजित 
अ० भा० रियासती प्रजा परिषद के अधिवेशन में 
जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षीय भाषण से उद्धरण 


जनता की इच्छा सर्वोपरि' 


विगत वर्षो में, अनेक लोगों ने रियासतों के प्रति काँग्रेस के रस को आलोचना 
की है और उसके हस्तक्षेप अथवा अहस्तक्षेप के विषय में गर्मागर्म बहस हुईं है। वह 
आलोचना और वह तके बीते हुए कल के साथ हो बीत गये और जब निरथेक हैं। 
फिर भी कांग्रेत की रियासत-सम्बन्धी नीति के विकास पर संक्षेप से विचार करना 
उचित है। मैंने इस नौति के सभी फथनों को सदा रघीकार नहीं किया है और न समस्या 
. के कुछ पहलुओं पर बल देना ही पसन्द क्विया है। परस्तु मुझे यह विश्वास है कि 
तात्कालिक परिस्थितियों में यही आधारभूत नीति सही थो, गौर बात्तव में बाद की 
घटवाओं ने इसे पूर्णतया सत्य सिद्ध कर दिया है। जिस नीति का उद्देश्य महत्त्वपूर्ण 
परिवर्तेत या ऋ्ति करना हो, उसे वास्तविकता तथा तात्कालिक परिस्थितियों का 
ध्यान रखता चाहिए। परिस्थितियों के साथ नीति भी बदलती है। जोशीली बातें 
और संकेत या बाह्य परिस्थितियों की उपेक्षा करनेवाले सख्त प्रस्ताव, ऐसा सगर्भ बाता- 
वबरण उपस्थित नहीं कर सकते, जिससे ऋात्तिकारी परिवतंत्र का जन्म होता है। यह 
वातावरण कृत्रिम रूप से भी तैयार नहीं किया जा सकता तथा जन-आन्दोलन भी तब 
तक आरम्भ नहीं किये जा सकते, जब ठक जनता स्वयं उनके लिए तैयार न हो। 
कांग्रेस इस बात को समझती थी और रियासती जनता कौ अकर्मण्वता को जानती 
थी। अतः उसने भरी भांति यह समझते हुए कि रियासती जनता को प्रभावित करते 
तथा उसे अपने संघर्ष के लिए तेयार करने का सबसे अधिक प्रभावी तरीका यही है, 
बाह्य तंघषे में ही अपनी शक्ति का सदृव्यय किया। 

हरिपुरा का प्रस्ताव कांग्रेस-नीति के विकास में एक सीसा-चिन्हु था। उससें 
स्पष्ट शब्दों सें उसकी व्याख्या की गयी थी। भारत की अखण्डता और एकता उस 
स्व॒तन्त्रदा का आवश्यक अंग है, जिसके लिए हन काम कर रहे हैं, और रियासतों को 
भी उसी प्रकार पूरी साज्ा में राजनीतिक, सामाजिक और आशिक स्व॒तन्नता मिलेगी, 
जिस प्रकार शेष भारत को। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता; इसलिए कांग्रेस 
ने रियासतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन तथा नागरिक स्वतस्त्रता की गारन्टी के पक्ष 


देसी रियासतों में स्वाधीनता संग्राम का इतिहास 


सें पुनः घोषणा की। इसके अलावा उसने यह भी घोषणा की कि रियासतों में अपने 
उद्देश्य की सिद्धि के छिए काम करना उसका अधिकार है तथा विशेषाधिकार भी है। 
अहस्तक्षेप का तो प्रइन हो नहीं है। कांग्रेस भारतीय जनता की इच्छाशक्ति का 
प्रतिनिधित्व करती है। अतः वह ऐसे किसी प्रतिबन्ध को स्वीकार नहीं कर सकती, 
जो भारत या उसकी जनता से सम्बन्धित किसी भासले सें उसकी गतिविधि की 
स्वतत्त्ता को सीमित कर दे। भारत के हितों की मांग पर, ऐसे किसी मामले में हस्तक्षेप 
करना उसका अधिकार है, विशेषाधिकार है और कर्तंव्य भी है। 

कांग्रेस यह्‌ भलीभांति जानती है कि रियासतों का पिछड़ापन हमारी राष्ट्रीय 
प्रगति में बाधक है और भारत तब तक स्वतन्त्र नहोगा, जब तक रियासतें अपना 
वर्तमान रूप न बदलेंगी। कांग्रेस यह आवश्यक और महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के 
लिए उत्सुक है; परन्तु वह यह भी जानती है कि यह परिवर्तन नीचे से ही शुरू किया 
जा सकता है। यह परिवर्तन तब आ सकता है जब रियासती जनता स्वावलस्बी 

और संगठित हो जाय तथा अपने संघर्ष के भार को स्वयं उठाने के लिए समर्थ हो जाय। 
. फाँग्रेस नेइस बात पर बल दिया। ऐसा न करना बहकाना होता, व्यर्थ भ्रान्ति फैछाना 
होता तथा स्वयं रियासतों में ऐसे संगठन के निर्माण को विरूम्बित करना होता, जो 
जनता की इच्छा और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता। 
महान संघर्ष 

हरिपुरा के बाद जो घटनायें घटी हैं उनसे कांग्रेस की बुद्धिमत्ता भली प्रकार 
प्रमाणित हो गयी है। सभी रियासतें सजग हो गयी हैं और उनमें से अनेक रियासत्तों 
में प्रबल जन आन्दोलन चल रहे हैं।. रियासतों की जनता शेष भारत के साथ कदम से 
कदम मिला कर चलने को आतुर हो उठी है। अब वह हमारे ऊपर भार बोझ बन कर 
हमें पीछ को नहीं खींच रही। वह भारत को गति दे रही है, और उसका संघर्ष हमारी 
राष्ट्रीय राजनीति पर छा गया है। अतः अब समय आ गया है कि रियासतों के इन 
विविध संघ्षों को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध पहले परस्पर सिला कर और फिर 
बड़े संघर्ष से सिला कर एक कर दिया जाय। स्वतस्त्रता के लिए अब बहुत से अलग- 
अलग संघर्ष नहीं हो रहे; भारत की स्वतन्त्रता के लिए केवल एक ही महान्‌ संघर्ष 
है, भले हो उसके पहलू अनेक हों और उसके युद्ध-क्षेत्र भिन्न-भिन्न हों। जैसा कि गांधी 
जी ने कहा है, स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष का अर्थ है सम्पूर्ण भारत की स्वतन्त्रता के लिए 
संघर्ष, चाहे वह कभी हो । 
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जयवाहरखालर नेहरू के अध्यक्षीय भाषण से उद्धरण 


यह उचित ही था कि रियासतों के लिए संकट की इस घड़ी में, भारत का नेता, 
जो सदा ही उसकी स्वतन्त्रता के लिए चिन्तित रहता है तथा उसके सम्मान के लिए 
व्यग्र रहता है, आगे बढ़ता और अपने उसी पुराने गस्भीर उद्घोष द्वारा, जो हमें भली 
भांति याद है, जनता को विश्वास और उत्साह प्रदान करता। गांधी जी के नेतृत्व 
ने वे सब तर्क अन्तिम रूप से शान्त कर दिये हैं, जिन्होंने बास्तविक प्रइन को छिपा 
रखा था। अब वह प्रइव स्पष्ट और निश्चित रूप सें सामने आ गया है। 


सन्धियाँ 

हमें रियासतों की तथाकथित स्वतन्त्रता (स्वतन्त्र सत्ता) के विषय में बताया 
गया है और सर्वोच्च सत्ता के साथ उनकी उन्त सन्धियों के विषय में भी बताया गया 
है, जो पवित्र और अभंजनीय मानी जाती हैं, इसलिए सदा इसी रूप सें बनी रहेंगी। 
हम देख चुके हैं कि जब अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियां और पविन्न से पवित्र प्रतिन्नापन्न साञ्नाज्य- 
बाद के प्रयोजनों के अनुकूल नहीं रहते तो उनका क्या हाल होता है। हाल ही में हमने 
इंगलेंड और फ्रांस को इन सन्धियों की घज्जियां उड़ाते हुए, अपने सित्रों और सहायकों 
को नीचतापूर्वक छोड़ते हुए एवं उनके साथ विश्वासघात करते हुए तथा दिये हुए वचन 
को भंग करते हुए देखा है। जब लोकतनन्‍्त्र और स्वतन्त्रता को आघात पहुंचता है, 
तो चिन्ता की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती। परन्तु जब प्रतिक्रिया, स्वेच्छा- 
चारिता और सातम्राज्यवाद को कोई आचात पहुंचता है, तो तुरन्त चिन्ता पैदा हो जाती 
है और पुरानी से पुरानी सन्धियां भी, चाहे वे कितनी ही कीड़ों की खायी और जनता 
के लिए हानिकारक हों, सुरक्षित रखते योग्य समझी जाती हैं। सवा शताब्दी पुरानी 
इस सन्धियों के अतू सार चलने के लिए कहना, जिनके विधान सें जनता की कोई आवाज 
ने थी, एक दानवी छल है। यह आज्ञा करना कल्पना की विचित्र उड़ान है कि जनता 
अपनी दासता की उन जंजीरों को पहने ही रहेगी, जो छल और बल से कसी गयी थीं 
तथा उस प्रणाली को सानती रहेगी, जिसने उसका रक्त चूस लिया है। एकमात्र 
अन्तिम प्राधिकार और सर्वोच्च सत्ता, जिसे हम स्वीकार करते हैं, जनता की इच्छा- 
इवित है और एकमात्र अन्तिम चरुतु, जिसकी कोई गिनती है, जनता का हित है। 


जनता के सापते विकल्‍प 


आज संघर्ष का क्या रूप है? यह समझ लेता चाहिये। यह हर रियासत में 
कुछ-कुछ भिन्न है, परन्तु मांग सब जगह पूर्ण उत्तरदायी शासन की है। फिर भी, 


उथा 


देसी रियासतों में स्घाघोदता संग्राम का इतिहास 


इस समय संघर्ष उस भांग को सनवाने के लिए नहीं है; बल्कि उस मांग के लिए 
लोगों को संगठित करने के अधिकार की स्थापना के लिए है। जब यह अधिकार 
अस्वीकृत कर दिया जाता है और नागरिक स्वतन्त्रता कुचल दी जाती है, तो लोगों 
के लिए सांविधानिक ढंग से आन्दोलन चलाने का कोई सार्ग शेष नहों रह जाता। 
नागरिक स्वतन्त्रता की पूर्ण स्थापना किसी भी प्रगति के लिए आवश्यक भूमिका है । 
रियासतों में अध्यादेशी शासन, संगठनों का दमन, सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिवन्‍्ध 
और मपराधियों जैसा व्यवहार सहन करने के लिए भारत से कहना उसका अपमान 
करना है। क्या रियासतरों को विशाल कारागार ही बने रहना है, जहां मनुष्प फी 
आत्मा का हनन होता है और जहां प्रजा के साधनों का इस्तेमाल दरबारों फी शान 
तथा भोगविलास के लिए होता है, जबकि जनता भूखी मरती है और निरक्षर तथा 
पिछड़ी बनी रहती है? क्या भध्य युग भारत सें ज्रिटिश साज्राज्यवाद के संरक्षण 
में इसी प्रकार जारी रहेगा ? 
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25 और 26 मई 4929 को वम्बई में आयोजित ' 
अ० भा० रियासती प्रजा परिषद के द्वितीय अधिवेशन में 
सी० वाई० चिन्तामणि के अध्यक्षीय भाषण से उद्धरण 


संघीय राज्य के पक्ष सें तक 


हाल के वर्षों में हमारी राजनीतिक संस्थाओं पर इस प्रकार का दबाव बहुत 
बढ़ा है कि रियासती जनता के हित को अपना हित समझा जाय तथा उसके लाभ के 
वास्ते सुधारों के लिए बसा ही प्रयत्त किया जाय, जैसा ब्रिटिश भारत में किया जाता 
है। इस अपील पर अनुकूल प्रतिक्रिया हुई है, जो विलम्बित और अपर्याप्त भले ही 
हो, पर दिखाबटी नहीं है। जहां तक अलूग-अरूग सार्वजनिक व्यवितयों के रख का 
प्रदन है, मैं स्तथ॑ सचाई के साथ इस बात को स्वीकार करता हूं कि में उन व्यक्तियों 
सें से हुं जिन्होंने सबसे बाद सें अपना विचार-परिवर्तत किया है और यह स्वीकार किया 
है कि हमें अपने भारी कार्यक्रम सें अपने रियासती देशवासियों को शिकायतों तथा 
न्याय्य अधिकारों की वकालत भी शामिल कर लेनी ताहिए। आरम्भ में, काम उन 
लोगों को करना पड़ेगा, जो हाल ही में प्रभावित हुए हैं, क्योंकि वे अत्यक्ष ज्ञान के आधार 
पर अधिकार के साथ बात कर सकते हैं, तथा उन्हें शिकायतें दूर कराने के लिए और 
सुधार लागू कराने के लिए हर सांविधानिक प्रयत्त करने का अधिकार है, जिसे उतसे 
क्षोई छीन नहीं सकता। इसे वे समझ गये हैं, जैसा कि यह परिषद और ऐसी ही 
और भी अनेक परिषदें, जो हाल ही में अस्तित्व में आयी हैं, इतनी मुखरता से प्रमाणित 
करती हैं। इस काम में उनका ब्रिटिश भारत के सार्वजनिक लोगों से सहयोग सांगता 
और उसको आशा करना सर्वथा न्‍्यायोचित है; क्योंकि तथाकथित ब्रिटिश भारत 
और तथाकथित भारतीय भारत दोनों मिल कर पुरा एक बनते हैं भारत, 
जिसे हम प्यार करते हैं, जिसका हम आदर करते हैँ और जिसको हमें सेवा करनी 
चाहिए भारत, एक और अविभाज्य, पवित्र देश, जो युग-युगात्तर से सनुष्यों का 
प्रेरणा-ल्ोत रहा है और युग-युगान्तर तक रहेगा; भारत, जिसे स्वयं भगवान्‌ ने श्री- 
कृष्ण के रूप में आकर पवित्र किया है; वुद्ध और शंकर का तथा ध्ऋृषियों और मुनियों 
का भारत, गंगा और काशी भौर हिमाचल का देश, जो सदा जीवित रहता है, जब कि 
अन्य देश अपने अहंकार और महत्त्वाकांक्षा के क्षणों में बेचेनी से दौड़ लगाते हैं और 
नष्ट हो जाते हैं; बाद में केवल चेतावत्ती के रूप में उनका नाम लिया जाता हैं। 


देसी रियासतों सें स्वाधीवता संग्राम का इतिहास 


जो तत्काल शासक या ताल्लुकेदार की नाबालिगी के कारण अथवा अन्य किसी कारण 
से, उसके अधिकारों को प्रयोग में छा रहा है। 


अनुच्छेद 2 

. प्रतिज्लाबद्ध रियासतें-- 

(क) अपने राज्य-क्षेत्रों को एक रियासत में, जिसका नाम “संयुक्त काठियावाड़ 
रियासत” होगा और जिससें सबकी कार्यपालिका विधानमंडल और न्यायपालिका 
एक ही होंगी, मिलाने और समाकलित करने के लिए; तथा 

(ख) इस श्रकार स्थापित संयुक्त रियासत में, अन्य किसी ऐसी रियासत, 
तालल्‍लुका या जागीर को, जिसका शासक या ताल्लुकेवार, भारत सरकार के अनुमोदन 
से, उस रियासत, ताल्लुका या जागीर को संयुक्त काठियावाड़ रियासत में घिलमत 
के लिए राजी हो, शामिल करने के लिए सहमत हैं। 

2. इस अनुच्छेद के पेरा (4) के खण्ड (ख) में उल्लिखित विल्यम सम्बन्धी 
सभी करारनामों की झत्तें संयुक्त रियासत पर बन्धनकारी होंगी और इस प्रतिज्ञापत्र 
का अंग समझी जायेंगी। 


अनुच्छेद 3 

4, अ्रतिन्नाबद्ध सल्ममी रियासतों के शासकों की एक परिषद होगी। 

2, एक अध्यक्षमण्डल होगा, जिसमें पाँच सदस्य होंगे। प्रत्येक सदस्य किसी 
प्रतिशाबद्ध रियासत का शासक होगा और अवस्था में 2! वर्ष से कम न होगा। 

3. इस अनुच्छेद के पेरा 2 में उल्लिखित शर्त के अधीन रहते हुए, नवानगर 
और भावनगर के शासक अध्यक्षमण्डल के स्थायी सदस्य होंगे; एक सदस्य पतिज्ञा- 
बद्ध गैर-सलासी रियासतों के शासकों ढ/रा अपने में से चुता जायगा; और शेप सदस्य, 
नवानगर और भावनगर के शासकों को छोड़ कर, शासक-परिषद के अन्य सदस्यों 
द्वारा अपने सें से चुने जायेंगे। 

4, शासक-परिषद अध्यक्षमण्डल के एक सदस्य को अध्यक्षमण्डल का अधात 
और एक दूसरे को उसका उपप्रधान चुनेगी, और इस प्रकार चुना गया प्रधान संयुक्त 
रियासत का राजप्रमुख होगा। 

5. इस अनुच्छेद के परा 3 के अनुसार अध्यक्षमण्डल के सदस्थ के रूप में, अथवा 
पैरा 4 के अनुसार अध्यक्षमण्डल के प्रधान या उपप्रधान के रूप सें, चुना गया शासक, 
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ऐसे सदस्य, प्रधात या उपग्रधान के रूप में, जेसी स्थिति हो, उस दिन से, जिस दिन 
उससे उस पद का भार प्रहण किया है, पाँच वर्ष को अवधि तक, पंद को धारण 
करने का अधिकारी होगा! 

6, इस लन्‌च्छेद के पूर्ववर्ती पैराप्राफों में किसी विरोधी बात के होते हुए भी, 

(क) नवानगर और भावनगर के वर्तमान शासक, जो 47 जनवरी 948 को, 
सम्बन्धित शासकों हारा, अध्यक्षमण्डल के ऋमशः प्रधात और उपप्रघात चुने जा चुके 
हैं, अध्यक्षमण्डल के ऋमद्ाः प्रथम प्रधाव और प्रयम उपप्रधात बने रहेंगे; 

(ख) प्रांगन्ना, पालिताना और कोठदा-संगनी के वर्तमान शासक, जो 7 
और 2 जनवरी 948 को सम्बन्धित शासकों द्वारा, अध्यक्षमण्डल के सदस्य चुने 
जा चुके हैं, अध्यक्षमण्डल के प्रथम निर्वाचित सदस्य बने रहेंगे, तथा 

(ग) इस अनुच्छेद के पेरा 5 के प्रयोजन के लिए, यह मान लिया जावगा कि 
अध्यक्षमण्डल के उकत प्र घाव, उपप्रधान और सदस्यों ने । फरवरी 948 को अपने- 
अपने पदों का भार प्रहण कर लिया है। 


हद 
अनुच्छेद 4 

4. सुविधा एवं गौरव के साथ अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने के योग्य 
बनने के छिए, राजप्रमुख़ को वही वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधायें प्राप्त करने का 
अधिकार होगा, जिन्हें घम्चई का राज्यपाल 20 जनवरी 948 को प्राप्त करते का 
अधिकारी है। 

2. यदि राजप्रमुख, अनुपस्थिति या बीमारी के कारण अथवा अन्य किसी कारण 
से, अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होगा, तो अध्यक्षमण्डल का उप- 
प्रधान उन कर्त्तव्यों का पारून तलब तक करता रहेगा, जब तक 'राजप्रमुख उन्हें पुनः 
आरस्म नहीं कर देता। इस अवधि में, उपप्रधान उन्हीं वेतन, भत्तों मौर अन्य सुवि- 
घाओं फा जधिकारी होगा, जिनका राजप्रमुख है। 


अनुच्छेद 5 
4. अनुच्छेद 7 केपै रा 2 में उल्लिखित कार्यों को छोड़ कर, शेष कारों के सम्पादन 
में राजप्रमुख की सहायता करने के लिए तया उत्ते परामर्श देने के लिए एक मस्तरि- 


परिषद होगी। 
2, मन्त्री राजप्रमुख हारा चुने जायेंगे और उसके प्रसाद पर्यन्त पद पर रहेंगे। 
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3. पहली सन्त्रि-परिषद चुनने के लिए, 'राजप्रमुख, अधिक से अधिक 20 
फरवरी 948 तक, (भारत की संविधान परिषद के लिए प्रतिनिधि निर्वाचित 
करने के लिए बनाये गये) काठियावाड़ भिर्वाचक-सण्डल के सदस्यों की एक सभा 
बुलायेगा, परन्तु इसमें कच्छ, ईदर और राधनपुर रियासतों के सदस्य शामिल न 
होंगे। 

अनुच्छेद 6 

. प्रत्येक प्रतिज्ञाबद्ध रियासत का शासक, उतनी जल्दी जितना झक्‍य हो, तथा 
किसी भी स्थिति में 5 अगप्लेल 948 के बाद नहीं, अपनी रियासत का प्रशासन राज- 
प्रमुख को सौंप देगा और उसके बाद-- 

(क) शासक के समस्त अधिकार, प्राधिकार और क्षेत्राधिकार, जो प्रतिज्ञा- 
बद्ध रियासत की सरकार से सम्बन्धित या आनुषंगिक हैं, संयुक्त काठियावाड़ रियासत 
में निहित हो जायेंगे और तत्पश्चात्‌ उस व्यवस्था के अनुसार प्रयोग में लाये जायेंगे, 
जो इस प्रतिन्ञापत्र में की गयो है अथवा जो इसके अनुसार निर्मित संविधान में की 
जायगी; 

(ख) प्रतिनज्ञाबद्ध रियासत की सरकार से सम्बन्धित या आनुर्षगिक शासक 
के समस्त कत्तंव्य और उत्तरदायित्व संयुक्त काठियावाड़ रियासत पर न्यागत हो 
जायेंगे और उसके द्वारा पूरे किये जायेंगे; और 

(ग) प्रतिज्ञाबद्ध रियासत की समस्त आस्तियाँ और देनदारियाँ संयुक्त काठिया- 
बाड़ रियासत की आस्तियां और देनदारियां हो जायेंगी। 

2. जब उस विलवन-करार के अनुसार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 2 के पैरा 
! के खण्ड (ख) में किया गया है, किसी दुसरी रियासत, ताल्लुके या जागीर का प्रशासन 
राजप्रमुख को सौंपा जायगा, तो इस अनुच्छेद के पैरा 2 के खण्ड (क) और (ख) 
के उपबंध, तथा रियासत की स्थिति में, इसके खण्ड (ग) के भी उपबंध, उस रिया- 
सत, ताल्लुका या जागीर के सम्बन्ध में उसो प्रकार छागू होंगे, जिस प्रकार वे किसी 
प्रतिज्ञाबद रियासत पर लागू होंगे, केवल इस परिवर्तेत के साथ कि उक्त खण्टों सें 
ताल्लुका या जागीर के सन्दर्भ में शासक का अर्थ ताल्लुकेदार होगा। 


अनुच्छेद 7 
३, प्रत्येक प्रतिज्ञाबद्ध रियासत की सेना, यदि कोई हो तो, उस दिन से, जिस 
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दिन उस रियासत का प्रशासन राजप्रमुख को सोपा जायगा, संयुक्त काठ्यावाड़ 
रियासत की सेना हो जायगी। 

2, उन निदेशों और अनुदेशों के अधीन, जो इस सम्दन्ध सें, समय सम्तय पर, 
भारत सरकार हारा दिये जायें, संयुक्त रियासत की सेता के निर्माण, अनुरक्षण एवं 
प्रशासन -का अधिकार एकमात्र राजप्रमुख में निहित होगा। 

परन्तु, इस अनुच्छेद की कोई चीज राजप्रमुख को, उदत किसी मामले सें, अध्यक्ष- 
सण्डल अथवा सन्त्रिमण्डल की राय ऊेने से नहीं रोक सकेगी। 


अनुच्छेद 8 

इस प्रतिज्ञापत्र के उपबन्धों तथा इसके अनुसार बनाये जाने वाले संविधान के 
उपबन्धों के अधीन, संयुवत्त रियासत के छार्यपालिका-प्राधिकार, राजप्रमुख या तो 
प्रत्यक्ष रूप से लयवा अपने अधीन अधिकारियों के द्वारा प्रयोग में लायेगा; परन्तु 
इस अनुच्छेद की कोई चीज संयुक्त रियासत के संक्षत दिधानमण्डल को अधीस प्राधि- 
फारियों को छ्वार्य सॉपने से अयदा किसी प्रतिज्ञाबद्ध रियासत में किसी सौजदा विधि 
द्वारा किसी न्‍्यायाहरूय, व्यायाधीदा, अधिकारी या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपे गये 
कार्यो को राजप्रमुख को हस्तान्तरित करने से न रोक सकेगा। 


लप 
अनुच्छेद 9 . 

4, जितनी जल्दी दक्य हो उतनी जल्दी, अनुसूची 2 में चतायी गयी विधि से, 
काठ्यिवाड़ संविधान सभा बनायी जायगी। 

2, उक्त सभा का कर्तव्य, संयुक्त रियासत के लिए, इस प्रतिज्ञापत्र तथा भारत 
के संविधान के ढाँचे के अन्तर्गत, एक ऐसा संविधान (एकात्सक अथवा संघीय प्रकार 
का) तेयार करना होगा, जिसमें विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी दासन की व्यवस्था 
की गयी हो। 

3. जब तक इस प्रकार बनाया गया संविधान, राजप्रमुख की स्वीकृति मिलते 
के घाद, लागू न हो, तब तक संयुक्त रियासत का विधायिका-प्राधिकार राजप्रमुद्ध में 
निहित रहेगा। राजप्रमुख र्थासत था उसके किसी भाग सें शान्ति और सुशासन 
के लिए अध्यादेश बता सकता है और उसे लागू क्र सकता है, और इस प्रकार बदाया 
गया कोई भी अध्यादेश उसी प्रकार वैध होगा, जिस प्रकार रियासत के विधान सण्डल 
द्वारा पारित कोई अधिनियम । 
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अनुच्छेद 0 

4. प्रत्येक प्रतिज्ञाबद्ध रियासत का शासक, अपने भ्रिवी पर्स के लिए, संयुक्त 
रियासत के राजस्व से, प्रति वर्ष उत्तनी रकम पाने का अधिकारी होगा, जो अनुसूची 
(१) में उस प्रतिज्ञाबद्ध रियासत के सामने निदिष्ट की गयी है। 

2. उक्त रकम के अन्तर्गत शासक और उसके परिवार के सभी खचें हैं, जिनमें 
उसके निजी कर्मचारियों, निवास-स्थानों के रख-रखाव, विवाह और अन्य उत्सवों 
आदि पर होनेवाले खर्चे भो शामिल हैं; और यह रकम किसी भो कारण से न तो 
बढ़ायी जायगी और न घटायी जायगी। 

3. राजप्रमुख शासक को उक्त रकम चार बराबर किस्तों में प्रत्येक तिमाही 
के आरम्भ में अग्रिम दिलाने की व्यवस्था करेगा। 

4. उबत रकम संयुक्‍त रियासत की सरकार अथवा भारत सरकार हारा लगाये 
गये समस्त करों से मुक्त होगी। 


अनुच्छेद ॥ 


. प्रत्येक प्रतिज्ञाबद्ध रियासत का द्ासक उन सभो निजी सम्पत्तियों (रियासती 
सम्पत्तियों से भिन्न) के पूर्ण स्वामित्व, प्रयोग और उपभोग का अधिकारी होगा, जो 
राजप्रमुख को उस रियासत का प्रशासन सौंपने के दित उसके अधिकार में थीं। 

2, बह उक्त दिन से एक महोने के अन्दर उन सभी अचल सम्पत्तियों, प्रतिभूतियों 
और नकदी की सुची राजप्रमुख को देगा, जो ऐसी निजी सम्पत्ति के रूप में उसके पास हैं। 

3, यदि इस विषय में कोई विवाद उठ खड़ा हो कि कोई सम्पत्ति शासक की 
निजी सम्पत्ति है अथवा रियासत की सम्पत्ति है, तो वह ऐसे व्यक्ति के सुपुर्दे कर दिया 
जायगा, जिसे भारत सरकार चामित करेगी और उस व्यवित का निर्णय अन्तिम होगा 
तथा सभी सम्बन्धित पक्षों को अनिवायंरूप से मानना होगा। 


अनुच्छेद 42 


प्रत्येक प्र तिज्ञाबद्ध रियासत का शासक तथा उसके परिवार के सदस्य उन सभी 
व्यक्तिगत विशेषाधिकारों, प्रतिष्ठा और उपाधियों के अधिकारी होंगे, जिनका उपभोग 
बे, .5 अगस्त 947 से ठीक पहले, अपनी रियासतों के राज्य-क्षेत्रों के अन्दर या बाहर 
करते थे। 
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सी० वाई० चिन्तामणि के अध्यक्षीय भाषण से उद्धरण 


अनुच्छेद 3 
' 4, विधि और प्रथा के अनुसार, प्रत्येक प्रतिन्ञावद्ध रियासत की गद्दी के तथा 
उसके ज्ासक के व्यक्तिगत अधिकारों, विशेषाधिकारों, प्रतिष्या और उपाधियों के 
उत्तराधिकार की एतद्द्वारा गारन्दी री जाती है। 
2. किसी प्रतिज्ञाबद्ध सलामी रियासत के सम्बन्ध में विवादग्रस्त उत्तराधिकार 
का प्रत्येक प्रश्न शासक परिषद द्वारा काठियावाड़ के उच्च न्यायालय सें भेजने के बाद 
भी उस न्यायारूय द्वारा दी गयी राय के अनुसार, निर्णोत्‌ किया जायगा। 


अनुच्छेद [4 
काठियावाड़ रियासत के द्वारा जयवा उसके प्राधिक्षार के अधीन, किसी प्रतिज्ञावद्ध 
रियासत के शासक के विरुद्ध, उसके उस रियासत के प्रशासन-काल में, उसके द्वारा 
या उसके प्राधिकार से, व्यक्तिगत हैसियत से अथवा अन्य किसी प्रकार से, किये गये 
अयवा उपेक्षित किये गये, किसी कार्य के सम्बन्ध में, कोई जांच नहीं की जायगी और 
न उस रियासत के किसी च्यायारूय सें कानूनी कार्रवाई ही को जायगी। 


अनुच्छेद 5 
काठियावाड़ सरकार, ऐसे किसी विषय सें नीति और क्रियान्चिति के अधिक अच्छे 
समन्वय के लिए सिफारिशों की जांच करने तथा उन पर विशेष रूप से बिचार करने 
के वास्ते, भारत सरकार और वम्बई सरकार के परामर्श से, काठियावाड़ के मन्त्रियों 
तथा बम्बई प्रान्त के मन्त्रियों की एक संयुक्त सलाहकार परिषद बनाने के लिए आव- 
इयक समस्त उपाय करेगी। 


अनुच्छेद 46 

संयुक्त काठियावाड़ रिथासत इस बात की गारन्दी देती है कि प्रत्येक प्रतिज्ञावद्ध 
रियासत की सार्वजनिक सेवाओं के स्थायी सदस्यों को सेवायें या तो उन शर्तों पर 
जारी रखी जायेंगी, जो उन शर्तों से कम लाभदायक न होंगी, जिन पर वे उस रियासत 
का प्रशासन राजप्रमुख को सोंपे जाते की तारीख से पहले काम कर रहे थे या उनकी 
समुचित क्षतिपूरति कर दी जायगी। 

2. संधुकत काठियावाड़ स्यासत यह भी गारन्टी देती है कि किसी भी प्रतिन्ना- 
बद्ध रियासत में, उस रियासत की सार्वजनिक सेवाओं के उन सदस्यों के लिए, जो इसे 
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देसी रियासतों में स्वाधीनता संग्राम का इतिहास 


अनुच्छेद के पैरा () में निर्दिष्ट तारीख से पहले सेवानिवृत्त हो गये हैं या निवत्ति- 
पूर्व-छूट्टी पर चले गये हैं, संक्षम प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत पेंदनें और छूट्टी-वेतन जारी 
रखे जायेंगे। 

3, इस अनुच्छेद के पेरा (!) और (2) के उपबन्ध काठियाबाड़ की ऐसी 
किसी रियासत की सार्वेजम्रिक सेवाओं पर भी छामग होंगे, जो संयुबत काठियावाड़ 
रियासत में विलीन होगी; तथा पैरा () के उपबन्ध परदिचिमी भारत एवं गुजरात- 
रियासत्रों के क्षेत्रीय आयुक्त (रीजनल कमिइ्नर, वेस्टर्न इंडिया ऐंड गुजरात स्टेट्स) 
के उन कर्मचारियों पर भी राग होंगे, जो संयुक्त काठ्यावाड़ रियासत फो सेवा में 
स्थानान्तरित होंगे । 


अनुच्छेद 47 
राजप्रमुख कीं पूर्वानूमति के बिना, किसी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी भतिज्ञावद्ध 
श्यिासत के कर्मचारी की हैसियत से उसके कर्तंव्यपालन के समय, उस दिन से पहले, 
जिस दिन उसका प्रशासन राजप्रमुख को सौंपा गया है, उसके हारा फिये गये या किये 
जाने वाले किसी कार्य के सम्बन्ध में, कोई दीवानी या फौजदारी सम्बन्धी कानूनी 
कार्रवाई नहीं की जायगी। 
अनुच्छेद 48 
इस प्रतिज्ञापत्र की कोई बात काठियावाड़ सरकार को, उन शर्तों पर, जो 
काठियाबाड़ की शासक-परिषद एवं मन्त्रिपरिषद द्वारा सान्‍्य हों, अन्य गुजराती- 
भाषी क्षेत्रों के साथ काठियावाड़ का संघ बनाने के सम्बन्ध में वातचोत करने से नहीं 
रोक सकेगी। 


अनुसूची--] 
प्रतिज्ञाबद्ध रियासतें ओर प्रिदी पर्स की राशियां 
भाग (क)--सलामी रियासतें 


0 
., सवानगर 40,00,000 
2. भावनगर 40,00,000 
3.. पोरवन्दर 3,80,000 
4. प्रांगन्ना 3,80,000 
5. सोर्बी 8,00,000 
6, गोंडर 8,00,000 
7. जाफराबाद 46,000 
8. वांकानेर 4,80,000 
9. पालिताना ,80,000 
40. परोल ,40,000 
34, लिम्बडी 4,05,000 
42. राजकोट 2,85,000 
3. बधवान 4,42,000 


भाग (ख )--गेर-सलामी रियासतें 


, लवतर 94,000 
2. सेला 62,500 
3. चूडा 54,250 
4. बाला 88,750 
5. जसदन ,50,000 
6. अमरनगर थाना देवली 4,00,000 
7. वाडिया 78,250 
8. लाठी 77,500 
9, सूली 
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40. 
4, 
42, 
3, 
44. 
5, 
46, 
१2 


बाजना 
वौरपुर 
मालियां 
कोठदा-संगानी 
जेतपुर 
बिल्खा 

पाठदी 
खेरासरा 


65,500 
44,500 
47,500 
67,000 

4,00,000 

4,00,000 
20,000 
30,000 


अनुसूची--2 


. संविधान सभा में संयुकत क्ाठियावाड़ रियासत की जनता के, लगभग एक 
लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि के हिसाब से चुने गये, पंतालीस से अधिक 
निर्वाचित प्रतिनिधि न होंगे; 

परन्तु, प्रत्येक प्रतिज्ञाबद्ध रियासत की जनता को, अपनो संख्या का विचार किये 
बिना कम से कम एक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा। 

2, संघुबत काठियावाड़ रियासत क्षेत्रीय निर्वाचस-क्षेत्रों में विभाजित की जायगी 
और कुल सीट उसमें इस प्रकार दांद दी जायेंगी कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को सुविधा- 
नुसार एक या दो सीढ सियत की जा सकें। जहां तक संभव होगा, निर्वाचन-क्षेत्र की 
सीमा इस प्र कार निर्धारित की जायगी कि वह किसी प्रतिज्ञाबद्ध रियासत के किसो 
संहत भाग की सीमाओं को थे काटे। 

3. संविधाद सभा की सदस्यता के लिए तथा मतदाता-चुचों में सम्मिलित किये 
जाने के लिए योग्यताये वे ही होंगी, जो वस्चई की प्रान्तीय विधान सभा के लिए निर्धा- 
रित हैं; पर, आवध्यक्ष परिवर्तन किये जा सकते हैं; 

परन्छु, कोई भी व्यक्ति, केवल इस कारण से कि वह किसी प्रतिज्ञाबद्ध या अन्य 
रियासत का शासक अथवा किसी ताल्लुके या जागीर का ताल्लुकेदार है, संविधान 
सभा का सदस्य चुने जाने या होने अथवा किसी निर्वाचन-क्षेत्र की मतदाता-सूुक्ती में 
सम्मिलित किये जाने के अयोग्य न समझा जायगा। 

4. राज प्रमुख, इस अनुसूची के पूर्ववर्ती उपबन्धों के साथ सामंजस्य रखते हुए, 
निम्बलिखित के लिए, यथा समय एक आदेश तेयार करेगा और उसे जारी करेगा :-- 

(क) निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन; 

(ख) मतदाता-सूची तैयार करना; 

(ग) संबिधाद सभा की सदस्यता के लिए योग्यतायें; 

(घ) चुनावों सें मतदान का अधिकार प्राप्त करते के लिए योग्यतायें; 

(४) आकत्सिक रिक्तियां भरते के लिए उपततिर्वाचनों सहित, निर्वाचनों का 

संचालन; 

(च) ऐसे निर्वाचनों के अवसर पर अयवा उनके सम्बन्ध में भ्रष्ट आचरण; और 

(छ) ऐसे दिरवाचनों से अयवा उनके सम्बन्ध में उठनेवालो शंकाओं और विवादों 

के सम्बन्ध सें निर्णय। 


देसी रियासतों में स्वाधीनता संग्राम का इतिहास 


उपर्युक्त प्रतिज्ञापत्र की सम्पुष्टि में हम अपनी और से, अपने दायादों की ओर से 
तथा उत्तराधिकारियों की ओर से, अपने हस्ताक्षर करते हैं। 
(ह०) भतिज्ञाबद्ध रियासतों के शासक 
भारत सरकार एतद्द्वारा उपर्युक्त प्रतिशापत्र से सहमत है और इसके समस्त 
उपबन्धों के लिए गारन्दी देती है। इसकी सम्पुष्टि सें, रियासत-सन्‍्नालय में भारत 
सरकार के सचिव श्री वापल पंगुन्नी मेतत, भारत सरकार की ओर से तथा उसके 
प्राधिकार से अपने हस्ताक्षर करते हैं। 
(ह०) बी० पी० सेनल' 
सचिव, भारत सरकार, 
रियासत-मन्त्रालय। 
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